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श्रावकथन 


हमारे देश में राजनीतिक सिद्धांतों की विवेचता प्रायः पारंपरिक ब्रिटिण उदारवादी 
दृष्टिकोण से की जाती रही है। जान स्टुअर्ट मिल, टी एच ग्रीन, अरेस्ट बार्कर, हेरोल्ड 
जे लास्की आदि के राजनीतिक विचारों के विवेचन पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। 
कुछ दिनों से कुछ विश्वविद्यालयों मे व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान की चर्चा होने लगी है 
और उसे भी पाठ्यक्रमो में स्थान देने का प्रयास किया जाते लगा है। अब डेविड ईस्टन, 
आमंड, पावेल एवं रावर्ट डाल की कृतियों को पाठ्यक्रमो में कही कही शामिल किया 
गया है। इस प्रकार धीरे धीरे व्यवहारवादी राजनीतिविज्ञान, जिसका विकास विशेष 
रूप से द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमरीका में हुआ, हमारे देश में भी प्रवेश 
कर रहा है। 
रूसी क्रांति के पश्चात भारत के बुद्धिजीवी लोगों पर माक्संवादी तथा लेनिनवादी 
वितन का भी प्रभाव पडना शुरू हुआ कितु राजनीतिक सिद्धांतों की व्याख्या के लिए 
राजनी तिविज्ञान के भारतीय लेखकों ने माक्सवादी पद्धति का उपयोग करना कुछ कारणों 
से आवश्यक नही समभा । आीर्वादम एवं अन्य भारतोय विद्वान केवल एक अध्याय में 
माक्संवादी साम्यवाद की एक सर्वाधिकारी विचारधारा के रूप मे प्रस्तुत करके और 
उदारवादी विचारधारा के पूर्वग्रहों के अनुसार माक्संवाद की समीक्षा और निदा करने 
में हो अपने कतंव्य की इतिश्री मानते दिखते हैं। समाज विज्ञानों एवं राजनीतिविज्ञान के 
विश्लेषण में माक्संवादी पद्धत्ति का भी अपना स्वतंत्र योगदान है। इस योगदान को राज- 
नीतिक सिद्धांतों के तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में मुला देना उचित नही है, क्योकि 
उसका परिणाम प्रतिपाद्य विषय का एकागी प्रस्तुतीकरण होता है । 
अत: प्रस्तुत पुस्तक मे राजनीतिक सिद्धातों की व्याख्या के लिए परंपरावादी उदार- 
वादियों, अनुभववादी व्यवहारवादियो एवं हंद्ववदादी माक्संवादियों के योगदान पर समान 
एवं न्‍्यायोचित रूप से ध्यान दिया गया है। राजनीति के सैद्धांतिक और क्रियात्मक पक्षों 
की विवेचना पर जोर दिया ग्रया है। पुस्तक के लेखन मे मंकीयर की क्रृति 'दी माने 
स्टेट', लास्की की कृतियों 'ए ग्रामर आफ पालिटिक्स' एवं “दी स्टेट इन थियरी ऐंड 
प्रेक्टिस', बाकेर की कृति 'प्रेसीपिल्स आफ सोशल ऐंड पोलिटोकल थियरो', बेन तथा 


तय 


पीठसे द्वारा लिखित 'सोशल पिसीपिल्स ऐंड दि डेमोक्रेटिक स्टेट, राबर्ट डाल की रचना 
'माडने पोलिटीकल एनेलिसिस' एवं ऐलत स्विगवुड की कृति 'मावस ऐंड माड्न सोशल 
थियरी' से विशेष सहायता मिली है। मैं उपर्युक्त लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट 
करना कर्तव्य समभता हूं । 

आशय है यह पुस्तक विद्यार्थियों और सामान्‍य पाठकों के लिए समान रूप से उपयोगी 
सिद्ध हो सकेगी। दिल्‍ली विश्वविद्यालय तथा उससे संबद्ध कालेजों के अपने विभागीय 
साथियों गौर छात्रों को यह पुस्तक ससनेह समपित है। वस्तुतः यह उनके ही सहयोग, 
उत्साह और अनुप्रह का परिणाम है) 
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राजनीति क्‍या है 


राजनीति और सत्ता 


आज मनुष्य पहले से कही ज्यादा राज्य के संरक्षण में रहते है। वे अगर व्यक्तिगत या 
सामूहिक तरीके से कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्हें राज्य की मदद और अनु- 
मति की जरूरत पड़ती है। राज्य यह मदद और अनुमति बिना किसी भेदभाव के नहीं 
देता, इसलिए मनुष्य को राज्य की शबित और उद्देश्य को अपने पक्ष मे प्रभाबित करने 
और वदलने की जरूरत पडती है । यही नही उनमें कुछ लोग या वर्ग राजशक्ति को 
अपने कब्जे में करने की पूरी कोशिश्व करते है । समाज के विभिन्‍न वर्गो द्वारा राजशक्ति 
के उपयोग के लिए प्रतियोगिता या संघर्प का ही नाम राजनीति है। 
राज्य का अपनी ओर ध्यान खीचने के लिए या उस पर अपना नियंत्रण रखने के 
लिए समुदायों और वर्गों मे लगातार मुकाबला चलता रहता है। रैल्फ मिलीवेड लिखते 
हैं कि 'सामाजिक संधर्ष की लहरें राज्य से ही जाकर टकराती हैं ।!! जब लोगों के वर्गे- 
हिंत आपस में टकराते है तव राज्य ही आकर उनका बीच-बचाव करता है और अपने 
निर्णय को झगडने वाले वर्गों पर लाद देता है। इसीलिए मनुष्य आज सामाजिक प्राणी 
होने के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी बन गया है। यह दूसरी बात है कि काफी लोग 
अपनी राजनीतिक स्थिति को सही ढंग से पहचानते नही हैं। कोई अगर चाहे तो बह 
व्यक्तिगत रूप से राज्य के प्रति उदासीन रह सकता है। फिर भी राज्प उसे किसी न 
किसी रूप मे प्रभावित अवश्य करेगा राजनीति किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को 
प्रभावित करती ही है। 
वर्तमान युग में राजनीति की व्यापकता चरम सीमा को पहुंच चुकी है। उदा- 

हरण के लिए अगर कुछ राजनीतिज्ञ, जो आज अमरीका या सोवियत रूस की सरकार 
चला रहे हैं, परमाणु युद्ध छेडने का निर्णय ले लें तो बहुत थोड़े समय में आधी दुनिया 
के लोग मारे जा सकते हैं । राज्य के पास आज असीमित सैनिक शक्ति है। इस शा... 
द्वारा वह जनता के सभी वर्गों से आज्ञापालन कराता है। अंतिम विश्लेषण में 

हैं कि नागरिकों के द्वारा आज्ञापालन का मुख्य आधार इसी सैनिक बल के 


2 राजनीति के सिद्धात 


संभावना है। यदि आज दुनिया का नवृ्या उठाकर देखा जाए, तो पता चलेगा कि आधे 
से अधिक राज्यों मे राजनीति के सबसे सफल और चतुर फ़िलाड़ी फौज के जनरल, 
कर्नल और मेजर हैं। राजनीति की शतरंज में इन सैनिक अधिकारियों ने पेशेवर राज- 
नीतिज्ञों की मात दे दी है । 
राजनीति सत्ता के लिए विभिन्‍न वर्गों का संघर्ष है। समाज में हमेशा दो प्रभु 
वर्ग रहे हैं। पहला वर्ग वह है जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है । उत्पादन के 
साधनों का मालिक होने के कारण यह वर्थ राजनीति पर छा जाता है भौर राज्य की 
नीतियों को अपने पक्ष मे मोडने की कोशिश में कामयाब हो जाता है। जिन देशों में 
श्राज सैतिक विद्विप्ट वर्ग शासन कर रहे हैं, वे भी प्रायः इन्ही उत्पादन के साधनों के 
मालिकों के प्रतिनिधि के रूप में ही शासन करते हैं। इंडोनेशिया या पाकिस्तान में 
सैनिक गुटों की राजनीति के पीछे वहां के जमीदारों और पूंजीपतियों की राजनीति 
छिपी हुई थी | चिली, दाजील झौर अजेंटिता जैसे लैटिन-अमरीकी देशों में भी सेविक 
तानाशाही वहा के जमीदार और पूजीपति वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है । जिन लोगों 
के पास ब्राधिक सत्ता होती है, वे ही इन सैनिक नेताओं के जरिए राजनीतिक सत्ता पर 
निरयंध्रण रखते हैं। समाज में दूसरा प्रमुख वर्ग वह है जिसके पास आवक सत्ता का अभाव 
है, उदाहरण के लिए मजदूर वर्ग । पूजीवादी देशों में उसकी भूमिका श्रम बेचकर भ्रपती 
जीविका चलाना है | पूजीपति उसके श्रम को खरीदकर तथा उस श्रम की पूरी मजदूरी 
न देकर मुनाफा कमाते हैं मौर इस प्रकार अपनी पूजी का संचय करते हैं । 
मजदूर वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए यूनियन बनाता है। अकेला मजदूर 
असहाय है कितु वह मजदूर संघ में सगाठित होकर अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग 
अपने बचाव के लिए करता है। पूजीपति वर्ग की राजनीतिक सत्ता से जुडी हुई राज- 
नीति होती है । मजदूर वर्ग की राजनीति सत्ता के विशेध की राजनीति है । 
शाजनीति में भाग लेने के लिए उत्पादन के मालिक पूजीपति अपने दल बना 
सेते हैं । यह जरूरी नहीं कि वे कितने दल बनाएं । इसी प्रकार मजदूर वर्ग भी अपने 
राजनीतिक दल बनाता है और परिस्थिति के अनुसार बह एक या अनेक दलों में संगठित 
हो सकता है । पूजीवादी लोकतंत्र मे राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनाव पर निर्भर होते 
हुँ। वे अपने दलों का कार्य क्रम मतदाताओं के सामने पेश करते हैं। चुनाव जीतने पर ये 
दल सरकार बवाते हैं अन्यथा विरोधी दल के रूप में कार्य करते हुए सरकार की आलो- 
चना करते हैं। इन पेशेवर राजनीतिज्ञो की राजनीति भी स्वावलंबी राजनीति नही है। 
चुनाव के प्रचार अभियान का खर्च अक्सर पूजीपत्ति देते हैं । उतके अपने वर्ग के दल तो 
“विचारधारा भौर कार्यक्रम की दृष्टि से उनके गुलाम होते ही हैं, वे मजदूर आंदोलन और 
मजदूर दलों के नेताओं को भी घत और लालच देकर अपने पक्ष मे मोड़ते मे सफल हो 
जाते हैं। पूजीवादी समाज के पेशेवर राजनीतिज्ञ पूजीपत्ति वर्य की राजनीति को ही अपने 
दल की व्यावहारिक राजनीति बना लेते हैं । इस प्रकार राजनी तिक विशिष्ट वर्ग राजनीति 
में एक पराधीन प्रबंधक की भूमिका निभाता है । माव्स के झब्दों में इन राजनोतिज्ञों की 
राजनीति संपूर्ण बुर्जुआ वर्ग के सामान्य हितों के प्रबंध ही शजनीति है । 
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अकसर समझा जाता है कि नौकरशाही और पुलिस राजनोति की परिधि से 
बाहर है । लोकतंत्र की राजनीति में यही वात फौज के बारे मे कही जाती है। स्थिति 
इससे विलकुल विपरीत है । राजनीति दो प्रकार की हो सकती हैः ययास्थिति की राज- 
नीति और विरीध या विद्रोह की राजनीति। नौकरशाही, पुलिस और फौज की राजनीति 
सिर्फ यथास्थिति की राज़नीति हो सकती है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक संबंधों को 
ज्यों का त्यो रफना है। अगर इन आधिक संबंधों का आधार पूजीवाद है तो फौज, 
पुलिस और नौकरशाही पूजीवाद की रक्षा और सचालन की राजनीति अपना लेंगी। 
अगर कोई मिल मालिक कारखाना बंद कर दे, जिससे हजारों मजदूर एकदम बेकार हो 
जाएं, तो इस तालाबंदी को खोलने के लिए नौकरशाही, पुलिस या फौज का कोई 
दापित्व नही माना जाता। इसके विपरीत हडताल करने वाले मजदूरों को दवाना, उन 
पर लाठी-गोली चलाना नौकरशाही, पुलिस और फौज अपने फर्ज में शामिल करती 
है। उनकी निगाह में हड़ताली मजदूरों के शातिपूर्ण जुलूस भी विप्लवी पडयंत्र बन 
जाते हैं। 
राजनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र मनुष्य की विचारधारा और संस्कृति भी 
है। समाचारपत्र, साप्ताहिक-मासिक पत्रिकाएं, स्कूल, कालेज झौर विश्वविद्यालय, चचं 
या द्वरैड यूनियन, मंदिर या संगीत परिषद, कविता, नाटक या निबंध सभी के माध्यम से 
राजनीतिक विचारधाराओं का छिपा या खुला प्रचार संभव है । समाचारपन्न खबरों और 
विचारों को इस तरह पेश कर सकते है जिससे किसी निश्चित विचारधारा के पक्ष में 
जनमतत को प्रभावित किया जा सके। मंदिर को राजनीति, जो खेतिहर मजदूरों को 
हरिजन होने की वजह से मंदिर में घुसने नही देती, जमींदार द्वारा उनके आधिक शापण 
का श्रौचित्य साबित करती है | उपन्यास और चलचित्र की बुर्जूआ नायिकाएं अपने चरित्र 
के द्वारा साधारण लोगों के मन मे युर्जुआ जीवनदश्ंन के प्रति आकर्षण पैदा करती हैं । 
सिनेमा में नायक रिवशा खीचता है; श्रमीर नायिका उसकी रिवशा में सवारी करती है, 
प्रेम दो जाता है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है। यह भवास्तविक और 
पलायनवादी हल रिवशञा-कुलियों को समस्या का सही हल नही है, पर यह उन्हें बुर्जुआा 
प्रणाली के प्रति सहनशील वनाता है और वे एक दिवास्वप्न के सहारे जीने लगते हैं। इसी 
तरह हर मजदूर नायक के लिए पूजीपति की फैक्टरी उसकी भा होती है, जिसकी रक्षा 
बह सीना तानकर हड़ताली मजदूरों के हमले और झ्ाक्रोश से करता है। अंत में इस 
मजदूर नायक की शादी उसी पूजीपति की सुधरी हुई लड़की से हो जाती है यानी 
मजदूर समस्या का हल मजदूर संघ के नेता को मिल मालिक द्वारा अपना दामाद 
बनाना है। 
अत: राजनीति के तीन मुख्य स्तर है : पहला, बुनियादी और महत्वपूर्ण स्तर 
आशिक सत्ता की राजनीति का होता है। राजनीति को इस स्तर पर समझने के लिए 
समाज के वर्गविश्लेषण और श्रेणीसंघर्प के रूप को समभने की जरूरत होती है। राज- 
नीति का दूसरा, महत्वपूर्ण और अपेक्षाकृत ज्यादा साफ स्तर राजनीतिक सत्ता का है जो 
राजनीतिक दलों, नोकरशाही, फोजी जनरलों, पुलिस और अदालतों की राजनीति है। 


डे 
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कुछ राजनीतिक लेखक इसी राजनीतिक सत्ता की राजनीति को स्वावलंबी और एकमात्र 
राजनीति मानकर चलते है ( वे भूल जाते हैं कि राजदीतिक सता आधिक सत्ता से स्वतंत्र 
नही है, बल्कि बुनियादी रूप में उता पर आधित है। राजनीति का तीसरा स्तर विचार- 
धारा की सत्ता का है जिसकी अपेक्षाकृत बहुत कमर चर्चा की जाती है। धर्म, संस्कृति, 
साहित्य, कला, दर्शन, जान-विज्ञान आदि क्षेत्रों मे जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं वे बडे 
सूक्ष्म तरीके से लोगों के सोचने के तरीके, अच्द्रे-युरे के मापदंड, कानूनी और गे रकानूनी, 
पाप और पुण्य के विचार के मेद एवं सद्दी और गलत राजनीतिक व्यवहार का अंतर 
निर्धारित कर देते हैं। राजा-रानी, मामंतों और श्रीमंतों के प्रति श्रद्धा और आज्ञापाज्ञन 
के भाव को जनमानस में अकित करने के लिए, अनेक कवियों, नाटककारों और कलाकारों 
को श्रेय दिया जा सकता है । उसी प्रकार जतवादी और समाजवादी राजनीति को मजबूत 
बनाने में रूसो, वाल्टेयर, मास, गाधी भौर सेनित के क्रातिफारी विचारों के मौगदात 
की चर्चा की जा सकती है। 


राजनीति के विपय में कुछ मत 

समाज के राजनीतिक रूप और दूसरे रूपों मे क्या अंतर है ? उदाहरणार्थ राजनीतिक 
और आर्थिक प्रणाली में क्या मेद हैँ ? यथ्पि सभी विचारक इस सवध में एक राय नहीं 
रखते, फिर भी राजनीतिक संबंधों की एक विशेषता पर सभी जौर देते है । अरस्तू का 
कथन है कि राजनीतिक समाज का मुख्य लक्षण 'सत्ता या शासन का अस्तित्व! है । समाज 
में कई प्रकार की सत्ताएं हो! सकती है, जैसे मालिक की गुलाम पर, पति की पतली पर 
या माता-पिता की संतान पर । अरस्तु के अनुसार राजनीतिक सत्ता का अर्थ शासक की 
झासितों पर सता है । राजनीतिक समुदाय सबसे अधिक शक्तिशाली और व्यापक संमु- 
दाय॑ है और संविधान इस राजनीतिक सत्ता के विस्तार का विवरण होता हूँ। "्लैटो के 
अनुसार राजनीतिक सत्ता समाज की सबसे महत्वपूर्ण सत्ता हूँ। इस सत्ता के प्रयोग 
द्वारा भाद्् राज्य के शासक नागरिकों की भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति 
कर सकते है ।प्लेटो के अनुसार समाज में तीन वर्ग होते हैं : विद्वान, सैनिक और श्रमिक । 
आदर्श राज्य में सत्ता विद्वान और संतिक वर्योंमें निहित होगी । प्लेटी और अरस्तू में 
एक मतमेंद है । प्लेटो के अनुसार स्त्रियों को भी सत्ताघारी वर्ग मे शामिल किया जाएगा 
जबकि अरस्तू इस मत का समर्थन नही करते । प्लेटो और अरस्तू समान रूप से तत्कालीन 
दासभप्रथा का समर्थन करते हैं । 

राजनीतिक सत्ता का मुख्य आधार हिंसा, बल प्रयोग झौर शवित का संचय हैं । इस 
विचार को आधुनिक युग में मेकियावेली, हाब्स और मैवस वेबर ने प्रस्तुत किया हूँ । मैवस 
वेबर (864-920) का विचार हैं कि किसी समुदाय को राजनीतिक तभी कहा जा 
सकता है “जब बह एक निर्धारित भ्रदेश मे अपने प्रशासकीय अधिका रियो द्वारा बल प्रयोग 
करके भा उसकी धमकी द्वारा अपनी आज्ञाओ का पालन कराता है 5 4 

एक समकालीन अ्रमरीकी विचारक हेरोल्ड लासवेल राजनीतसि की परिभाषा देते 
हुए कहते है : 'राजनीविविज्ञान एक बनुभव पर आधारित ज्ञानहै, यह झवित के निर्धारण 


राजनीति क्या है 5 


ओर वितरण का अध्ययन है ओर राजनीति शक्ति के दृष्टिकोण से किया गया कार्य 
है ।'* राजनीति के सबंध मे अगर हम अरस्तू, मैक्स वेबर और लासवैल के दृष्टिकोणो 
से विचार करें तो इसके तीन तत्व मालूम पडेंगे : सत्ता और बल प्रयोग, क्षेत्रीयत्ता और 
आत्मनिर्भरता । 

रावर्ट डाल का विचार हैँ कि न केवल इन तीन विचारकों की बल्कि सभी 
विचारको की राजनीति के बारे मे घारणाएं आपस मे जुड़े हुए तीन वृत्तों से समझाई 
जा सकती हैं। अगर पहले वृत्त मे उन सभी राजनीतिक संवधो को शामिल कर लिया 
जाए जिनका संबंध शासन, सत्ता या बल प्रयोग से है, तो यह बृत्त लासवेल द्वारा 
प्रस्तुत राजनीति की परिभाषा को अंकित करेगा जिसमें क्षेत्रीयत्ता या आत्मनिर्म रता 
का महत्व मौण रहेगा । अरस्तू और वेवर के दुष्टिकोणों को समझाने के लिए दूसरे और 
तीसरे वृत्तों की जरूरत पड़ेगी जो क्रमशः क्षेत्रीयवा और आत्मनिमंरता को अंकित 
करेंगे। ये वृत्त एक-दूसरे को काटते है । वेबर के अनुसार राजनीति का क्षेत्र पहले और 
दूसरे वृत्तों के सधिस्थल मे मिलेगा और अरस्तू के अनुसार यह तीनों वृत्तों के सघधिस्थल 
में प्राप्त होगा। राबर्ट डाल ने इसे निम्नाकित वृत्तचित्र द्वारा स्पप्ट किया हैं; 


व 
शासन 
सत्ता 
बलप्रयोग 





यह स्पष्ट है कि जिसे अरस्तू और वेवर राजनीति मानेंगे, लासवेल भी उसे राजनीति मान 
लेंगे। परतु जिसे लासवेल राजनीति में शामिल करेंगे, उसे अरस्तू या मैवंस वेवर राजनीति 
से अलग सममेंगे । उदाहरणार्थ लासवेल मजदूर संघ, औद्योगिक संस्था या कैघोलिक चर्च 
के कुछ कार्यो को भी राजनीतिक मानकर उनके अध्ययन पर जोर देंगे। रावर्ट डाल का 
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कथन है कि नागरिक न केवल देश और नगर की सरकार में राजनीति से टकराता है, 
बल्कि वह स्कूल, गिरजाघर, व्यापारिक कंपनी, मजदूर यूनियन, क्लब, सामाजिक समुदाय 
आदि से लेकर सयुक्‍त राष्ट्र संघ तक अनेक स्तरी पर राजनीति का मुकाबला करता है। 
राजनीति मनुष्य के अस्तित्व से अनिवार्य रूप में जुड गई है। इसे मानवजीवन के किसी 
अंग से भी अलग करना नामुमकिन हो गया है ! राजनीतिक प्रणाली से प्रत्येक मनुष्य का 
किसी न किसी समय, किसी न किसी तरीके से संपर्क होता ही रहता है !* 

राजनीति की उपर्युक्त परिभाषा बहुत व्यापक मालूम पड़ती है। इसके अनुसार 
राजनीति परिवार, कबीले, मजदूर यूनियत, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संघ और राज्य 
में समान रूप से व्याप्त हो सकती है। राबर्ट डाल इस नई संकल्पना को इस प्रकार स्पष्ट 
करते है : 

. आम बोलचाल में भी हम क्लब या कंपनी के अधिकारियों और संचालको की 
बात करते है और इनमे चलनेवाली 'राजनीति' और भगड़ीं की चर्चा करते हैं। इन 
अधिकारियों को तानाशाही प्रकृति का बताकर निंदा की जाती है या प्रजातांविक 
स्वभाव का बताकर तारीफ की जाती है । 

2. किसी भी समुदाय की राजनीति उसके जीवन का एक अंग होती है। जिस 
तरह एक डाक्टर सिर्फ डाबटर ही नहीं होता, एक अध्यापक सिर्फ अध्यापक नहीं हीता 
और एक किसान केवल किसान ही नही होता, उसी प्रकार एक राजनीतिज्ञ केवल राज- 
नीतिज्ञ नही होता | सत्ता और शक्ति के अलावा मनुष्य के दूसरे संबंध भी हैं, जिनका 
आधार प्रेम, आदर, आदर्श, समर्पण और समान विद्वास हो सकता है। इसलिए कोई भी 
समुदाय सिर्फ राजनीतिक ही नहीं हो सकता । 

3. यह परिभाषा मनुष्य की मनोवृत्तियों की कोई थर्चा नहीं करती। इसका यह 
मतलब नहीं है कि लोग जानवूभकर दूसरों पर हुकूमत करने की इच्छा से प्रेरित होकर 
कार्य करते हैं या वे सदा सत्ता की कामना करते है और शक्ित प्राप्त करने के लिए सधपे 
करते रहते है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें सत्ता की बहुत कम लालसा हो, झासक चुनें जा सकते 
हैं। ऐसे व्यक्ति जो सत्ता के पीछे भागते हों, सत्ता से वंचित रह सकते हैं। 'राजनीति में 
हम सत्ता के मनोवैज्ञानिक पहलू का अध्ययन करने के वजाय उसकी व्यावहारिक स्थित्ति 
का ही अध्ययन करते हैं ।* 

अह्फेंड डी ग्राजिया ने राजनीति के विकास में निम्नलिखित विचारों और 
घारणाओं की चर्चा की है : यूनानी और रोमन विचारकों की देन : . सत्ता (इनाम और 
सजा); 2. दुनिया गणिव पर आधारित व्यवस्था है; 3. मानदंड के रूप में मनुष्य; 

4. राजतीतिक समाज और राष्ट्रीयता; 5- शम-का विभाजन और सौढीनुमा समाज: 
6. लोकतंत्र और सामाजिक इकरारनामा; 7. संविधानवाद; 8. राजनीति के अध्यमत 
का अनुभभवात्मक तरीका; 9. सुख-दुख और राजनीति: 0. विश्व व्यवस्था, यंधुत्व 
और कानून; और व. भ्स्तित्ववादी राजनीतिक सक्रियता? अत्फ्रैड ग्राजिया के अनुसार 
मध्ययुग ने चार नई घारणाओं को जन्म दिया : [. अ्रतर्द्शी पद्धति; 2. विश्व इतिहास 
का सिद्धात; 3. सुब्यवस्यित ने तिक राजनीतिक सिद्धांत; और 4, श्रातितिधिक झासन 
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और वहुलवादी समाज । आधुनिक युग ने ये संकल्पनाएं प्रस्तुत की : 4. मूल्यनिरपेक्ष 
राजनीतिविज्ञान; 2. शक्तिराजनीति; 3. स्वतत्रता, उदारवादी राज्य और व्यक्ति 
वाद; 4. नया विज्ञान; 5. कानून का तकंवादी विश्लेषण; 6. व्यावहारिक समाजविज्ञान; 
ये. आर्थिक निर्धारणवाद; 8. श्रेणी समाजशास्त्र; 9. समाज और सस्क्ृति के नमूने; 
]0. विशिष्ट वर्ग; . संचार; 2. प्रयोगवादी जांच-पड़ताल; और 3. राजनीतिक 
व्यवहार के अवचेतन लोत ।९ 
इनाम झौर सजा के रूप में सत्ता का प्रयोग : सत्ता का जन्म पितृसत्ताक समाज में हो 
जाता है। मनुष्य ने दुनिया नहीं बनाई बल्कि किसी देवता या ईश्वर ने बनाई है। यही से 
सत्ता और आज्ञापालन का विचार शुरू होता है। कबायली समाज के जादूगर, पुरोहित 
और योद्धा इतिहास के पहले सत्ताधारी हैं। इनका दायित्व कबीले की परंपराओं और 
नियमों की रक्षा करना है। सत्ता का काम है कि बह इन नियमों का उल्लंघन करनेवाले 
को दंड दे और उनका पालन करनेवालो को इनाम दे । यही काम बाद में सुसंगठित राज- 
नीतिक समाज बन जाने पर राजा और सरकार को सौंप दिया जाता है। कबायली रीति- 
रिवाजो की जगह राजा के कानून और आदेश, इनाम और सजा का फैसला करते हैं। 
प्राचीन भारत में राजनीति को इसीलिए दंडनीति या सजा देने के नियम कहा गया है। 
यही सत्ता का विचार, जैसाकि अठारहूवी सदी के लेखक वीको ने बताया है, जादू 
और धर्म के मार्ग से होता हुआ समाजविज्ञान की संकल्पना बन जाता है। मातृसत्ताक 
समाज की रानी से लेकर आधुनिक गणतंत्र के प्रधानमंत्री त्तक राज्य इसी दंड देनेवाली 
सत्ता की कहानी कहता रहा है। राज्य के विरोधी भराजकतावादी और राज्य के पूजक' 
आदकर्श्वादी समान रूप से राजनीति और सत्ता के गटूट संबंध से परिचित हैं । हाब्स 
इसी सत्ता के सिद्धात से अपने संप्रभुता संबंधी सिद्धांत को विकसित करते हैं। हीगल 
इस सत्ता का नैतिक औचित्य सावित करने की कोशिद मे लग जाते हैं। पर॑तु सत्ता के 
सिद्धांत की पहली विवेचना हमें कौटिल्य, प्लेटो, कन्प्यूशियस ओर अरस्तू के विचारों में 
मिल जाती है। 
दुनिया--गणित पर झ्राघारित व्यवस्था : ज्योतिष ओर गणित के द्वारा इस दुनिया 
को समभने का प्रयास विज्ञान के विकास की दिशा में पहला कदम है। प्लेटो और 
पायथागोरस पहले विचारक थे जिन्होंने समाज और राजनीति के अध्ययन में गणित का 
प्रयोग किया। हांब्स और स्पिनोजा ने गणित के नियमों और त्तकों के आधार पर 
राजनीतिविज्ञान की विवेचना का प्रयत्त किया। अत्यधिक आधुनिक व्यवहारवादी 
राजनीति गणित और सांख्यिकी का उपयोग करती है। सत्ता और प्रभाव के अध्ययन में 
अनेक पश्चिमी लेखक साश्यिकी (स्टेटिस्टिक्स) का सहारा लेते हैं। 
मानदंड के एप में सनुष्य : थूनान के सोफिस्टो और भारत में चार्वाक ने पहली बार 
मनुष्य को सभी चीजों का मानदड माना। मनृष्य स्थान और काल बेः अनुसार अपने 
लिए कानून और नियम बनाते हूँ । सत्ता का उद्देश्य मनुष्यों को लाभ और सुख पहुंचाना 
है। एयेस, स्पार्टा, मित्र तथा ईरान के कानून एक जैसे नहीं हो सकते। ईरान के लिए 
राजतंत्र, स्पार्ट के लिए सैनिक ठानाशाही, मिश्र के लिए घर्मतंत्र और एथेंस के लिए 
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प्रजातंत्र वहां के निवासियों के लिए उपगुक्‍्त है। व्यवस्था के लिए सत्ता की जरूरत है, 
परंतु सत्ता के रूप अलग अलग देयों मे लोगो के स्वभाव और भौतिक आवश्यकताओं के 
द्वारा निर्धारित किए जाएगे । अरस्तू दासता को स्वाभाविक मानते थे। सोछिस्टों का 
विचार था कि वह्‌ वर्तमान शासक वर्ग के फायदे की चीज है, कोई दास स्वभाव से 
गुलाम पैदा नही होता । सोफिस्टों ने राजनीति को सास्क्ृतिक सापेक्षतरा का सिंद्धात 
दिया। 
राजनीतिक समाज भर राष्ट्रीयता : प्राचीन यूनान वे राजनीति की सुसंगरठित 
राजनीतिक समाज और राष्ट्रीयता की धारणा दी। चीन, भारत या ईरान के राज्य बहुत 
कुछ अंशों में अभी पितृसलाक संगठन थे। उतमें क्षेत्रीय आधार पर सामूहिकता, देक्ष- 
अवित, लोकमत, सामाजिक एकता या राजनीतिक सुदृढता की मावना जाग्रत नही हुई थी ) 
इनका विकास सबसे पहले मूनान के नगर राज्यो में और बाद मे रोम के गणतंत्र में ही हुआ! 
लगभग दो हजार वर्षों तक प्लेटो (427-347 ई०-पू० )और अरस्तू (384-322 ई० १०) 
की 'रिपब्लिक' ओर 'पालिटिक्स! यूरोप को राजनीतिक समाज के आददर्शो की प्रेरणा 
देती रही हैं। दोनों है समाज और प्रकृति की भिन्‍त भिन्‍त परिभाषाएं दी और तकंदास्ति 
बी दो विरोधी पद्धतियों को जन्म दिया । उन्होंने भिन्‍्नता के बावजूद जिस आदर्श राज्य 
की कत्पना भ्रस्तुत की, उसे वे ज्ञान द्वारा पहचाने हुए सद्‌गुणों पर आधारित और नैतिक 
मूल्यों का पोपक चिरस्थायी राजनीतिक समाज मानते थे। समाज मे प्रत्येक वर्ये और 
व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित कर दिए गए । यदि सभी श्रेणियों के सदस्य अपने निर्धारित 
कार्मो की योग्यता और निष्ठा से करेंगे तो राप्ट्र मजबूत होगा ! 
अल्फ्रेड डी ग्राजिया का विचार है कि आधुनिक राष्ट्रवाद के जनक यूनान के नगर- 

शज्य ही है; कैवल राप्ट्रोयता का दायरा विस्तृत हो गया है। मध्यकालीत साझाज्य 
और सामंत्थाही पर आधारित राज्य यूरोप की सास्कृतिक रप्ट्रीय इकाइयो को पहचानते 
थे परतु उन्हें राजनीतिक महत्व नही दिया जाता था।? इसलिए वास्तव में राष्ट्रीयता 
वर आधारित राजनीतिक समाज आधुतिक युग की देन है। रुसो, हीगल और मैजिती 
आधुनित राष्ट्रवाई का वेचारिक स्लोत प्लेटो और अरस्तू की पुस्तकों में ही खोजते है। 
श्रम का विभाजन झौर सीढ़ीनुमा समाज : प्लेटो से लास्की तक मूरोप का समाज बगों 
में विभकत समाज रहा है। यह दासवा, सामंतगाही और पूजीशञाही का समाज है। प्लेटो 
का आदर्श राग्य श्रेणियों के आधार पर संगठित है मौर उसमे श्रम के विभाजन के भाधार 
वर एक सोदीमुमा समाज की रूपरेखा है। भारत का राजनीतिक समाज वर्गों बौर 
जातियो पर आधारित बहुत ही जटिल सीढ़ीनुमा समाज है और कौोटिल्य के राज्य मर 
क्षत्रिय और ब्राह्मण शासक वर्य हैं और शूद्र और वैश्य दलित और प्ासित वर्य हैं। 
स्‍्वेटो के आदर्श राज्य में भी विद्ातों और योडाओं को शासवः घर्ग माना गया है, बादी 
सभी वर्ष शासित वर्य है। अरस्तू मानते हैं कुछ लोग स्वभाव से मालिक बनने योग्य 

होते है भौर एुछ स्वभाव में गुलाम बनने लायक होते है । 

जेम्म मेंडीसन ने प्वेटों के 2200 वर्ष बाद “फ्रेडरतिस्ट! में उनके सिद्धांत को 

दोहराया था ; “मनुष्यों के स्वमावों के भेद से संपत्ति के अधिकारों का उद्गम होता है, जो 
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हितों की समरूपता लाने मे बडी बाधा डालते हे । सरकार का पहला कर्तव्य इन स्वमभावों 
की रक्षा करना है। संपत्ति प्राप्त करने की भिन्‍न और असमान योग्यता की रक्षा करने 
से तुरंत संपत्ति की विस्मों और मात्रा के भेद पैदा हो जाते हैं और भिन्‍न भिन्‍न मात्रा 
और किस्म की संपत्ति के मालिको के विचारों और भावनाओं के असर से समाज मिलन 
भिन्‍न हितों और दलों में वंट जाता है ।* 
जेम्स मैंडीसन पूंजीवादी अमरीका के सविधान के संस्थापकों मे माने जाते हैं 
परंतु उनका वर्गंविश्लेषण मार्क्स के वर्गेविश्लेषण से मिलता-जुलता है। फर्क यह है कि 
जहां मैंडीसन संपत्ति के विषय. विभाजन और उत्पादन के पूजीवादी स्वामित्व के समर्थक 
है, मार्क्स इस व्यवस्था के गंभीर वैज्ञानिक आलोचक और क्रातिकारी समाजवादी है। 
सीढीनुमा समाज राजनीति मे वर्मश्ासन को मदद देता है। ऊपरी सीढी के वर्ग 
नीचे की सीढी के वर्गों से उन्हे दास, कृपफदास या औद्योगिक मजदूर बनाकर मनमाफिक 
काम ले सकते हैं और उनसे अपनी आज्ञाओं का पालन करा सकते है। यूरोप की सामंत- 
शाही और भारत की वर्णव्यवस्था सीढीनुमा समाज के शोपण और उत्पीडन की सबसे 
महत्वपूर्ण मिसालें हैं। इस समाज में आधिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता और विचारधारा 
बी सत्ता घुलमिलकर एकाकार हो जाती है| 
लोकतंत्र शौर सामाजिक इफरारनामा : सबसे पहले यूनान के नगरराज्यों के मालिक बर्गं 
ने सत्ता के विस्तार के बारे में कुछ नए प्रयोग किए। कुछ नमरों में कुछ समय के लिए 
शासन में हिस्सा लेने का हुक मालिक वर्ग के सभी सदस्यों को दे दिया गया । हमे ध्यान 
में रखना चाहिए कि इन नगरराज्यो में स्त्रियों, गुलामों और दूसरे नगरो के प्रवात्तियों 
को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नही थे। अरस्तू और प्लेटो के विचार लोकतंत्रविरोधी 
थे। परंतु अन्य मूनानी विचारकों ने लोकतंत्र का समर्थन भी किया। रोमन गणतंत्र मे 
भी लोकतंत्र की संतोषजनक व्याख्या न हो सकी । रोम की परिपद में गुटो और वर्गो के 
आपसी वाद-विवाद से प्रजातत्र के सिद्धांत का विकास न हो सका। रोम के संपन्‍्न बर्गे 
की एकमात्र इच्छा विपन्‍्न वर्ग और दांसों को दवाकर अपने ऐश्वर्य और विशेषाधिकारो 
की रक्षा करना ही था। 
आधुनिक थुग मे सननहवी सदी के लेविलर आदोलन, क्रामवेल ओर फिर लाक ने 
लोकतंत्र के सिद्धात का प्रतिपादन किया। लाक ने सामाजिक इकरारनामे के सिद्धात को 
प्रजातंत्र की दिशा मे मोड़ दिया। उसके बाद फ्रास और अमरीका की बुर्जुआ क्रांतियों 
ने राजनीति में प्जातंत्र ओर सामाजिक इकरारनामे के सिद्धातों को कार्यास्वित किया । 
संक्षेप में सामाजिक इकरारनामे का सिद्धांत कहता है : नोग अपनी मेहनत से संपत्ति पैदा 
करते हैं और यह उनके पसीने को कमाई उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। ये 
लोग बहुमत से मपने प्रतिनिधियों को चुन लेते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी इच्छा 
के अनुसार शासन करेंगे। अगर वे इकरारनामे का उल्लंघन करते हुए उनकी संपत्ति या 
स्वतत्रता के अधिकारों का उल्लंधन करेंगे, तो वे शासको को विद्रोह के जरिए हटाकर 
नए शासक चुन लेंगे, जो सविधान और इकरारनामे का पालन करेंगे। रूसो की “सामान्य 
इच्छा' का उद्देश्य भी स्वतंत्रता और सपत्ति के अधिकारों को संरक्षण देना है। इस « 
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कानून, वीतिशास्त्र, और राजनीति पर समात झुप से अपने विचार पेश किए ) उन्होंने 
शजकुमारों को राय दी कि वे लोकहित के लिए शासन करें। उन्होंने कहा कि कानून 
विवेक का भ्रादेश है जिसका उद्देश्य सावेजनिक कल्याण है । ये विचार अपने युग के लिए 
नबीत और महत्वपूर्ण थे परंतु ऐक्विनास का महत्वपूर्ण योगदान सुब्यवस्यित नैतिक 
राजनीतिक सिद्धात का अ्रतिपादन है । इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने पूर्ण रूप से मैतिक 
आसनप्रणाली की विवेचना की । उन्होंने मनुष्य और समाज देः प्रारभिक और अंतिम 
लट्ष्यों को बताया और मूल्यों की प्रायमिकता निश्चित कर राजनीति को जादशत्मिक 
बनाया ! आज भी यूरोए के कैयोलिक आदीतन और क्रिश्वियत डेगोक्रेटिक पाटियां 
ऐक्वितास की विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करती है । 
'अ्रतिनिधियों को सरकार : यूरोप की वर्तमान ससदों का उद्गम सध्ययुग की परादरियों 
और सामंतों की परिषदों में देखा जा सकता है। इस संस्थाओ में पहले व्यापारियों और 
अन्य वर्मो का प्रतिनिधित्व नही था। वे शुद्ध रूप से सामंतो मंत्याएं थीं। सामंत्त इनका 
उपयोग गुटवदी के आधार पर अपने गुटों के लाभ के लिए करते थे या राजा द्वारा लगाए 
गए टैक्सों का विरोध करने के लिए करते थे। यही सामंती परिषद कई सौ वर्ष बाद 
संवैधानिक विकास या क्रांति के जरिए बुर्जुआ वर्ग की प्रानियामेंट वन गई। बुर्युआ वर्ग 
ने पहले शहरों में स्थानीय स्वशासन प्राप्त कर अपने को सामंती शासन से व्यावहारिक 
रूप मे स्वतत्र करा लिया । तदुपरात व्यापारियों ओर छोटे जमोदारों ने पालियारमेंट में 
प्रतिनिधित्व प्राप्त किया कितु प्रातिनिधिक सरकार का सही रूप में निर्माण आर्थिक क्षेत्र 
में सामतशाही के पतन और बुर्जुआ औद्योगिक क्ाति के बाद ही संभव हो सका). 
सामतशथ्ाही का ढाचा सत्ता के विकेंद्रीकदरण पर आधारित था। इसतिए मध्ययुंग 
में सबसे पहले बहुलवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया । राजा की निरंकुशता 
को अध्वीकार करते हुए सामतो की क्षेत्रीय स्वायत्त ता पर जोर दिया गया! गगरों के 
चुर्जुआ बर्ग ने राजा से नागरिक स्वशासन के चार्टर मागे ओर श्राप्त किए । शिल्प श्रेणियों 
(गिल्डूस) ने व्यावसायिक आधार नियमों की स्वतंत्रता के सिद्धात का प्रतिपादन किया । 
आधुनिक उद्रवादी विचारधारा में प्रतिनिधि शासन भौर वहुलवाद को बहुत 
महत्व दिया गया है। परंतु इन विचारों की जड़ें मध्ययुग के राजनीतिक ढांचे में पाई 
जाती है। प्रतिनिधित्व, शिष्टमंडल, लोकसम्मति, नेतृत्व, आधापालन, श्षक्ति और सत्ता, 
स्वशासन, संतुलन, मतदान, बहुमत आदि अनेक विचार भध्ययुग की राजनीति में जन्म 
से रहे ये। इन्ही विचारों को जान लाक, ऐडमंड बके और जान स्टुअ्टे मिल ने आगे 
चलकर सुव्यवस्थित ढंय से पेश कर दिया। 
इसी प्रकार बहुलवादी विचारों को आधुनिक युग में श्रमिकसंघवादियों, श्रेणी- 
समाजवादियों, क्षेत्रीयतावादियों और चर्च की स्वायत्तता के समर्थकों ने प्रस्तुत किया । 
“द्वितोय विश्वयुद्ध के बाद व्यवह्यरवादियों ने बहुलवादी लोकतंत्र मे विभिन्‍न समुदायों और 
विशिष्ट वर्गों के शकितिसंदुलन की संकल्एना वेश की, जिसके प्मुप समर्थकों में राव डाफ़ 
का नाम लिया जा सकता है । है 
'आधु्िक युग की राजनीति पर कुछ नए विचार ; यूरोप में आधुनिक युग इत्ली के 


राजनीति क्या है 3 


पुनर्जागरण से शुरू होता है जिसका प्रभाव घीरे घीरे पश्चिम और उत्तर के देशो में भी फैल 
गया । पुनर्जागरण आंदोलन ने राजनीति की कुछ नई संकल्पनाएं और घारणाएं प्रस्तुत 
की । ये धारणाएं सामंतझाही की गिरती हुई व्यवस्था और बुजुआ वर्ग के उत्पान के संदर्भ 
मे वेश की गईं | मैं कियावेली इस नई राजनीति के पहले विवेचक माने जाते हैं । 
मुल्यनिरपेक्ष राजनीतिविज्ञान : मैं कियावेली का “प्रिस” मूल्यनिरपेक्ष राजनीति की इतिहास 
में पहली व्याख्या है। उनका कथन है कि सफलता और विजय का इच्छुक राजकुमार 
धर्म, नैतिकता या भावनाओं से प्रेरित होकर अपनी लक्ष्यसिद्धि नही कर सकता। नैतिक 
मूल्य व्यक्तिगत आचरण के लिए ठीक हैं। राजनीति नैतिक मूल्यो को नही पहचानती | 
राजकुमार के लिए सदाचारी होना जरूरी नही । राज्य के विस्तार या सुदृढ़ता के लिए 
वह हत्या, घोखाघडी, झूठ, युद्ध और कूटनीति का सहारा ले सकता है। 
हमें तो तथ्यों और वास्तविकता के आधार पर मूृल्यनिरपेक्ष राजनीतिविज्ञान का 
निर्माण करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति का तकाजा है कि हम भावनाओं को ताक पर 
रखकर राजनीति के ऐतिहासिक विकास और वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों का 
अध्ययन करें और अनुभव के आधार पर राजनीति के व्यावहारिक भिद्धातों का प्रतिपादन 
करें। आदर्शों और नैतिक मूल्यों के पीछे भागनेवाले विचारक राजनीति का सही और 
वैज्ञानिक विश्लेषण नही कर सकते । 
समकालीन समाजविज्ञान में मैक्स वेवर, टैल्काट पासंस आदि लेखकों ने मूल्य- 
निरपेक्ष समाजविज्ञान पर बहुत जोर दिया है। राजनीति के क्षेत्र मे व्यवहारवादी लेखको 
+डेंविड ईस्टन, रावर्ट डाल, आमड आदि ने मूल्यनिरपेक्ष राजनीतिविज्ञान का समर्थन 
किया है। यह दूसरी बात है कि मूल्यनिरपेक्षता की आड में ये व्यवहारवादी लेखक 
पूजीवादी मूल्यों और आदर्शों की वकालत करते हुए दिखाई पडते हैं। अब डेविड ईस्टन 
ने स्वीकार कर लिया है कि मूल्यतिरपेक्ष राजनीतिविज्ञान के लक्ष्य को प्राप्त करना 
असंभव है । 
शक्ति राजनीति : मूल्यनिरपेक्ष राजनीति वास्तव में शक्ति की राजनीति है और इस 
सिद्धात को भी सबसे पहले पेश करने का श्रेय मैकियावेली को जाता है। अगर हम यह 
मानकर चलें कि राजनीतिज्ञो का चरम उद्देंधय ताकत हासिल करना और उसका इस्तेमाल 
करना ही है, तो सभी प्रकार की राजनीति को सरलता से समझा जा सकता है और राज- 
नीतिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण हो सकता है। इसी प्रकार हाब्स ((588-679) 
ने 'लेवायथन' मे कहा: सभी आवेगो की बुनियाद शवित की लालसा है।' आधुनिक 
लेखको में हेरोल्ड लैंसवेल “शक्ति राजनीति” पद्धति को राजनीति के सही विश्लेषण के 
लिए अत्यंत जरूरी समझते है। उनके अनुसार राजनीति “प्रभाव और प्रभावशाली का 
अध्ययन है।' आधुनिक व्यवहारवादी मुहावरे मे “शक्ति! का नया नाम 'प्रभावः और 
“शक्तिशाली” का सयत भाषा मे अर्थ प्रभावशाली” हो गया है। 
स्वतत्रता, व्यक्तिवाद और उदारवादी राज्य: स्वतंत्रता के अनेक अर्थ किए गए हैं, जितकी 
चर्चा आगे की जाएगी। प्रतिवंधों से मुक्ति की घारणा आधुनिक युग में स्वतत्रता की 
पहली संकल्पना है। 776 ई० में अमरीकी क्राति, वेंथम का 'फ्ंगमेंट आफ 
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ऐेडम स्मिथ की 'वेल्थ आफ नेशस' और टास पेन की 'कामन सेंस' व्यक्तिवादी स्वतंत्रता 
के विचार की अभिव्यवित करती हैं। यह उदारवादी लोकतंत्र की प्रारंनिक अवस्था से 
जुड़ी हुई है। लाक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति को श्राकृतिक अधिकार बताया 
जिनका अतिक्रमण करना राज्य के लिए निधिद्ध कर दिया गया। दाम पेन ने शिन 
मानदीय अधिकारों की चर्चा की, वे व्यवहार मे बुर्जुजा सपत्ति और स्वतंत्रता के अधि- 
कार साबित हुए। बेंथम और ऐडस स्मिय ने अर्थव्यवस्था को राजनीतिक हस्तक्षेप से 
भुक्त रखने का प्रस्ताव किया । उदारवादी राजनीति राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित करने पर 
आधारित थी । चेंधम के राजनीतिक उपयोगिताबाद और व्यक्तिवादी अर्थनीति में जो 
असमत्ति थी, उस पर ध्यान नही दिया गया। जान स्टुअर्ट मिल ने बौद्धिक और नैतिक 
क्षेत्रों में जहा व्यकितवादी दृष्टिकोण अपनाया, आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने सामाजिक कल्याण 
के लिए राज्य के हस्तक्षेप का समर्थन किया । उत्पादन में निजी स्वामित्व के समर्थन के 
साथ साथ मिल मे आथिक विपमताओं को दूर करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित 
माना। 
जया विज्ञान भौर घंज्ञानिक पद्धति : राजनीति को दर्शन और कला की जगह विज्ञान का 
रूप देने का प्रयास किया गया। प्राकृतिकविज्ञान जौर समाजविश्ञान के अंतर को ध्यात 
में रखकर राजनीतिविज्ञान के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक पद्धति की खोज शुरू हुई। प्रतचीन, 
मध्ययुगीन और वर्तमाव राजनीतिक समस्याओं और प्रश्ती के विश्लेषण से निष्कर्ष 
निकाला गया कि राजनीतिक प्रणाली के बुनियादी तत्वों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं 
हुआ है क्योकि मनुष्य के चरित्र और स्वभाव में कोई मौलिक परिवर्तन नही हुआ है। हमें 
राजनीतिक समस्याओं का मुल्याकन करने के लिए आदर्शों, विष्वासों और नियमों का 
एक सामास्य मापदंद निर्धारित करना चाहिए । आधुनिक समाज मे ऋतियों, लडाइयो 
और संकटों का मुख्य कारण नैतिक मूल्यों की अनिश्चितता है। इस विचार के समर्थक 
मृूल्यनिरपेक्ष रुजवीतिविज्ञात्र के स्थान पर मूल्यसापेक्ष राजनीति को संकल्पता पेश करते 
है। आरनोहड ब्रेस्त और डेविड इंस्टन राजनीति को इसी रूप में देखते हैं। यह पद्धति 
उदारबादे की सोम के अंदर स्हक्रः अनुभवात्मक ओर व्यवहारवादी पद्धति के दोषों 
का निराकरण करना चाहती हैं कितु वास्तव में यह उसी पति का एक स संशोधित 





कानून का तर्कवादी विश्लेषण : उदारवादी राजनीति का एक पहलू कानून का तर्कबादी 
विश्लेषण है। बेंचम ने उपयोगिता के आधार पर परंपरागत मंगरेजी कानूतव्यवस्था की 
आलोचना की और उसके स्थाव पर 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' के दृष्टिकोण से 
नए कानूनों के निर्माण पर जोर दिया। फ्रांस में हेल्वेशियस और इटली में बेकारिया मे 
उपयोगिताबादी नीति के आधार पर नए कानूनों के निर्माण के लिए सुझाव पैश किए । 
इन शुधारों का उद्देश्य कावूनों के सामंतवादी रूप को बदलकर उन्हें नए बुर्जुआ समाज 
के लिए उपयुक्त बनाता था। कानून वुर्जजा समाज में धर्म का स्थान ब्रहण कर लेता है 
और वकील पुरोहितो का कर्तव्य निभाते है । उदारवादी राजनीति कानून करे सर्वोपरिता 
चर निर्भर है। कातून, जिसका उद्देश्य निजो संपत्ति के पूंजीवादी अधिकार की रक्षा 
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ऋरना है, बुर्जुआ समाज की महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारधारा है। कानून और बदालतें 
पूजीपतियों के वर्गशासन को वैध बनाने के तरीके हैं। 

व्यावहारिक समाजविज्ञान : फ्रास के सेंट सिमोन और अगस्ट काम्ते ने राजनीति को 
व्यावहारिक समाजविज्ञान के अंग के रूप मे देखा। इन्होने कहा कि राजनीति की सम- 
स्याएं, कुशल प्रशासन और प्रवध की समस्याए हैं। सैनिक अधिकारी, जागीरदार-जमीदार 
या पादरी शासन के लिए बिलकुल अयोग्य हैं ॥ इसके विपरीत सामाजिक और राजनीतिक 
मेतृत्व के सही हकदार उद्योगपति, इंजीनियर और बुद्धिजीवी हैं। ये अपने ज्ञान, अनुभव 
और प्रतिभा के आधार पर व्यावहारिक समाजविज्ञान के नियमो का अध्ययन करके समाज 
के प्रशासन में कार्यकुशलता ला सकते हैं । क्रांति या हिंसा से आज की राजनीतिक सम- 
स्याओं का हल नही निकल सकता । आर्थिक अल्पविकास या जनता की गरीबी का वास्त- 
बिक हल उद्योगपति और बुद्धिजीवी औद्योगिक विकास और शिक्षाप्रसार द्वारा निकाल 
सकते हैं। व्यावहारिक समाजविज्ञान के समर्थक ऋमिक सुधार-राजनी ति पसंद करते हैं। 
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प्राथिक निर्धारणवाद : सेंट सिमोन, चाल्स फूरियर और राबर्ट भोवन ने राजनीति में 
आधिक कारकों का महंत्व वताया था कितु इतिहास की भौतिक व्याख्या के रूप मे इस 
'सिद्धात की विस्तृत विवेचना हमे मार्क्स और एंगेल्स के विचारो मे प्राप्त होती है। बुर्जुभा 
आलोचक जिसे माक्स का आधिक निर्धारणवाद कहते है, स्वय माक्स उसे केवल इतिहास 
की भौतिक व्याख्या के नाम से पुकारते हैं ॥ मावर्स का कथन है कि आदिम साम्यवाद से 
आज तक राजनीति का आधार हमे उत्पादन के तरीको और संबंधों मे खोजना चाहिए । 
वे राजनीति को अर्थव्यवस्था पर निर्मर अवश्य मानते हैं कितु आधथिक कारको को प्रत्येक 
'परिस्थिति मे राजनीति और विचारधारा का निर्धारक नही मानते । आमतौर से विचार- 
घारा और राजनीति को बुनियाद भ्रर्थव्यवस्था में पाई जाएगी कितु किसी विशेष ऐति- 
हासिक परिस्थिति में स्वयं अर्थव्यवस्था राजनीति या विचारधारा से प्रभावित और 
नियंत्रित हो सकती है। 

राजनीति में आथिक कारकों का महत्व, जैसा कि सैबाइन का कथन है, अब 
'उदारवादी विचारक भी स्वीकार कर चुके है । उदारवादी लेखक भी अब धर्म, राजनीति, 
शासन, कानून, पारिवारिक संघंध और यहां तक कि यौन संबंधों की व्याख्या आथिक 
कारकों के संदर्म में करने लगे हैं। लास्की और मँकाइवर जैसे उदारवादी लेखक अपनी 
थुस्तकों---'ए ग्रामर आफ पालिटिक्स! एवं "दि माड्न स्टेट'---मे सामाजिक और राज- 
नीतिक समस्याओ के विश्लेषण में माक्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास के भौतिक विश्लेषण से 
कुछ सीमा तक प्रभावित जान पडते हैं। 

समाजवादी देशो मे इतिहास की भौतिक व्याख्या को समाजविज्ञान और राजनीति 
के अध्ययन के लिए एक अनिवाय सिद्धांत माना जाता है। माव्स और एंगेल्स राजनीति 
को ऐतिहासिक विज्ञानों की सूची मे रखते थे ओर समकालीन आथिक व्यवस्था को 
आधार मानकर राज्य की विवेचता करते थे । उदाहरणार्थ यूनान और रोम की राजनीति 
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ओऔर संस्कृति को समभने के लिए दासता पर आधारित अर्थव्यवस्था को बुनियाद मान 
कर चलना चाहिए । मध्ययुग की राजनीतिक प्रणाली या घामिक विचारधारा का आधार 
सामंतश्ाही पर आधारित उत्पादन के तरीके और संबंध हैं । दसी प्रकार उदारवादी 
प्रतिनिधि लोकतश्र और कानूनी विचारधारा पूजीवादी अर्थव्यवस्था की अभिव्यक्षित है। 
अंत मे जब समाजवादी कांति द्वारा सर्वहारावर्ग का अधिनायकतंत्र स्थापित हीता है तो 
यह समाजवादी अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है । 
श्रेणी समाजशास्म्र: मार्क्स और एय्रेल्स ने 848 में कम्युनिस्ट घोषणापत्र में श्रेणियों 
और श्रेणीसधर्ष के महत्व पर प्रकाश डाला | पहले समाज मालिकों और दासो में विभकत 
था | मध्ययुग में यह विभाजन जमीदारों और कृपकदासों के बीच में था। भध्यवर्य के 
व्यापारी तथा उद्योगपति सामंत्शाही के खिलाफ संघर्ष मे उठ खड़े हुए और विद्दोही 
किसानों के साथ मिलकर उन्होने सामंतशाही का तख्ता पलट दिया। इस प्रवागर आधिक 
और राजनीतिक सत्ता पूजीपतियों के हाथ मे भा गई। अब मजदूर बर्ग ने पूजीपतियों के 
विरुद्ध सघर्प शुरू किया । रूस में लेनिन के नेतृत्व मे शोपित मजदूर वर्ग ने समाजवादी 
क्रांति फी और सत्ता अपने हाथ में ले ली । 
माक्‍स के विचारों से प्रभावित होकर समाजशास्त्र में श्रेणी और श्रेणीसंधर्ष को 
महत्वपूर्ण संकल्पनाओ के रूप में स्वीकार कर लिया गया। उदारवादी विचारकों ने भी 
श्रेणीविभाजन और वर्गेचेतना का अपने चिंतव ओर लेखन में काफ़ी उपयोग किया । वे 
यह भी स्वीकार करते लगे कि इतिहास में श्रेणीशासन और श्रेणीसंघर्ष के बहुत से उदा- 
हरण है ! परतु वे यह नही मानते कि प्रजातत्र शोर वयस्क मताधिकार के बाद भी पूंजी- 
पति वर्ग का शासन कायम रहता है । 
बुर्जआ समाजशास्त्रियों ने वर्गसघर्प के स्थान पर समुदायों, दलों, दवाव समूहों 
झौर विशिष्ट बर्गो के संतुलन का सिद्धात पेश किया। पूजीपति और मजदूर अपने दलों 
ओर ददाव युटों में संगठित होकर सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और 
परिणामस्वरूप वे सरकार की नीति की इस प्रकार संतुलित कर देते है कि वह न तो पूजी- 
पतियों के पक्ष मे रहती है और न मजदूरों के पक्ष में। इस प्रकार लोकतंत्र में वर्गसंघर्प 
को वर्गसमन्वय में अदल दिया जाता है | 
मार्क्सवादी वर्गों के समत्वय को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार पूंजीवादी 
समाज मे वर्भसंधर्ष को स्थगित किया जा सकता है, पर मिटाया नही जा सकता । साआ्राज्य- 
बाद द्वारा उपतिवेयों के शोषण से कुछ पूजीवादी देश मजदूरों के जीवनस्तर को ऊंचा 
उठा सके कितु दैल्फ मिलीबेंड का कथन है कि आज भी विकसित पूंजीवादी देशों में पूजी- 
पतियों और मजदूरो के बीच में बमभेद उसी स्यंकर रूप से कगयम है, जैसा कुछ दशक 
पहले था | अत; इन देशो की राजनीति मे वर्गसधर्ष का महत्व अभी कम नही हुआ है।? 


राजनीति के उदारवादी सिद्धांत 
सभाज भौर संस्क्ृति के प्रतिमान : मास के वर्गविभाजन और वर्गसंघर्ष के सिद्धातों ने 
समाजविज्ञान में तहलका मचा दिया। माक्सेवादी समाजविज्ञान के पठन-पाठन के लिए 
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विश्वविद्यालयों में अनुमति नही मिली। फिर भी लोग उनके विचारों में दिलचस्पी लेने 
लगे । इस प्रकार समाज और संस्कृति के नए प्रतिमानों (माडेल्स) की जरूरत पड़ी जिनके 
द्वारा समाजविज्ञान और राजनीति के विद्वान माक्संवादी प्रतिमान का मुकाबला कर सकें | 
मैक्स वेबर समाजविज्ञान मे नए प्रतिमान के पहले महत्वपूर्ण प्रतिपादक थे। उन्होने स्वीकार 
किया कि राजनीति मे आधथिक कारक काफी महत्वपूर्ण हैं परंतु साथ ही उन्होंने कहा कि 
घाभिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक श्रौर विचारधारात्मक कारकों का भी काफी महत्व 
है। इनमें कोई थुनियादी कारक नहीं है क्योंकि सभी कारक एक दूसरे को प्रभावित 
करते हैं । 
मैक्स वेबर ने धमंसुधार आंदोलन को यूरोप की पूजीवादी औद्योगिक क्रांति का 
कारक माना और भारत की जातिप्रथा को औद्योगिक क्राति न होने के लिए जिम्मेदार 
ठहराया । उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं या परिवतंनों के लिए 
सिर्फ आर्थिक कारक उत्तरदायी नही होते | यह तो बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों 
के संकलन और अनुभवात्मक विश्लेषण की जरूरत है। विभिन्‍न प्रकार के कारकों का 
सही योगदान विशेष परिस्थिति की जटिलता को समभे बिना अस भव है। हमें सास्क्ृतिक, 
राजनीतिक और आशिक कारको की क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं और श्रंतःप्रक्रियाप्रों की 
जानकारी के आधार पर निष्कर्प निकालना चाहिए। अतः आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत 
हठधर्मी पर आधारित है । राजनीति अत्यधिक जटिल सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके बारे 
में माक्स की तरह प्रगति की दिशा का निर्धारण करना संभव नही है। मैक्स वेवर 
कार्पात्मक प्रतिमान (फंडामेटल माडेल) के संस्थापक माने जाते है। टेल्काट पार्सस और 
आमंड तथा पावेल इस प्रतिमान के समकालीन समर्थक हैं । 
विशिष्ट घर्ग का सिद्धांत : इस सिद्धात के पहले प्रतिपादक अनुदार विचारो के रूढ़िवादी 
चितक रहे हैं। इनमे ऐडमंड बरक, कार्लाय्रल ओर नीत्शे के नाम लिए जा सकते हूँ। ये 
अभिजात और कुलीन वर्ग को विशिष्ठ वर्ग मानते हे और उन्ही के हाथ मे शासन की 
बागडोर देना चाहते हू । मास्का का विचार है कि लोकतंत्र मे आथिक विशिष्ट वर्ग और 
राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के संपर्क से एक शासक वर्ग का निर्माण होता है जो जन्म पर 
आधारित कुलीनतंत्र के शासक बर्म से श्रेष्ठ है। संक्षेप में मास्का सामंती विशिष्ट वर्ग की 
तुलना मे बुर्जुआ विशिष्ट वर्ग को शासक वर्ग के रूप मे अधिक पसंद करते हूं । 
पैरेटो भी मास्का की तरह लोकश्ासन को असंभव मानते है। सरकार चाहे 
कुलीनतंत्रात्मक हो या प्रजातंत्रात्मक, सत्ता हमेशा किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ मे रहती है । 
पैरेटो के अनुसार यह आवश्यक नही कि आधथिक विशिष्ट वर्ग ही राज्य का शासक वर्ग 
बन जाए । उनके अनुसार राजनीति के क्षेत्र मे राजनीतिज्ञों का एक अलग से राजनीतिक 
विशिष्ट वर्ग बनता है जो वस्तुत: आथिक विशिष्ट वर्ग को अपने नियंत्रण मे रख सकता 
है। पैरेटो अपने जीवन के अंतिम दिनों में फासिस्ट विश्विष्ट वर्ग के समर्थक वन गए ये। 
रावर्ट मिचेल्स ने राजनीतिक दलों के विश्लेषण से साबित किया है कि उनमें 
नेतृत्व का विकास कुलीनतंत्र के कठोर नियम के आधार पर होता है । प्रत्येक राजनीतिक 
दल में एक छोटा विशिष्ट वर्ग बन जाता है जो दल की नीतियों और कोष पर नियंत्रण 
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रखता है। यह विशिष्ट वर्य चुनाव जीतकर सरकार पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेता 
है। जब लोकतंत्रीय दलो का संगठन सचताधारी विशिष्ट वर्ग को जन्म दे सकता है, तो 
अधिनामकतंत्र के सत्तारूढ़ दल से शासक विशिष्ट वर्ग की उत्पत्ति तो स्वाभाविक मानी 
जा सकती है । 
सी राइट मिलस और रैल्फ मिलीबेंड यह मानते है कि आजकल अमरीका और 
पश्चिमी यूरोप के पूजीवादी देशों मे एकाधिकारी पूंजीपतियों, सैनिक अफसरों और सत्ताहढ 
राजनीतिश्नों के विशिष्ट क्या को मिलाकर एक नए सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग का निर्माण 
हुआ है जिसका इन देशों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर एकछत्र नियत्रण 
कायम हो गया है । निवरचचित या सरकार मे दलों के हेरफेर से इस शक्तिशाली विशिष्ट 
बगे पर कोई असर नही पड़ता । 
संचार का सिद्धांत : जान डैवी (859-[962 ई०) इस सिद्धात के प्रतिपादक माने जा 
सकते है । इनका कथन हैं कि राजनीति का उद्देश्य मनुप्यों की समस्याओं को हल 
निकालना है। लोग प्रत्येक विचार और घारणा का व्यावहारिक' परिणाम जानना चाहते 
हैं। सच्चा सिद्धांत वह है, जो उन्हें लाभ पहुंचाएं। इसलिए राजनीतिशों को चाहिए कि 
ये अपने लक्ष्यों, आवश्यकताओं, नीतियों और उनके परिणामों के विषय में जनता को पूरी 
जानकारी दें । नेताओं और नागरिको में संचार (कम्युनिकेशन) ही उसमें भापली सदृभाव 
पेदा कर सकता है । जो राजनीतिक दल नागरिकों की समस्याओं का सही हल निकाल 
सकेंगे और उस हल की पूरी जानकारी भी मतदाताओं को दे सकेंगे, जनता के विश्वास- 
पात्र बनकर सत्ता अपने हाथ में रख सकेंगे। यह अमरीकी लोकतंत्र की क्रियावादी 
शजनीति है । 
अयोगात्मक जांच-पड़ताल : राजनीति के अध्ययन में हमे वास्तविकता पर विशेष ध्यान 
देना चाहिए और तथ्यों की जाच-पड़ताल करते समय हमे अपने नैतिक मूल्यों को वीच 
में नही लाना चाहिए । वाघ्तविकता बहुत जटिल चीज है। उदाहरणार्थ राजनीतिक दल 
का वर्णन लाखो दब्दों मे भी पूरा नहीं हो सकता और यह वर्णत अनेक दृष्टिकोणों से 
किया जा सकता है । हमे जटिल समस्या को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्‍त कर उसके 
कार्यत्मक रूप का विश्लेषण करना चाहिए । हमें विषय के अनुसार सरल और स्पष्ड 
शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए । अस्पष्ट और दोहरे अर्थ के शब्दों से बचना चाहिए । 
सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर मानवीम प्रयोग है। हमें अपने 
विवरण और वास्तविकता की तुलना करते हुए उसकी सचाई की परख करनी चाहिए। 
जान डेवी ने राजनीति का उपयुक्त दृष्टिकोण अस्तुत किया था। मब कुछ व्यवहारवादी 
लेखक भी इस पद्धति के अनुसार राजनीति का अध्ययन करते हैं। मनुष्य निरंतर प्रयोगों 
"के द्वारा विचारों की सचाई को परखत्ता है। राजनीति भूतकालीन या वर्तमान तथ्यों का 
विवरण मात्र नहीं है, वह भविष्य में किए जाने बाले प्रयोगों और कार्यों की प्रस्तावित 
रूपरेखा भी है। राजनीति का विकास प्रयोगात्मक जाच-पड़ताल द्वारा होता है। 
राजनीतिक व्यवहार के झवचेतन खोत ; अब यह सामास्य रूप से स्वीकार कर लिया गया 
है कि मनुष्य के ब्यवह्ार पर उसको अवचेतन मनोवृत्तियों का भी काफी श्रमाव पढ़ता 
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है। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था । राजनीतिविज्ञान 
भें इस संकल्पना को स्थापित करने का श्रेय हेरोल्ड लासवेल को जाता है। 'अवचेतन' की 
अवधारणा ने राजनीतिक मनोविज्ञान के लिए एक नया क्षेत्र तैयार किया है। लोकमत, 
नेतृत्व, नीतियो के निर्णय, मनोवृत्तियों, विचारधाराओं और संस्थाओं के आचरण की 
लैसवेल ने मनोविश्लेषण पद्धति के द्वारा व्याख्या की है। राजनीतिविज्ञान और व्याव- 
हारिक राजनीति का शायद ही कोई पहलू इस घारणा से अछूता रहा हो कि "राजनीतिक 
मनुष्य! को सही ढंग से समभने के लिए हमे उन गुप्त प्रेरणाओं, भावनाओं मौर प्रवृत्तियों 
को भी समझ लेना चाहिए जो उसके प्रकट और वास्तविक आचरण को प्रभावित 
करती हैं। 
लेसवेल के विचारों पर राजनीतिक समाजविज्ञान के यूरोपीय प्रतिपादकों, भ्रमरीकी 
क्रियावादियो और सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धात का सभान रूप से प्रभाव 
पड़ा है। उन्होने अपने दिमाय में इन तीनो धारामो का अच्छी तरह समन्वय करके एक 
अपनी मौलिक राजनीतिक ईजाद कर ली है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के लिए 
उनके दो ग्रंथ 'पावर ऐंड सोसायदी' और 'साइको पैथोलाजी ऐंड पालिटिक्स” अत्यधिक 
मूल्यवान हैं। लेसवेल मुख्य रूप से व्यवहारवादी और अनुभवात्मक लेखक है और उनकी 
संकत्पनाएं भी तथ्यमूलक हैं। परतु जब हम उनके विस्तृत लेखन का पर्यवेक्षण कर लेते 
हैं तो महसूस होता है कि वे एक छिपे हुए न॑तिक आलोचक भी हैं । वे नैतिकता के फोई 
नए प्रतिमान तो प्रस्तुत नही करते कितु वे यह जरूर बताना चाहते हैँ कि राजनीति और 
समाजविज्ञान तक और झनुभव के आधार पर मनुष्य के गौरव और कल्याण के लक्ष्य को 
भआप्त करने में किस तरह मदद दे सकते है ॥१£ 
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राजनीति एक प्राचीन कला है, शायद उतनी ही प्राचीन जितना कि स्वयं राज्य है, परंतु 
सामाजिक विज्ञान के रूप में इसका विकास अपेक्षाकृत अत्यंत आधुनिक है। फिर भी अभी 
त्तक विज्ञान के रूप में राजनीति के वास्तविक रूप का सर्वृसम्मति से मिर्घारण नही हो 
सका है। माक्स के अनुसार राजनीति अर्थनीति का निचोड़ मात्र है। इसलिए राजनीति- 
पविज्ञान आर्थिक या भौतिक आधारों पर निर्मित विचारघारात्मक इमारत है। कितु 
उदारवादी इस विचार को स्वीकार नही करते | वे या तो अर्थंनीति को तुलना में राजनीति 
की प्राथमिकता पर जोर देते है या दोनों विज्ञानों की आपसी निर्भरता की चर्चा करते हैं । 
फिर भी सेबाइन का मत है कि उन्‍्तीसवी सदी में आर्थिक निर्धारण का विचार शायद 
सामाजिक विद्याओं के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी मिद्धात सिद्ध हुआ । 

कहा जा सकता है कि राजनीति के सिद्धांत किसी बाहरी वास्तविकता के विषय 
में नही बनाए जाते। अपितु उसी सामाजिक और आश्थिक व्यवस्था मे उत्पन्‍्त होते है, 
जिसका एक अभिन्‍त अंग राजनीति भी है। राजनीतिक व्यवहार के उद्देश्यों पर विचार 
करना और उतकी प्राप्ति के साधनों का विश्लेषण करना सपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया का 
ही एक आवश्यक अग है । विशेष राजनीतिक प्रणालियों के उत्मान और पतन के साथ 
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साथ राजनीतिक सिद्धात विकसित होते हैं। ये राजनीतिक सिद्धांत भी बाद में चन्चकर 
कुछ सीमा तक राजनीतिक प्रणालियो के विकास और छास का वियंत्रण करते हैं। एक 
प्रकार से राजनीतिक विचार घत्कालीन द्शन और विज्ञान के ही अंध है । उनका उद्देश्य 
उस युग में विकद्ित बौद्धिक और आलोचनात्मक उपलब्धियों को राजनीति में लागू 
करना है । इसके अतिरिक्त किसी निर्दिष्ट थुग मे मनुष्यों द्वारा स्थापित किसी समाज की 
सेतिक माम्यताओं, वैधानिक नियमों, धामिक शिक्षाओ, आर्थिक सस्थाओों और शासत- 
प्रणालियों पर विचार करना भी राजनी तिविज्ञान के मंतर्गत आता है । 
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राज्य के सिद्धात में समाज का सिद्धांत भी सन्निहित है जौर इसी में उस समाज के 
अत्गत प्रचलित शक्ति के वितरण का अध्ययन भी शामिल है। आज राजनीतिविज्ञात को 
अपने विश्लेषण का प्रारंभ तीन प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओ---सामंत्तवादी, पूंजी- 
बादी और समाजवादी--की स्वीकृति से करना चाहिए। ये राजनीतिक प्रणालिया 
मानवजाति के इतिहास में मध्यकालीन, आधुनिक तथा अत्येत आधुनिक प्रवृत्तियों 
की सूचक है। 
किसी भी राजनीतिक प्रणाली के समभने के लिए उस समाज की मुख्य जाधथिक 
और सामाजिक विशेषताओं को जान लेना जरूरी है। तभी हम उस समाज में प्रचलित 
आधिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक शक्ति के वित्तरण को सही ढंग से पहचान 
सकेंगे। उपर्युक्त विश्तेषण के आधार पर ही हम उस राजनीतिक प्रणाली के 'शासक वर्ग 
का सामाजिक आधार निर्धारित कर सकेंगे । 
तदुपरात हम उस समाज के शासक वर्ग की मात्यताप्राप्त विचारधारा, जो सामंत- 
वाद, पूजीवाद या समाजवाद में से कोई भी एक हो सकती है, के संदर्म में शासम के 
लदपों और कार्यो को विवेचना और समीक्षा कर सकते हैं। इसके आधार पर कारये- 
प्रातिका, नौकरशाही, सैनिक विशिष्ट वर्गं, विधानसभाओं और सदालतों की भूमिका को 
समझा जा सकता है और यह निश्चित किया जा सकता है कि थे किस बर्म के पक्ष से: 
कार्य करती हैं और किस वर्ग की शक्ति को मजबूत करने मे लगी हुई है । 
जिस प्रकार मध्ययुग की राजनीति को समभने के लिए सामंत वर्ग और बुजुआ वे 
के संघर्ष को समझ लेना जरूरी है, उसी प्रकार आधुनिक थ्रुग की राजनीति को समभने 
के लिए पूजीपति दर्ग और स्वंहारा मजदूर वर्ग के संधर्षों का अध्ययन आवश्यक है। 
उदारवादी व्यवहास्थादी लेलसक झोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष पर समुचित ध्याद 
नही देते । राबर्ट डाल और सा्तोरी का विचार है कि लोकतांत्रिक राज्य में विभिन्‍न 
हितममूह और उनमें से निकले हुए विशिष्ट वर्ग एक संतुलन स्थापित कर तेते है और इस 
प्रकार राज्य सामूहिक हित को ध्यान में रखकर काये कर्ता है। जिस प्रकार सर्कंस का 
कलाकार दो नवगुवतियों को अपने कंधों पर बैठाफर एक पहिए की साइकिल चलाते 
हुए अपना संनुखन कायम रखता है या जिस प्रकार हवाई द्वीप के नवगुवक अपनी 
प्रेयतियों को कंये पर बैठाकर पतले तस्ते पर खड़े होकर समुद्र की लहरों में जसत्रोड़ा: 
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करते हुए अपना संतुलन रखते है, उसी प्रकार लोकतंत्र के कुशल राजनीतिन् विभिन्‍न 
हिंतसमूहों के दवाव के बावजूद सरकार की नीति मे संतुलन स्थापित कर लेते है । 
इसके विपरीत माकसंवादी लेखक सतुलन के उदारवादी सिद्धात को अस्वीकार 
करते हैं। टैल्फ मिलीबेड और अल्यूज़र का विचार है कि पूजीबादी लोकतत्नों मे आज 
भी आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक शक्ति पूजीपति वर्ग के हाथ में है। राज- 
नीतिक दल, संचार के साघन और शिक्षासंस्थान लीकतत्र में पूजीपतियों के वर्गशासन 
को औचित्य, वैधता और नैतिक वल प्रदान करते है। अधिकाश अल्पविक सित देशो में भी 
जमीदार और पूजीपति वर्ग गरीब किसानों, खेतिहर मजदूरों और कारखानों के मजदूरों 
की पीठ पर सवार होकर उनका शोषण कर रहे हैं। केवल समाजवादी देशों में जनता 
पूजी के जुए को अपने कंघे से उतारने में सफल हो सकी है । 
अंत में, राजनीतिविज्ञान का उद्देश्य वतंमान राजनीतिक प्रणालियों के विकास की 

दिशा की ओर संकेत करना भी है। आज कुछ राजनीतिक प्रणालिया समुन्नत पूजी- 
वादी हैं, कुछ सुनियोजित समाजवादी है तो कुछ ने अभी ओद्योगिक युग मे प्रवेश भी 
नही किया है। हमारा इन सभी प्रणालियों से सरोकार है। राजनी तिविज्नान में आंग्ल- 
सेवशन या यूरोपीय दुष्टिकोणों की संकीर्णता और पक्षपात को अव त्याग देना जरूरी है 
और विश्व के स्तर पर होने वाले राजनीतिक परिवतेनों को ध्यान में रखते हुए हमें 
राजनीतिविज्ञान के दृष्टिकोण को अधिक व्यापक बनाना चाहिए हमे एशिया, अफ्रीका 
और लैटिन अमरीका के अविकसित देशों की राजनीति एवं तेजी से आशिक विकास में 
लगे हुए समाजवादी राष्ट्रों की राजनीति के आधार पर ही नए राजनी तििविज्ञान की 
परिधि निश्चित करनी चाहिए। 


राजनीति और राजनीतिक जीवन 


यदि हम मानवसम्यता के इतिहास को पढें तो यह भलीभाति विदित हो जाएगा कि 
मानवजीवन मे, उसके विचारों और मान्यताओं मे, उसके रहन-सहन मे एवं उसके 
सामाजिक, आधिक और राजनीतिक सगठन मे क्रांतिकारी परिवतंन होते रहे हैं । प्रत्येक 
युग की अपनी विशेषताएं रही है। लिखित इतिहास के आरभ से पूर्व मनुष्य मे किसी 
प्रकार का राजनीतिक संगठन नही था। इस प्रार्यतिहासिक काल के मानवजीवन से 
राजनीति का विशेष संबंध नहीं है। राजनीति का जीवन उस मानवजीवन से है, जो 
समूहों, संघों, समुदायो और राज्यो मे संगठित हो चुका है या जिसे संक्षेप मे सामाजिक 
और राजनीतिक जीवन कहते है। 

राजनीतिक जीवन के विकास वे माक्स तथा एंगेल्स ने दासता के युग, सामंतशाही 
के युग, पूजीवादी युग और समाजवादी युग मे विभाजित किया है। राजनीतिक 
जीवन और राजनीति का स्वरूप भी इन भिन्‍न भिन्‍न युगों मे बदलता रहा है | दासता 
के युग मे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का उपभोग केवल मालिक वर्ग कर सकता 
था। गुलामो तथा स्त्रियों को दासता के युग मे कोई अधिकार प्राप्त नही थे। गुलामों को 
पशुओं की त्तरह खरोदा और वेचा जाता था। उन्हें मालिक की निजी संपत्ति समझा 
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जाता था । सामतवादी झुग में इन शुलामों का क्रम-विक्रय तो बंद हो गया परंतु जागीर* 
दारो और जमीदारो ने कृंपको को अपना अधेदास (सफ़े) बनाकर उनका शोपण किया। 
कृपकदासों को भी कोई राजनीतिक अधिकार नही थे । 
मौद्योगिक क्ति के बाद एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे पूजीवादी 
व्यवस्था कहते है। 789 में फ्रांस की क्राति ने राजनीतिक जीवन और राजनीति के 
नए आदर्शो की जन्म दिया । स्वर्तत्रता, समानता और बंघुता के नारों से धीरे घीरे संसार 
गूंज उठा | जनतंत्र के विकास के साथ साथ राजनीति और राजनीतिक जीवन की परिधि 
का भी विस्तार हुआ। सोवियत रूस और जनवादी चीन की क्रातियों ने संसार को एक तई 
और प्रमतिशील सामाजिक व्यवस्था प्रदान की जिसका आधार समाजवाद है । समाजवादी 
व्यवस्था के द्वारा वायरिक जीवन को विकसित, सुखी, समुन्नत और समुद्ध बनाने के लिए 
जनता को नए मौके मिले हैं। इसका कारण यह है कि सम्राजवाद ने झोपक वर्ग द्वारा 
शोषित वर्गों के थोषण को खत्म कर दिया है. और समानता, बेधुत्त और आजादी के 
छिद्धातों को कार्यान्वित करके दिखा दिया है 
इसलिए राजनीति में हमें राजनीतिक जीवन के श्रमिक विकास का अध्यमंत 
करना बहुत आवश्यक है। सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का आधार इतिहास है। 
राजनीतिविज्ञान का अध्यपत भी उसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बिसा नहीं ही सकता । 
मानवजीवन के किसी भी वर्तमान पहलू को हम क्यों न लें, उसमें अतीत की छाया अवश्य 
मिलेगी। अतीत के बिना हम वर्तमान की व्याख्या नही कर सकते । इतिहास के अध्ययन 
से एक और बात का हमे पत्ता चलता है । हम देखते हैं कि प्रत्येक युग में होने वाले सामा* 
जिक, वैधातिक, राजनीतिक, बोद्धिक, तैतिक और संस्कृतिक परिदवर्तनों के मूलभूत 
कारण उस देश और फाल की कर्यव्यवस्था मे सन्निहित हैं। समाज तत्कालीन और 
तद्देशीय अर्थव्यवस्था का दर्पण है। इसलिए राजनीति में राजनीतिक जीवन का अध्ययन 
करते समय उसकी आधिक नीव को नही भूलना चाहिए। 
राजनीति मनुष्य के राजनीतिक जीवन से संवंध रफने बाली प्रत्येक भूतकालिक) 
वर्तमान और भविष्यकालीन और स्थानीय, शप्ट्रीय और मानवजातीय किया और गति- 
विधि का अध्ययन करतो है। राजनीति को विज्ञान को संजा दी जाती है। किसी भी 
विपय के क्मबद्ध और विवेकसम्मत ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञानों को विपय- 
भेद के आधार पर दो श्रेणियों में वाट दिया गया है । जिन विश्ञानों में प्रकृति का अध्यमनत 
होता है, उन्हें प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। रसायन या भौतिकी प्रक्ृतिक विशान कहताति 
है। जिन विज्ञानों का प्रतिपाद्य विषय सनुष्य एवं समाज है, उन्हें सामाजिक विज्ञान की 
संज्ञा दी जाती है। राजनीति भी विज्ञान है क्योकि हम इसमें राजनीतिक जीवन और 
प्रक्रिया का विवेकपूर्ण और व्यापक विश्लेषण करते हैं । राजनीति की गणना सामाजिक 
बिज्ञानों पे होती है वर्षोंकि उसका प्रतिपाद्य विषय मनुष्य और समाज है । 
यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक जीवन का सामान्य जात आजकत के युग 
में लगभग प्रत्येक नागरिक को होता है, चाहे उसते राजनीति का विशिष्ट अध्ययन किया 
हो या न दिया हो $ १रंतु ऐसे सामान्य शाव बसे छुनना हम राजनीति के विशेष ज्ञान से 
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सही कर सकते । जिस प्रकार घाग के माली और वनस्पतिशास्त्री के पेड़-पौधे संबंधी ज्ञान 
में मौतिक अंतर है, उसी प्रकार का अंतर हमें राजनीति के विशेष ज्ञान और राजनीतिक 
जीवन के साधारण ज्ञान में समझना चाहिए । 
राजनीति को जब विज्ञान की संज्ञा दी जाती है, तो उसका अभिप्राय यही होता 
है कि हम राजनी त्िक जीवन और प्रक्रिया के अध्ययन में विज्ञान की विवेकपूर्ण पद्धति को 
लागू करें। भावना और कल्पना का सहारा छोडकर हम तथ्यों को अपनी शोध का आधार 
बनाएं, तभी राजनीतिक जीवन और प्रत्निया का वैज्ञानिक अध्ययन संभव है । यदि हमें 
ऐसे तथ्यों का पता चले जो हमारे पुराने विश्वासों और मान्यताओं का खंडन करें, तो हमें 
उन गलत विचारों को छोड़ देना चाहिए | आज हम डाविन के जै विक विकासवाद, मार्क्स 
के श्रेणीसमाजविज्ञान और फ्रायड फे मनोविश्लेषण वैः महत्व को स्वीकार इसीलिए करते 
हैं वयोकि ये निष्कर्ष तथ्यों की सोज पर आधारित हैं। कोन नही जानता कि इन सिद्धांतों 
के अपनाने से हमारी पुरानी मान्यताओ की वितनी वड़ी विरासत लुप्त हो गई । 
लिप्सेट के अनुमार राजनीति का प्रतिपाद्य विषय राजनीतिक मनुष्य है।॥ राज- 
नीतिक मनुष्य राजनीतिक प्रक्रियाप्रो मे भाग लेने वाला राजनीतिक प्राणी है। दासता 
के युग में प्राचीन यूनान के नगरराज्य मे या रोमन साम्राज्य में मिर्फ मालिक वर्ग के 
सदस्यों को 'राजनीतिक मनुष्य” (पालिटिकल मेन) माना जा सकता है। स्त्रियों और 
गुलामों को राजनीतिक मतुष्य नहीं माना जाता था। हा, जब स्पाटकिस के नेतृत्व में 
शुलामो ने विद्रोह किया तो यह उनका राजनीतिक कार्य था | यदि यह सफल हो जाता तो 
दास भी राजनीतिक मनुष्य वन जाते परंतु मालिक वर्ग ने गुलामों के सभी विप्लवों को 
बड़ी करता से दवा दिया। इसी प्रकार सामंतशाही के ग्रुग में भी स्त्रियों और रृपकदासों 
को राजनीतिक भनुप्य चनने का भौका न मिला। किसानक्रांतियों के जरिए क्रपफदासों 
ने सामंतशाही के उत्पीडन को खत्म करने की कोशिशें की कितु इन्हें सामंत वर्ग ने वलपूर्वक 
दवा दिया। 
पूजोवादी क्रांतियों के परिणामस्वरूप प्रतिनिधि शासन की स्थापना हुई। निजी 
संपत्ति के स्वामियों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिला । वुर्जुआ 
बर्ग को इस नए मध्यवर्गीय लोकतंत्र में "राजनीतिक भनुष्यता' प्राप्त हो गई। मज- 
दधुर वर्ग और स्त्रियों को शासन में भाग लेने का अधिकार न मिला और वे 
राजनीतिक मनुष्य नहीं धन सके । मजदूरों को राजनीतिक अधिकारों के लिए एक 
लबी अवधि तक संधर्ष करता पड़ा। स्त्रियों को भी समान अधिकारों के लिए निरतर 
आदोलन करना पड़ा । इंग्लेड के वुर्जुआ वर्ग ने अपने कारखाने मे काम करने वाले मज- 
दूरों को मताधिकार तो दे दिया कितु फिर भी अपनी पत्नियों को वह मताधिकार के 
लिए अयोग्य समभता रहा। लिप्सेट के अनुसार आज पश्चिमी लोकतंत्रों में सभी नाग- 
रिक--स्त्री या पुरुष, मजदूर या पूंजीपति--पूरी तौर से राजनीतिक मनुष्य बन गए 
है। वे अनेक हितसमूहों, समुदायों और राजनीतिक दलों के भाष्यम से राजनीतिक 
प्रक्रिपा को प्रभावित करते हैं 
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राजनीति : सामाजिक प्रक्रिया और कला के रुप में 


राजनीति विज्ञान तो है ही, साथ ही साथ वह प्रक्रिया और कला भी है। विज्ञान सत्य की 
खोज करता है, तो कला सौंदर्य का बोध करती है। सामाजिक प्रक्रिया का उद्देश्य राज- 
मीतिक जीवन मे संगठित समूहो और वर्गों द्वारा अपना कल्याण प्राप्त करना है। किसी 
प्रक्रिया के व्यावहारिक ज्ञान को कला कहते है। कला की मानवजीवन के लिए विशेष 
उपादेयता होती है । किसी विषय का सैद्धातिक ज्ञान मनुष्य के लिए तव तक उपयोगी 
सिद्ध नही होता जब तक वह उस ज्ञान से व्यावहारिक जीवन में लाभ न उठा सके। 
मनुष्य की सागोपाग उन्नति के लिए जितनी आवश्यकता विविध विषयों के वेज्ञानिक 
अध्ययन की है, उससे किसी प्रकार कम आवश्यकता ललित कलाझ्नों की नही मानी जा 
सकती। यदि विज्ञान मस्तिष्क की वस्तु है, तो कला का पक्ष द्वृदय है। अतएवं राजनीति 
का कलापक्ष उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि उसका विज्ञानपक्ष 
यदि राजनीति का विज्ञानपक्ष हमे राजनीतिक जीवन और प्रणाली का संड्धांतिक 
अनुशीलन कराता है तो उसका कलापक्ष राजनीतिक जीवन के आद्शों का व्यावहारिक 
उपयोग सिखाता है। राजनीतिविज्ञान मे हम राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संस्थाओं 
और संगठन, वर्गों और समुदायों के राजनीतिक कार्यों या नागरिकों के प्रधिकारों 
और कतंब्यो की नियमित और विवेकपूर्ण व्याख्या करते है | परंतु राजनीति के 
कलापक्ष का कार्य यही पूरा नहीं होता। कला के रूप में राजनीति हमें सुदर श्रोर 
सुशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गाधी और लेनिन राजनीति के क्षेत्र में 
वैज्ञानिक कम और कलाकार ज्यादा थे। कला के रूप मे राजनीति बतलाती है कि हम 
दैनिक जीवन में अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन किस प्रकार करे । स्वतंत्रता 
एक सिद्धात ही नही, वह स्वस्थ नागरिक जीवन की कला भी है। 
जँसे कोई युवक सिर्फ पुस्तक में वायुयान के बारे मे सारे नियम पढ़कर वायुयान- 
चालक नही बन सकता या जैसे कोई युवती धोड़ो के विषय मे सैद्धांतिक जानकारी करके 
बिना अभ्यास किए सफलतापूर्वक घुड़सवारी नही कर सकती, उसी प्रकार राजनीति की 
कला को सीखे बिना कोई सफल राजनीतिज्ञ नही बन सकता । यदि हम मंत्री या संसद 
सदस्य हैं, तो हम अपने पद का उपयोग किस प्रकार करें ? राज्य द्वारा लगाए हुए कर 
न्यायोचित हैं या नहीं ? किन परिस्थितियों मे सरकार का विरोध करना उचित है ? 
अपने नगर, जिले, प्रदेश, देश या मानवजाति की उन्नति मे हम क्या भूमिका निभा सकते 
है ? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमे राजनीति के कलापक्ष से प्राप्त होता है। राजनीति 
ही हमे उत्तम तथा उत्तरदायी नागरिक बनने की कला सिखाती है। राजनीति ही हमें 
शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। राजनीति के द्वारा 
सामाजिक परंपराएं और व्यवस्थाएं बदल जाती हूँ । राजनीति आज के परिवर्तनशील 
युग में जनक्राति का साधन है। 
हमे यह न समभना चाहिए कि राजनीति के वैज्ञानिक और कलात्मक पक्षो को 
अलग किया जा सकता है। वास्तव में देखा जाए तो प्रत्येक प्रइन का सैद्धातिक और 
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यावहारिक पक्ष एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जातिप्रथा का उदाहरण लीजिए। सैंड्ांतिक 
वश्मेपण से यह वात सिद्ध हो चुकी है कि आधुनिक भारत के लिए जातिप्रथा अभिशाप 
| और आधिक शोपण का छद्य रूप है। इस सैद्धांतिक विश्लेषण का कोई मूल्य नहीं जब 
के राजनीतिज्ञ व्यवहार में जातिप्रथा के उन्मूलन के लिए आधिक व्यवस्था में मूलभूत 
रिवर्तंत करने के लिए तैयार न हों। सिद्धात रूप मे रिश्वत और कुनवापरस्ती को 
नंदा की जाती है, व्यवहार मे ये दोनो बुराइया सभी अल्पविकसित देशों के सरकारी 
पदाधिकारियों भें पाई जाती हैं। सिद्धाततः यह स्वीकार किया जाता है क्रि उदारवादी 
गनतंत्र में नागरिक स्वतत्नताओं का होना बहुत जरूरी है कितु व्यवहार में देखा गया है 
हैं कि तथाकथित प्रजातात्रिक राज्यों में भी सरकार इन पर व्यापक प्रतिबंध लगाया 
करती हैं। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि वतंमान परिस्थितियों को देखते हुए राज- 
ग्तिक प्रक्रिया के कलापक्ष को सवारने की बड़ी जरूरत है। 
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पह कहना अत्युक्ति न होगी कि राजनीति का क्षेत्र आज उतना ही व्यापक है जितना 
प्रानव का सामाजिक जीवन । मनुष्य के सामाजिक जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जो 
राजनीति की परिधि के बाहर हो | नागरिकों के धामिक, वौद्धिक और सास्क्ृति सगठन 
भी आज राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करते है। इसलिए उनके राजनीतिक प्रभाव 
का अध्ययन करना राजनीति के विद्यार्थी के लिए श्रावश्यक हो जाता है। आमड और 
पावेल का कथन है कि राज्य अनेक प्रकार के संगठनों और संरचनाओं (स्ट्रकचर्स ) 
गे मिलाकर बनता है चर्च एक धाभिक संगठन है कितु जब उसके पदाधिकारी इटली 
में नागरिकों से यह अपील करते है कि चुनाव मे कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को बोट 
न दो या उनसे लोकमतसंग्रह के समय आग्रह करते है कि तलाक कानून को अस्वीकार 
कर दो, ये दोनों कार्य चर्च के राजनीतिक कार्य माने जाएंगे और इसका अध्ययन राज- 
नीतिविज्ञान के क्षेत्र के अंतगंत ही माना जाएगा ॥/ 

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि राजनीतिविज्ञान न केवल वर्तमान सामाजिक 
प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वह उन प्रक्रियाओं के ऐतिहासिक स्रोतों और भविष्य 
में होने वाले विकास की ओर भी समान रूप से घ्यान देता है। इसके अलावा राजनीति- 
विज्ञान सामाजिक प्रक्रियाओं के क्षेत्रीय, एकदेशोय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूपो की समान रूप 
से विवेचना शौर चर्चा करता है। मनुष्य राजनीतिक प्राणी के रूप में बया करता है ? 
व्यक्ति की समाज में क्या भूमिका हो सकती है ? मनुष्य संघों के सदस्य वेः रूप में किन 
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्सुक है ? कुटुंब, जाति, विविध समुदाय और आधिक श्रेणियां 
मनुष्यों की किन आवश्यकताओं को पूर्ति करती है ? समाज मे धन और वस्तु का 
उत्पादन किस प्रकार होता है ? उत्पादन के तरीके समाज में वर्गव्यवस्था को किस 
सरह्‌ निर्धारित करते है ? वर्य राजनीति में किस प्रकार सक्रिय हो जाते है ? मनुष्य ने 
कता और विज्ञान के क्षेत्रों में जो उन्नति की है, उससे किस वर्ग को कितना लाभ पहुं* 
है ? आथिक वर्ग ओर राजनीतिक दल में क्या सबंध है ? शक्तिशाली आथिक 
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सरकार को किस तरह अपने नियंत्रण में कर सेता है ? पूजीवादी व्यवस्था किस प्रकार 
कार्य करती है? जनतंत्र और अधिनायकतंत्र की कार्यप्रैलियों में क्या अंतर है ? साम्य- 
बादी दल सत्ता का प्रयोग किस वर्म के हित में करता है ? विचारघाराओं की सक्रिय 
और व्यावहारिक राजनीति में क्या भूमिका है ? इन सभी प्श्तों का समाधाव राजनी ति- 
विज्ञान के अंतर्यत किया जाता है ! 

अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में राजनीति का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तृत 
है। प्र्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आधिक जीवन से है; समाजशास्त्र उसके सामाजिक 
जीवन का अध्ययन करत! है; नोतिशास्त्र उसे नैंतिकवा के मूल्यों से अवयत कराता है; 
धर्मेशास्त्र का संबंध उसके धामिक विश्वासों से है। विधानशास्प्र कांबूनों का ज्ञात 
कराता है; परंतु राजनीतिविज्ञान ही एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है, जो मानवजीवन 
के इन भिन्न भिन्‍न पक्षों का एक साथ अध्ययन करता है । व्यापकता की दृष्टि से समाज- 
शास्त्र ही राजनीतिविज्ञान की बराबरी कर सकता है। देश में वेकारी की समस्या, 
उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, तागरिकों के अधिकार, व्यवस्थापिका सभाओं को संगठन, हिंदू 
विवाह कानून, संपत्ति का उत्तरधिकार, शिक्षा प्रणाली के गुण-दोष इत्यादि विविध 
प्रकार के विपय राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते है । नगरपालिक्यकों से आरंश कर 
हम न केवल प्रांतीय ओर राष्ट्रीय शासमपद्धतियों का विश्लेषण राजनीति में अपेक्षित 
समभते है बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बिपय में और रा्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे 
में चर्चा और विवेवना करना भी राजनीतिविज्ञान के लिए आवश्यक है । 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि जहा भी आधिक, राजनीतिक ओर विवार- 
धारात्मक प्राक्ति का उपयोग व्यक्ति, वर्ग या समुदाय के द्वारा अपने हिंतों को अ्रप्त करने 
के लिए किया जाता है, वहीं राजनीति उत्पन्त हो जाती है। एक राजनीतिक लेखक के 
अनुसार जब दो शिद्रु एक ही खिलौने के लिए रूगड़ते है, तो यह भी एक राजनीतिक 
स्थिति ही है । जब त्ताकतवर बच्चा खिलौने को कमजोर बच्चे से छीन लेता है तो यह 
राजनीतिक वल प्रयोग है।जब मा आकर कमजोर बच्चे को दूसरा खिलौना देकर चुप 
करती है तो यह राजनीतिक मध्यस्थता है (४* राज्य दो हितसमूहों के विवादों की मध्य- 
स्थता इसी प्रकार करता है । 

एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है। एक लड़का जबरदस्ती अपने साथ खेलने 
बाली लड़की को घोड़ी बनाकर उसकी पीठ पर सवारी करता है और लडकी की चोटियों 
को लगाम वनाकर खीचता है । यह वल्नप्रयोग की राजनीति है। दूसरी बार लड़की उत्त 
लडके को ग्राइस्क्रीम खिलाकर फुसला लेती है और उसे घोड़ा बनाकर उसकी पीठ पर 
सवारी का मजा लेती है। यह आर्थिक शक्ति की राजनीति है। तीसरी बार बह लड़की 
लड़के से कहती है: आओ, झासी की रानी लद्ष्मीबाई का सेल खेलें। वह धनुष-बाण 
हाथ में लेकर फिर लडके को अपना घोडा बना लेती है और भासी की राती वनकर मजे 
से उसकी पीठ पर सवारी करती है। यह विचारधारा की राजनीति है । 

पूंजीपति वर्ग पहले मजदूरों को मताधिकार हहीं देता और बलपूर्वक सरकार 
पर अपना कडजा रखता है। यह राजनीतिक शवित पर सीधा नियंत्रण है और वलप्रभोग 
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की राजनीति है। मजदूर आंदोलन के प्रभाव के कारण वह उन्हे मताधिकार तो दे देता 
है परंतु राजनी तिक दलो को घन देकर उन्हें अपना ग्रुलाम बना लेता है और वे पूजी- 
पतियो के प्रतिनिधि के रूप में उनकी इच्छानुसार शासन चलाते है। यह आर्थिक शक्ति 
की राजनीति है। जब वे संचार के साधनों पर नियंत्रण के द्वारा और शिक्षणसंस्थाओं 
के संचालन के जरिए पूजीवादी विचारधारा को मजदूरों के गले में उतार देते है और 
मजदूर सममने लगते है कि समाजवाद या साम्यवाद मजदूरों का दुश्मन है तो इसे 
विचारघारा फी राजनीति कहा जाता है। 

इस प्रकार राजनीति का क्षेत्र उतना ही व्यापक है, जितना शक्ति, सत्ता और 
प्रभाव का क्षेत्र | अल्फेड डी ग्राजिया का कथन है : “राजनीति को सभी विज्ञानों की 
रानी कहा गया है।यह नाम उसके ऊचे उद्देश्यों और लक्ष्यों की दृष्टि से शायद 
उपयुक्त ही है। लेकिन उसकी प्रजा विप्लवी है और उसकी रियासत की सीमाएं 
अनिरदिष्ठ है ।१९ 

राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र कौ अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित विभागों 
में बाट दिया जाता है : . शासन; 2. लोकविधि; 3. राजनीतिक दल; 4. अंतर्राष्ट्रीय 
संबंध; 5. राजनीतिक दर्शन; 6. लोक प्रशासन; तथा 7. तुलनात्मक राजनीति। 
इसके अतिरिक्त राजनीतिविज्ञान पर अन्य सामाजिक विज्ञानों के प्रभाव से नए विषयों 
का अध्ययन भी शुरू किया गया है। इन्हें राजनीतिक सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक 
मनोविज्ञान, राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक इतिहास के नाम से पुकारा जाता है। 
राजनीतिक अर्थनीति (पालिटिकल इकानामी ) तो उन्मीसवी सदी से अध्ययन का स्वीकृत 
विपय थी। अब दोवारा उसके अध्ययन मे दिलचस्पी बढ़ रही है । 

अर्थशास्त्र की तरह राजनीति को भी कुछ लेखक अब नीौतिविज्ञानों (पालिसी 
साइंसिज) की श्रेणी मे रखने लगे हैं। इस प्रकार “राजनीतिक नीति” के नाम से राज- 
नीति के अंतर्गत एक नए विपयक्षेत्र की शुरुआत हुई है। लैसवेल ने राजनीति को 
नीतिविज्ञान के रूप में विकसित करने मे विशेष योगदान दिया है ॥!? पिछले कुछ वर्षों 
से राजनीतिविज्ञान के स्वहूप और उसके अध्ययन की पद्धतियों के विषय मे काफी वाद- 
विवाद चल रहा है। इसकी विस्तृत चर्चा आग्रे की जाएगी। राजनीतिविज्ञान का 
औपचारिक और वेघानिक रूप बदल रहा है और उसे ययार्थवादी, व्यावहारिक और 
आलोचनात्मक रूप देने का प्रयत्न किया जा रहा है। 


संदर्भ 
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राजनीति की पद्धतियां और दृष्टिकोण 


राजनीति का समाजश्ञास्त्रीय आधार 


राजनीति सामाजिक प्रक्रिया का एक आयाम है। सामाजिक प्रक्रिया एक जटिल वस्तु 
है जिसका हम वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करते हुए अनेक दृष्टिकोणों को अपना सकते 
है--वैघानिक, समाजशास्त्रीय, आथिक या राजनीतिक । हमे किसी एक दृष्टिकोण से 
प्राप्त सामाजिक वास्तविकता के रूप को ही पूर्ण सचाई नहीं समझ लेना चाहिए और न 
उसे अलग कमरे में बंद रखने का प्रयास करना चाहिए। हमें सामाजिक वास्तविकता के 
किसी एक अंग को जैसे राजनीतिक अंग को, स्वयं मे पूर्ण नहीं समझ लेना चाहिए। 
राजनीतिक विकास को पूरी तौर से स्वतंत्र प्रक्रि| समझकर उसका अध्ययन करना 
अनुचित है। 

फिर भी कुछ राजनीतिक विचारक राजनीतिविज्ञान के अध्ययन में राजनीति की 
प्रक्रिया को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र विपय के रूप में देखते हुए उसे सामाजिक जीवन के 
अन्य क्षेत्रों से काठ देते हैं। वे वैधानिक ओर उद्देश्यवादी पद्धतियों पर निर्भर रहते हैं । 
ये इन पद्धतियों की मदद से राज्य की संस्थाओं की कार्यंशली के सबंध मे विवरण देते हैं। 
वे संविधान की धाराओं और नियमों का औपचारिक विश्लेषण करते है और भविष्य मे 
प्राप्य आदर्शो की रूपरेखा पर नंतिक दृष्टि से टिप्पणी देते है। 

राजनीति के अध्ययन की सही पद्धति राजनीतिक तथ्यों को दूसरे सामाजिक तथ्यो 
के संदर्म में देखना है। राजनीति एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जो राज्य, कानून 
प्रशासन, क्रांति, अर्थव्यवस्था, संस्कृति इत्यादि का अध्ययन सामान्य सामाजिक विकास 
के संदर्भ में करता है। यहा सामाजिक विकास की परिभाषा लास्‍्की के सुझाव के अनुसार 
उन श्रेणीसंबंधों पर भाधारित है जिन्हें किसी निर्दिष्ट समाज में उत्पादन के तरीकों के 
द्वारा निर्धारित किया जाता है । 

जब हम राजनीति के “समाजश्ञास्त्रीय” विश्लेषण की जरूरत पर जोर देते हैं, तो 
हम पैरेटो, दुर्खाहम और स्टैमलर जैसे समाजशास्त्रियों की मलत समाजश्मास्त्रीयता की 
ओर इशारा नहीं कर रहे हैं। परेटो, दुर्खाहम और स्टेमलर सामाजिक-आथिक आधार 
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के सवाल को भूलकर राजनीति के विश्लेषण मे किसी मनोवैज्ञानिक या नैतिक उद्देश्य को 
बुनियादी या केंद्रीय सिद्धात मान लेते है |? राजनीतिक समाजश्ञास्त्री, जो सामाजिक 
प्रणाली के भौतिक आधार को अस्वोकार कर देते है, एक समाजवादी प्रणाल्री को केवल 
वर्भतत्रात्मक और एक पूजीवादी प्रणाली को पूरी तौर से लोकतंत्रीय मान लेते है क्योकि 
थे राजनीतिक प्रणाली का केवल एकपक्षीय और सतही विश्लेषण करते है। 
यथपि राजनीति के आथिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण का महत्व स्पष्ट है, 
फिर भी राजनीतिक सस्थाएं विचारधारा का मूतंरूप होने के कारण, कुछ परिस्थितियों 
में कुछ सीमा तक अपना स्वतंत्र विकास भी कर सकती है। राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र मे 
व्यवहा रवादी लेखको ने राजनीतिक व्यवहार ओर राजनीतिक प्रणालियों के अंतर्गत राज- 
नीतिक प्रक्रियाओं के अनुभवात्मक विश्लेषण पर विशेष वल दिया है । 
निरीक्षणात्मक पद्धति : राजनीति के अध्ययन मे यह पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 
सामाजिक विज्ञानो मे इस पद्धति का ही प्रधान रूप से उपयोग किया जाता है। राज- 
नीतिक जीवन और प्रक्रिया का ज्ञान हम तथ्यों के निरीक्षण द्वारा ही प्राप्त करते हैं। 
नगरपालिकाएं किस प्रकार कार्य करती है ? व्यवस्थाधिका सभाएं किस प्रकार के काबून 
बनाती है ? न्यायपालिकाएं किस तरह के निर्णय देती हैं ? संयुक्त राष्ट्र संघ शांति 
की रक्षा के लिए क्‍या कर रहा है ? शिक्षा प्रणाली का क्‍या रूप है? सहकारी खेती के 
क्‍या लाभ और हानिया हैं ? दक्षिण अफ्रीका मे रंगभेद की नीति के क्या कारण हैं ? इस 
तरह के अनेक प्रश्तों का उत्तर देने के लिए हमें निरीक्षण द्वारा तथ्यों के संकलन वो 
जरूरत पड़ती है। ह है 
निरीक्षणात्मक पद्धति के उपयोग में हमे बडी सावधानी रखने की प्रावश्यकता 
है। प्राय: ऐसा होता है कि सर्वेक्षण करते समय निरीक्षक निष्पक्षता से कार्य नहीं करता । 
बह ऐसे तथ्यों की ओर ध्यान नही देता जो उसके दृष्टिकोण या विचारधारा से विपरीत 
होते हैं। उदाहरणाथं जब समाजवादी या अल्पविकसित एशियाई-अफ्रीकी देशों की राज- 
सीतिक प्रणाली का अध्ययन पूजीवादी देशो के लेखक करते है तो बे तथ्यों का सही ढंग 
से सर्वेक्षण नही करते और फलत: उनकी राजनीतिक प्रक्रियाओं का न्‍्यायोचित ढंग से 
मूल्याकन नही कर पाते । इसी प्रकार जब भारत पहले इंग्लेड की औपनिवेशिक अधीनता 
मे था तो ब्रिटिश सरकार के मेजे हुए शिप्टमंडल हमारे देश की राजनीतिक परिस्थितियां 
का अवलोकन निष्पक्ष रूप से करने में असमर्य रहते ये ! अतएव निरीक्षणात्मक पद्धति के 
उपयोग में निष्पक्षता की बडी आवश्यकता है। 
शेतिहासिक पद्धति; प्रत्येक सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ऐतिहासिक पद्धतिका 
उपयोग आवश्यक है| सेबाइन इस पद्धति पर विश्येष जोर देते हैं कितु डेविड ईस्टन इम 
पद्धति को आरतिमूलक मानते है। काल पापर भी इस पद्धति की निंदा करते हुए ड््से 
*इतिहासवाद' के नाम से पुकारते हैं । 
बार्ल सा््स ने राजनीति को भी अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह ऐतिहामिक 
विद्वान माना था आपुनिक युग के सामाजिक संगठन को मध्ययुग और प्राचीन वाल कै 
सामाजिक संगठनों वी तुलना में ही स्पप्ट रूप से समझाया जा सकता है । यदी बात 
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'राजराजनीतिक संस्थाओं और ग्राथिक व्यवस्था के संबंध में भी लागू होती है। इतिहास यह 
चताता है कि मानवजीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे समयानुसार परिवर्तन होते रहे हैं। कार्ल 
माक्से के अनुसार वैधानिक, राजनीतिक और सास्क्ृतिक परिवर्तनों का कारण उत्पादन 
की परिस्थितियों और वित्तरण के सिद्धातों मे परिवर्तन होना है ।॥ राजनीतिक जीवन पर 
भी अर्थव्यवस्था संबंधी परिवर्तेनों का निरंतर प्रभाव पडता रहा है। काले मार्क्स की 
इतिहास संबंधी भौतिक व्याख्या के परिणामस्वरूप सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन में 
ऐतिहासिक पद्धति का महत्व बहुत अधिक बढ गया है। राजनीति उपर्युक्त नियम का 
अपवाद नही है। प्राचीन यूतान के नगरराज्यों का उत्थान और पतन, मध्ययुग की सामत- 
शाही का उदय और अंत, पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्राति भौर सा म्राज्यवाद, एशिया- 
अफ्रीका का राष्ट्रीय पुनजगिरण, फ्रास, रूस और चीन की क्रांतियां, विज्ञान के नए आविष्कार 
इत्यादि केवल इतिहास की असंबद्ध घटनाएं नही है, बल्कि इनका सैद्धांतिक और व्याव- 
ह्वारिक राजनीति से गहरा संबंध है। इन घटनाओं का विभिन्‍न देशों के राजनीतिक 
जीवन और प्रक्रियाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा है । 
ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग में भी बड़ी सावधानी और, निष्पक्षता की आवश्य- 
जता है। हमे अपना अध्ययन तथ्यमूलक रखना चाहिए और इतिहास के सर्वेमान्य और 
सिद्ध तथ्यों के आधार पर ही अपने निष्क् प्रस्तुत करने चाहिए | ऐतिहासिक घटनाओं 
के विश्लेषण मे हमे अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं के पक्षपातपूर्ण श्रीर अवाछनीय प्रभाव से 
अचने का प्रयास करना चाहिए। काले पापर के अनुसार ऐतिहासिक पद्धति का मुख्य 
दोष सामाजिक विकास'तथा प्रक्रिया पर किसी लक्ष्य या आदर्श का आरोपण है। 
सुलनात्मक पद्धति : यह पद्धति निरीक्षणात्मक श्रौर ऐतिहासिक पद्धतियो के आधार पर 
ही बनी है। इसके अनुसार विभिन्‍न देशों और कालों के राजनीतिक जीवन, प्रक्रियाओं 
और प्रणालियों की तुलना से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यदि हमे लोकतंत्रीय प्रणाली, 
प्रक्रिओ और जीवन के गुण-दोषो को मालूम करना है तो हमें प्राचीन यूनान के प्रजा- 
सांधिक नगरराज्यों, मध्यकालीन यूरोप के नगरगणतंत्रों और आधुनिक युग के यूरोपीय 
और गैर-यूरोपीय लोकतंत्नीय राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों, प्रक्रियाओं और जीवन 
"का तुलनात्मक एवं आलोचनात्मक सर्वेक्षण करना चाहिए । तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 
सर्वप्रथम अरस्तू ने तत्कालीन यूनानी और मैर-यूनानी शासनप्रणालियों के अध्ययन में 
किया था | मैकियावेली, मास्तेस्क्यू और ब्राइस ने इसे विकसित किया। निर्माणपरक 
कार्यवादी लेखक आमंड, पावेल, डेविड आप्टर, लूसियन पाई इत्यादि एशिया, अफ़ीका 
और लंटिन अमरीका की राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेषण में नए सिद्धातों भौर 
'प्रतिमानों के आघार पर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। 
इस पद्धति का एक दोप यह है कि तुलना करते समय कुछ लेखक भ्रूल जाते हैं 
कि राजनीतिक परिस्थितियां और प्रक्रियाएं लगभग एक जैसी होने पर भी उनमे देश 
और काल के परिवेश के अनुसार वास्तव मे बहुत बड़ा मौलिक अंतर हो सकता है । अत्एव 
सुलनात्मक पद्धति का उपयोग करते समय समानताओं और विपमताओ का संतुलन सही 
रखने की बड़ी जरूरत है, अन्यथा सतही समानताओ था भेदों के आधार पर लेखक जो 
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निष्कर्ष निकालेगा, वे भ्रातिमूलक हो सकते है। ऐसे निष्कर्यों का कोई वैज्ञानिक मूल्य 
नही होगा । 
कल्पित रूपको और उपमाओ के आधार पर हमे निष्कर्प निकालने की कीशिश 
नही करती चाहिए । यदि हम विभिन्‍न देशों के राजनीतिक दलों का तुलनात्मक अध्यपन 
फरें तो बह मालूम होगा कि उनके नामों, संगठनो, कार्यशलियों, और कार्यक्रमों में बाहरी 
समानता होने के साथ उनकी भूमिकाओ मे तदहेशीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था के परिवेश 
के कारण मौलिक झ्ंतर पड जाता है। यदि भारत के काग्रेस दल की तुलना राष्ट्रीय 
चीनी गणतत्र के क्वोमिन्ताग दल या ब्रिटेन के अनुदार या मजदूर दल से की जाए, तो 
उनमें जहा सतही तौर से कुछ समताएं और भिन्‍नताएं नजर आएंगी, वहा उनके अलग 
अलग सास्क्ृतिक, आथिक और राजनीतिक परिवेश के कारण अन्य अधिक महत्वपूर्ण 
भेदो का पता चलेगा । 
प्रयोगात्मक पद्धति : इस पद्धति का प्रयोग विश्वेप रूप से प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन 
में किया जाता है । प्राकृतिक विज्ञानों मे जिन चीजों दाग अध्ययन किया जाता है उतको 
प्रयोगशाला के सीमित वातावरण मे नियंत्रित किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञानो 
का प्रतिषाद्थ विषय मानवसमाज है जिसे प्रयोगश्ालाओ की संकुचित सीमा्रों में बाधा 
नही जा सकता । इसलिए जिस अर्थ में प्रयोगात्मक पद्वति का इस्तेमाल रसायनश्ञास्त्री 
कर सकता है, उसी अर्थ में उसका उपयोग राजनीतिविज्ञान मे असंभव है। जिस सरलता 
से किसी रासायनिक द्रव्य की नाप-तोल की जा सकती है, उस प्रकार मानवीव इच्छाओं 
और चेष्टाओ को नापने के लिए किसी भौतिक उपकरण की सहायता नहीं ली जा सकती ) 
परंतु यदि हम किसी नगर, देश या मानवसमाज को ही राजनीति की वेधशाला 
मान लें तो प्रत्येक नई योजना, प्रत्येक नई नीति और प्रत्येक नया प्रयत्न हमारे लिए एक 
मूल्यवान प्रयोग माना जा सकता है। सोवियत रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना को 
समाजवादी अर्थनीति के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण प्रयोग समझा जाता हैं। इंग्लैंड को 
संवैधानिक शासन की प्रयोगशाला कहा जाता है। जब संसद कोई नया कानून बताए तो 
उसे किसी निदिष्ट क्षेत्र मे लागू कर उसके ग्रुण-दोपों को परखकर उसमे संशोधन कर 
सकती है! भारत मे भिन्न भिन्‍न प्रदेशों में भूमियुधार कानून बनाए गए है। जब उन्हे 
क्रियान्वित किया गया, तो उतकी कमियां भी नजर आ गईं । सरकार चाहे तो इस प्रयोग 
के आधार पर दूसरे अधिक प्रभावशाली भूमिसुघार कानून बना सकती है।._* 
सहकारी आऑदोलन पहले नगरपालिकाओं द्वारा संचालित उद्योगों से शुरू हआ 
लेकिन जब सीमित क्षेत्र में सहकारिता की उपयोगिता सिद्ध हो गई तो इसे विभिन्‍न देशो 
मे वहा की केंद्रीय सरकारों ने राष्ट्रीय नीति के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। 
इंग्लेंड की संसदीय शासनप्रणाली के प्रयोग की सफलता देखकर दुनिया के दूसरे देझों ने 
उसका अनुफरण किया । सोवियत रूस ने समाजवादी अर्थनीति का सफल प्रयोग दिखला- 
कर पूजीवादी संसार के श्रमिकों मे समाजवाद की लालसा जाग्रत कर दी । 
दाशनिक पद्धति ४ उन्‍नीसवी झताब्दी के अंत तक राजनीतिविज्ञान के अध्ययत पर 
मुख्य रूप से दर्शन, इतिहास तथा कानून का ही प्रभाव था । आज भी राजनी तिविज्ञात के 
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विद्यार्थी को प्लेटो, रूसो, हीगल या टी० एच० ग्रीन की दार्शनिक वृत्तियों को पढ़ना 
आवश्यक माना जाता है। दार्शनिक पद्धति सामान्य दाशं निक उद्देश्यों के संदर्भ मे विशेष 
राजमीतिक समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करती है। वह राजनीति के क्षेत्र में 
अपरिवतंनीय द्याश्वत मूल्यों की स्थापना करती है। 
इतिहास में चिर प्रतिष्ठित राजनीतिक दाश्यनिकों ने जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
विचार किया, उसका आज भी महत्व कम नही हुआ है । उनके विषय मे ज्ञान न होने से 
राजनीति का विद्यार्थी कई ऐसी वातो से अनजान रह जाएगा जिनका ज्ञान उसे होना 
चाहिए। सर्वप्रथम हमें तुलनात्मक राजनीति के बारे में ज्ञान प्लेटो की 'रिपब्लिक! से 
प्राप्त होता है । इंग्लेड में संवंधामिक शासन के उद्देश्यों को जान लाक के विचारों और 
फ्रास की त्रांति को रुसो के 'सोशल कंट्रेकट' के दर्शन के संदर्म में अच्छी तरह समझा 
जा सकता है। इसी प्रकार अमरीकी प्रजातात्रिक ऋति के लिए हैमिल्टन, मैडीसन और 
जैफसन के विचारों ने पृष्ठभूमि तैयार की थी। सोवियत रूस की फ्राति को समभने के 
लिए मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन के दर्शन को समभना जरूरी हो जाता है। भारतीय 
राष्ट्रवाद के सिद्धांत गांधी और नेहरू के जीवन-दर्शन पर आधारित है। इसी प्रकार 
लिनिन और माओ ट्ते तुग का दर्शन जनवादी चीन की राजनीतिक प्रणाली का आधार है। 
बर्तमान पीढी के व्यवहारवादी लेखक । जिनमे डेविड ईस्टन, राबर्ट डाल, आमंड, 
पावेल इत्यादि झामिल हैं, दार्शनिक पद्धति को कल्पनाजनित और आंतिमूलक मानते 
हैं। इस पद्धति की टी डी वेल्डन मे अपनी पुस्तक “दि वाकेबुलरी आफ पालीटिक्स! में 
कठोर आलोचना की है। वेल्डन ने स्वाघीनता, न्याय, आज्ञाकारिता, स्वतंत्रता भर 
प्राकृतिक अधिकारों जैसी पारंपरिक संकल्पनाओ को भाषा पर आधारित भ्रातिया या 
अधंहीन शब्दजाल माना है । 
दाशेनिक पद्धति का दोप यह है कि विचारक प्रायः कल्पना या आदझों के हवाई 
घोडे पर सवार होकर जीवन की वास्तविकताओ से बहुत दूर चला जाता है। प्लेटो की 
"रिपब्लिक' और मोर का 'यूटोपिया” इसके उदाहरण है। इन दोनो दाशंनिकों ने राज- 
नीतिक जीवन के सुधार के लिए ऐसे सुझाव पेश किए जिन्हें कार्यान्वित करना बिलकुल 
असभव था। प्लेटो स्त्रियों को शासक बनने के लिए योग्य समभते थे--यह तो उनका 
प्रगतिशील और व्यावहारिक विचार माना जा सकता है कितु राजनीति से भ्रष्टाचार को 
हटाने के लिए वे उनके जीवन से परिवार और विवाह वी प्रयाओं को भी समाप्त करना 
चाहते थे। शासको के लिए विवाह और पारिवारिक जीवव का निपेध अव्यावहारिक 
था। इसी प्रकार मोर के “यूटोपिया' में दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी समाज के 
अधिकार में दे दिया गया था । 


अन्य सामाजिक विज्ञानों का राजनीति पर प्रभाव 


मनुष्य का ज्ञान उसके जीवन की तरह संपूर्ण और सुव्यवस्थित इकाई है। उसे सुविधा के 
लिए हम स्वतंत्र और अलग क्षेत्रों मे भले ही बाट लें, सेकिन उस्तकी एकता का अनुभव 
हमे विभिन्‍्त विषयों का स्वतंत्र अध्ययन करते समय भी होता है। राजनीति का « 
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अध्ययन करते समय भी हम यह नही भूल सकते कि यह दूसरे विज्ञानों और विषयों पर 
कितना अवलंबित है। प्रकट रूप से राजनीति का प्राकृतिक विज्ञानों से कोई संबंध नहीं 
मालूम होता परंतु वास्तव में ऐसी वात नही है। विज्ञान की उन्नति ही औद्योगिक क्रांति 
के लिए तथा तीव्र यातायात के साधनों के विकास और प्रभावशाली संचार के उपकरणों 
के लिए उत्तरदायी है। वैज्ञानिक आविध्कारों का लोगों के सामाजिक-राजनीतिक णीवन 
तथा राजनीतिक प्रक्रियाओ पर काफी असर पड़ता है । रेडियो, टेलिविजन या नए विनाश- 
कारी परमाणु शस्त्रास्त्र राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह स्वृविदित है। 
विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य और ललित कलाएं भी राजनीति की विचारधारा 
के विकास मे योगदान देती हैं। साहित्य और ललितकलाओं को किसी भी समाज या वर्ग 
के सास्कृतिक स्तर का मापदंड माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोगो के धामिक 
विश्वास, उनकी नैतिक घारणाएं एवं दाशंनिक सान्यताएं भी उस समाज के राजनीतिक 
जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए राजनीति का धर्म, नीतिशास्त्र और दर्शन से 
से भी संबंध है । मनुष्य की सहज वृ त्तिया, कामनाएं, अवचेतन प्रेरणाएं एवं अन्य मान- 
स्िक क्रियाए भी नागरिकों के राजनीतिक जीवन पर प्रभाव डालती हैं। अतएव राजनीति 
के विद्यार्थी को मनोविज्ञान की जानकारी भी अपेक्षित है। परंतु राजनीति का विशेष 
संबंध अपने सहोदर सामाजिक विज्ञानों से है, जिनमे समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, 
नीतिश्ञास्त्र, विधानशास्त्र और सामाजिक मनोविशान मुख्य हैं। 
समाजशास्त्र ग्रौर राजनीति £ समाजशास्त्र मे समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययत 
किया जाता है। वह असंगठित जनसमूहों से समाज के निर्माण, समाज के क्रमिक विक्ातत, 
जातियों और वर्गों के निर्माण, समुदायों की उत्पत्ति और विकास, धर्म और संस्कृति क्कै 
उदय, उत्पादन के तरीकों मे परिवर्तन, राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण, समाज में शक्ति 
और सत्ता के प्रयोग इत्यादि अनेक विपयों का अध्ययन करता है। राजनीततिविज्ञान ने 
उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में समाजशास्त्रीय शोधों से लाभ उठाया है। दोनों के विपयस्षेत्रों 
मे समानता होने पर भी दोनों की शैलियों में अंतर है। समाजशास्त्र मे समाज और 
समुदायों की उत्पत्ति और विकास की विशेष चर्चा होती है। राजनीतिविज्ञान मनुष्य की 
सामाजिकता को स्वयंसिद्ध सत्य मानकर आगे चलता है। 
जहां तक समाजश्ञास्त्र का संबंध है, वह सामाजिक प्रक्रियाओं के ययार्थवादी विश्ले- 
यण में ही रुचि रखता है। इसके विपरीत राजनीति वास्तविकता के अध्ययन के अतिरिक्त 
लक्ष्यों और उद्देश्यों मे भी दिलचस्पी रखती है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए समाज 
एक अविभाज्य इकाई है, जिसका एक अंग राजनीति भी है। राजनीति समाज की एकता 
को स्वीकार करते हुए भी उसकी अविभाज्यता को नहीं मानती । राजनीति के विद्यार्थी 
के लिए समाज की संकत्पना सूक्ष्म और अमूतते है, इसलिए उसमें वह कम दिलचस्पी लेता 
है। उसके लिए राजनीतिक मनुष्य एक मूर्त और साकार प्राणी है, जो समाज का अंग 
होते हुए भी अपनी स्वतंत्रत सत्ता की अनुभूति रखता है। इसलिए यह मूर्ते राजनीतिक 
मनुष्य और उसकी गतिविधिया ही राजनीतिविज्ञान के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। 
राजनीति की तुलना में समाजशास्त्र का क्षेत्र भी अधिक विस्तृत है। समाजशास्त्र 
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में मनुप्प की संगठित और असंगठित दोनों अवस्थाओं की विवेचना की जाती है। इसके 
विपरीत राजनी ति में हम केवल समाज में संगठित और वर्गों में विभकत राजनीतिक 
मानव वी ही चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र समाज के विकास पर विशेष ध्यान देता है 
कितु राजनीविज्ञान मुख्य रूप से राजनीतिक जीवन और प्रणालियों के वतंमान चरित्र 
का विश्लेषण करता है। राजनीति और समाजशास्त्र के सीमावर्ती क्षेत्र को लेकर एक 
नए विपय 'राजनीत्तिक समाजविज्ञान' का विकास हो रहा है । 
राजनीतिक समाजविज्ञान में हम शक्ति, सत्ता और प्रभाव का विशेष रूप से अध्ययन 
करते हैं। मैक्स वेवर, मास्का, पै रेटो आदि को राजनीतिक समाजविज्ञान का संस्थापक 
माना जा सकता है। उसके वाद कार्ल मैनहाहम, टेल्फाट पास स, सेमूर लिप्सेट, वाटोमोर 
और सी राइट मिल्स ने राजनीतिक समाजविज्ञान के विकास में योगदान दिया है। 
इन्होंने नौकरक्ाही, राजनीतिक दल, विशिष्ट वर्म, शक्तिशाली विशिष्ट वर्ग, शासक वर्ग, 
नेतृत्व, हितसमू ह, प्रभावशाली गुट इत्यादि संकल्पनाओ का समाज वैज्ञानिक विश्लेषण 
किया है । 
राजनीति श्रौर इतिहास : पहले लोगों की यह आम घारणा थी कि राजवंशों के उत्यान* 
पतन, राजा-रानियों के जीवनचरित्र या सैनिक विजेताओं की विजययात्राओ का वर्णन ही 
इतिहास है। इस प्रकार के इतिहास से चारणवादी साहित्य का भले ही कुछ संबंध हो 
लेकिन राजनीतिविज्ञान से आज उसका कोई संबंध नही है। राजनीत्ति का संबंध उस 
इतिहास से है, जिसमें जनसाधारण के सामाजिक संगठन, उनकी आशिक क्रियाओं और 
बर्गमेद, उनके नैतिक और घामिक विचारों, उनके सास्क्ृतिक प्रयत्नों और उनकी बंधा- 
निक और राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का वर्णन हो । 
काले भाष॑त ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के द्वारा उसे सामाजिक विज्ञानों 
के लिए और भी अधिक उपयोगी बना दिया । हम देखते है कि उत्पादन के साधनों और 
तरीकों का असर समाज मे वर्गों के विभाजन पर पड़ता है और इन दोनों का असर राज- 
नीति, संस्कृति और विचारघारा पर पड़ता है। इसीलिए भिन्‍न भिन्‍न युग मे राजनीतिक 
जीवन के रूप और आदर्शो मे परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन यूदान के नगरराज्यों मे 
दासप्रथा तत्कालीन यूतान की आ्थिक व्यवस्था का अनिवार्य अंग थी। इसीलिए प्लेटो 
ओर अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य की संकल्पना में गुलामी की प्रथा को न्‍्यायोचित और 
विवेकत्तम्मत ठहराया था। इसी प्रकार अमरीकी पूजीवादी राज्य ने लाखों की संख्या में 
अफ्रीका से पकड़े हुए नीग्रो गुलामों का उपयोग अमरीकी अशथेव्यस्था के विकास के लिए 
किया था। जैफर्सेन जैसे लोकतंत्रवादियों ने दासप्रथा और प्रजातात्रिक शासन की विचार- 
धारा में कोई असंगति नही देखी थी। किंतु जब अमरीकी पूंजीपतियो को यह अनुभव 
हुआ कि गुलाम की तुलना मे स्वेच्छा से अपनी श्रमशक्ति बैचने वाला मजदूर औद्योगिक 
विकास के लिए ज्याद।/ लाभदायक है तो वे दासप्रथा का अंत करने के लिए राजी 
हो गए। ४ 
यद्यपि राजनी तिविज्ञान ऐतिहासिक झोधों से बहुत कुछ लाभ उठा सकता है, लेकिन 
दोनों की शैलियों में मौलिक अंतर है। इतिहास की शैली मुख्यरूप से वर्णनात्मक ओर 


रे 


हर 


36 राजनीति के सिद्धात 


गौण रूप से आलोचनात्मक है। राजनीतिविज्ञान की शैली मुख्य रूप से आलोचनात्मक 
और गौण रूप से वर्णनात्मक है। इतिहास हमारे सामने केवल तथ्य रखना जानता है। 
राजनीतिविज्ञान उन तथ्यों के आधार पर लद्यो और आदझों की रचना भी करता है। 
यदि इतिहास हमे बतलाता है कि समाज मे सदा से शोपषक और झोपित वर्गों के बीच 
अनिवाय॑ संघर्ष चलता रहा है, तो राजनीति हमारे सम्मुस थ्रेणीविद्वीव समाज का तत्य 
रखकर ऐसे आदर को प्राप्त करने की शिक्षा देती है। 
प्र्थ शात्त्र और राजनोति : अथंशास्त्र मे हम घन के उत्पादन, विनिमय, और उपभोग 
के विपय में पढते हैं। यदि मानवजीवन का मिकट से अध्ययन किया जाए तो यह प्रतीत 
होता है कि मनुप्य की फ्रियाओ का अधिकांश भाग आधिक है। समाज एक प्रकार से 
आधिक व्यवस्था का प्रतिबिव मात्र है। काले माक्स का कथन है कि समाजरूपी शरीर के 
अंगविश्लेषण की खोज हमे राजनीतिक अर्थनीति मे करनी चाहिएं। इससे यह स्पष्ट है 
कि सभी सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र के सिद्धांतो की जानकारी 
बहुत जरूरी है। अर्थशास्त्र को आजकल इसीलिए सभी सामाजिक विज्ञानी में प्रमुत्त 
स्थान दिया जाता है। राजनीति के अध्ययन मे भी अस्थ॑श्ास्त्र के सिद्धांतों के ज्ञान वी 
आवश्यकता पड़ती है। 
यदि हम अपने देश के राजनी तिक जीवन की समस्याओं का अध्ययन करें तो हमे 
यह भालूम होगा कि उन समस्याओं में से अधिकाश का आधिक ही है। ग्रामवासियों के 
जीवन को लीजिए। आजकल भारत के गांव निरक्षता, जातीय कलह, रूढ़िवादिता प्ौर 
नैतिक पतन के शिकार हैं। ग्रामवासी स्वस्थ और सुसंस्क्ृत समाजिक जीवन की कला से 
बिलकुल अनजान है। ऐसा क्‍यों है ? क्या इसका कारण उनकी निर्धनता तथा आपिक 
शोषण नही है ? ग्रामवासी दरिद्व क्‍यों है ? नही, गांवों मै भी सभी वर्ग निर्धन नही हैं। 
जमीदार, महाजन, व्यापारी और धती किसान गांवों के संपन्न वर्ग माने जा सकते हैं! 
इनकी सपन्‍नता का क्या आधार है ? 
इन प्रइनो का उत्तर देने के लिए हमें भारत की आध्िक व्यवस्था को अच्छी तरह 
समभना पड़ेगा । हमे भारत के गांवों की गरीबी के कारण दूढ़ने पड़ेंगे। सदियों से चले ' 
आएं सामंतवादी शोषण की प्रक्रिया समझनी होगी। इस झोषण को समाप्त करने के 
उपाय निकालने पडेंगे। किसानों और खेतिहर मजदूरों को भूमि का मालिक बनाना 
पड़ेगा। उन्हें खेती के सहकारी और सामूहिक तरीकों को सीखना पड़ेगा । ये सभी बाते 
आधिक व्यवस्था से संवध रखती हैं कितु इस समस्याओं का भारतीय राजनीति से भी 
गहरा संबंध है। ग्रामों की आथिक व्यवस्था का नगरों की पूजीवादी व्यवस्था से 
भी संबध है। ग्रामों की आधथिक या राजनीतिक स्थिति में परिवत्तेव लाने के लिए 
संभवत. राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से औद्योगिक विकास की जरूरत है । 
एक सफल राजनीतिक कऋ्राति के लिए समाज की आर्थिक व्यवस्था का सही विश्ले- 
पण करना जरूरी है। 949 की जनवादी क्राति के पूर्व भाओ स्से तुग ने चीनी जनता की 
गरीबी और शोषण का विश्लेषण करते हुए कहा था कि चीन के किसानों और मजदूरों 
के कंधो पर सीन शोषक वर्ग--विदेशी साम्राज्यवादी, चोन के जमीदार और चीन के 
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पूंजीपति--सवार है कितु चीन की औरतो के कंधे पर एक चौथा झोपण वर्ग, चीन के 
मर्द, सवार हैं। यह बात बहुत साधारण सी है कितु औपनिवेशिक तथा अर्ध औपनि- 
वेक्षिक देशों की राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक कटु और गंभीर सत्य है । 

ब'्स्ट्व में आशिक व्यवस्था का राजनीतिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता 
है। इसी प्रभाव को समभने के लिए राजनीति के विद्यार्थी के लिए अथंशास्त्र के 
नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान अपेक्षित है । स्वस्थ और सुसंस्कृत राजनीतिक जीवन के 
निर्माण के लिए हमे उचित और न्यायसंगत अर्थव्यस्था की स्थापना भी करनी पड़ेगी। 
आजकल समाजवाद का प्रचार क्‍यों बढ़ रहा है? इसका करण यही है कि पूजीवादी 
समाज की आ्थिक विपमताओं और अन्याय मे हमारे राजनीतिक जीवन को कलुपित 
कर रखा है। 

यदि विस्तार से राजनीति और अर्थशास्त्र की तुलना की जाए तो हम देखेंगे कि अथ- 
शास्त्र का क्षेत्र सीमित है क्योकि वह समाज के केवल आर्थिक अंग का ही अध्ययन करता 
है। इसके विपरीत राजनीति में हम समाज के आथिक अग के साथ साथ दूसरे अंगों की 
भी विवेचना करते हैं और इसी लिए राजनीति का क्षेत्र कहीं अधिक विस्तुत है। परंतु 
जहूं राजनीति आथिक जीवव ओर प्रक्रियाओं की चर्चा केवल प्रसंग और आवश्यकता 
के भनुसार करती है, वहां अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विश्वद, विवेकपूर्ण और 
वैज्ञानिक व्याख्या करता है। राजनीतिक अर्थनीति राजनीति और अर्थशास्त्र का संधि- 
स्थल है। 
राजनीति झोर नीतिशास्त्र : नीतिशास्त्र में मनुष्य के आचरण का अध्ययन किया जाता 
है। सदाचार किसे कहते हैं ? दुराचार क्या है ? अच्छाई और बुराई का मापदंड क्‍या 
है ? मानवजीवन का क्‍या उद्देश्य है। मनुष्य को किन आदर्शों का पालन करना चाहिए ? 
किने परिस्थितियों में हमारे क्या कर्तव्य है ? क्या नैतिकता की संकल्पनाएं देश और 
काल के साथ बदलती हैं ? इन सभी प्रइनों के समाधान की कोशिश नीतिशास्त्र में की 
जाती है। संक्षेप में वह हमें श्रेष्ठ और सदाचारी मनुष्य बनने की शिक्षा देता है । 

राजनी तिविज्ञान भी हमें कं व्यपरायण एवं उत्तम नागरिक बनने की प्रेरणा देता 
है। राजनीतिक जीवन के आदर्शों को स्थिर करते समय हमे नीतिशास्त्र से काफी सहा- 
यता मिल सकती है। परंतु नीतिशास्त्र और राजनीति की शैलियों में भेद है। नीति- 
शास्त्र में मनुष्य के व्यक्तिगत व्यापार पर विश्येप ध्याव दिया जाता है कितु राजनीति 
में उसके सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अध्ययन का केंद्र बनाया जाता है। 
यदि कोई मनुष्य शराब पीता या कोई अन्य दुर्गुण से ग्रस्त है कितु वह अपने नागरिक 
क॒तंव्यों का पालन या राजनीतिक दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से करता है तो हम 
उसे बुरा नागरिक नही कह सकते चाहे नैतिक दृष्टि से कुछ लोग उसे बुरा मनुष्य भले 
ही बहेँ । जान स्टुअर्ट मिल मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण में भेद करते 
हैं और केवल उसके समाजिक आचरण को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समभते हैं । 

आज अधिऊकाश राजनीतिक विचारक राजनीति को नैतिक मूल्यों और आदर्शों 
निरपेक्ष मानते हैं। डेविड ईस्टन भी प्रारंभ में उद्दे्यवादी राजनीति को राजनी 
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विज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखते थे। अब उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि राजनीति- 
विज्ञान उद्देश्म्मूलक और आदर्शपरक होना चाहिए ।? माक्स के अनुसार नैतिकता के 
कोई अपरिवतंनीय या शाश्वत सिद्धांत नहीं है। ब्याज लेकर ऋण देना सामंतप्ञाही के 
युग में अनेतिक समका जाता था और कौथोलिक चर्च मध्ययुग में सूदसोरी की दिंदा 
करता था। बुर्जुआ समाज में महाजनो से ऋण लेकर उद्योग और व्यापार की उलति 
की जाती है। अतः ब्याज को मुनाफे का नैतिक और वैध भाग मान लिया गया। 
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय सूदखोरी को उचित समभते हैं क्योकि वह पूंजीवादी समाज का आधार 
है। जहा पूजीवदी समाज में निजी संपत्ति और मुनाफे को नैतिक और बैघ माना जाता 
है, समाजवादी समाज में उसे अनैतिक और अवैध समझा जाता है। इस लिए राजनीतिक 
विचारधारा तथा प्रणाली के बदलने पर नैतिक मानदंड भी बदल जाते हैं। 

राजनीतिक भ्रौर विधानश्ञास्त्र : इसमें संदेह नहीं राजनीतिविज्ञान और कानून के 
अध्ययन में गहरा सवंध रहः है। संवैधानिक कानूम राजनीति के अध्ययन का मुख्य अंग 
रहा है। विधानशास्त्र में हम समाज के कानूनी संगठन और व्यवस्या का अध्ययन करते 
हैं। राजनीतिक जीवन और प्रक्रियाओं पर कानूनी व्यवस्था का भी बड़ा प्रभाव पडता 
है । कानूनों के स्वरूप और चरित्र से उस समाज के सांस्कृतिक स्तर का पता चलता है। 
समाज मे प्रचलित परंपराएं राज्य की स्वीकृति से कानून वन जाती हैं। 

किसी भी देश की वैधानिक व्यवस्था तत्कालीन आधिक संगठन और प्रणाली पर 
अबलबित होती है। राजनीति और कानून अर्थव्यवस्था की विचारधारात्मक अभिव्यक्ति 
हैं: सामंतशाही के लिए जो कानून उचित माने गए थे, उन्हें वेंथम ने पूजीवाद के लिए 
उपयोगी नहीं माना । बेंथम की कातून सहिता को समाजवादी समाज के लिए मार्क्स और 
लेनिन ने अस्वीकार कर दिया! यदि हम आधिक और राजनीतिक प्रणालियों में क्षोई 
व्यापक परिवर्तत करना चाहेगे तो साथ में हमें समाज के वैधानिक ढांचे में भी आल 
परिवतंन करने पडेंगे । इसीलिए राजनीति के विद्यार्थी को विधानशास्त्र का परिचय हीना 
अत्यंत आवश्यक है। पु 
किसी समाज के राजनीतिक जीवन का व्यवस्थित रूप हम उसके वैधानिक ढावे 

में देख सकते है। किस देश मे नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं ? संपत्ति क्के 
अधिकार तथा उत्तराधिकार संबंधी नियम कया हैं ? नागरिकों को शासन मे भाग लेने 
का कितना मौका दिया जाता है ? अपराधों के संबंध में किस प्रकार की दंडनीति 

गई है ? इन सभी प्रइनो का उत्तर हमे विधानशास्त्र से प्राप्त होता है और इन सवालों 
का राजनीतिक जीवन झौर प्रक्रिया से अटूट संबंध है। 

राजनीति भ्रौर मनोविज्ञान : मनोविज्ञान में मनुष्य की मानसिक क्रियाओं झौर 
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामार्य 
व्यवहार का अंग है। अत- मानव के स्वभाव और चरित्र का ज्ञान हमे उसके राजनीतिक 
व्यवहार को समझने में सहायक हो सकता है। ग्राहम वालस ने कहा “हा,मन नेचर इन 
दालिटिक्स' में सवंप्रथम रोजनीति के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता बताई थी। उन्हींते 
कहा था कि मनुष्य अपने राजनीतिक व्यवहार मे केवल विवेक के द्वारा प्रेरित नही होता । 
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बह भावनाओं और आवेगों द्वारा भी प्रभावित होता है। कुछ स्त्रियां चुनाव में सुदर 
और आकर्षेक व्यक्तित्व के आधार पर वोट दे सकती हैं और उनके कार्यक्रम या विचारों 
को पूरी तरह से नजर अदाज कर सकती हैं। अनेक मजदूर उच्च और कुलौन वर्ग के 
सदस्यों के प्रति आदर की भावना रखने के कारण मजदूर दल के उम्मीदवार को वोट देने 
के वजाब अनुदार दल या उदार दल के उम्मीदवार को वोट देना चाहते है। 
फ्रायड और दूसरे मनोवेज्ञानिको ने यह सिद्ध करने का प्रयत्व किया है कि मानव 
व्यवहार का क्ाघार उसके मन की अवचेतन प्रवृत्तिया हैं। इन प्रवृत्तियों का उद्गम 
उसकी दबी हुई इच्छाएं है। फ्रायड के अनुसार मनुष्य साधारणत: विवेक या बौद्धिक 
विश्लेषण के आधार पर कार्य नहीं करता। बुद्धि अवचेत्तन आावेगों की दासी है। यदि 
यह सच है तो राजनीति के विद्यार्थी को भी इन अवचेतन प्रेरणाओं और मनोदवृत्तियों को 
समभना आवश्यक हो जाएगा । इन्हे बिना समझे वह राजनीतिक जीवन का न तो ययार्थ- 
वादी विश्लेषण कर सकता है और न उसके आदरशों के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाल 
सकता है । 
मनोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विभाग सामाजिक मनोविज्ञान है। इसके अंत्तर्गत 
हम मनुष्य के सामाजिक और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। क्या कारण है 
कि मनुष्य समूह में जाकर ऐसा व्यवहार कर सकता है, जिसकी व्यक्तिगत जीवन में उससे 
अपेक्षा नही की जा सकती ? भीड़ में जाकर मनुष्य का व्यक्तिगत अस्तित्व लुप्त हो 
जाता हैं और बह समभने लगता है कि सामूहिक रूप से किए हुए कार्य का कोई व्यक्ति- 
गृत उत्त रदायित्व नही हैं। व्यवस्थापिका सभाओं में, राजनीतिक सभाओं और सम्मेलनों 
मै, चुनाव संवेधी प्रदर्शनों मे, धामिक जुलूसों में, सांप्रदायिक दंगों में तथा इसी प्रकार 
की अन्य सामूहिक परिस्थितियों में शिक्षित और समझदार नागरिक भी ऐसे कार्य कर 
चैठते हैँ जो सामान्यतः बुद्धिसंगत या विवेकपूर्ण नही कह्टे जा सकते । जापान, इटली, फ्रांस 
इत्यादि अनेक देशों की संसदो में सदस्पणण एक दूसरे पर कु्तियां फेंककर लड़ने लगते 
हैं। इस प्रकार के असामान्य व्यवहार की व्याख्या सामाजिक मनोविज्ञान ही कर सकता 
है । अतएव सामाजिक मनोविज्ञान और फ़ायड के मनोविश्तेषण की जानकारी राजनीधि 
के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। 


राजनीति के विपय में उदारवादी 


उदारबादी विचारक राजनीति को ऐसी सामाज्दि2कियः के रू 
द्वारा राज्य और समुदाय समाज मे सामूद्विद हि7 हे प्र+त के 
हैं। विचारधारा के रूप में उदारवाद के स्दनम्ण 
यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, जिसमें धत्म-्न कल 
ये विचार भिरन भिन्‍न देशों में समय #र रद 
हैँ। इस व्यापक अर्थ मे उदाखादी द्चितिफ 
“कार्यक्रम या विचारों से नही है रई २२४ २ _+य मे सजसपर 
यह आवश्यक नहीं कि राजनीडि $ १७४८ दत57 इचटिकेद ही 7४ 
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विज्ञान के क्षेत्र से बाहर रखते थे । अव उन्होने भी स्वीकार कर लिया है कि राजनीति- 
विज्ञान उद्देश्मूलक और आदशंपरक होना चाहिए ।? माक्‍्से के अनुसार नैतिकता के 
कोई अपरिवर्तेनीय या शाश्वत सिद्धांत नहीं है। ब्याज लेकर ऋण देना सामंतशाही के 
युग में अनेतिक समझा जाता था और कैथोलिक चर्च मध्ययुग में सूदखोरी की निंदा 
करता था| बुर्जुआ समाज में महाजनों से ऋण लेकर उद्योग और व्यापार की उल्तति 
की जाती है। अतः ब्याज को मुनाफे का नैतिक और बैघ भाग मान लिया गया। 
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय सूदखोरी को उचित समभते हैं क्योकि वह पूंजीवादी समाज का आधार 
है। जहां पूजीवदी समाज में निजी संपत्ति और मुनाफे को नैतिक और वैध माना जात 
है, समाजवादी समाज में उसे अनैतिक और अवैध समभा जाता है। इसलिए राजनीतिक 
विचारधारा तथा प्रणाली के बदलने पर नैतिक मानदंड भी बदल जाते हैं। 
राजनीतिक श्रीर विधानश्ञास्त्र : इसमें संदेह नहीं राजनीतिविज्ञान और कानून के 
अध्ययन में गहरा संबंध रहा है । संवैधानिक कानून राजनीति के अध्ययन का मुख्य आग 
रहा है। विधानशास्त्र में हम समाज के कानूनी संगठन और व्यवस्था का अध्ययन करते 
है। राजनीतिक जीवन और प्रक्रियाओं पर कानूनी व्यवस्था का भी बड़ा प्रभाव पड़ता 
है । कानूनों के स्वरूप और चरित्र से उस समाज के सांस्कृतिक स्तर का पता चलता है। 
समाज में प्रचलित परपराएं राज्य की स्वीकृति से कानून बन जाती हैं । 

किसी भी देश की वंधानिक व्यवस्था तत्कालीन आर्थिक संगठन और प्रणाली पर 
अवलंबित होती है। राजनीति और कानूत अर्थव्यवस्था की विचारधारात्मक अभिव्यतिते 
हैं; सामंतशाही के लिए जो कानून उचित माने गए थे, उन्हें बेंयम ने पूजीवाद के लिए 
उपयोगी नही माना । वेंथम की कानून संहिता को समाजवादी समाज के लिए मार्वर्स और 
लेनिन ने अस्वीकार कर दिया। यदि हम आधिक और राजनीतिक प्रणालियों में कोई 
व्यापक परिवर्तेन करना चाहेंगे तो साथ में हमे समाज के वैधानिक ढाचे में भी आम 
परिवतंन करने पड़ेंगे । इसीलिए राजनीति के विद्यार्थी को विघानशास्त्र का परिचय होना 
अत्यंत भावश्यक है । 

किसी समाज के राजनीतिक जीवन का व्यवस्थित रूप हम उसके वैधानिक ढांचे 
मे देख सकते हैं। किस देश में नागरिको को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? सपत्ति के 
अधिकार तथा उत्तराधिकार संबंधी नियम क्‍या हैं ? नागरिकों की शासन में भाग लेने 
का कितना मौका दिया जाता है ? अपराधों के संबंध में किस प्रकार की दंडनीति अपनाई 
गई है ? इन सभी प्रइनों का उत्तर हमें विधानशास्त्र से प्राप्त होता है और इन सवातो 
का राजनीतिक जीवन और प्रक्रिया से अटूट संबंध है। 
राजनौति झौर मनोविज्ञान : मनोविज्ञान मे मनुध्य की मानसिक क्रियाओं पर 
व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार उसके सामाल 
व्यवहार का अंग है । अतः मानव के स्वभाव और चरित्र का न्ञान हमें उसके राजनीतिक 
व्यवहार को समझने में सहायक हो सकता है। ग्राहम वालस ने कहा “हा,मन नेचर इन 
पालिटिक्स! मे सर्वप्रथम राजनीति के लिए मनोविज्ञान की उपादेयता बताई थी। उत्होंने 
कहां था कि मनुष्य अपने राजनीतिक व्यवहार मे केवल विवेक के द्वारा प्रेरित नहीं होता 
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बह भावनाओं और आवेगों द्वारा भी प्रभावित होता है। कुछ स्त्रियां चुनाव में सुदर 
और आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर वोट दे सकती हैं और उनके कार्यक्रम या विचारों 
को पूरी तरह से नजर अदाज कर सकती हैं। अनेक मजदूर उच्च और कुलीन वगें के 
सदस्यों के प्रति आदर की भावना रखने के कारण मजदूर दल के उम्मीदवार को वोट देने 
के बजाय अनुदार दल या उदार दल के उम्मीदवार को वीट देना चाहते हैं। 
फ्रायड और दूसरे मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मानव 
व्यवहार का भाघार उसके मन की अवचेतन प्रवृत्तिया हैं। इन प्रवृत्तियों का उद्गम 
उसकी दबी हुई इच्छाएं हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य साधारणत: विवेक या वोद्धिक 
विश्लेषण के आधार पर कार्य नहीं करता। बुद्धि अवचेतन आवेगों की दासी है। यदि 
यह सच है तो राजनीति के विद्यार्थी को भी इन अवचेतन प्रेरणाओं और मनो वृत्तियों को 
समभना आवश्यक हो जाएगा । इन्हें बिना समझे वह राजनीतिक जीवन का न तो ययार्थ- 
चादी विश्लेषण कर सकता है और न उसके आदर्शों के संबंध में कोई निप्कपं निकाल 
सकता है । 
मतोविज्ञान का एक महत्वपूर्ण विभाग सामाजिक मनोविज्ञान है। इसके अंतर्गत 
हम मनुष्य कै सामाजिक और सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करते है। क्‍या कारण है 
कि मनुष्य समूह में जाकर ऐसा व्यवहार कर सकता है, जिसकी व्यक्तिगत जीवन मे उससे 
अपेक्षा नही की जा सकती ? भीड़ में जाकर मनुष्य का व्यक्तिगत अस्तित्व लुप्त हो 
जाता हैं और वह समभने लगता है कि सामूहिक रूप से किए हुए कार्य का कोई व्यक्ति- 
गत उत्त रदायित्व नही हैं। व्यवस्थापिका सभाओ में, राजनीतिक सभाओं ओर सम्मेलनों 
मे, चुनाव संबंधी प्रदर्शनीं मे, धार्मिक जुलूसों में, सांप्रदायिक दंगो में तथा इसी प्रकार 
की अन्य सामूहिंक परिस्थितियों मे शिक्षित और समझदार नागरिक भी ऐसे कार्य कर 
बैठते है जो सामान्यतः बुद्धिसंगत या विवेकपूर्ण नही कहे जा सकते । जापान, इटली, फ्रांस 
इत्यादि अनेक देशों को संसदो मे सदस्यगण एक दूसरे पर कुर्सियां फेंककर लड़मे लगते 
हैं। इस प्रकार के असामास्य व्यवहार की व्याख्या सामाजिक मनोविज्ञान ही कर सकता 
है । अतएव सामाजिक मनी विज्ञान ओर फ्रायड के मनोविश्लेपण की जानकारी राजनीति 
के अध्ययन के लिए अत्यंत्त उपयोगी है। 
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उदारबादी विचारक राजनीति को ऐसी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं जिसके 
द्वारा राज्य और समुदाय समाज में सामूहिक हित की प्राप्ति के लिए कार्य करते 
हैं। विधारधारा के रूप में उदारवाद के सर्वेमान्य और सुनिश्चित सिद्धांत नहीं हैं। 
यह एक ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, जिसमें परस्पर विरोधी विचार भी घ्यक्त किए गए हैं। 
ये विचार भिन्‍न भिन्‍न देशो मे समय और स्थान के भेद के अनुसार प्रस्तुत किए गए 
हैं। इस व्यापक अर्थ मे उदारवादो दृष्टिकोण से हमारा ,तात्पर्य किसी खास दल के 
कार्यक्रम या विचारों से नही है। कई राजनी तिक दल नाम से 'लिवरल' हो सकते है, पर 
यह आवश्यक नही कि राजनीति के संबंध में उनका दृष्टिकोण भी उदारवादी हो । 
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लास्की का विचार है कि उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव 
स्वभाव से अधिक है। यह स्वतंत्रता के लिए तीत्र इच्छा को प्रकट करता है। यह घाहूता 
है कि राज्य व्यक्तियों और समुदायों को आत्मोन्नति करने के लिए पूरा अयसर दे। 
राज्य नागरिकों के विचारों और कार्यों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाएं। राज्य 
व्यक्तियों और हितसमूह्दों के सहयोग से समाज के सामू हिक कल्याण के लिए याय॑ करे । 
मध्यवर्ग को धिचारधारा : उदारवाद सुरय रूप से यूरोप के उदीयमान मध्यमंवर्ग का 
राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है। सास्‍्फी ने यूरोपीय उदारवाद का उदय नामक 
पुस्तक में ब्रताया है कि आधुनिक युग की शुरुआत से ही राजनीति केः उदारवादी दृष्टि- 
कोण का आरंभ होता है | यह सामंतवादी वर्गों की राजनीति के पतन के बाद नए विका- 
सोन्मुस बुर्जआ वर्ग की राजनीतिझ विचारधारा है। सैदाइन का मत है फ़ि 'लिवरल' 
विचारधारा में लाक से घुरू हीकर जान स्टुअर्ट मिल तक अनेक ताकिक असंगतियां हैं। 
वास्तव भें उदारवाद तर्क पर आधारित मे होकर उस श्रेणी के वर्ग स्वार्यों पर आधारित 
है, जिसने इसे जन्म दिया था । 
इसलिए उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थकों में परस्पर विरोधी मान्यताओं के लोग 
पाए जाते हैं। ये लोग विवेकवादी नाह्तिक भी हैं और धर्म में डूबे हुए ईसाई भी; इनमे 
आदक्षेबादी भी हैं ओर उपयोगितावादो भी; इनमें कुछ लोग छुलीनतंत्र की हिमायत 
करते हैं, तो कुछ लोकतंत्र की; और आज अनुदार, उदार गौर दक्षिणपथी समाजवादी 
दलो के सदस्य समान रूप से राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण का रामर्थन करते हुए 
दिखाई देते हैं। लिवरल दृष्टिकोण के विरोधियों में या तो प्रतिक्रियावादी फासिस्ट और 
अयेफासिस्ट आदोलत ओर दल हैं, या सर्वेहारा मजदूर वर्ग के आंदोलन का नेतृत्व करने 
बाली कम्युनिस्ट पार्थियां हैं 
परस्पर विरोधी तत्वों की मोजूदगी के वावजूद राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण 
में एक आंतरिक एकता है।यह आतरिक एकता इस तथ्य पर आधारित हैकि यह 
. सामाजिक प्रक्रिया में पूंजीपति वर्ग का वैचारिक उपकरण है। धुरू में पूंजीपतियों ने इस 
उपकरण का इस्तेमाल जमीदारों और जागीरदारों के सिलाफ़ अपने संघर्ष में किया। 
कुछ समय बाद जमीदारों और पूजीपतियों के वर्गयुद्ध में शिथिलता आ गईं। इसका 
कारण पूंजीपतियो कौर मजदूरों के बीच मे एक नए श्रेणी संघर्ष की घुरुआत थी। इस- 
लिए राजनीति के लिबरल दृष्टिकोण में परिवर्तत किए गए जिससे उसे मजदूर आंदोलन 
के उद्देश्यो और आदर्शों के खिलाफ श्रयोग किया जा सके । प्र 
राजनीति में उदारवाद अब श्रगति और सामाजिक परिवतंत को विचारधारा नहीं 
रही है। सी राइट मिल्स के शब्दों में आज उदारवादी शब्दजाल का प्रयोग अकसर रूढ़ि- 
बादी और अनुदार विचार के लोग करते है । आज उदारवादी ,सिद्धांतों की संगति हमे 


पूजीपति बर्गें के सामाजिक उद्देश्यों गे ने दाशंनिक मान्यताओं 
में जिन्हें उदारवादी चितको ह अर्ट मिल-- आदि 
ते प्रस्तुत किया था, और बाद मे ने संवारा 


था । किसी समय राजनीति का आ 
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मध्यमवर्ग के लोकतंत्रीय प्रतिरोध और परिवर्तन का दृष्टिकोण था। झ्राज यह सत्ताधारी 
पूंजीपति वर्ग के शासन और शोषण की रक्षा के लिए क्रातिकारी मजदूर आदोलन से 
बचाव की ययाश्थितिवादी विचारधारा वन गई है। 
उदारवादी दृष्टिकोण का विकास: उदारवादी दृष्टिफोण राजनीति को धर्म और 
न तिकता से अलग करना चाहता है। मैक्यावैली धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पहले समर्थक 
है। मध्ययुग मे चूंकि राजनीति में चर्च और सामंतशाही का गठवंधन था, बुर्जुआ उदार- 
बादी इस गठबंधन को तोडकर ऐसे लौकिक राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिस पर 
वे अपने वर्ग का नियंत्रण रख सकें । बाद में बोदा, हाब्स और बेंथम ने संप्रमु राज्य की 
संकल्पना पेश की जिससे बुर्जुआ राज्य चर्च और दूसरे समुदायों को अपने अधिकार में 
रख सके | संप्रभु राज्य ही समाज में व्यवस्था और शाति रख सकता है, जिसकी वुर्जुआ 
वर्ग की दृष्टि में व्यापार और उद्योगों की उन्नति के लिए सख्त जरूरत है। 
यूरोप के पुरर्जागरण और धर्म घुघार के आदोलनों से उदारवादी मान्यताओं के 
विकास में सहायता मिली ! पुनर्जामरण आदोलन ने विवेक को धर्म से ऊपर माना और 
धर्मसुधार आंदोलन ने धामिक रृढियों और परंपरागत चर्च के संगठन की युवितसंगत 
आलोचना की । इस प्रकार विवेकवाद पर आधारित उदारबादी राजनीति की नीव 
पड़ी । जैसा कि मैक्स वेवर ने कहा है कि उदारवादी राज्य विवेक और कानून पर आधा 
रित राज्य है जिसमे सरकार एक विवेकपूर्ण नौकरशाही की मदद से शासम करती है। 
सामंतशाही के राज्य मे सत्ता का आधार परंपरा है। उदारवादी पूंजीवादी राज्य में सत्ता 
का आधार विवेकसम्मत कानून है । 
इंग्लेड मे 649 की हिसात्मक क्रांति और 688 की सांविधानिक क्रांति से उदार- 
बादी राज्य की स्थापना की गई। हाब्स, जो निरंकुश शासन के समर्थन के लिए यदनाम 
है, वास्तव में पहले व्यक्तिवादी ओर उपयोगिताबादी थे जिन्होंने उदारवादी राजनीति 
के मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मैकफर्सेन के अनुसार हाब्स के चितन का 
आधार पूजीवादी व्यक्तिवादी और वाणिज्यवाद ही है। वाणिण्यवाद निरंकुश राज्य को 
व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए आवश्यक मानता था। 
लाक अगरेजी और यूरोपीय उदारवाद के पिता माने जाते हैं। वे सपन्‍न वर्ग पर 
आधारित सांविधानिक सरकार की प्रणाली के पहले स्पष्ट समर्थक थे। उनके द्वारा 
प्रस्तुत प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन और इन अधिकारों मे निजी संपत्ति के प्राकृतिक 
अधिकार पर विशेष जोर यूरोपीय उदारवादियों के चितन और आंदोलन के अंग मान 
लिए गए। इसी भ्रकार उनका यह विश्वास कि सामूहिक हित की साधना और व्यक्ति 
के निजी अधिकारों की रक्षा में कोई विरोध नही है, हमेशा के लिए उदारवादी नीतियों 
और दृष्टिकोण का आधार मान लिया गया | उनका सुझाव कि सत्ता का आधार संपन्न 
वर्ग के नागरिकों की सहमति होना चाहिए, उदारवादी विचारधारा मे शामिल कर 
लिया गया । 
अठारहवी सदी में वाल्टेयर और रूसी उदारवादी चितकों के सिस्‍्मौर माने गए । 
वाल्देयर पहले बुर्जुआ लेखक ये जिन्होंने उदारवादी मध्यवर्भीय राज्य के लिए मागरिक 
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स्वतंत्रताओं की संकल्पना पेश की रूसो फ्रांसीसी मध्यम वर्ग के उस अंश के प्रतिनिधि 
थे, जिसने फ्रास की क्रांति में सावसे ज्यादा उप्रवादी भूमिका निभाई । वे पहले खद्यरकादी 
थे, जिन्होने अपने दृष्टिकोण में व्यक्तिवाद की तुलना में रामप्टिवाद और सामूहिक हित 
को अधिक महत्व दिया । उन्होंने तत्कालीव जनवादी भांदोलनों को वैचारिक प्रेरणा दी। 
उनके विचारों में विवेक के स्थान में भावना और आवेगों को प्राथमिकता दी गई। उनके 
विचारों में सर्वहारा वर्ग के लिए संवेदना भी पाई जाती है। उन्होंने लोगों को अपने प्रति 
होने वाले अभ्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए ललकारा। फिर भी यह निष्कर्ष निकालवा 
कठिन है कि कुल मिलाकर उनका प्रभाव परिवर्तनवादी रहा या ययास्यितिवादी | फ्रेति 
में उनके शिप्यी मे मारात और रोवसपियर थे, जो उग्र जनतंत्रवादी थे। बाद में हीगल 
और सेविग्नी ने जर्मनी मे रूसो के सिद्धांतों से प्रतिक्रियावादी निष्कर्प निकाले । 
उनन्‍नीसवी सदी राजनीति में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रसार की सदी है। इंग्लेड मं 
उपयोगिताबादी विचारफों ने, जिनमें वेंथम और जान स्टुअर्ट मिल प्रमुख हैं, व्यक्तिवादी 
उदारवादी राजनीति के विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया । हा,म का अनुसरण करते 
हुए उपयोगितावादियों ने लाक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को अस्वीकार कर 
दिया। उन्होने स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के श्रधिकारों के उपयोगितावादी आधारों 
की खीज की और उन्हें कानूनी अधिकारों की शक्ल दी। ऐडम स्मिथ ने उदारवादी 
विचारधारा के आथिक पक्ष की व्यात्या की। उन्नीसवी सदी के अंत तक राजनीति 
का उदारवादी दृष्टिकोण सभी प्रगतिशील औद्योगिक राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया । 
ग्रीन, ब्रैडले और बोसाके ने उदारवादी दृष्टिकोण को समष्टिवादी रूप देने की 
कोशिश की और आदर्शवादी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की । उन्होंने प्लेटो, अरस्तू, 
कांद और हीगेल की दाझंनिक मान्यताओं को अपनी 'लिबरल” राजनीति का आधार 
बनाया। उन्होंने कहा कि राज्य श्रेणियों से ऊपर रहकर समाज के सामूहिंक कल्याण 
का साधन है। ताकवील श्रौर हाबहाउस ने आदर्शवाद को विना स्वीकार किए ही 
राजनीति के उदारवादी दृष्टिकोण भे समष्टिवादी परिवर्तन किए । 
बीसवीं सदी में मेकीवर झोर लास्की ने बहुलवादी दृष्टिकोण से राज्य की नैतिक 
सर्वोच्चता और कानूनी संप्रभुता के सिद्धांतों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य 
दुसरे समुदायों की तरह एक समुदाय है, जिसे सर्वोपरि मानने से दूसरे समुदायों की 
स्वतंत्रता और उन्नति को खतरा पैदा हो जाता है। मैंकीवर और लास्की राज्य की 
तुलना में समुदायों (ग्रुप्स) को अधिक महत्व देते हैं। परंपरागत लिबरल दृष्टिकोण में 
व्यक्ति को साध्य और राज्य तथा समुदायों को साधन माता गया था। आदश्शवादी 
लिवरल व्यक्ति की तुलना में समुदाय को ओर समुदायों की दुलना में राज्य को अर्धिक 
महत्व देते हैं कितु ग्रीन जैसे आदर्शवादी व्यक्ति की भी अवहेलना नही करते ! बहुलबादी 
मैकीवेर और लास्‍्की राज्य से कही अधिक समुदायों और उससे कुछ ही कम व्यक्ति की 
महत्व देते हैं 
संक्षेप में उदारवादी विचारक, आंतरिक मतभेदों के बावजूद, राजनीति की राज्य 
और समुदायों की ग्रतिविधियों के रूप में देखते हैं। राज्य के अंतर्गत व्यक्तियों और 
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समुदायों के हितों में टकराव संभव है कितु इस संघर्प को सरकार अपनी समस्वयकारी 
नीतियो के द्वारा कम या दूर कर सकती है। सभी उदारवादी आ्िक वर्गो की राजनीति 
को प्राथमिकता देते से इनकार करते है। उनके अनुसार व्यक्ति के आर्थिक हितों के 
कारण राज्य द्वारा सामूहिक हिंत की साधना में कोई स्थाई वाधा नही है । माकर्स द्वारा 
प्रस्तुत वर्गसंघयं की राजनीति दूषित और संकटग्रस्त समाजों की राजनीति है। उसे 
स्थाई और स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली की राजनीति नही माना जा सकता। 
उदारघवादी राजनोति का श्राथिक झाधार आशिक क्षेत्र मे उदारबाद के प्रारंभिक रूप 
वाणिज्यवाद और प्रकृतिवाद थे। वाणिज्यवाद का उद्देश्य सोलहवी और सत्रहवी सदी 
में व्यापारियों और उद्योगपतियों के हितों के अनुकूल एक राज्यश्रणाली का निर्माण करना 
था। वाणिज्यवादी सुदृढ झासनप्रणाली चाहते थे ! इनका विचार था कि परिश्रमी और 
उद्यमी व्यवित ही घन कमा सकते है और निर्धन और बेकार मनुष्य आलसी और 
कामचोर होने की वजह से समाज के प्रति अपराधी है । राज्य को धनी, उद्यमी और 
व्यापारी वर्ग को उन्नति के लिए सुविधाएं देनी चाहिए। 
प्रकृतिवादियों मे राज्य द्वारा हस्तक्षेप के वाणिज्यवादी सिद्धांत को नही माना ! 
उनकी माग थी कि राज्य व्यापार और उद्योगों के क्षेत्र मे कोई दखल न दे । 
प्रकृतिवादियों ने त्रिवेकपूर्ण स्वार्थ को सामूहिक हिंत का आधार माना और फ्रास के उप- 
योगितावादी हेल्वेशियस के सिद्धातों को आर्थिक क्षेत्र मे लागू करने का धुकाव दिया। 
उनकी राय थी कि राज्य को आधिक व्यवस्था के आधारभूत प्राकृतिक नियमों में 
हस्तक्षेप नही करना चाहिए। सामाजिक सुख और समृद्धि लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने विवेकपूर्ण स्वार्थ की बुनियाद पर संपत्ति अजित करने की पूर्ण सुविधा मिलनी 
चाहिए। अगर निरंकुश शासन लोगों के आर्थिक जीवन मे हस्तक्षेप न करे, तो प्रकृति- 
वादियों को उससे कोई शिकायत नही थी। वे समभते थे कि जिन आर्थिक नियमों का 
वे समर्थन कर रहे थे, उन्हें प्रकृति ने बताया है। प्रकृतिवादी जमीदारों के भूमि के 
स्वामित्व के अधिकार को भी समर्थन करते थे । 
ऐडम स्मिय आथिक उदारवाद के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि है। उदारवादी अर्थ- 
नीति के प्रतिपादन में रिकार्डो और माल्यस ने उनका साथ दिया । इन्होंने राजनीति 
और अर्थनीति को अलग करने की राय पेश की। यह अलग्राव वास्तविक जीवन में 
मामुमकिन था। ऐडम स्मिय, रिकार्डो और माल्यस का आधिफ उदारवाद अंगरेज 
बुर्जुभा वर्ग की विचारधारा थी। ब्रिटिश राज्य पर जमीदार वर्ग का नियंत्रण होने के 
कारण अंगरेज व्यापारी और उद्योगपति राज्य के प्रति अविश्वास और सदेह की भावना 
से भरे हुए थे। इसलिए वे अभिजातवर्गाय राज्य ढारा आथिक जीवन में हस्तक्षेप के कटु 
आलोचक थे क्योंकि इस प्रकार से हस्तक्षेप से उद्योगों के विकास में ब।धा पड़ती थी। 
राजनीतिक अथंनीति की क्लासीकल विचारधारा दो मुख्य घारणाओं पर 
आधारिति थी। पहली घांरणा तो यह थी कि समाज एक खुला वाजार है जहा वस्तुओं 
का स्वतंत्र रूप से क्रय-विक्रय और विनिमय होता है। यह प्रक्रिया उत्पादक और उप- 
भोवता के हितों भें पूरी तौर से सामंजस्य कर देती है क्योकि सभी व्यक्ति अपने लाम 
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को ध्यान में रखकर चौजो को खरीदते और बेचते हैं। दूसरी धारणा मह थी कि 
सामाजिक धन का प्राकृतिक आथिक मिममो के अनुसार लगान, मुनाफे और मजदूरी के 
रूप में जमीदारों, पूंजीपतियों और मजदूरों में वंटवारा कर दिया जाता है। वितरण 
के इस नियम से समाज मे वर्गंसंधर् की स्थितियां पैदा होती हैं। 
रिकार्डो द्वारा प्रस्तुत मूल्य के श्रमसिद्धांत से यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाता है। 
उनका मत था कि खुले बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित अर्थव्यवस्था मे बस्तुओ के 
विनिमय के मूल्य बुनियादी तौर पर उत्पादन में निहित श्रम के द्वारा निर्धारित होते हैं। 
विनिमय के समय किसी वस्तु की कीमत माग और पूर्ति के अस्थाई उतार-बढ़ाव की 
बजह से कुछ कम-ज्यादा भी हो सकती है। स्वतंत्र बाजार की अर्थ॑नीति में उत्पादकों को 
अपनी चीजों की सही कीमतें मिलेंगी और उपभोक्ताओं को संतोप रहेगा कि उन्हे केम 
दाम मे झच्छी से अच्छी वस्तु मिल गई है । 
माल्यस और रिकार्डो के अनुसार जमींदार और समाज के बाकी वर्गों में विरोध की 
स्थिति है। जमीदार का लगान उसके श्रम का प्रतिफल नहीं है । उद्योगीकरण, शहरी: 
करण या अन्य कारणों से जमीन के किराए और लगान में वृद्धि हो सकती है । जमीदार 
बिना कोई श्रम किए ही जमीन के मूल्य की वृद्धि का नफा उठाता है। जबकि ब्यापारी, 
उद्योगपति, मजदूर और किसान अपने श्रम के जरिए समाज के धन की वृद्धि करते हैं। 
जमीदार एक साम्राणिक बोक के रूप में दूसरों के श्रम प्र जीवित रहते हैं और ऐश 
करते हैं। माल्यस के अनुसार भी जमीदार का किराया, लगान या मुनाफा हमेशा पूंजी- 
पति के मुनाफे से कटौती करने पर प्राप्त होता है, क्योकि उनके सिद्धांत फे अनुसार मजदूर 
की मजदूरी उसके जीवननिर्वाह की कीमत के इदंगिदं स्थिर रहती है । इस प्रकार इन 
उदारवादी अथंशास्थ्रों का उद्देश्य जमीदार वर्ग के हितों पर चोट पहुंचाना और बुर्जुमा 
औद्योगिक वर्ग के हितो की रक्षा करना था । 
इसके साथ साथ क्लासीकल अथंनीति का उद्देश्य पूजीपतियों के हितो की श्रमजी वियों 
के प्रसार से रक्षा करना भी था। उनका ख्याल था कि मजदूरी प्राकृतिक नियम के 
अनुसार मनुष्य के श्रम की उचित कीमत है। यहूं कीमत मजदूर के जिंदा रहने और 
संतान पैदा करने की बुनियादी जरूरतों के आधार पर निश्चित होती है। वे मजदूर 
यूनियनों की स्थापना के खिलाफ थे और हड़ताल द्वारा मजदूरी बढ़ाने के तरीकों की 
आधिक व्यवस्था के लिए हानिकारक समभते ये । उतका सामान्य राजनीतिक दृष्टिकोण 
उपयोगिताबादी था लेकिन वे अर्थनीति में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से चिपके 
हुए थे। 
लास्की का कथन है: 'आधिक उदारवाद ऐसा सिद्धांत था जो समाज के एक संकीर्ण 
वर्ग की सेवा करना चाहता था। उसके परिचालन की कीमत कारखाने के श्रमिक और 
सेतिहर मजदूर को भुगतनी पड़ी जिसे यूनियन बनाने की इजाजत न थी, जिसे अधिकतर 
अभी वोट का हक नही मिला था, जो ऐसी अदालतों के शिकंजे में था जो युर्जुआा वर्ग की 
जायदाद की रदा करना अपनी जिंदगी का खास मकसद मानती हैं ।”? 
इसी प्रकार आधिक उदारवाद के यारे में सैवाइन ने कहा है: 'प्रतियोगिता पर 
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आधारित श्रमबाज़ार के स्वाभाविक न्याय के समथेन मे मूल्य के श्रम सिद्धांत का उपयोग 
करना सर्वेभा अनुचित था। कहा गया कि वस्तुओं का विनिमय उनमें निहित श्रम के 
परिमाण के आधार पर होता है। लेकिन पूंजीवादी उत्पादन की व्यवस्था मे श्रम में 
मशीनों इत्यादि में लगी हुई पूजी को भी शामिल कर लिया गया। इसे 'सचित श्रम! के 
नाम से पुकारा गया, पर जाहिर है क्रि इसमें पूजीपति का अपना श्रम संचित नही था। 
इसलिए जबकि मजदूर को अपने श्रम का इनाम मिलता था तो पूजीपति को दूसरे 
भुष्यों कै संचित श्रम का इनाम मिल जाता था। मजदूरी और संपत्ति अधिकार दोनों 
को प्राकृतिक मानक र उनका समर्थन किया गया और इस बात का कोई रुयाल नही किया 
गया कि कम से फम संपत्ति का अधिकार तो ऐतिहासिक और संस्थागत घटनाओं का 
नतीजा था इसी पक्षपात और ऐतिहासिक भावना के अभाव की वजह से क्लासीकल 
अर्थशास्त्र मास की आलोचना का शिकार बना ।* 
सामूहिक हिंत की राजनीति : उदारवादियों का विचार है कि समाज में जितने हितसमूह्‌ 
होते हैं, वे संगठन के द्वारा राजनीतिक प्रणाली के संचालन पर प्रभाव डालते हैं। उनके 
प्रतिनिधि राजनीतिक दलों में भी शामिल हो जाते हैं और अपने स्वतत्न संगठनों हारा 
राजनीतिक दलों की नीति पर प्रभाव डालते है। संसद मे जब कानून बनते है, तो यह 
देखा जाता है कि अधिकतर संगठित हितसमूह्‌ उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर यह कृषि- 
सुधार का कानून है तो इस बात का घ्यान रखा जाएगा कि सेती में लगे हुए सभी वर्गों 
के हितों मे सामंजस्य कर लिया जाए। जमींदारी उन्मूलन कानून के द्वारा जमीदारों को 
काफी मुआवजा देकर संतुप्ट रखा जाएगा; किसान अपनी जमीन के मालिक बतकर 
खुश होंगे ओर खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम भजदूरी निश्चित कर दी जाएगी। इस 
प्रकार उस कानून से सभी वर्गों को कुछ न कुछ फायदा होगा। इसी प्रकार औद्योगिक 
क्षेत्र में व्यापारियों, उद्योगपतियो, मजदूरो और उपभोक्‍ताओ के हितो में सामंजस्प रखते 
हुए कानून बनाए जाएंगे। 
उदारवादी राजनीति के तीन रूप हो सकते है। राजनीति का उपयोग सर्वप्रथम 
यथास्थिति को कायम रखने के लिए किया जा सकता है। ऐसे हितसमूहू, जिन्हें पथा- 
स्थिति से लाभ है, अपनी ओर से कोशिश करते हैं कि कोई परिवर्तन न हो। ये तत्व 
किसी रूढिवादी या अनुदार दल में शामिल हो जाते है। दूसरी ओर कुछ ऐसे हितसमूह्‌ 
है, जो यथास्थिति मे परिवर्तेन की माग करते हैं। ये किसी परिवर्तनवादी या उम्रदल में 
शामिल हो जाते है। इन दोनों दलों के बीच मे कुछ ऐसे हितसमूह होते है जो उग्र 
परिवतंन के विरोधी हैं कितु यथास्थिति से भी संतुष्ट नही हैं। सरकार के रूप में शासन 
की वागढोर चाहे यथास्थितिवादियों के हाथ में हो और चाहे उग्रवादियों के, उन्हे 
सामूहिक हिंत को घ्यान में रखते हुए ही अपनी नीतियों का निर्धारण करना पड़ेगा 
और क्रमिक सुधार का कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा । 
उदारवादी राजनो ति में मतमेदो का होना संभव है परंतु ये मतमेद समाज के मूलभूत 
ढाचे के बारे में नही होने चाहिए। इंग्लेंड भे हित समूह तीन राजनीतिक दल्तों में बंटे हुए 
है: कंजरवेटिव, लिवरल और लेबर । इनमें कोई दल ब्रिटिम समाज के पूज 
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नए समर्थन की प्रक्रिया झुरू होती है। सभी मार्गों को स्वीकार नही किया जाता । अस्वीकृत 
मांगें निर्मम की स्थिति तक नही पहुंचती । यदि ये मांगें उग्र हों तो तनाव की स्थिति 
पैदा हो जाती है। उदाहरणार्थ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर भेदभाव हटाने 
की माग वहां की राजनीतिक प्रणाली में तनाव पैदा करती है । 
व्यवस्था पर दबाव को न्यूनतम रखने के लिए मागों और समर्थ न मे समानता होना 
आवदध्यक है। मांगों पर नियंत्रण रखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका संरचनात्मक 
(स्ट्रक्चरल) है । समाज के मुख्य राजनीतिक संगठन, जैसे प्रभावक गुट और राजनीतिक 
दल मांगों को नरम और सामान्य करने में सहायता पहुंचाते हैं। सांस्कृतिक समुदाय 
और संगठन मांगों के औचित्य पर विचार कर अनुचित मांगों का विरोध कर सकते हैं। 
संचार के माध्यम से मांगों पर अंकुश लगाया जा सकता है | संसद, कार्य पालिका या नौकर 
शाही परिवतेन प्रक्रिपा से ही मांगों का नियंत्रण और उनमे आवश्यक संशोधन कर 
सकती है। 
अगर सरकार के अधिकारपूर्ण निर्णयों से राजनीतिक व्यवस्था के अधिकांश लोग 
असंतुष्ट होंगे तो उस व्यवस्था में असंतुलन पैदा होगा। असंतुलन को रोकने के लिए 
निवेज्ों और मिर्ग मो यानी मांगों, समर्थतर, निर्णयों और नीतियों--मे तालमेल बैठाने 
की जरूरत है। इस प्रक्रिया का एक उदाहरण प्रस्तुत है। हिंदू समाज मे स्त्रियों को अपने 
पिता की संपत्ति में हिस्सा नही दिया जाता था। संसद में महिला सदस्यों ने मांग की कि 
स्त्रियों को पुरुषो के बराबर पिता की संपत्ति में हिस्सा मिले। भारत के महिला संगठनों 
मे इस मांग को काफी दिनों से उठा रखा था । कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में 
इस पर विचार किया और उसे आशिक रूप से मान लिया। सोशलिस्ट तथा कम्युनिस्ट 
पार्टियों ने महिला संगठनो की मांग का ज्यों का त्यों समर्थन किया। हिंदू महासभा, जन 
संघ तथा कुछ हिंदूवादी कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री नेहरू लड़कियों 
को लड़को के बराबर का हिस्सा देना चाहते थे। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद लड़कियों को 
हिस्सा देने के विरोधी थे। हिंदू कोड बिल, जिसके द्वारा यह अधिकार स्त्रियों को दिया 
जाने वाला था, पास न हो सका । नए चुनाव के बाद ससद ने कानून द्वारा पिता की 
संपत्ति मे लड़कियों को लड़को से आधा हिस्सा दे दिया। इस प्रकार विभिन्‍न हिंत समूहों 
और राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण में तालमेल वैठाया गया । स्त्रियां आधा हिस्सा 
पाकर खुश हो गईं ओर पुरुष इस वात से संतुष्ट रहे कि उनका हिस्सा स्त्रियों से 
दुगुना है। 
व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत उपर्युक्त पद्धति से राजनीति में हिलसमूहो के कार्यो 
का अध्ययन करने का समर्थक है । आमड ने इसी सिद्धात के आधार पर अपने “निर्माण- 
परक कार्यवाद' (स्ट्रक्चरल फंकशनलिज्म ) के सिद्धांत की व्याख्या की । आमंड इस पद्धति 
के द्वारा इस बात की व्याख्या करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में कौन से राजनीतिक 
संगठन क्‍या बुनियादी कार्य करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक 
महत्वपूर्ण संगठव है, जो कई बुनियादी कार्य करता है! वह मतदाताओं की माणों को 
सरकार तक पहुंचाता है, वह महत्वपूर्ण सवालों पर राजनीतिक जागृति पैदा करता है; 
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और बह अधिक से अधिक लोगों को राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सा लेने को प्रेरित करवा 
है और उसके लिए अनुकूल बातावरण बनाता है। इन कार्यों के द्वारा राजनीतिक दल 
व्यवस्था का सतुलन कायम रखता है । / 

प्रभावक गुट, हिंतसमूह, विशिष्ट वर्ग तथा सरकारी संस्थाएं भी इन कार्थों को कर 
सकती हैं। अराजनीतिक सस्याएं भी राजनीतिक कार्य कर सकती हैं। उदाहरणार्थ चर्च 
मा ट्रेड यूनियत राजनीतिक संस्था नही हैं। फिर भी वह राजनीतिक प्रक्रिया पर 
प्रभाव डाल सकती है। जिन राज्यों मे राजनीतिक दल नहीं होते वहां प्रभावक गुट, 
विशिष्ट वर्ग और सरकारी संस्थाएं ही उनके कार्यों को कर लेती हैं। 

आमड की निर्माणपरक कार्यवाद पद्धति का उपयोग अमरीका के राजनीतिक लेखक 
तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए करते है। यह उदारवादी राजनीति को संगठतों 
स्ट्रक्चर्स और समूहो (ग्रुप्स) की क्रियाओं, प्रक्रिवाओं और अंतःक्रियाओ के रूप में पेश 
करती है | एलेन बाल का कथन है: 'मिर्माणपरक कार्यवाद अ्रणाली को तुलनात्मक 
सरकार के अध्ययन के लिए व्यापक रूप से अपनाया गया है क्योकि यह प्रणाली एक 
दूसरे से मेल न खाने वाली विभिन्‍न राज नीतिक व्यवस्थाओ के लिए प्रतिमान पस्तु्त 
करती है। इस प्रणाली की आलोचना एक हृद तक इस कारण हुई है कि यह राजनीतिक 
व्यवस्था को बनाए रखने से संबंध रखती है। कुछ विद्वानों का मत है कि इसलिए पह 
प्रणाली यथास्थिति को तकंसगत बताने लगती है ।* 
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मावसंवादियों के अनुसार राजनीति एक ऐतिहासिक विज्ञान है ! 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र 
में माक्से ने बताया था कि मनुष्य का इतिहास वर्गेसंपर्ष का इतिहास है। प्रारंभ में मनुप्य 
आदिम साम्यवाद की स्थिति मे था। आदिम साम्यवादी समाज मे वर्ग भेद, निजी संपर्ति 
और राजनीतिक सगठन के लिए कोई स्थान नही था। समाज में तिजी संपत्ति, राजनीतिक 
व्यवस्था और वर्गभेद की शुरुआत एक साथ हुई । आदिम साम्यवाद के बाद दासता पर 
आधारित समाज की स्थापना हुई । उसके बाद सार्मतशाही का युग आया। सोलहवी सदी 
से पूजीवादी युग घुरू हुआ। ये तीतो बर्गभेद पर आधारित समाजों के उदाहरण हैं। 
समाज मुख्य रूप से झोषक और शोपित वर्गों मे विभाजित रहा है । राज्य शोपक वर्ग के 
हाथ में एक उपकरण है, जिसके द्वारा वह शोयित वर्गों के शोषण को वायम रखता है। 
अतः राजनीति भी वर्गी मे विभकत समाजों में सदा बर्गेसंधर्प की राजनीति होती है । 
समाज के राजनीतिक जीवन में अत्यधिक विविधता और जटिलता है। राजनीतिक 
इतिहास में विभिन्‍न समुदायों, वर्गों और जातियो में अनेक संपर्य और युद्ध हुए हैं और 
विविध प्रकार के अंताव रोघी पैदा हुए हैं। समाज में आतरिक संघर्यों के अलावा यप्ट्रो 
मर राज्यो के बीच भी राज्यविस्तार के लिए लडाइयां हुई हैं। क्रांति के बाद प्रतिक्रिया, 
भ्रगति के बाद गतिद्वीनता और शांति के बाद युद्ध इतिद्वाय की विशेषता रही है। सबसे 
पहले माक्स वाद ने ही इस घटनाओं और परिवर्तनीं की व्याल्या के लिए एक सिद्धांत 
प्रस्तुत फिया था। इसी यो वर्गसंघर्ष के सिद्धांत के नाम से पुकारते हैं । आधुनिक युग में 
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इस सिद्धांत का उपयोग मजदूर बे पूंजीवादी समाज की घोषण प्रक्रिया के विश्लेषण के 
लिए करता है। 
बर्मभेंद पौर बर्गसंबंधों का प्राघार : विभिन्‍न सामाजिक स्तर के लोगों में संघयों और 
अतविरोधों का शान कुछ विचारकों को माकर्स से पहले भी था। परंतु उनके दिमाग 
में सामाजिक दर्गों की सही तस्वीर नही थी। उन्होंने इन संघर्षों के बहुत से कारण गिनाए 
परंतु मुस्य और महत्वपूर्ण कारण की ओर संकेत न कर राके। बर्गंविभाजन के जिन 
सिद्धातों की उन्होने चर्चा की, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धात को उन्होने नजर अंदाज कर 
दिया। यही विशेषता मापमे के घाद भी बुर्जुना सगाजविज्ञान की रही है। बुर्जुआा 
समाजथास्त्री मानते हैं कि समाज में बहुत से यर्ग मौर समूह ( ग्रुप्म) है। परंतु इस स्तरी- 
करण (स्ट्रेंटीफिकेशन) का क्या आधार है ? उनके विचार से सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतिक 
चरित्र, एफ जैसी मनोवृत्तिया, धर्म, नस्ल, जाति इत्यादि के कारण समाज मे स्तरी- 
करण के भेद पैदा होते हैं । 
सेमूर लिप्सेट आथिक रहन-सहन क्षर मामदनी के आधार पर सामाजिक वर्गों को 
परिभाषा फरते हैं। मास्का राजनीतिदः सत्ता के आधार पर समाज को शासक वर्ग और 
शासित वर्मो में बांदता है ।? लिप्सेट के प्रनुमार आमदनी के हिसाव से उच्च, मध्यम 
और निम्न वर्ग हैं और प्रत्येक बर्ग में फिर उच्च, मध्यम मौर निम्न श्रेणिया हैं। इस 
प्रकार समाज में आय के स्तर के अनुसार नौ श्रेणिया है। मास्का के अनुसार शासक वर्ग 
में वे लोग हैं जो राजनीति और प्रशासन में उच्च पदो पर बैठे हुए हैं। डाहरन डोर्फ भी 
मास्‍्का की परिभाषा को सत्ता की व्याष्पा के दृष्टिकोण से सही मानते हैं। 
माक्मंवादी सामाजिक बर्ग की मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय तथा सत्तावादी परि- 
भाषाओं को अपूर्ण ओर अआरंतिमूलक मानते है। उनके अनुसार बर्ग की स्थिति उत्पादन 
प्रक्रिया में उसके स्थान से निर्धारित होती है। समाज में एक वर्ग उत्पादन के साधनों का 
मालिक होता है और दूसरा बर्गे परिश्रम से अपनी जीविका कमाता है और शोपित थर्ग 
कहलाता है। यह स्थिति उस वर्ग की समाज, राजनीतिक जीवन और संस्कृति ,के क्षेत्र में 
उसकी भूमिका निर्धारित करती है। लेनिन ने सामाजिक वर्गों की परिभाषा इस प्रकार 
की है: 'वर्ग लोगों के ऐसे बड़े समूह है, जिनमे इततिहाम द्वारा निर्धारित सामातिक 
उत्पादन प्रणाली में उनकी स्थिति के कारण, उत्पादन के साधनों से उनके संबंध के कारन 
(ये संवंध अकसर कानून निश्चित कर देता है), श्रम के सामानिक प्रव॑त्न में उनकी 
भूमिका के कारण और फलतः सामाजिक धन मे अपना हिस्सा बंटाने के दौर-तरीफों के 
कारण अंतर पैदा हो जाता है ।* 
अतः वर्ग लोगों के वे समूह है जिनमे एक वर्ग दूसरे दर्न के श्वम वा शोयण और 
अपहरण कर सकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था में उतकी भूमिका मिनल सिन्‍न हैं। शोपण पर 
आधारित समाज में आधिक वर्गों का विभाजन ही सामाजिद अन्याय की जट है। जैसाकि 
माओ-त्स-तुग ने कहा है कि समाज़ में शोपन के श्रवनत की दजड़ न तो ईश्वर की इच्चाए 
हैं और न व्यक्तियों का चारित्रिक अंदर। दे दुआ विचारकों की कह्पनाएं हैं। इह९ 
कारण यह हैं कि कुछ लोग दमन करनेदात और दिक्ेपाध्रिऋयसों से यकत बर्द है 
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हैं और कुछ उस वर्ग के सदस्य हैं जिसे दमन, दरिद्रता और अधिकारहीतता का जायें- 
बूफकर शिकार बना लिया यया है । 
राष्ट्र तथा वर्यविभाजन  माक्सेबाद के अनुसार राष्ट्र ऐतिहासिक कारणों से पंगदित 
लोगों का स्थाई समुदाय है, जो सामान्य भाषा, भू्खंड, आधिक जीवन और समात 
संस्कृति की अभिव्यक्ति के रूप में मानसिक घरित्र पर आधारित होता है। शाप्ट्रीयता 
राष्ट्र के अंदर वर्ग मेंदों को मिटा नहीं सकती । वस्लुतः वर्गेमेद के कारण राष्ट्र दो लड़ाई 
करनेवाले खेमो में बंट जाता है ! राष्ट्रीय एकता न कैवल वर्ग भेद को समाप्त करे में 
असमर्थ है वल्कि जब तक हम इस वर्मविभाजन पर पूरी तौर से ध्यात न दें, यप्ट्रीप 
आंदोलन और राजनीति की सही व्यास्या करना अतमव हो जाएगा । 
वास्तव में वर्गंगत निष्ठा राष्ट्रीय सीमाओं से बंघकर नही रहती । अमरीका, जर्मनी 
और फ्रांस के पूंजीपति भिन्‍न भिन्‍न भाषाओं के घोलनेवाले पृथक यप्ट्र हैं। परंहु वे 
समाजवाद, मजदूर आंदोलन बौर औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रीय मुक्ति आदोलनों का 
विरोध करने के लिए एक हो जाते हैं ॥ दक्षिण मफ़ीका के गोरे पूजीवादी शाम्कों की 
रंगभेंद की नीतियों का वे एक स्वर से समर्थन करते हैं। 
इसी प्रकार दुनिया के मजदूर मिन्‍न मिनन्‍न राष्ट्रों और जातियों के सदस्य हैं कितु 
भावना से वे अपने को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा बर्गे का सदस्य मानते हैं ! उनके अंतर्रा- 
८्ट्रीय हित, उद्देश्य और विचार उन्हें एक सुसंगठित समुदाय बना देते है । उदाहरण कै 
लिए अमरीकी पूजीपतियों के वियतताम पर आक्रमणकारी युद्ध के विरोध में रूस, चीतः 
भारत, यूरोप और यहा तक कि अमरीका का स्वेहारा वर्ग भी वियतनाम के सर्वहारा नें 
का समर्थव करता था। यही कारण था कि अंत में वियतताम के संघर्ष में भमरीकी 
साम्राज्यवाद की हार हुई । 
मावर्स के अनुसार राष्ट्रीयता का विकास एक ऐतिहासिक धटना है, जो समा के 
पूजीवादी चरण से जुड़ी हुई है! बुर्जुआ वर्ग राष्ट्र को स्थाई संस्था मानता है और वर्ग 
सहयोग को राष्ट्रीय एकता और सुदृढ़ता का आधार मानता है। इसके विपरीत मानस 
का विचार है कि मजदूरों की कोई मातृमूमि नही है। फिर भी इतिहास के बुर्जुभा चरण 
में राजनीति राष्ट्रीय सीमाओं से बंधी हुई है। इसलिए वर्गमस्ंघर्ष की राजनीति का रूप 
राष्ट्रीय विशेषताओं के भाधार पर निर्धारित होता है। विभिन्‍न राष्ट्रों के वर्गों में बर्ये- 
चेतना का स्तर भिन्‍न भिन्‍न हो सकता है। उदाहरणा्ें अमरीका के मजदूर अपने रहन* 
सहन की उन्‍तति के कारण उस वर्गेचेतना से रहित हैं जो फ्रांस या इटली के मजदूर वर्ग में 
भाई जाती है ! 
जुजु भा समाज का श्रेणीविभाजन : बुजुंआ समाज की दी बुनियादी श्रेणियां पूंजीप्ि 
और श्रमजीवी है। पूजीपति वर्ग उत्पादन के बुनियादी साधनों का मालिक है, जो मजदूर्स 
के खरीदे हुए श्रम के शोषण पर जीबित रहता है। किसी जमाने में वुर्जुआ वर्ग ने 
पतनीस्मुख सामंती प्रणाती से लड़फर समाज के विकास से प्रयतिशील भूमिका निभाई 
थी। मुकाबले की भावना बोर मुनाफे की इच्छा से प्रेरित होकर, इस बर्गे ने महत्वपूर्ण 
४ उत्पादक शक्तियों का विकास किया। इस प्रकार वह समाज का शासक वर्ग बन गया। 
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पूंजीवादी व्यवस्था के अंतविरोधों के बढने से यही बुजूंआ पूजीपति वर्ग बाद में 
प्रतिक्रियावादी वर्ग बन गया और समाज के आगे विकास में रोड़ें अटकाने लगा। 
पूजीवादी समाज में अतुल घन का असली उत्पादक श्रमजीवी वर्ग है। उत्पादन के साधनों 
के स्वामित्व के अभाव में इस वर्ग को अपनी श्रमशक्ति पूजीपति वर्ग को बैचनी पड़ती 
है। पूंजीपति मजदूर के श्रम को खरीदकर उससे दुगुना-चौगुना मुनाफा कमा लेते हैं। 

जैसे जैसे पूंजीवाद विकसित होता है, बड़े पूजीपतियो की पूंजी बढ़ती जाती है और 
भजदूर वर्ग के शोषक और क्रोघ में भी वृद्धि होती जाती है। मजदूर वर्ग अनुशासित और 
संगठित होकर पूजीपतियों से संघ शुरू कर देता है। पूजीवाद के विकास के साथ साथ 
उसकी कब्न खोदनेवाले मजदूर वर्ग का विकास होता है, जो आगे चलकर उत्पादन की 
समाजवादी प्रणाली की स्थापना करता है। 

पूजीवादी समाज में इन वुनियादी वर्गों के अलावा दूसरे वर्ग भी होते हैं। पूजी 
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की हर शाखा मे प्रवेश करती है और उसे बदल देती है कितु बह 
पुरानी भाथिक पद्धति को कही भी समूल नष्ट करने मे असफल रहती है । इसलिए झनेक 
पूंजीवादी देक्षों में आज भी बड़े जमीदारों का वर्ग बचा हुआ है। ये जमीदार अपनी 
रियासत की अर्थनीति को पूजीवादी पद्धति पर चलाते हैं, मौका मिलने पर कारखाने भी 
खोल लेते हैं और कंपनियों के शेयर खरीदकर पूजीपति वर्ग में मिल जाते हैं। जमींदार- 
वर्ग के अनेक सदस्य सेना और सरकार के बड़े पदाधिकारी बन जाते है। अपने हितों, 
विचारों और राजनीतिक मान्यताओं की वजह से बडे जमीदार बुर्जुआ वर्ग के सबसे 
ज्यादा भतिक्रियावादी अश हैं और कुछ परिस्थितियों में मे फासिस्ट तानाश्ाही के सबसे 
बड़े हिमायती बन जाते हैं। जमेनी के यूकर जमीदारों ने हिटलर की नाजी तानाशाही का 
उत्साह से समर्थन किया था। 

किसान वर्ग भी पूजीवादी समाज को सामंतशाही से विरासत में मिला है। धनी 
किसानों के कुलक वर्ग को छोडकर, अधिकतर किसान एक शोपित वर्ग के सदस्य हैं। 
किसानो के झ्ोपण के वहुत से तरीके हैं: सरकार की मालगुजारी, जमीदार का लगान, 
कुर्जे की गुलामी, जमीदार और कुलक के सेतों में बंधक मजदूरी इत्यादि | इसके अतिरिक्त 
किसानों का झोपण पूजीपत्ति उन्हे ऊंची कीमतों पर उपभोक्ता वस्तुओ को बेचकर 
करते हैं। 

अपने खेतों पर काम करने वाले किसानों, दस्तकारो छोटे दूकानदारों, और कारीगरों 
का एक बड़ा समूह निम्न बुर्जुआ बंगें का सदस्य माना जाता है। इनके पास थोड़ी पूंजी है 
पर ये दूसरे वर्गों के श्रम का शोषण नही करते | पूजीवादी समाज में इनकी स्थिति बीच 
की है। श्रेणीसंधर्ष में इनकी दोहरी भूमिका रहती है। निजी संपत्ति होने की वजह से ये 
बु्जुआ वर्ग के साथ रहते हैं कितु स्वयं अपने श्रम पर निर्भर होने तथा पूजीपति वर्ग द्वारा 
शोपित होने के कारण इनकी सहानुभूति श्रमजीवियों के साथ भी हो जाती है। 

उद्योग, तकनीकों, शिक्षा, संस्कृति और प्रशासन के विकास के कारण समाज में 
बुद्धिजीवियों का एक व्यापक समूह वन जाता है। इस वर्म में इंजीनियर, शिक्षक, डावटर 
वकील, दफ्तरों के कर्मेंचारी, लेखक, कलाकार, वैज्ञानिक आदि शामिल हैं । यह ब... 
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वर्ग नही है क्योकि इसके सदस्य समाज की भिन्‍न भिन्‍न श्रेणियों से भरती किए जाते हैं। 
कितु ब&ुसख्यक बुद्धिजीवी सपस्न वर्गों के सदस्य होते हैं। थोड़े से बुद्धिजीबी श्रमिक वर्ग 
से बाते हैं। उच्च थेणी के बुद्धिजीवी जैसे उच्च पदाधिकारी, बड़े बकील, सफल डाक्टर 
आदि पूजीपतियों के निक८ होते हैं। नीचे स्तर के बुद्धिजीवी श्रमजीधियों से ,सद्दयनुभूति 
रखते है। सभी स्तरों के वुद्धजीवी विश्वास के कारण या श्रमिक आंदोलन की तीव्रगति 
से प्रभावित होकर व्यक्तिगत रुप से माक्सवादी वन सकते हैं और श्रमजी वियों के साथी 
हूँ जाते हैं। 
समाज में एक श्रप्ट सर्वेहारा वर्ग होता है, जिसमें गुडों, अपराधियों, चारों, 
मिखारियो, वेश्याओं आदि को शामिल किया जा सकता है। कुछ भराजकतावादी लेणकों 
माओ-त्मे-तुग और फ्राज फैनन का विचार है कि उपयुक्‍त नेतृत्व मिलने पर इन्हे क्राति का 
बाहक बनाया जा सकता है । कितु इटली और जमंनी मे इनका उपयोग अ्रतिक्रियावादी 
फामिस्टो ने किया था। अमरीका मे संपन्‍न यर्ग इनका उपयोग मीग्रों था मजदूर वर्गों के 
संदस्यो को धमकाने और पीटने के लिए करते हैं । ५ / 2) 
आधुनिक पूजीवाद में पूजीपतियो को भी दो उपवर्गों मे बाठा जा सकृता है। एका- 
घिकारी पूजीपति वर्ग अन्य पूजीपतियों की तुलना मे अधिक प्रतित्रियावादी होता,हैं॥ 
अल्पविकसित पूजीवादी समाज मे एक्ाधिक्रारी और राष्ट्रीय पूजीपतियों,में अंतर किया 
जा ज्गता है । 
पूजीवादी समाज की राजनीति को समभने के लिए उपयुक्त सभी श्रेणियों कै आपसी 
अतविरोधों का अध्ययन करना जरूरी है। माक्मंवाद के अनुसार इस समाज, का मुख्य 
अंतविरोध या शत्र॒ुत्रापूर्ण अतविरोध केवल पूजीपति वर्य और मजदूर वर्ग के बीच मे 
होता है। 
राजनीति शौर श्रेणौसंघर्ष : मनुप्य के इतिहास में राजनीति और श्रेणीसंघर्ष का 
उदय एक साथ हुआ है। निजी स्पत्ति की स्थापता के बाद समाज दो क्षत्रु वर्गों मे बंद 
गया | आर्थिक विपमताओं और शोपण की प्रक्रिया को जारी रसने के लिए शीप़क वर्ग 
ने सरकार का निर्माण किया | झोपक वर्ग अल्पसख्यक था। उसने बहुसंझ्यक शौपितों के 
दमने के लिए बलश्रयोग का सहारा लिया; फोज और पुलिस के दस्ते बनाए; जेल और 
अदालतें बनाई; तथा कानून और सरकार के पूरे ढाचे का निर्माण किया। इस ढांचे 
की मदद से आथिक रूप से शक्तिशाली वर्ग ने श्ीपित और विरोधी वर्ग की अपने आधीन 
रखा और जबरदस्ती इस व्यवस्था को कायम रखा जो शोपक वर्ग के लिए फायदेमंद थी । 
दासता के युग में शौपक वर्ग की राजनीति का उद्देश्य मालिक वर्ग के शोषण की प्रक्रिया 
को मजबूत करना था। सामंतश्ाही के युग मे राजनीति का आधार सामंतों भौर कृषक 
दासों का श्रेणीसघयं था । ४ 
बुर्जुआ लोकतत्रीय राज्य में भी राजनीति की बुनियादी समस्याएं श्रेणीमंध्र् से जुड़ी 
हुई है।यह श्रेीसंधर्ष पूजीपतियों-ओऔर मजदूरों के बीच होता, है। पूजीपतियों ते 
अतिनिधिशासन की स्थापना की कितु जव तक मजदूर वर्ग ने अपने आदोलुन द्वारा उर्न 
पर दबाव नही डाला, उन्होने मजदूरों को बोट का हक नही दिया । उन्होंने शुरू मे मजदूरों 


राजनीति वी पद्धतियां जोर दृष्टिकोण 53 


की यूनियनों को गैरकानूनी संस्थाएं घोषित कर दिया। यूनियन बनाने के अधिकार के 
लिए भी मजदूर वर्ग को संधर्ष करना पड़ा । 

' जिस तरह पूजीयाद की आविक प्रणाली ने मजदूरों के शोषण को कायम रखा उसी 
तरह बुर्जुआ लोकतंत्र फे संविधान और राजनीतिक प्रणाली के द्वारा इस शोषण को राज- 
मीतिक वैधता प्रदाव फी गई | बुजुभं संविधान और अदालतें, बुर्जुआ सरकार और संसद, 
चुजुआ राजनीतिक दल और नौररझाही असीमित पूंजी एकन्न करमे और असीमित मुनाफे 
कमाने के पूंजीवादी अधिकारों फा ऐलान करते हैं। 

अगर उपरुक्त पूंजीवादी अधिकारों के लिए मजदूरों के आादोलन और श्रेणीसघर्प 
के कारण कोई खतरा उत्पन्न हुआ तो, जैसा इटली, जमंनी और स्पेन के उदाहरणों से 
साफ जाहिर है, पूजीपति वर्म ने फासिस्ट तानाशाही की राजनीति को स्वीकार कर 
लिया | लास्की का कथन है कि बुजुआ वर्ग लोकतंत्रीय राजनीति के सेल को तभी तक 
खेलने के लिए राजी रहता है, जब तक निर्वाचनों में उसे विजय प्राप्त होती रहती है। 
श्रेणीसंधर्ष की तीव्रता बढ़ने पर उसे डर होता है कि मजदूर वर्ग निर्वाचन की राजनीति 
द्वारा सरकार पर कब्जा न कर ले । इसी डर के कारण जमंनी के पूजीपतियों मे हिटलर 
की राजनीति का सम्यंत किया था। 

प्रतिक्रियावादी लेखक श्रेणीसंघपं को प्रगति में बाधक और लोकतंत्र के लिए अस्वा- 
भाविक मानते हैं। यस्तुतः वर्तमान युग मे श्रेणीसंधर्ष के द्वारा ही समाज ने प्रगति की है। 
अगर पूंजीपतियों का वश चलता तो वे सदा अपनी तानाशाही या बुलीनतंत्र को सुरक्षित 
रखते भोौर तकनीकी उन्नति करने के बजाय मजदूरों को कम मजदूरी देकर और ज्यादा 
समय तक काम कराकर अपने मुनाफों की दर बढ़ा लेते । शोषित वर्मो के संघर्ष के कारण 
ही आज लोकतंत्रीय और समाजवादी राजनीतिक प्रणालियों का विकास संभव हो 
सका है । 
सामाजिक फ्रांति को राजनीति: श्रेणीसंधर्प का महत्व उस समय साफ दिखाई पड़ता है 
जब पंतनोन्मुख सामाजिक-आथिक व्यवस्था की जगह नई साम्राजिक-आधिक व्यवस्था 
का जन्म होता है। इसे सामाजिक क्रांति का ग्रुग कहा जा सकता है। उत्पादन की 
झब्तियों और संबंधों में पहले धीरे धीरे परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण 
घुराने समाज के श्रेणीसंवंधों और नए समाज के श्रेणीसंबंधों में अंतविरोध पैदा हो जाते 
हैं। लेकिन जब तक श्रेणीसंघ्ष द्वारा नए उदय होते हुए वर्ग पुराने उत्पादन संबंधों को 
बुनियादी तौर से तोड़कर न रख दें, केवल ऋमिक विकास के द्वारा नए आयथिक समाज 
का निर्माण नहीं किया जा सकता। कोई भी झोपक वर्ग क्राति या हिंसात्मक दबाव के 
बर्गर अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों को नही छोड़ता । 
*. पतनोनन्‍्मुख शासक वर्ग सिर्फ एक छोटा सा ग्रुट नहीं है, जिसके हिंतों ओर समाज 
के हितों मे संधर्ष उत्पन्त हो गया है। वह काफी समय से समाज की संगठित शव्ित सेना, 
सरकार आदि का नियंत्रण करता रहा है । वह आथिक, राजनीतिक और विचारधारात्मक 
सत्ता के प्रयोग का आदी बन चुका है। इसलिए प्रमतिशील वर्गों के लिए यह जरूरी है 
कि एक सामाजिक क्रांति के जारिए समाज की आथिक, *रोजनीतिक और ई 
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घारात्मक सत्ताओीं को अपने अधिकार में कर ले। सभी राजनीतिक विप्लव सामाजिक 
त्रांति नही होते | सामाजिक ऋांति श्रेणीसंघप के जरिए सामाजिक-आधिक व्यवस्था के 
युनिग्धदी आयररों को बदल देती है। यह ऋतिकारी सामाजिक-आधिक परिवर्ततों को 
राजनीति है। 649 की ब्रिटिश ऋंति और 789 की फ्रांसीसी क्रांति बुर्जुआ सामाजिक 
अतियों की मिसालें हैं। इसी प्रकार 497 की रूसी क्रांति, 949 की चीनी क्षति और 
959 भें क्यूबा की क्रांति समाजवादी सामाजिक कांतियों के उदाहरण हैं। इन ज्रंतियों 
के द्वार समाज में नए ढंग की राजनीति और नए ढंग की अर्थनीति की घुरुआाव 
होती है। 
आधिक संघर्ष की राजनीति ; मजदूरों के जीवनस्तर और श्रम की स्थितियों में मुधार 
के लिए--अधिक वेतन या काम के घंटों में कमी सादि के लिए---आधिक संपर्ष जरूरी 
होता है। इन मांगों को पूरा कराने के लिए मजदूर वर्ग हड़ताल का सहारा लैता है। वह 
मजदूर संघ और पारस्परिक सहायता कोप के तिर्माण द्वारा अपने वर्मेहितों के लिए 
लड़ता है । 
प्रत्येक मज दूर, चाहे वहु राजनीतिक रूप से चेतन न हो, आधिक संधर्ष की णरूख 
को महसूस करता है। इसलिए मजदूर आदोलन आधिक संघर्ष से घुरू होता है कितु बरब 
तक किसी देश में समाजवाद की स्थापना न ही जाए, वहां आधिक संधर्ष की जरूरत 
बनी रहती है। आधिक संघर्ष से मजदूरों के जीवनस्तर में सुधार किया जा सकता है। 
अमरीका ओर यूरोप में आधिक संघर्ष के द्वारा मजदूरों मे अपने जीवत्तस्तर को काफ़ी 
ऊंचा कर लिया है । 
आिक संघर्ष में भाग लेने से सजदूरों की वर्गेचेतना बढ़ती है भौर उन्हें पूणीवाद 
विरोधी राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार और भ्रश्निक्षित किया णा सकता है। परंतु 
आयिक संघर्ष की कुछ सीमाएं हैं। इससे मजदूरों में संकीर्ण अर्थवाद (इकानामिण्म) की 
भावना फंताती है। वे पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मामूली सुधारों से संतुष्ट हो जाते हैं 
और समाजवाद के लिए राजनीतिक सघर्प को बेकार का मकेट समझते लगते हैं। 
विचारधारा के संघर्ष की राजनोति : मजदूरों में वर्गचेतता की भावना का वित्तार 
करने के लिए यह आवश्यक है कि वे पूजीवादी विचारधारा से संघर्ष करना सीखें। लेविन 
मय कथन है कि मजदूरों का सुक्तिमोदोतन तभी सफल हो सकता है जब वे पूंजीवादी 
दोपण के सैंद्धातिक माधार को अथति मावसे वादी विधारधारा को अच्छी तरह समर्क 
सें। जब तक ये अपने संघर्ष को एक प्‌ंजीपति के विरुद्ध सिर एक कारखाने में काम करने 
याते मजदूरों गी आपसी करार समभते रहेंगे, वे पूंजोवादी व्यवस्था और समाजवादी 
आंद्ोसन केः घुनियादी आपारों को समम नहीं सकेंगे। उस्ते न केक्‍्स यह शात होना 
आहिए फि कपड़ा मजदूर के रूप में उनके दित सभी कपड़ा मित्रों के मजदूरों के हितों 
अँमे हैं, उसे यह भी महसूस होना घाहिए कि न केवल उसके देश कै मजदूर बल्कि दुनिया 
भर के मेहनतकश इंसान पूजीपति वर्ष के विरद श्ेघीरंपर्ष मे उसके सायी हैं। 
परपरागत और युर्ुआ समाज के घरमिक, नैतिश और राजनीतिक वियार, जितरा 
अपार शागक वर्य भर्ष, सटूसों, समाघारपत्रों और दुरुआ राजनीतिक दलोकि द्वारा करती 
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है, मजदूरों की वर्गंचेतना के विकास में बाधा डालते हैं । माक्स के अनुसार मजदूरों को 
जब तक धर्म, नैतिकता, शिक्षा और राजनीति के वर्गचरित्र का पता नहीं चलता, वे 
श्रेणीसंघर्ष में जूफने के लिए तैयार नहीं हो सकते । जैसा इटली के मार्क्सवादी विचारक 
ग्रामझ्ी ने बताया है, पूजीवादी समाज में पूजीवादी विचारधारा का हर क्षेत्र में नेतृत्व 
स्थापित रहता है। जव तक माक्संवादी विचारधारा मजदूरों के सोचने के तरीकों को 
पूरी तौर से बदल नही देती अर्थात उन्हें एक सचेतन वर्ग नही बना देती, थे सर्वेहारा वर्ग 
की क्राति में हिस्सा नही ले सकते। अतः विचारधारा के क्षेत्र में श्रेणीसंधर्ष अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । 

राजनीतिक संघर्ष झौर स्वहारा वर्ग की क्रांति : श्रेणीसंघर्प का अंतिम व सबसे विक- 
सित रूप राजनीतिक है। आर्थिक संधर्प के अनुभव के आघार पर मजदूर वर्ग को राज- 
नीतिक संघर्ष को जरूरत महसूस होती है। इस प्रकार मजदूर दल, समाजवादी दलया 
साम्यवादी दल का निर्माण होता है। इसके पूर्व राजनीति बुर्जुआ दलों की मैत्रीपूर्ण प्रति- 
योगिता मात्र रहती है। रैल्फ मिलीवेड का कथन है कि वुर्जुआ लोकतंत्र में पूजीपतियों का 
एक मुख्य दल होता है जैसे अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी, इंग्लेड में कुंजरवेटिव पार्टी, 
इटली और पश्चिम जमेनी में क्रिश्वियन डेमोक्रेटिक पाटियां हैं ।' इसके अलावा वे अन्य 
दलों को भी अपने प्रभाव में रखते हैं झौर आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग करते 
हैं। अकमर मजदूर दलों तथा समाजवादी दलो के दक्षिणपंथी नेताओं पर पूजीपत्ति वर्ग 
अपना प्रभाव स्थापित कर लेता है । 

इसलिए माकर्स, एंगेल्स तथा लेनिन ने एक ऐसे कऋंतिकारी साम्यवादी दलकी 
स्थापना पर विशेष जोर दिया है जो मजदूर वर्ग को न केवल वुर्जुआ लोकतंत्र के अंतर्गत 
बल्कि बुर्जुआ राज्य के विरुद्ध सशस्त्र क्राति में भी नेतृत्व प्रदान कर सके। इंग्लेड की 
लेबरपार्टी और यूरोप की सोशल-डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट पाटिया अब केवल पूंजीवादी 
राज्य और अर्थव्यवस्था के संचालन में बु्जुआ पाटियों की साफ्रीदार और सहयोगी बन गई 
हैं। उन्होंने वर्ग युद्ध और सर्वहारा वर्ग की क्राति की राजनीति को छोड़ दिया है। इसलिए 
आज केवल साम्पवादी दल ही मजदूर वर्ग को सही नेतृत्व प्रदाव कर समाजवादी क्रांति 
ला सकता है। 
रूस, पूर्वी यूरोप, चीन, वियतनाम, कंवोडिया, लाओस और कक्‍्यूवा में सर्वहारा वर्ग 

ने समाजवादी तया जनवादी क्रांतियों के द्वारा राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले ली है। 
संवंहारा वर्ग की क्राति मजदूर वर्ग के नेतृत्व में समी शोषित वर्गों की ऋ्राति है। त्रांति के 
द्वारा वुर्जुआ राज्य के ढाचे का विनाश कर दिया जाता है और साम्यवादी दल के नेतृत्व 
भें नए समाजवादी राज्य के ढाचे का निर्माण किया जाता है। उत्पादन के साधन समाज 
के कब्जे मे ले लिए जाते हैं। पूंजीपतियों की निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करके सुनियो- 
जित समाजवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर तेजी से आधिक विकास किया जाता है। 
एक यर के द्वारा दूसरे वर्ग के शोपण को समाप्त कर दिया जाता है। समाजवादी राज्य 
में सत्ता मजदूर वर्ग और उसके प्रतिनिधि साम्यवादी दल के हाथ में रहती है। ५। 

अनुसार विश्व में समाजदादी व्यवस्था के परिषवव हो जाने पर वर्ग विहीत 
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व्यवस्था आएगी, जिसमें वर्गशोषण के अंत के कारण राज्य या राजनीति की आवश्यकता 
नही रहेगी। 
राजनीतिक विश्लेषण को माक्संवादी पद्धति : माकसंवादी राजनीति की व्यात्या 
सामाजिक परिवर्तन के संदर्म मे करते है। इस दृष्टि से यह पद्धति डेविड ईस्टत के 
व्यवस्था सिद्धात तथा आमंड और पावैल के निर्माणपरक कार्यवाद से बिलकुल उल्टी है। 
वे समाज में संतुलन के बुनियादी आधार खोजते है। माक्संवादी असंतुलन के बुनियादी 
कारणो का पता लगाना चाहते है। ईस्टन भ्रौर आमंड का विश्लेषण राष्ट्रीय एकता, 
राजनीति की आत्मनिर्भरता और वर्गंसहयोग पर आधारित है। मा््संवादी विश्लेषण 
राजनीति के सामाजिक-आथिक आधार, श्रेणीसंघर्प वी अनिवार्यता और अंतर्राष्ट्री 
संबद्धता के सिद्धातों पर टिका हुआ है। 

राजनीति के विद्यार्थी को अपना अध्ययन निदिप्ट समाज के उत्पादन ' की प्रेणाली 
से घुरू करना चाहिए। उसे सर्वप्रथम इन चार बातो पर ध्यान देना चाहिए: प्रलक्ष 
उत्पादक, उनके सामाजिक कार्यसंबंध और उनका तकनीकी ज्ञान जिसके सहारे वे श्रम- 
भ्रक्रिया को चलाते है; उत्पादन बे! साधन और उपकरण; संपत्ति के संबंध जिनके द्वारा 
उत्पादन के साधनों और उत्पन्न वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है; तथा 
इनके द्वारा उत्पादन प्रक्रिया की पद्धति और प्रकृति का निर्धारण । 

माक्स इनमे से किसी एक बात को किसी सम्रज के लिए अनिवायें रूप से निर्धारित 
नही मानते । प्रत्येक समाज उद्देश्यपूर्ण श्रम, उसके सामाजिक संगठन, उसके उत्पादन के 
साधनों और स्वाभाविक आधार का मौलिक रूप से एक खास तरह का संयोजन होता 
है। केवल अनुभवात्मक खोज के आधार पर उस समाज के महत्वपूर्ण निर्धारक का पता 
लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए आज के औद्योगिक समाज के अध्ययन के लिए 
पहले हम कई औद्योगिक समाजों के विश्तेषण से एक अस्थाई माडल बना लेते हैं जो 
उनकी सामान्य विशज्येपताओं पर आधारित होता है। उसके बाद हम किसी विशेष समाज 
के उन तत्वों की जनकारी करते हैं जो उस अस्थाई कितु सामान्य प्रतिमान (मार्डेल) से 
मेल नही खाते । विशेष भ्रोद्योगिक समाजों की इन विभिन्‍नताओं के संदर्भ में हम 
अस्थाई प्रतिमान में फिर सशोधन करते हैं और एक अधिक व्यापक स्थाई प्रतिमान बना 
लेते हैं ॥१९ 

माक्स की विश्लेषण पद्धति के निम्नलिखित नियम हैं : ४ 

पहले आधिक ब्यवस्था और उसके अंतर्गत समाज के उत्पादन के क्षेत्र पर विचार 

करो । एक निश्चित समय को आधार मानकर समाज में होने वाले मुख्य परिवर्तनों पर 
ध्यान दो । उत्पादन के क्षेत्र में संगठनात्मक परिवतंनों पर विशेष ध्यान दो। तकनीक 
उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन करती है ? बेरोजगारी बढ़ रही है या घट रही है ? 
किस हद तक परिवर्तन राष्ट्रीय या स्थानीय घटना है ? 

2. आधिक ढाचे की बुनियादी श्रेणियों को पहचानों। उत्पादन, वितरण और 
विनिमय की प्रक्रियाओं में प्रत्येक वर्ग की भू मिऊ्ा को निर्धारित करो। आशिक डांचे की 
मुग्य उपश्रेणियों और स्तरीय समूहों (स्ट्राटा) का भी पता लेगाओ। 
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3. विभिन्‍न वंगों और स्तरीय समूहों के वास्तविक आधिक हितों का निर्धारण 
करो। क्या प्रत्यक्ष उत्पादक उत्पादन के साधनों के मालिक या नियंत्रक हैं ?अगर 
नहीं, तो कौन उनका मालिक या नियंत्रक है ? भौतिक वस्तुओं के आधिक 'सप्लेस' 
को कोन प्राप्त करता है ? 

4. क्‍या वर्गों के सदस्य आर्थिक ढांचे में अपनी असली स्थिति और उसके द्वारा 
निर्धारित जिंदगी में उन्नति करने की सीमाओं के बारे में सचेत हैं? वर्गंचेतता का एक 
मापदंड आधिक संघर्ष है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सूचक वर्गचेतना वी राजनीतिक 
अभिव्यक्ति है। 

5. बर्गों के आपसी संघर्षों और उनके आतरिक संघर्षों का रूप क्या है ? 

6. भ्रष्ट सर्वहारा वर्ग की बया मूमिका है? उसके अस्तित्व का दूसरे वर्गों पर 
क्या असर पड़ता है ? कौन वर्ग अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनका उपयोग करते 
हैं? 

पर. जहां राजनीतिक दल है, वहाँ उनका विभिन्‍न वर्यो से संबंध निर्धारित करो 
और यह पता करो कि वे किस हद तक विभिन्‍न वर्गो के हितों को अभिव्यक्ति करते हैं ? 

8. भत्ता किन दलों के हाथ में है ? उनका विभिन्‍न वर्गों से क्या नाता है ? सेना, 
पुलिस और दूसरे दमन के उपकरण किसके नियंत्रण मे हैं ? 

9. वर्गों के अंदरूनी और आपसी मामलों के क्या सांचे, नमूने ओर रुख है ? किन 
वर्गों की संख्या में वृद्धि हो रही है ? कौन से वर्ग घट रहे हैं ? अर्थव्यवस्था में किन 
कार्यों का महत्व बढ या घट रहा है? 

]0. समाज की मुझ्य संस्थागत व्यवस्थाओं--भाथिक, राजनीतिक, सैनिक, 
कानूनी, धाभिक आदि---के कया संवंध है ? समाज में महत्वपूर्ण निर्णय कौन करता है ? 
शक्तिशाली आधथिक वर्गों और शासक वर्ग मे बया रिश्ते हैं ? 

]. समाज के बाहरी संवंघ क्‍या है ? अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और. समस्याओं 
को ध्यान मे रखो। माक्‍्स समाज को बंद प्रणाली नही मानते। ; 

१2, समाज के परिवतंत़वादी, तत्वो को पहुचानो अर्थात वे वर्ग जो क्रातिकारी 
परिवरतेन की मांगें रखते है और परिवततंन मे ही उनके असली हित निहित है, वे प्रत्यक्ष 
रूप से या अपने प्रतिनिधियों के दवरा[ किद सजऩीतिक उद्देंदयों को स्पष्ट रूप से स्वीकार 
करते है ? इसके विपरीत, यथास्थिति किन वर्गों के लिए वस्तुतः हितकर है ? 

]3. अधोन वर्गों का सरकार में क्या प्रतिनिधित्व है ? प्रत्येक दल का राजनीतिक 
कार्यक्रम क्‍या है ? घोषित उद्देश्यीं और उसके कार्यों तथा नीतियों के बीच में कितना 
अंतर है ? कट अयब5 | के « ४१ 

4. क्या वर्गों और दलों में किसी प्रकार के आथिक या राजनीतिक गेठबंधन है ?7 
इन गठवबंधनों का क्या रूप है ? उनमें कोन रूढिवादी और कौन परिवंततेनवादी है ? 

5. समाज में किसी महापुरुष या चमत्कारी नेता की क्या असली भूमिका है? 
माक्‍स ने फ्रासीसी समाज के वर्गविश्लेपण के आधार पर बताया है कि औौसत प्रतिभा होते 
हुए लुई बोनापार्ट चमत्कारी नेता किस प्रकार वन गया। इसे ध्यान में रखना चाहिए। 
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6. प्रमाण के केंद्रीय विचारधारात्मक आदर्श क्या है? ये विचारधाराएं कित 
किन वर्महिदों की सेवा करती हैं ? 

7. समाज के ऐतिहासिक संदर्भ को याद रखो! उदाहरणार्थ अमरीकी राजनीति 
के विपय मे 94-946 के समय का विश्लेषण, जब दो विश्वयुद्ध हुए और भमकर 
आधिक संकट आया, 946-976 के समय के लिए, जब ऐसी कोई घटना नही हुई, 
उपयुक्त नही है । 

8. परंपशओं की भूमिका पर भी ध्यान दो । क्या समाज में क्रांतिकारी, सैल्य- 
बादी या कोई अन्य महत्वपूर्ण परंपराएं रही है ? मास ने कहा है: “मनुष्य अपना 
इतिहास खुद बनाते है, लेकिन इसे अपनी मरजी के अनुसार पूरी तौर से' नही बनाते; 
वे उसे अपनी पसद की परिस्थितियों के अंदर नहीं बनाते बल्कि उन परिस्थितियों में 
बनाते हैं जो निर्दिष्ट होती हैं, जिन्हें भूतकाल उतको विशसत में देता है और जिनका 
उन्हें सामना करना पड़ता है। जीवित पीढ़ी के दिमाय पर सभी मृत पीढियों की 
परंपरा का एक डरावने सपने जैसा बोर सवार रहदा है।' पि 

9. राज्य की नौकरशाही की भूमिका पर विचार करो । उसके कौन से प्रशासनिक 
कार्य संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी हैं ? कौन से कार्य प्रत्यक्ष रूप से केवल विशेष वर्गों 
को फायदा पहुंचाने हैं ? 

20. सरकार मे विधायिका की क्या भूमिका है ? यह प्रभावशाली संस्था है या 
'धंसदीय अपंगुता' की बीमारी का शिकार है ? क्या अधीन वर्गों की स्थिति मे सुधार 
के लिए उसके द्वारा बनाए हुए कानून क्रियान्वित होते हैं ? 
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समाज, राज्य और नागरिकता 


भनुष्य में सामाजिकता की भावना होना अब कोई विवाद का विषय नही है । सबसे पहले 
अरस्तू ने कहा था कि मनुष्य न केवल एक सामाजिक प्राणी है, वह साथ साथ एक राज- 
नीतिक प्राणी भी है। तभी से इस वात को सभी सामाजिक विज्ञानों में स्वयंसिद्ध 
सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।! परंतु सामाजिकता की भावना होना मनुष्य 
की कोई निजी विशेषता नही है । पथुजगत में भी ऐसे प्राणी हैं, जिनमें सामाजिकता की 
भावना पाई जाती है। लेकिन इनकी तुलना में मनुष्य ने अपनी सामाजिकता का विकास 
कही अधिक कर लिया है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने समाज में राजनीतिक 
संगठन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का विकास किया है॥ अब प्रश्न यह उठता है कि 
मनुष्य को किन परिस्थितियों ने सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन बनाने के लिए बाध्य 
कर दिया। 

प्रारंभ में जिस बात ने मनुष्य को सामाजिक संगठन बनाने के लिए विवश किया वहू 
जीवनसुरक्षा का प्रश्न था। उसने देखा कि अकेले रहने से प्रतिक्षण उसका जीवन खतरे 
में है। समूह वनाकर रहने से उसका जीवन अधिक सुरक्षित हो गया | व्यक्तिगत सुरक्षा 
के साथ साथ कुल के विकास की भावना ने भी मनुष्य को सामूहिक जीवन की उपयोगिता 
के प्रति आकपित किया। पहले धूमने-फिरने वाले कवीले बने और बाद में कवीले ग्राम 
बनाकर रहने लगे और जीविका के लिए खेती करने लगे | जीवन में स्थिरता जा जाने से 
कबीले के अनुशासन में कुछ ढीलापन आ गया, जिसके फलस्वरूप परिवार और परिवार 
की निजी संपत्ति के सिद्धांत प्रचलित हुए। 

आशिक क्षेत्र में श्रमविभाजन का सिद्धांत अपना लिया गया। अब राजनीतिक संगठन 
को आवश्यकता इसलिए पडी कि परिवार की संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके और 
श्रमविभाजन के आधार पर मनुष्य की देनिक आथिक आवश्यकताओं की पूर्ति मे बाधा नः 
हो। व्यक्तिगत सपत्ति के साथ ही गरुल्लाम बनाने की भ्रथा की शुरुआत हुई। लडाई में 

- हारे हुए कवीले के सदस्यों को गुलाम बनाकर रखना और उनसे काम लेना इस युग की 

आशिक व्यवस्था की विशेषता थी । इतिहास में यह युग दासता की प्रणाली का युग है । 

व्यक्तिगत संपत्ति को सुरक्षा के लिए और दासप्रथा पर आधारित अयथेतंत्र को 
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मजबूत बनाने के लिए राज्य की स्थापना की गई। राजनीतिक धक्ति का आरंम में ही 
मह उपप्रोग रहा है कि उसके द्वारा शासक यर्ग दूसरे वर्गों का आदिक झोपण कर सके 
और उन पर अपना सामाजिक और सांस्कृतिक प्रमुत्व स्थापित कर सके । प्राचीन यूनाने के 
नगरराज्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। प्राचीन भारत के आयों ने भी अपनी राज- 
नीतिक झवित का उपयोग इसी प्रवगर किया और जातीय भेदभाव और शोपण वी वह 
परंपरा स्थापित की जो आज भी हमारे देश के लिए अभिन्नाप बनी हुई है।? 
राज्य तथा समाज के निर्माण से मनुप्य की बौद्धिक और सास्कृतिक प्रवृत्तियों वा 

विकास भी संभव हो सका । विज्ञान, साहित्य और ललित - कलाओं की जो उन्नति आज 
हमे दिसाई पड़ती है, वह समाज तथा राज्य फी स्थापना के वगरण ही संभव हो मी 
है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जिसने अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के 
लिए भाषा का आविष्कार कर लिया। फिर लिपि का आविष्कार करके उन्हें लेखबढ़ 
करना सीखा। अब मुद्रणयंत्र के आविष्कार से विचारों के आदान-प्रदान में और भी 
अधिक सरलता हो गई है। समाज तथा राज्य के? अभाव में ऐसी उन्नति कर सर्व 
मनुष्य के लिए बिलकुल असंभव था। कवियों और नाटकबारों के महाकाव्य और नाटक 
कलाकारो की महान कृतियां, दार्शनिकों के महत्वपूर्ण जीवनदर्शन, सम्यता और संस्कृति 
की अनग्रितत उपसब्धियां और वैज्ञानिकों के विस्मयकारी आविष्कार राज्य द्वारा स्थापित 
सामाजिक सुरक्षा के अभाव में हमें प्राप्त नही हो सकते थे । !॒ 

समाज और राज्य का फ्रमिक यिकास : आज जिस उन्नत और अपेक्षाकृत जटिल समाज 
को हम देखते हैं, वैसी अवस्था उसकी पहले नही थी। मनुप्य कुड बनाकर जंगलों में 
घूमा करते थे और जानवरों का शिकार कर या सहज उपलब्ध कंद-मूल-फलों को खाकर 
अपना पेट पालते थे। उनका कोई घर न था । जहां रात हो जाती, वही पडकर सो जातै। 

सुबह होते ही शिकार की खोज में निकल पडते । इस युग मे समाज का संगठन बडा सरल 
था। लोगों के पास न व्यवितगत संपत्ति थी और न उनका कोई पारिवारिक जीवन ही 
'था। विवाह की प्रया अभी प्रचलित नही हुई थी । लोग मातृसत्ताक कवीलों मे विभाजित 
थे। कानून और राजनीतिक व्यवस्था के स्थान पर मातृसत्ताक कबीले की परंपराओं को 
आचरण का आधार माना जाता था। 

* कुछ समय बाद लोग जानवरों को पालना सीख गए । मनुष्य के सामाजिक संगठत में 
सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तत तब हुआ जब उसने खेती करना सीख लिया। इसके साथ ही 
धीरे धीरे पितृसत्ताक कवीलो का निर्माण होना आरंभ हुआ। कुटुंब, विवाहप्रथा और 
स्त्रियों की अधीनता का भी धीरे धीरे प्रचलन शुरू ही गया | कबीलों के पास अपनी सामू- 
'हिंक संपत्ति पशुधन या अनाज के भंडार के रूप मे होती थी जिसकी रक्षा के लिए उन्हे 
डूसरे कबीलों से लड़ना पडता था। इसलिए इन कबीलों को नायक और योदाधा वर्ग की 
जरूरत पडी [३ मं है 

१ ग्रही नायक आगे चलकर राजा बना और योद्धा वर्ग इतिहास का पहला कुलीत और 
शासक वर्ग बना। पहले छोटे छोटे ग्राम बने । इन ब्रामौ के बीच में योद्धा वर्ग ने एक नगर 
बसाया। कृषि की उन्नति के साथ साथ लोगों ने हस्तकलाओ को विकसित किया) 
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परिणामस्वरूप श्रमविभाजन की प्रथा चल निकली । विवाह की प्रथा अधिक दृढ़ हो चली 
और समाज मे कुदुव और व्यक्तिगत संपत्ति को उचित स्थान मिल गया। अमीर और 
गरीब का अतर बढ़ते लगा। समाज में मालिक और गुलाम के नाम से दो वर्ग वन गए । 
मालिकों और अमीरों ने गरीवों और गुलामों को वण्य मे रखने के लिए राजनीतिक संगठन 
बनाया । राज्य का उपयोग उन्होंने ऐसे कानूनों को बनाने के लिए किया, जिनके द्वारा वे 
अपने विशेषाधिकारों और शोषण की प्रणाली को सुरक्षित रख सके । कला, साहित्य, धर्म 
और नीति के द्वारा भी इस आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ बनाने की कोशिशें की गईं ।४ 
इस युग के पश्चात सामंतशाही कायुय आता है। नगरराज्यों और जनपदों की 
जगह पर बड़े बड़े आनुवंशिक राज्य वन गए परतु वास्तविक श्ासनसत्ता राजा के हाथ 
में न होकर स्थानीय सामतों के पास रहती थी । खेती का काम दासों की जगह पर अधं- 
स्वतत्र किसानो रे लिया जाने लगा। ये मालिको देः सेतों पर काम करते थे और पैदावार 
का अधिकाश भाग भी मालिकों को ही दे देते थे। सामत ही उनका शासक, उनकी जमीनों 
का मालिक, उनका संरक्षक, उनके मुकदमों का फैसला करनेवाला न्यायाधीश और उनसे 
कर वसूल करनेवाला पदाधिकारी था । 
सामंत युग में व्यापारियों और शिल्पकारो ने धीरे घीरे स्वायत्तशाप्ती नगरो की 
स्थापना की, जिससे वे सामतों के अत्याचार और श्योपण से अपनो रक्षा कर सकें । इसी 
औद्योग्रिक और व्यापारिक वर्ग ने सामंतशाही के खिलाफ जनता के संघर्ष का नेतृत्व क्रिया 
और सामंतवादी व्यवस्था को समूल नष्ट कर डाला ।९ हु 
सामाजिक संगठन के इतिहास में औद्योगिक क्रांति का होना सबसे बडी क्रांतिकारी 
घटना थी। औद्योगिक क्राति ने यूरोप में पूजीवाद को जन्म दिया । विज्ञान के आविष्कारों 
के द्वारा उत्पादन के तरीकों में ऋंतिकारी परिवर्तेम हुए। मशीनों की सहायता से मनुष्य 
थोड़े समय में और थोडे परिश्रम से श्रधिक उत्पादन की कला सीख गया | यातायात के 
साधनों का भी विज्ञान ने ऐसा विकास किया, जिससे वर्षों का रास्ता महीनो या सप्ताहों 
में तय किया जाने लगा। अतर्राष्ट्रीय व्यापार की इससे बडी प्रगति हुईं। यूरोप के पूजी- 
वादी देशो ने अपनी मनोवैज्ञानिक प्रतिभा और सैनिक शक्तित का उपयोग कर संसार भर 
में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए । साम्राज्यवादी देशों ने अपने राजनीतिक प्रमृस्‍्व 
का उपयोग उपनिवेशों के आथिक शोपण के लिए किया । पर 
पूजीवाद की प्रतिक्रिया के रूप में समाजवाद का जन्म हुआ। समाजवादियों ने 
दुनिया के मजदूरों को संगठित करने की योजना बनाई और सावंभोम क्राति का नारा 
बुलंद किया । रूस में पहली सफल समाजवादी क्रांति हुईं। अब तो भध्यवर्ती यूरोप 
से दक्षिण-पूर्वी एशिया तक दुनिया की एकतिहाई जनसख्या पर समाजवादियों ने अपना 
राजनीतिक नेतृत्व स्थापित कर रखा है। इस प्रकार संसार के एक बड़े हिस्से में समाज- 
वादी अर्थव्यवस्था का प्रयोग किया जा रहा है। समाजवादी देशों में राजनीतिक जीवत 
के आदर्श बिलकुल भिन्‍न है। पूजीवादी देशों में भूमि, खानें, कारखाने, यातायात के साधरः 
आदि व्यक्तिगत संपत्ति माने जाते हैं। समाजवादी देशो में इन पर जनता का सामूहिव 
अधिकार होता है । पूजीवादी देशों में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोपण किया जाता है 
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समाजवादी देशों में इस प्रकार के शोषण का अंत कर दिया जाता है। 

आधुनिक युग में राजनीतिक क्षेत्र में जो दो महत्वपूर्ण परिवतंन हुए हैं, उन्हें हम 
जनतंत्र और राष्ट्रीयता की भावनाएं कह सकते है। राजतंत्र और कुलीनतंत्र के स्पान 
चर प्रजातंत्र की स्थापना नागरिक जीवन की उन्नति मे बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। इसी 
प्रकार राष्ट्रीय इकाइयों का बनना जिनमें संस्कृति, भाषा व भावना की एकता हो, गाग- 
रिकता के विकास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नही है। पारस्परिक समानता के आधारपर 
स्वतंत्र राष्ट्रों का आपस मे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी घीरे धीरे बढ रहा है। राष्ट्रसंघ तया 
वर्तमान संयुक्त राष्ट्र सध की स्थापना बढती हुई अंतर्राष्ट्रीयता की भावना की द्योतक 
है 6 
राजनीतिक जीवन का विकास : ऊपर हमने सामाजिक और राजनीतिक संगठन के 
विकास का वर्णन किया है। किसी भी देश या काल का राजनीतिक जीवन वहां के भौर 
उस समय के सामाजिक और राजनीतिक संगठन के विकास पर ही निर्भर है। शिकार 
ओर पशुपालन के युग मे किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों या कतंव्यों की कल्पना 
नही की जा सकती। शारीरिक शक्ति को ही मनुष्य का एकमात्र अधिकार मानाजां 
सकता था। किसी प्रकार के नियमों और कामूनों के अभाव में स्वेच्छा या किसी कबीते 
'की सामूहिक इच्छा ही एकमात्र कानून थी। अपने को जीवित रखना और लड़ाई के समय 
अपने कबीले की रक्षा के लिए लड़ना ही एकमात्र कतेव्य था। आदिम साम्यवाद के इप 
मरुग मे मातवजीवन अति सरल था। राजनीतिक संगठन के अभाव में इस युग में किसी 
प्रकार के राजनीतिक जीवन की कल्पना नही की जा सकती । 

राजनीतिक संगठन का आरंभ कृषियुग से होता है और तभी से राजनीतिक जीव 
की रूपरेखा भी निश्चित की जा सकती है। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन बड़ा ही सरब 
था। इस युग मे छोटे छोटे राजनीतिक समाज बने हुए थे | राजनीतिक संगठन का उद्देश 
समाज के अंदर शांति रखना और न्याय की व्यवस्था करना था। इसके अतिरिक्त इसकी 
उद्देश्य बाहरी आक्रमणो से अपने समाज की रक्षा करना भी था। समाज मे दो वर्ग थे। 
राजनीतिक अधिकार केवल शासक वगे को प्राप्त थे। उन्हें व्यवितगत संपत्ति रखने की 
अधिकार भी दे दिया गया था । 

विकसित राजनीतिक समाजों में नागरिकों को शासन के प्रबंध मे, कानूनों के निर्माण 
में और न्यायकायें मे समुचित रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाता था। ये अधिकार 
केवल पुरुषों को ही दिए गए थे। स्त्रियों को किसी प्रकार के नागरिक या राजनीतिर 
अधिकार प्राप्त नही थे ( 

समाज मे स्वामियों ओर स्वतंत्र नागरिकों के अलावा दूसरा मुख्य वर्ग दासों का था। 
दासों को भी किसी प्रकार के नागरिक या राजनीतिक अधिकार नही ये । उन्हें मालिवो 
ये व्यक्तिगत संपत्ति समझा जाता था। दासो ने अर्नेंक बार अपनी आजादी के लिए 
संघर्ष भी किए, जिनको बडी निर्देयता से दवा दिया भया। संसार की सभी 
अम्पताएं--मिस्र, वाबीलोन, यूनान, चीन और भारत--दास वर्य के आथिक शोषण १९ 
आधारित भी | राज्य, दानून, घम्मे, नीति, साहित्य और कला का सामूहिक प्रयल इस 
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व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए होता था। समाज का मागरिक ओर राजनीतिक 
जीवन कुलीनतंत्रात्मक सिद्धांतों पर चलता था।” 
इसके पश्चात सामंतवादी युग में नागरिक जीवन का स्वरूप बदल गया। ग्रुलामों 
का खरीदना और बेचना लगभग वंद हो गया । किसानों को खेती करने के लिए मूमि वाट 
दी गई लेकिन वे उस भूमि के मालिक नही थे। तो भी उन्हें अपनी भूमि की कुछ पैदावार 
अपने पास रखने का अधिकार था । उनके पास थोड़ी-बहुत व्यक्तिगत संपत्ति भी हो सकती 
थी । उनका अपना पंचायती और सामाजिक जीवन भी होता था। किसान यदि अपने 
सामंत की भूमि छोड़कर किसी नगर में जाकर बस जाता था तो वह पूरी तौर से स्वतंत्र 
नागरिक बन जाता था। , 
स्वायत्तशासी नगरों को स्थापना से स्वतंत्र नागरिक जीवन के विकास में बड़ी सहा- 
यता मिली | इन नगरों ने सामंतवादी शासन से अपने को मुक्त करने के बाद अपने लिए 
प्रतिनिधि शासन स्थापित किया । तगर की प्रशासन संस्था में जनता का संपरन वर्ग प्रति- 
निधि चुनकर भेजा करता था। नागरिकों को व्यक्तिगत संपत्ति रखने का पूर्ण अधिकार 
था और वे स्वयं सरकार को दिए जाने वाले करों की मात्रा निश्चित करते थे। इन नगरों 
में धमं और विचार की स्वतंत्रता भी सीमित रूप से स्वीकार कर ली गई थी । 
फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का अधिकांश क्षेत्र कठोर सामंतवादी 
शासन के अधीन था ग्रामीण क्षेत्रों में अधंस्व॒तंत्र किसानों को थोडे से वैयक्तिक अधिकारों 
और पारिवारिक स्वतंत्रता के अलावा किसी प्रकार के नागरिक अधिकार नही थे। उन 
राजनीतिक अधिकार न के बराबर थे। उन्हें किसी प्रकार की आधिक स्वतंत्रता न थी | 
सामंतों के अन्याय और अत्याचार के विरोध मे उन्हें हें कुछ करने की थकित नहीं थी। मध्य- 
कालीन इतिहास सामंतों और किसानो के वर्मसंघर्ष की अत्यंत कदण बह्वानी है 5 
इस सामंतवादी समाज और राज्य की जड़ें हिलाने में मध्यम वर्ग ने महत्वपूर्ण कार्य 
'किया। उन्होंने सामंत्ों के विरोध में सशस्त्र विद्रोह कर दिया और उनकी झस्दि को क्षीय 
करके शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में योग दिया। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना 
से कई लाभ हुए। सामंतों के शासन से कृपकसमाज आजाद हो गंवा और 5्हें पहली 
चार कुछ नागरिक अधिकार दिए गए। 
फ्रास की राज्यक्रांति के परिणामस्वरूप मार्मतों की ज्ीदों रो किसानों में बांट 
दिया गया। अब किसान अपनी भूमि के स्वयं मासिक बठ गेट । दडठ की केंद्रीय कलर 
स्पानीय संस्थाओं में उन्हें प्रतिनिधि चुनते का अधिकार प्रात दवा । कौद्योविय काँदि के 
साथ साथ वैधानिक, उत्तरदायी प्रतिनिधि धागत का विकाय दता। ध्रार्रम में व्यानरिंरे 
ओर उद्योगपततियों ने किसानों के साय मिवहर सार्नदश़्ी डे मिला संदुक्ठ वर्ग 
संधर्ष चलाया था ।* डर 
इसलिए सिद्धात रूप में सप्यमदर्दीर ८४८ >-77:525 क्षेत्र में उनतश मे 
का प्रचार कर रही थी। स्वर्ंक्टा अरियन लक टिकी के अत्मदिद 0 
जाने लगे। अब मोदयोगिक और 54/277 ४२२ «- हो 


/2४श स्मघामर रत हक रे 
राजनीतिक अधिवार प्राट की ८ । >स्ट, >स छर ब्रा्ते में नागा 
४ जे ३ ० 32 
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की स्थापना की गई। केंद्रीय स्तर पर जनता के संपस्त ब्ों के निर्वाचित प्रतिनिधि कानूद 
बनामे तगे और मंत्रिमंडल में उन्हें 9रतिनिधित्व भी दे दिया गया । 
कातून की परिभाषा में ऊंच-नीच और अमीर-गरीब का भेद मिटा दिया गया। 
शाप्ट्रीय एकता को नायरिक जीवव का आददों साव लिया गया । अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे पूंजी- 
बाद ने साझ्राण्यवाद को जन्म दिया। उपनिवेश्यों में साम्राज्यवाद के विरोध में राष्ट्रीय 
आंदोलन उठ खड़े हुए । इन राष्ट्रीय आंदोलनों का उद्देश्य औपनिवेशिक जनता के लिए 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राजवीतिक अधिकार प्राप्त करना था। पु 
घीरे घीरे पूजीवाद की प्रतिक्रिया के, स्वरूप समाजवाद और साम्यवाद का जर्म 
हुआ । पूजीवादी व्यवस्था में औद्योगिक मजदूरों की अवस्था बडी दुयतीय थी। उन्हें 
अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं दिया जाता था । राज्य पूजीपतियों के द्वारा होने वाते 
मजहूरीं के शोषण को शेकने का कोई प्रयत्व नही करता था. पूजीपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
झूप से राज्य पर अपना नियंत्रण रखते थे । मजदूरो को निर्वाचनों में मत देते या सड़े होने 
का अधिकार नहीं दिया गया था। इन अधिकारों को प्राप्त करते के लिए -उन्‍्हें निरंतर 
संघर्ष करना पडा। अंत में मजदूर लोग इसी निष्कर्प पर पहुंचे कि उनका बास्‍्तविक 
कल्याण समाजवादी ऋति के द्वारा ही हो सकता है। लत: रूस में एक इसी प्रकार की 
ऋंति हुई 0९ | दर द 
इस क्रांति का उद्देश्य रूस में सामंतवादी और पूजीवादी शोयण की प्रक्रिया का भेतठ 
करके समाजवाद के आधार पर वर्गविहीत समाज की स्थापना करता था। समाजवादी 
व्यवस्था का मुख्य आधार स/माजिक त्याय और आधिक समावता माता जाता है। समाज- 
बाद पूजीवादी साआज्यवाद की नस्‍लवादी शोषण और भेदभाव की नीतियों का धोर 
विरोध करता है और औपनिवेशिक स्वाघीतता के सभी आदोलनों को विश्व समाजवादी 
ऋंति का अंग मानता है। समाजवाद में न केवल राष्ट्रीय समस्याओं का अपितु अंत 
रॉप्ट्रीय समस्याओं का हत भी एक नए साम्राणिक दर्शव के आधार पर स्ोज निकालने 
का प्रयत्व किया सया है । 5 
समाजवादी सामाजिक दर्शन का साम्यवादी देशों के मागरिक जीवत पर विशेष 
प्रभाव पडा है। इस देशो में नस्ल, संप्रदाय या राष्ट्रीयता के नाम पर कल्नह या वैर की 
भावना नहीं पाई जाती | जो सामाजिक भेदभाव और आधिक विपमताएं धूजीवादी देशों 
के नावरिक जीवन को कलुपित किए हुए हैं, उतका साग्सवादी देशों में अमाव है| पार 
परिक सहयोग और सामूहिक उद्यम की जिस भावता से प्रेरित होकर साम्यवादी देशों 
के नागरिक कार्ये करते हैं, वह मानव के इतिहास में विनकुल अनोखी घटना है! 
बर्सेमान समय में अनेक ऐसी प्रवृत्तियां कार्य कर रही हैं, जो राजनीतिक जीवन वी 
सीमा को राष्ट्रीय परिधि से निफाल फर अंवर्राष्ट्रीयता की ओर ले जा रही हैं। स्या- 
पारिक संबंधों की दूष्टि से संसार एक इकाई बन गया है। यातायात के साधनों की 
गुगमता से यह एकता और भी दृढ़ ही चुकी है। अतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने देर उद्देश्य 
से विश्व यगठनों की स्थापना हों रही है। प्रत्येक देश का नागरिक अब राष्ट्रीय और 
अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों में समान रूप से दिलचस्पी छेने लगा है। झ्प्ट्रीय भौर पैत्रीय 
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आत्मनिर्मेरता के दिन सदा के लिए चले गए है। 

आज के युग में कोई भी नागरिक, वर्ग या राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को 
भुला नही सकता । पूजीवाद और साम्यवाद के बढते हुए संघर्ष ने संसार को दो खेमों में 
बाट रखा है। आज प्रत्येक नागरिक, वर्ग या राष्ट्र इस प्रश्न पर विचार करने के लिए 
विवश है कि इन परस्परविरोधी विचारधाराओ में वह किस विचारघारा के साथ है। 
अतएव राजनीतिक जीवन का उत्तरदायित्व कितना व्यापक हो गया है, यह उपर्युक्त 
उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। 


राज्य, समाज और व्यक्ति का संबंध 


राज्य और समाज व्यक्तियो से मिलकर बने है, परंतु व्यक्तियों के किसी असंगठित समूह 
को समाज या राज्य नही कहा जा सकता । मनुष्यों ने अपने को समाज तथा राज्य में 
संगठित कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है। अरस्तू में कहा था कि प्रत्येक 
मनुष्य की कुछ जाथिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी पूर्ति समाज और राज्य मे रहकर 
ही हो सकती है। समाज से बाहर रहने की क्षमता रखनेवाला मनुष्य या तो देवता है 
या पशु। अरस्तू के समय में अर्थव्यवस्था बहुत सरल थी। आजकल की जटिल ग्रर्थ- 
व्यवस्था में अरस्तू का कथन और भी अधिक महत्वपूर्ण है ॥ 

समाज की आवश्यकता आशिक दृष्टि से ही नही, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी है । 
समाज में ही रहकर मनुष्य प्रेम, धृणा, दया, क्रोध, हर्ष, विषाद आदि मनोवृत्तियों का 
उपयोग करना सीखता है । उसके हृदय और मस्तिष्क का विकास समाज में रहकर ही 
हो सकता है। भनुष्य के व्यक्तित्व का विकास समाज से अलग रहकर नही हो सकता | 
मानसिक प्रतिभा और नैतिक गुणों के विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्र की आवश्यकता है 
और यह क्षेत्र समाज ही है। 
प्रसंविदा सिद्धांत : राज्य और व्यक्ति के संबंध के बारे में पहले प्रसंविदा सिद्धांत की 
चर्चा की जाएगी । इसे सामाजिक सममौते का सिद्धांत भी कहा जाता है | प्रसंविदा 
सिद्धांत का प्रतिपादन हाब्स, लाक और रूसो ने किया है। इनका कथन है कि राज्य की 
उत्पत्ति लोगो के आपसी समभौते से हुई है। सामाजिक राजनीतिक-संगठन आज भी 
इस सार्वजनिक समभौते के आधार पर टिका हुआ है 

इस सिद्धात के अनुसार राज्य को अनिवार्य और अपरिहारय वस्तु नहीं माना जाता + 
उसे तो मनुष्य ने अपनी सुविधा और लाभ के लिए इच्छानुसार स्थापित कर लिया है । 
प्रसंविदा सिद्धात से यह ध्वनि भी निकलती है कि जब मनुष्य इच्छानुसार राज्य को स्था- 
पित कर सकता है तो वह स्वेच्छा से राजनीतिक सगठन को भंग भी कर सकता है। परंतु 
ऐसा संभव नहीं दिखाई पड़ता । अतएव प्रसं विदा सिद्धात संतोषजनक प्रतीत नहीं होता 7 

संत्रहवी और अठारहवी शताब्दी में प्रसविदा सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हो गया था। 
इसका कारण यह था कि बुर्जुआ मध्यमवर्गीय क्रांति ब्यक्तिवादी स्वतंत्रता के सिद्धांत 
का समर्थन करती थी ॥ राजनीतिक संगठन के प्रसंविदा सिद्धांत से व्यक्तिवादी मत की 
पुष्टि होती थी। चूंकि प्रसंविदा सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था की झनिवायंता को स्वीकार 
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हीं करता । इसका तात्यय यह है कि व्यकित आवश्यकत्तानुसार राजनीतिक रत्तावा 
विरोध करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। इस तरह यह सिद्धात व्यक्तिवादी साभाजिक दर 
के अनुकूल पडता है । 
शरीर सिद्धांत : शरीर सिद्धात के समर्थक ब्लूशली और हवेंट स्पेंसर हैं! इन लेसकों के 
अनुसार राज्य की तुलना किसी प्राणी कै शरीर से की जा सकती हैँ। गिम्त प्रकार मनुप्व 
का शरीर अपने अवयवों से स्वतंत्र अस्तित्व भी रखता है, उसी प्रकार शज्य का भी 
व्यक्तियों से अलग और ऊपर स्वतंत्र अस्तित्व है। परंतु जिस प्रकार शरीर से अलग होते 
पर शरीर के किसी बंप की कोई उपयोगिता नही रहती, उसी तरह राज्य से अलग होते 
पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई भहत्व नहीं रहता। जिस तरह सभी अंगोषी 
स्थिति शरीर को जीवन देने के लिए है, उसी तरह व्यक्तियों का अस्तित्व समाज को जीवित 
रखने के लिए है और राज्य समाज का कानूनों और संगठित रूप है! इस प्रकार शोर 
सिद्धांत राज्य के सम्मुख व्यक्ति को कम महत्व देता है । 

इस सिद्धांत के आलौचकों का कथन है कि रूपक की दृष्टि से समाज की शरीर मा 
लेना क्षम्य ही सकता है लेकिन इस रूपक के आधार पर राजनीतिक जीवन के तिए 
निष्कर्प निकालना उचित नही है । उदाहरणाप॑ हवेंटं स्पेंसर ने सड़कों और रेलमार्गों की 
छुलना शरीर के रनायुसंस्थान (नरवस सिस्टम) से की थी, जो ठीक नही है) ईछ लोग 
शरीर सिद्धांत को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरोध में लाकर खड़ा कर देते हैं) उनका कहता 
है कि जिस तरह शरीर से हाथ की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नही है, उसी प्रकार धब्य से 
व्यक्ति की स्वत॑त्रता का भी कोई अर्थ नही है। 

परंतु यह कथन ठीक नही है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है । वह राज्य का अंग भी 
है, लेकिन उसका व्यक्तित्व पूरी तौर से समाज का अग नही है ! राज्य से अलग उसके 
निजी और व्यवितगत जीवन का भी अस्तित्व है । मनुष्य के व्यक्तित्व के राजनीतिक तर्षी 
अन्य रूप बराबर महत्व रखते हैं। शरोर से अलग होकर उसका कोई भंग कार्य नहीं कर 
सकता, लेकिन व्यवित राजनीतिक क्षेत्र के बाहर धन्प क्षेत्रो में भी कार्य करता है 

वास्तव में प्रसंविदा सिद्धांत और शरीर सिर्धांत दोनों ही राज्य के दो भिन्‍न मिले 
पहलुओं का वढा-चढाकर वर्णन करते हैं। दीनो में सचाई का अंश है लेकिन दोनों में से 
किसो सिद्धांत को पूरी तौर से सच नहीं माना जा सकता। प्रसविदा सिद्धांत की महे 
सान्यतर सही है कि राजनीतिक संगठन का एक आधार लोगो की इच्छा और सम्मति है 
कितु इसका दूसरा आधार वलप्रयोग भी है, लेकिन भ्रसंचिदा सिद्धात इस ओर बिलकुत 
ध्यान नही देवा / शरीर सिद्धांत की यह बात ठीक है कि राज्य का उद्देश्य सभी ब्यक्तियी 
का सामूहिक विकास होना चाहिए लेकिन प्रत्येक राज्य में, जहां बर्गेविभाजन होता हैं? 
राज्य केवल शक्तिशाली वर्भ के विकास के लिए कार्य करता है । 
व्यवितियादी सिद्धाति : वेंयम, जान स्टूअ्टे मिल ओर हबेटट स्पेंसर व्यक्तिवाद के समर्थक 
हैँ पूजीवादी देझों मे राज्य की व्यक्तिवादी व्याध्यः की जाती है । व्यक्तिवादियों के 
अनुसार राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन पर कम से कम नियंत्रण होना चाहिए। मैंतिक 
और आवधिक दृष्टि से व्यक्ति को पूर्ण स्वतेत्रता होनी चाहिए । व्यक्तिबादियों के अनुसार 
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राज्य एक अनिवार्य बंधन है और इस बंधन से जितनी अधिक स्वतंत्र ता मिल सके उतना 
ही अच्छा है। 
कुछ व्यक्तिवादी लेखक स्वतंत्रता और उच्छ्‌ू खलता को एक ही चीज समभते हैं, 
और हर प्रकार के सामाजिक प्रतिबंध को बुरा समभते है। राज्य के द्वारा केवल वही 
कार्य किए जाने चाहिए जो व्यक्तियों के लिए सुरक्षित भौर शातिपूर्वक जीवन बिताने 
के लिए जरूरी हों । इन कार्यों में वाहरी आक्रमण से रक्षा, आंतरिक उपद्रवो का दमन, 
ज्याय की संत्तोपजनक व्यवस्था जैसे कार्य शामिल किए जा सकते हैं । नागरिकों के आर्थिक, 
मतिक या सांस्कृतिक जीवन में राज्य द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही होना चाहिए। 
व्यक्तिवादी विचारक राज्य को समाज की सामूहिक शक्ति का प्रतिनिधि मानते हैं, 
जिसका उपयोग केवल व्यक्तियों के लाभ के लिए होना चाहिए | उनके मतामुसार 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि राज्य के कार्यो को 
बिलकुल सीमित कर दिया जाए। अराजकतावादियो की तरह बे राज्य के अस्तित्व की 
चांछनीयता को अस्वीकार तो नही करते लेकिन वे यह अवश्य चाहते हैं कि राज्य के द्वारा 
नागरिकों के जीवन मे विशेष हस्तक्षेप न हो। व्यक्तिवादी इस बात को विलकुल पसद 
नहीं करते कि राज्य या कोई सहकारी संस्था नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करे, या 
उनकी शिक्षा का प्रबंध करे या उत्पादन के साधनों पर अपना अधिकार कर उन्हे अपने 
प्रबंध मे चलाएं, या व्यापार और उद्योग-धंधों के सचालन पर प्रतिबंध लगाए, या लोगों 
के आचार-बिचारों मे परिवर्तन करने का प्रयत्न करे । 
मध्यवर्गीय क्रांति से पूर्व राज्य और समाज के द्वारा नागरिक जीवन पर कठोर प्रति- 
यंघ लगे हुए ये । सामाजिक रूढियों, सामंतवादी कानूनों और धर्माधीशों की आज्ञाओं से 
नागरिको के बैयक्तिक जीवन को इस प्रकार जकड़ दिया गया था कि वे थोडी सी 
के स्वतंत्रता का भी अनुभव नहीं कर सकते थे। सामंतवादी अनुशासन की वेड़ियो को 
तोडने लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी नारा वहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआा। 
व्यक्तिवादियों ने ही नागरिकों को घामिक स्वतंत्रता और सहनशीलता का पाठ 
पढ़ाया | साहित्य, कला और विज्ञान करे क्षेत्र में नए नए मौलिक विचार व्यक्त किए जाने 
लगे। राजनीतिक क्षेत्र मे व्यक्तिवादियों ने निरंकुश राजतंत्र का विरोध किया । सविधानों 
के अनुसार नागरिकों को मूल अधिकार दिए जाने लगे । आशिक क्षेत्र मे पूंजी और व्यापार 
के विकास के लिए पूर्ण अवसर दिया गया । आशिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का ऐडम स्मिथ, 
रिकार्डो आदि अर्थशास्त्रियों ने समर्थन किया। जान स्टुअर्ट मिल ने नैतिक, वौद्धिक और 
'शजनीतिक आजादी की प्रत्येक लोकतंत्र के लिए आवश्यकता समझाई। अठारहवी और 
उनन्‍तीसवी शताब्दी में व्यक्तिवादी सिद्धात पश्चिमी यूरीप और संयुक्त राज्य अमरीका में 
बहुत लोकप्रिय हो गए। मध्यमवर्गीय लोकतंत्रात्मक समाजों का आधार ही व्यक्तिवादी 
राजनीतिक दर्शन था।४ 
समाजवादी सिद्धांत : समाजवाद की विचारधारा पहले चार्ल्स फूरियर, सेंट मिमोन और 
राबर्ट ओवन जैसे आदर्शवादी समाजवादियों मे प्रस्तुत की। उसके बाद काले माक्से, 
एंगेल्स भर लेनित ने समाजवाद के सिद्धातों को वैज्ञानिक और व्यावहारिक समाजविज्ञान-.. 
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का रूप दिया । समाजवाद व्यक्तिवाद पर आधारित निजी व्यवसाय के स्थान में समाज 
द्वारा सचालित अर्थ व्यवस्था का समर्थत करता है। 

इस सिद्धात के अनुसार समाज की सामूहिक उन्‍वति पर ही सभी व्यक्तियों की 
व्यक्तिगत उन्नति निर्मर है। अतएव नागरिक जीवन को उन्नत बनाने के लिए हमे सामूहिक 
नीति को अपने कार्यक्रम का आधार बनाना चाहिंए। प्रायः ऐसा होता है कि कुछ 
व्यक्तियों के निजी स्वार्थों का मेल समाज की सामूहिक उन्मत्वि की योजनाओ से नही होता 
और बे व्यक्तिगत आजादी की दुह्ई देकर सामाजिक प्रगति को रोकना चाहते हैं। समाज 
को ऐसे व्यक्तियों के विरोध की परवाह नही करनी चाहिए। यदि उत्पादन के साधनों 
पर सामाजिक नियत्रण कर दिया जाए तो उनका उपयोग जनता की भलाई के लिए 
किया जा सकता है। 

पूजीपति वर्ग उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की नीति से कभी सहमत नहीं हो 
सकते। व्यक्तिवादी लेखक राष्ट्रीयकरण का विरोध करते है क्योंकि उससे पूंजीपतियों 
की मुनाफा कमाने की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती है। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार 
राष्ट्रीयकरण करना उचित और वाछनीय है क्योंकि उसके द्वाया सारे राष्ट्र के हिंत की 
साधना की जा सकती है। अतएव समाजवाद सामूहिक हित के सामने ब्यक्तिगत लाभ 
की बात को तुच्छ और गौण समझता है। उसमें व्यक्ति की अपेक्षा समाज' को अधिक 
महत्व दिया जाता है। 

यदि विचारपुर्वक देखा जाए तो राज्य और व्यक्त के बीच में जिस विरोध की 
कल्पना व्यक्तिवादी लेखकों ने कर ली है, वह कोई स्थाई सत्य नहीं है। यह सच हैं कि 
कुछ परिस्थितियों में जब सारा सामाजिक संगठन ही दूषित और भश्रगतिविरोधी हो जाता 
है तो उसे बदलने के लिए साहसी व्यक्तियों हरा विरोध और विद्रोह की जरूरत पडती 
हैं। सामंतवादी समाज मे ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला 
जा सकता हैं कि समाज और व्यक्ति के हितों में विरोध होना स्वाभाविक या अनिवार्य 
है । सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित समाज में वैयक्तिक और सामाजिक 
उद्देश्यों में सामजस्थ स्थापित किया जा सकता है। 

राज्य व्यक्तियों से मिलकर बना हूँ ओर व्यक्तियों से भिन्‍न वह कोई पृथक अस्तित्व 
नही रखता। समाज की उन्नति में ही सारे व्यक्तियों की उन्‍मति निहित हैं | अतएंव 
समाज और व्यक्ति मे या राज्य और व्यक्ति में विरोध की अनिवार्यता मान लेना उचित 
नही हैं। प्लेटो या हीगल के समष्टिवादी चितन में व्यक्ति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
हैँ और न व्यक्ति का कोई स्वतंत्र उद्देश्य हैँ । उनके अनुसार नागरिकों की अपने व्यक्तित्व 
का राज्य के हिठत के लिए बलिदान कर देना चाहिए । काले मार्क्स के समाजवांद में राज्य 
को साध्य और व्यक्ति को साधन नही माना जाता । 

भौतिक दृष्टि से समाज के अंतर्गत विरोध की प्रवृत्तियों की कमी नही है। भिल्‍ल 
भिन्‍न आधिक वर्गों के बीच मे संघर्ष होता स्वाभाविक है । जब समाज में आधिक रूप से 
झवितशाली बर्ग अपने को समाज का प्रतिनिधि मानकर दूसरे वर्गों का शोषण करने की 
लिए राजनीतिक सत्ता का प्रयोग करता हैँ तो दलित वर्गों के सदस्य इस नीति का अवश्य 
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विरोध करेंगे। यदि समाजवादी क्रांति द्वारा वर्गों के आपसी विरोध के भौतिक बंगरणों 
को दूर कर दिया जाए तो सच्चे अर्थोंमे ऐसे समाज को स्थापना हो सकती है जहां 
समाण और व्यक्ति में किसी प्रकार के विरोध होने की संभावना न रहे । 

यदि राज्य किसी विशेष शोपक वर्ग का प्रतिनिधि न हो, अगर आधिक व्यवस्था 
किसी वर्ग के द्वारा दूसरे वर्गों के शोपण के लिए न बनाई गई हो, यदि समाज के अंदर 
नस्ल, धर्म या दूसरे. किसी प्रकार का मेंदभाव न हो और अगर व्यक्तियों को विचार, 
आचरण और विश्वास की स्वतंत्रता और कार्य पाने का अधिकार हो तो अवश्य ही समाज 
और व्यक्ति के बीच में पूर्ण सामंजस्य की स्थापना हो सकती है [7३ 
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सेमूर मार्थिन लिप्सेट के अनुसार लोकतंत्रात्मक झासन में मनुष्य के राजनीतिक पहलू 
का सबसे अधिक विकास होता हूँ। राजतंत्र में मनुष्यों को राजा को प्रजा माना जाता 
है। इसीलिए पहले नागरिकों के स्थान में सभी जगह प्रजा शब्द का व्यवहार होता था। 
आजकल प्रजा शब्द का व्यवह्मर उन थोड़े से राज्यों में होता हैं जहां भाज भी राज- 
सैत्रात्मक प्रणाली बची हुई हैँ | सभी लोकतंत्रात्मक देशों में प्रजा के स्थात पर नागरिक 
शब्द का प्रयोग होता है। इसका कारण यह हूँ कि ऐतिहासिक दृष्टि से प्रजा का अर्थ ऐसा 
शासित वर्ग हूँ जो बिलकुल अधिकारहीन हो | इसके विपरीत नागरिक शब्द से ऐसे 
राजनीतिक मनुष्य का बोध होता हैँ जिसे राज्यकी ओर से सभी राजनीतिक अधिकार 
मिले हों और जो अपने देश की राजनीति और शासन मे दूसरे देशवासियों के साथ भाग 
लेने का हकदार हो | राजनीतिक मनुष्यता के अंतर्गत केवल अधिकारों का समावेश नहीं 
है, नागरिक को राज्य के प्रति कुछ आवश्यक कतंव्यों को भी पूरा करना पड़ता हैँ । 
राजनीति में नागरिकता को व्याख्या केवल उसके कानूनी स्वरूप कौ लेकर नही को 
जाती। नागरिकता से हमारा तात्पयं उन राजनीतिक ग्रुणो से भी होता हैँ, जो हमे अपने 
साथियों से सहानुमूतति और प्रेम करना सिखाते हैं, जो हमारे हूंदय में सावंजनिक सेवा का 
भाव पैदा करते हैं, जो हमे समाज और राष्ट्र के लिए निजी स्वार्थों का त्याग करना 
सिखाते हैं भोर जो अनेक बाधाओं के आने पर भी हमें अपने राजनीतिक कतंव्यों का 
पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। 
नागरिकता से हमारा तात्पयं उन नैंतिक और बौद्धिक गुणों से भी है जिनके अभाव 
में मनुष्य रूढ़ियों, परंपराओं ओर शक्ति का दास बन जाता हैँ। ऐसे मनुष्य जिनमे 
विवेकशील चिंतन और नैतिक साहस की कमी हो, जिन्हें देश-काल की समस्याओं की 
जानकारी न हो और जिन परिस्थितियों में वे रहते हों उनका उन्हे सही ज्ञान न हो, 
कानूनी दृष्टि से राष्ट्र के नागरिक होते हुए भी राजनीतिक मनुष्यता या नागरिकता की 
सही भावना से अपरिचत रहते हैं। अतणुव राजनीतिक मनुष्यता का नैतिक और बौद्धिक 
पहलू भी कम महत्वपूर्ण नहीं हूँ । 
नागरिकता का ऐतिहासिक विकास: नागरिक झब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनान के 
नग्ररराज्यों में किया गया। यूनान मे उस युग में नगर और राज्य में कोई भेद नही था। अतएव 
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नागरिक शब्द का अर्थ ऐसे राजनीतिक मनुष्य का पर्याववाची व गया जिसे उस नगए- 
राज्य की व्यवस्था मे हिस्सा सेने का अधिकार प्राप्त हो.। नागरिक का अर्थ नगरराज्य 
की सदस्यता से लिया जाने लगा। अरस्तू मे नागरिक शब्द की परिभाषा करते हुए 
बताया कि नागरिक वह राजनीतिक प्राणी है जिसको किसी नगरराज्य के शासन के 
पअबंधकारी और स्यायिक विभागों में भाग लेने का मौका मिलता हो। रे 
अरस्तू की उपर्युक्त परिभापा के अनुसार वे हजारों व्यक्ति नागरिक नहीं भेजो 
व्यापारथा अन्य कारणों से दूसरे नगरराण्यों में जाकर बस गए थे। नागरिक की 
परिभाषा से उन वहुसख्यक गुलामों को भी छोड़ दिया गया था जो नगरराज्य के स्थाई 
निवासी होते हुए भी सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारो से वंचित ये । स्त्रियां भी 
साधारणत. नागरिक नही थी क्योंकि उन्हे अधिकांश यूनानी नंगरराज्यों के शासन में 
भाग लेने का अधिकार नही था । इस प्रक्तार इन यूनानी नगरराज्यों में, नागरिकता का 
पद विशेषाधिकार के रूप मे जनसख्या के अल्पसंख्यक वर्ग को ही प्राप्त था। 
रोम के साम्राज्य के विस्तार के साथ नागरिकता की सीमा को रोम नगर के 
निवासियों तक सीमित रखना संभव नहीं रहा । परिणाम यहें हुआ कि नागरिकता का 
आधार रोम नगर न रहकर रोम साम्राज्य हो गया। अब ऐसे लोग जो रोम साम्राज्य 
मे कही भी रहते हों लेकिन जिन्हे राज्य की ओर से रोम की शासन संस्थाओं में प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार था, रोम के नागरिक कहलाने लगे। रोम साम्राज्य मे भी दारसों, 
साधारण जनो और विजित जातियों के अधिकांश लोगों को नागरिक सही बनाया 
जाता था। 5३० 
आधुनिक युग में नागरिक या राजनीतिक भनुष्य से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता 
है जिसे अपने राज्य की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और जो 
राज्य के प्रति अपने कतंव्यों का निष्ठापू्वक पालन करता हो । लीकतंत्र के विकास का 
यह नतीजा हुआ है कि लगभग सभी देशों में वहां के निवासियों को बिना किसी मैंद-भाव 
के राजनीतिक अधिकार मिलगए हैं और वे वहां के नागरिक कहलाते हैं। इन राज 
नीतिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जनता को लगातार संघर्ष करना पडा है। 
सामंतवादी व्यवस्था के नष्ट होने पर सभी लोगों को समान सामाजिक अधिकार 
मिल गए, परंतु राजनीतिक अधिकार सभी लोगों को नही, दिए गए । संपत्ति, शिक्षा औौर 
निवास संबंधी ऐसे बहू त से प्रतिबंध लगा दिए गए, जिनकी वजह से जनसंख्या का एक 
बढ़ा भाग राजनीतिक अधिकारों से वंचित रह गया / प्रारंभ सें स्त्रियों को भी, चाहे वे 
घनी वर्ग की ही क्यों न हों, राजनीतिक अधिकार नही दिए गए। « गो 
बहुजातीय देों या साम्राज्यों में यूरोपीय नस्ल के लोगों ने अब्वेत जाति के लो 
को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अभाव में उपनिवेश्ञों 
के निधासियों को नागरिकता के अधिकार नही दिए जा सकते थे । अतएव विश्व भर में 
पूर्ण नागरिकता के विकास में बडा समय लगा। आज भी दक्षिणी अफ्रीका में 
एशियाई और अफ्रीकी नस्ल के लोगों को नागरिकता संबंधी राजनीतिक अधिकार ग्रारप्त 
नहीं हैं। भीपनिवेशिक प्रदेशों की तरह यहां अइवेत जाति के लोग केवल अधिकारहीत 
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प्रजा के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे है। उन्हें किसी रूप में नागरिक नहीं कहां 
जा सकता | वस्तुतः वे नागरिकता के अधिकारों की भ्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं । 
सागरिकता फे विषय सें वेघानिक नियम : वेघानिक अर्थ में किसी राज्य की नागरिकता 
दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है: जन्म से या विकल्प से । साधारणत: जो व्यक्ति जिस 
राज्य की भूमि पर जन्म लेता है और यदि माता-पिता उसी राज्य के नागरिक हैं, तो 
बालक की वयस्क होने पर उसी राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। यह साधारण 
नियम किसी भी राज्य के चहुसंस्यक निवासियों की नागरिकता का प्रश्न हल कर देता 
है। आजकल जन्म के आधार पर नागरिकता निश्चित करने के दो नियम प्रचलित है 
जिन्हें क्रमशः स्थानीय नियम और आनुवशिक नियम कहते हैं। 
नागरिकता का स्थानीय नियम सामतवादी काल से चला आ रहा है। व्यवहार में 
सरल और उपयोगी होने के कारण इसे इंग्लेड, अमरीका, भारत आदि देशों ने स्वीकार 
कर लिया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता या नागरिकता केवल उसके जन्म- 
स्थान के आधार पर निर्धारित कर दी जाती है। 
राष्ट्रीयता निर्धारित करते का आनुवंशिक नियम सर्वेप्रथम नेपोलियन ने फ्रांस के 
लिए स्वीकार किया | राष्ट्रवाद की भावना के विकास के साथ साथ यह आनुवंशिक 
नियम दूसरे राष्ट्रीय राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया । इटली, जर्मनी, रूस, चीन, 
जापान इत्यादि देशों ने इसी नियम को स्वीकार किया। आनुवशिक नियम के अनुसार 
नागरिकता माता-पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर निदिचत की जाती है। अब इंग्लेड, 
अमरीका और भारत जैसे देश स्थानीय नियम के साथ साथ आनुवंशिक नियम को भी 
मानने लगे है। 
नामरिकता संबंधी नियमों के भेद के कारण कभी कभी कोई व्यक्ति दोहरी माग- 
रिकता का अधिकारी हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार उनमें से एक 
देश की नागरिकता अस्वीकार करनी पड़ती है वयोंकि कोई भी व्यक्तित एक ही समय में 
दो राज्यों का नागरिक नहीं रह सकता। 
इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता छोड़कर 
निवास के भ्ाधार पर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। स्थ्री विदेशी 
से विवाह करने पर प्राय: अपने पति के राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेती है। इंग्लैंड, 
फ्रांस इत्यादि देशों के अनेक नागरिक अमरीका जाकर वहा के नागरिक बन गए थे । 
प्रत्येक राज्य वेकल्पिक नागरिकता के लिए कुछ आवश्यक शर्तें निर्धारित करता है। 
प्रवास, विवाह या किसो भयंकर अपराध के कारण राज्य किसी नागरिक की नागरिकता 
के वैधानिक अधिकारों से वंचित कर सकता हैं। 
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अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और न्याय 


जागरिकता एवं राजनीतिक मनुष्यता की परिभाषा में ही अधिकारों और कर्तव्यों का 
समावेश होता है। राजनीति का यह एक महत्वपूर्ण विषय हैं। अधिकार उन सुविधाओं 
को कहते हैं जिनका उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को सुखी और सार्थक बना सकते 
हैं। किसी समाज की उन्नति का मापदंड उस समाज द्वारा स्वीकृत अधिकारों को समभा 
जाता है। जिस समाज में नागरिक के जितने अधिक अधिकार स्वीकार कर लिए जाते 
हैं वह समाज उतना ही अधिक उन्‍नतिशौल माना जाता है। 

इन अधिकारों के बदले जो कार्य व्यक्तियों को करने पड़ते हैं, उन्हें कतंग्य कहते हैं ! 
चतंव्य और अधिकार एक दूसरे पर आश्रित हैं । उन्हें एक ही सिक्के के दो पहलू समझता 
चाहिए। जिसे हम अपने दृष्टिकोण से अपना अधिकार मानते हैं, उसी को दूसरे व्यक्ति 
के दृष्टिकोण से देखने पर कततेव्य माना जाएगा। यदि हमे जीवन का अधिकार है तो 
हमारा यह कतंव्य भी है कि हम दूसरे व्यक्तियों की जान न लें । यदि हमें अपने घर्मं पर 
दृढ रहने का अधिकार है तो हमारा यह कतंव्य भी है कि हम दूसरे धर्म के प्नुयाधियों 
की धामिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। यदि हमें दूसरों की आलोचना करने का अधिकार 
है तो यह भी आवश्यक है कि दूसरों के द्वारा अपनी आलोचना सुनना और सहन करना 
भी हम अपना कतंव्य समभें। जिस समाज में मनुष्य अपने अधिकारों का उचित प्रयोग 
और करततंब्यों का सही ढंग से पालन करते हैं, वही समाज वास्तव मे सुखी और समुन्नत 
चयन सकता है। 

अधिकारों के स्वरूप ओर विकास के संबंध में भिन्‍न भिन्‍न सिद्धात प्रचलित हैं, 
जिनमें मुख्य ये है : प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, 
अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का उदारवादी सिद्धांत और अधिकारों का 
साक्‍्सेवादी सिद्धांत । के 
आकृतिक भधिकारों का सिद्धांत: इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति ने ही मनुष्य को 
अधिकार प्रदान किए हैं। अधिकार मानवस्वभाव के आवश्यक अंग हैं। अधिकारों को हमें 
स्वयसिद्ध सत्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए, जिनके लिए हमें किसी बाहरी 
की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक और राजनोतिक जीवन के प्रारंभ होने 
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ही मनुष्यों को प्रकृति की ओर से अधिकार प्राप्त थे। 
लाक ने अधिकारों के विपय में लिखा है कि समाज के संगठन के पूर्व जब मनुष्य 
प्राकृतिक अवस्था में था तब भी वह प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था। लाक 
पहले उदारवादी लेखक हैं जो प्राकतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। 
उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार है।! 
टठामस पेन ने भी प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन किया है। फ्रासीसी और 
अमरीकी क्रांतियों के विकास में प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने व्यापक प्रभाव डाला । 
रूसो ने कहा कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्रता का अधिकारी है कितु सम्यता क्षौर समाज 
उसे जंजीरों से जकड देते हैं। आधिक क्षेत्र मे प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन ऐडम स्मिय, 
रिकार्डो और अर्थशास्त्र के अन्य व्यकितिवादी लेखकों मे किया। इस प्रकार प्राकृतिक 
अधिकारों का सिद्धांत उदारवादी राजनीतिक परंपरा का अभिन्न अंग रहा है। 
आजकल प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को उचित नहीं भाना जाता। प्रकृति से 
भिन्‍न भिन्‍न लेखको के भिन्न भिन्‍न अभिप्राय होते हैं। कुछ लोग प्रकृति का अर्थ संपूर्ण 
जगत मानते हैं जिसमें चेतन और अचेतन तत्व शामिल हैं। कुछ उसे केवल जड़ पदार्षों 
का पर्यायवाची मानकर उसमें चेतन प्राणियों को शामिल नही करते। कुछ विचारकों का 
प्रकृति से तात्पयं मानवस्वभाव होता है; कुछ लोग प्राकृतिक का अर्थ ईश्वरीय या नैतिक 
मानते हैं। अन्य लोग प्राकृतिकता से मनुष्य की प्रारंभिक और अविकसित समाजपूर्व 
अवस्था का बोध कराते हैं। अतएव भिन्‍न भिन्‍न लेखकों ने प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से की है। न्‍ 
कुछ लोग इन्हें ईश्वरप्रदत्त श्रधिकार बताते हैं। ग्रीन और दूसरे आदर्शवादियों के 
अनुसार प्राकृतिक अधिकारों से तात्पयं नेतिक अधिकारों से है। लाक के अनुसार 
अधिकारों को प्राकृतिक इसलिए माना गया है क्योकि मनुष्य ने उन्हें राजनीतिक समाज 
की स्थापना के पूर्व अपने जातीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही प्राप्त कर लिया 
था। हाब्स के मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समाजपूर्व अवस्था मे व्यक्ति की शारीरिक 
और मानसिक शक्तितयां हैं। जर्मन दाशंनिक इमेनुअल कांट ने प्राकृतिक अधिकारों को 
मानवस्वभाव की मंतरंग आवश्यकता बताया है। डे 
प्राकृतिकता के अर्थ में स्पष्टता न होने से प्रातिक अधिकारों के सिद्धांत के समर्थकों 
मे भी मतभेद पाए जाते हैं। कुछ लेखक जैसे अरस्तू दासप्रधा को प्राकृतिक कहते हैं और 
अन्य लेखक इसी दासप्रथा को अप्राकृतिक बताकर उसकी आलोचना करते हैं। कुछ 
विचारक स्त्रियों और पुरुषों की समानता को अप्राकृतिक समभते हैं तो अन्य लोग उसे 
भ्राइतिक मानते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत संपत्ति को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार 
मानते हैं और दूसरे लोग इसे मनुष्यक्ृत विशेषाधिकार बताकर इसकी झालोचना 
करते हैं। कि /* 
इसके अतिरिक्त यदि हम किसी लेखक के प्राकृतिक अधिकारों की सूची पर विचार 
करें तो उसमें असंगति पाई जाएगी । उदाहरणाय्थ स्वतंत्रता और समानता दो प्राकृतिक 
अधिकार हैं और दोनों का ही क्षेत्र अमीमित है । लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम 
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व्यक्तियों को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं छो उच्छ रालता का वातावरण उत्पन्न द्वो जाएगा जिसके 
परिणामस्वरूप रामानता का अधिकार व्यर्थ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम समाज में 
समानता सामने फा प्रयान परेंगे तो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतियध लगाना भी 
आवश्यक हो जाएगा। अतएवं प्राकृतिश अधिकारों के मिद्ात में अधिकारों की व्याय- 
हारिकता पर फोई घ्यान नहीं दिया जाता । 
इस मिरदधांत में एक दोप यह भी है कि इसके अनुगार समाज और उसके संगठन को 

अधिकारों का विरोधी समझा जाता है। रूसो का विचार था कि मनुष्य अपने विकास 
थी प्रारंभिक अयवम्धा भे तो स्वतंत्र था लेकिन समाज यी स्थापना से उसकी प्राकृतिक स्व- 
तंत्रता नष्ट हो गई। रूसो का बिश्वास था कि सामाजिक संगठन और सम्यता के विकास 
से हमारा नागरिक जीवन पतन के गते मे गिरता चला गया। परंतु स्वयं रूसो ने बाद में 
स्वीकार किया कि यहू विचार ठीझ नही है। वास्तव में मनुप्य ने अपने अधिकारों की 
प्राप्ति राजनीतिक समाज में रहकर हो की है और उनकी सुरक्षा भी समाज के अंदर 
रहकर कानून के द्वारा ही हो सकती है। अराजकता के चातावरण में अधिकारों की 
प्राप्ति और सुरक्षा संभव नहीं है। 

अधिकारों का दंघानिक छि्दत $ इस शिद्धात के अनुसार अधिवारों पी उत्पत्ति वैघानिक 
व्यवस्था से हुई है । राज्य कानून बनाकर हमारे अधिकारों की सृष्टि करता है। न्यायालय 
हमारे अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। मनुष्य को प्रकृति से कोई अधिकार नही 
मिलते। अधिकारों की परिभाषा संविधान और कानूनों के द्वारा की जाती है। अधिकार 
अमीमित नहीं होते अपितु परिस्थितियों के अनुसार उनकी सीमा निर्धारित कर दी जाती 
है। जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार हम उस्ती सीमा तक प्राप्त कर सकते हैं 
जिस सीमा तक किसी राज्य के कानून ने उनको स्वीकार कर लिया है। यह सिद्धांत 
प्राकृतिक अधिकारों को विचारकों की कल्पना मात्र समभता है। बेंथम के अनुसार 
प्राकृतिक अधिकारों की कल्पना 'निरी मू्ंतापूर्ण' है । वोदा, हाब्स, बेंधम और आस्टिन 
वैधानिक अधिकारों के सिद्धात के समर्थक हैं । 

उपयुक्त सिद्धांत के आलोचक कहते हैं कि कानून फेवल अधिकारों को सुरक्षित 

रखता है, उनका सुजन नही करता | स्पेंसर का कथन है कि राज्य अधिकारों की रचना 
नहीं करता, वह समाज की परंपराओं द्वारा स्वीकृत क्षषिकारों की रक्षा करता है । 
अधिकारों का वास्तविक आधार जनमत और लोगों के नैतिक विचारों में खोजना 
चाहिएं। लास्की का विचार है कि अधिकारों का पालन स्वभाव और परंपरा पर निर्भर 
है न कि कानून की लिखित धारा पर। टी एच ग्रीन के अनुसार नैतिक दृष्टि से कानून 
का विरोध करना भी नागरिक का अधिकार हो सकता है| वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत 
में साई का अंश अवश्य है, लेकिन इस सिद्धात में अधिकारों के औपचारिक पहलू पर 
जरूरत से ज्यादा जोर दिया जाता है १ 

अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत: इस सिद्धात के अनुसार अधिकारों का घौरे धीरे 
विकास हुआ है। अधिकारों का स्रोत हमे किसी देश की ऐतिहासिक परंपराओं में देखना 
चाहिए। ऐडमंड वर्क का कथन है कि इंग्लेंड मे नागरिक के अधिकारी का 
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की राष्ट्रीय परंपराओं को समझता चाहिए। ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिवतेव मे 
अधिकारों के चरित्र में सी परिवर्तन हो जाता है। आ्रावीन यूनान के नगरयज्यों बौर 
रोम के साम्राज्य में दास रखना स्वतंत्र नागरिक का अधिकार समझा जाता है क्योकि 
चहां की परंपरा इस अधिकार को स्वीकार करती थी। वर्तमान काल में दास रखने की 
परंपरा समाप्त हो गई है। इसलिए किसी भी सम्य देश में दास रखना नागरिकों के 
अधिकार के अंतर्गत नहीं आता । ऐस( क्यों है ? इसलिए कि वर्तमान काल की ऐतिहासिक 
परिस्थितियां प्राचीन यूनात और रोम की परिस्थितियों से बिलकुल भिन्‍न है। 
इसी प्रकार पूजीवादी युग में असोमित संपत्ति का अर्जन और उसके द्वारा दूसरे 
मनुष्यों के भ्रम का शोपण संपरन नागरिक का अधिकार है। समाजवादी देशों में इतिहास 
का एक चरण आगे बढ़ जाने से व्यक्तिगत संपत्ति को अधिकार नहीं माना जाती 
अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत के ममुसार अधिकार चिरस्थाई नही है अपितु परि- 
स्थितियों के अनुसार बदलते रहते है । 
ऐतिहासिक सिद्धांत का एक दोप यह है कि परंपराओं को जब अधिकारों का आधार 
मान लिया जाता है तो प्रगति के विरोधी नई परिस्थितियों में नए अधिकारों का विरोध 
थह कहकर करते हैं कि ये अधिकार सर्वथा नवीन है और ऐतिहासिक परंपरा उन्हे 
स्वीकार नही करती । फ्रांसोसी और रूसी क्रातियो के मौके पर क्रातिविरोधी तत्वों ते 
परंपराओं और रूढियों के आधार पर ही नए राजनीतिक और आधिक अधिकारों की 
मांगों का विरोध किया था। परंतु वास्तव में मह ऐतिहासिक सिद्धांत का रूढिवादियों 
द्वारा दुरुपयोग है। ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल भावना परिवतंन की विरोधी नही अपितु 
समर्थक है पु 
अधिकारों का उदारचादी सिद्धांत: इस सिद्धांत का प्रतिपांदत पहले इंग्लेड के 
'उपयोगिताबादी वेखक वेंथम और जात स्टुअट मिल ने किया | इसका कथन है कि समाज 
में केवल वे अभिकार मान्य हो सकते हैं जो उस समाज के वहुसंख्यक सदस्यों के लिए 
लाभकर और उपथोगी हों । अधिकारों का उद्देश्य किसी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वार्यों का 
साधन करना नही है बल्कि अधिकतस व्यवितियों को अधिकतम सुस पहुंचाना है। वेंथर्म 
और जान स्टुअर्ट मिल के अनुसार उपयोगिता ही अधिकारों के निर्णय की कसौटी है 
लास्की के कथनानुसार भी लोककल्याण अधिकारों का आधार है। जिन परिस्थितियों 
के अभाव मे मनुष्य दी उन्नति इक जाती है, उन्हीं परिस्थितियों की उत्पन्त कश्ता भर 
सुरक्षित रखना अधिकारों का लक्ष्य है । 
- उपयोगितावादी सिद्धांत में एक कठिनाई यह है कि उपयोगिता की नापतोल नहीं 
हो सकती ओर बेंपम का 'अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख' ऐसा सिद्धांत नहीं है 
जिसकी स्पष्ट व्यास्यां की जा सके और जिसे ठीक ढंग से कार्यान्वित किया जा सके । 
उपयोगितावादी लेखक प्रायः वैयक्तिक स्वतंत्रता और विजी संपत्ति के अधिकारों की 
समयेन करते हैं और इन्हें समाज के बहुसंद्यक बे के लिए हितकर सममते हैं, जैसा 
जाते स्टूअर्द मिल ने स्वयं स्वीकार किया कि उपयोगितावाद और चैँयवितक स्वतनता मैं 
कोई ताकिक संगति नहीं है और दोनों में संघर्ष होने पर वे देयवितक स्वतंत्रता का 
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समर्थन करेंगे । किंतु जान स्टुअर्ट मिल और हेरोल्ड लास्की सामाजिक हित के लिए निजी 
संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहेंगे। 
अधिकारों के उदारवादी सिद्धात का समर्थन टी एच ग्रीन जैसे आदर्शवादी भी 
करते हैं। आद्शवादी लेखकों के अनुसार राज्य एक नैतिक संगठन है जिसका उद्देध्या 
नागरिकों के लिए नैतिक उन्नति की परिस्थितिया उत्पन्न करना है! हीगल के अनुसार 
व्यक्ति की उन्नति राज्य की उन्नति में शामिल है। अतएव व्यक्ति राज्य के विरुद्ध किसी 
प्रकार के अधिकारों का दावा नही कर सकता। काट और ग्रीन इस मत से सहमत 
नहीं हैं । 
भ्रीन के अनुसार अधिकार उन परिस्थितियों को कहते है जिनके द्वारा व्यक्तित्व का. 
विकास किया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने आद्शों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व 
की उन्नति करने का अवसर मिलना चाहिए। इन्हीं अवसरों और सुविधाओं की अधिकार 
कहा जाता है। आदशंवादियों के अनुसार अधिकारों का मुख्य उद्दे श्य व्यक्तियों का न॑ तिक' 
विकास है। इसलिए आदर्शवादी लेखक अधिकारों के साथ साथ कर्तंब्यों पर विशेष जोर 
देते हैं। 
बेधानिक सिद्धात को टी एच ग्रीन अपूर्ण मानते है। यह सिद्धात केवल ऐसे 
अधिकारों की चर्चा करता है जिन्हें अब तक राज्य और कानून के द्वारा स्वीकार करः 
लिया गया है। किंतु आदश्शंवादी ऐसे नए अधिकारी की भी माग करता है जिन्हें स्वीकार' 
करने की आवश्यकता है और जिन पर भविष्य मे नागरिकों की नैतिक प्रगति निर्भर है। 
वास्तव में आदर्शवादी सिद्धात भी दोपषरहित नहों है। हमारे में तिक अधिकार क्या 
है ? अधिकारों को निश्चित करने का सही मापदंड क्‍या है ? व्यक्तित्व की परिभाषा 
क्या है ? थे सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पर प्राद्शवादी लेखकों के मतों में भी एकता नहीं है। 
क्या व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नैतिक है ? क्‍या शिक्षा या संपत्ति के आधार परः 
मताधिकार को सीमित करना अनेतिक है ? इन प्रइनों का उत्तर लेखक व्यक्तिगता 
घारणाओं के अनुसार देते है। अरस्तू दासप्रथा को, हीगल निरंकुश शासन को और टी 
एच ग्रीन निजी संपत्ति के अधिकार को नैतिक समझते थे। हेरील्ड लास्की भी अधिकारों 
की आदर्शवादी व्याख्या करते है किंतु वे निजी संपत्ति के अधिकार, निरंकुश शासन और 
दासप्रथा को अनैतिक मानते है।* 
भ्रधिकारों का सावसंवादी सिद्धांत : इस सिद्धात का प्रतिपादन काले माक्स, एंटगेस और 
लेनिन ने किया है। उनके अनुसार किसी समाज में अधिकारों का स्वरूप और चरित्र 
उस समाज की आ्िक व्यवस्था पर तिभर है। समाज वर्गों में विभाजित रहता है। 
जिस समाज मे जिन वर्गों का प्रमुत्व होता है वास्तव में वे वर्ग ही अधिकारों का उपभोग 
करते हैं। दासप्रथा पर क्लाघारित आधिक व्यवस्था जिस समाज में पाई जाती है वहाँ 
सारे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार कैवल मालिक वर्ग को दिए जाते है । इसी 
प्रकार सामंतवादी समाज में अधिकारों का वास्तविक उपभोग सिर्फ सामंत बर्ग करता है। 
पूंजीवादी सभाज मे पूंजीपतियों के विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए माति' 
भाति के भ्रयत्त किए जाते है। इंग्लेंड जैसे अपेक्षाकृत प्रगतिशील पूंजीवादी प्रजातंत्र मेः 
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भी वयस्क मताधिकार का सबसे पहला श्रयोग 929 के आम चुनाव में ही किया जा 
सका। पूजीवादी प्रजातंत्रों मे मजदूरों को उतके राजनीतिक ' अधिकारों से वंचित रखने 
का प्रयत्न बहुत वर्षो तक किया गया । पूजीवादी समाज मे उत्पादन के साधनों में निजी 
संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है और पूजीपतियों को असीमित पूजी जमा 
करने की स्वतत्नता होती है । ई् 
समाजवादी क्राति के बाद पूजीपतियों, जमीदारों और दूसरे शोषक वर्गों की निजी 
सपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है या उसे सहकारी स्वामित्व में ले लिया जाता 
है। उत्पादन के साधनो में निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। 
शोपक वर्गों के सदस्यों को राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है क्योदि 
थे इन अधिकारों का उपयोग समाजवादी क्राति को उलटने के लिए करते हैं। अतरव 
अधिकारो के चरित्र को समझने के लिए उस देश और काल की आधिक व्यवस्था पर 
ध्यान देना अत्यंत भ्रावश्यक है । 
माक्संवादी सिद्धांत अधिकारों के भौतिक पहलू पर विचार करता है। भौतिक आधार 
की अवहेलना करने पर किसी देश की अधिकारप्रणाली का अध्ययन ठीक तरह से नहीं 
हो सकता । भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं के अंतर को समझ लेने पर ही यह समझ 
में भा सकता है कि चीन मे काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मास्यता देकर 
कार्यान्वित क्यों कर दिया गया और भारत में इसे मूल अधिकार का दरजा त देवर 
निदेशक सिद्धात का दरजा क्यों दिया गया और इसे व्यवहार में कार्यान्वित क्यों नहीं 
किया जा सका ? भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित पूंजीवादी व्यवस्था है जो 
नागरिकों को रोजगार देने मे सफल नहीं हो सकती। चीन की अर्थव्यवस्था अपेक्षाहति 
हम समाजवादी व्यवस्था है जो नागरिकों को रोजगार देने में पूर्ण रूप से 
सफल है। | 
उदारवादी विचारक मनुध्यो के वैयक्तिक अधिकारों पर विशेष जोर देते हैं। वे 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजी संपत्ति के अधिकारों को प्राथमिकता देते है। इसकें 
विपरीत माक्संवादी लेखक समाज के सामूहिक अधिकारों को प्रायेमिकता देते हैं और 
आधिक समानता और सामाजिक न्याय के अधिकारों का दृढता से समर्थन करते हैं। 
माव्सवादियों का कथन है कि जिन अधिकारो को अन्य लेखकों ने प्राकृतिक मां 
नैतिक अधिकार माना है, या जिन्हें ऐतिहासिक परंपरा या कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त 
है, या जिन्हें उदा रवादी उपयोगिता या व्यक्तित्व के विकास के आधार पर स्वीकार करत 
है, वे अधिकार वास्तव में उस समय की भौतिक परिस्थितियों और उनके द्वारा निर्धारित 
बर्गसंबंधों पर अवलबित होते हैं। अरस्तू ने स्वामी वर्ग के दास रखने के अधिकार की 
घ्िद्ध करने के लिए इतिहास के उदाहरणों, प्राकृतिक नियमों, नैतिक आदर्शों और #- 
लित कानूनों को घरण ली थी, परंतु वास्तव मे इसके पीछे दासता पर माघारित अर्णः 
व्यवस्था और उसमें निहित स्वामी वर्ग के आशिक स्वार्थ छिपे हुए थे। 
निजी स॑पत्ति को हाब्स ने कानूनी अधिकार माना, लाक ने उसे प्राकृतिक अधिकार 
बताया, वर्क ने उसे ऐतिहासिक परंपरा के आधार पर स्वीकार किया, बेंयम ने 
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उपयोगिता के आधार पर मान्यता दी और टी एच ग्रीन ने उसे व्यक्तित्व के विकास 
के लिए नैतिक रूप से आवश्यक समभा | माक्‍से के अनुसार तिजी संपत्ति का अधिकार 
पूजीवादी अर्थव्यवस्था और उसमे निहित बर्गंसबंधों कै लिए एक अनिवार्य शर्त हैं। केवल 
समाजवादी अर्थव्यवस्था में जब एक वर्य के द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण को समाप्त कर 
दिया जाए, तभी निजी संपत्ति के अधिकार का अंत किया जा सकता है। 


अधिकारों का वर्गीकरण 


उदारबादी लेखक अधिकारों को दो वर्गों मे वाठते हैं : नागरिक अधिकार श्रौर 
राजनीतिक अधिकार । नागरिक अधिकारों में जीवनरक्षा का अधिकार, विचार और 
भाषण की स्वतंत्रता, धामिक विश्वास की आजादी, कानून के सामने समानता, 
न्याय पाने का अधिकार और निजी संपत्ति रखने का अधिकार शामिल है। राज- 
नीतिक अधिकारो से उनका तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके द्वारा नागरिक अपने 
देश की राजनीति और शासन मे भाग लेते हैं । चुनाव मे वोट देने का अधिकार, उम्मीद- 
बार होने का अधिकार, योग्यता के अनुसार पद पाने का अधिकार आदि राजनीतिक 
अधिकारो के उदाहरण है। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। अतएवं अब सभी देशों मे 
उपयुक्त अधिकारी को मान्यता दे दी गई है। लिखित संविधान इन्हे जनता के मूल 
अधिकारो के रूप मे स्वीकार करते हैं और न्यायालय उन्हे संरक्षण प्रदान करते हैं। 
माकसं वादियों के अनुसार उपर्युक्त अधिकार उदारवादी ओर व्यक्तिवादी विचारधारा 

के अधिकार हैँ। समाजवादी समाज मे नागरिको को सामूहिक रूप से सामाजिक-आशिक 
अधिकार भी दिए जाते हैं। इनमे मुख्य काम पाने का अधिकार, बेकारी, बीमारी या 
वृद्धावस्था में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार, न्यूनतम वेतन का अधिकार, शिक्षा 
'पाने का अधिकार, सामाजिक और आशिक न्याय पाने का अधिकार, सामाजिक समानता 
का अधिकार आदि शामिल हैं। भारत के संविधान भे सामाजिक-आरथिक अधिकारो को 
निदेशक सिद्धांतो के रूप मे स्वीकार किया गया है जिन्हें कार्यान्वित करना या न करना 
सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इसके विपरीत उदारवादी-व्यक्तिवादी अधिकारों को 
मूल अधिकारो के अध्याय में शामिल किया गया है जिनका संरक्षण हमारे देश के न्‍्याया- 
लय करते है। 

जीवन का भ्रधिकार : यह आश्चयं की बात है कि जीवन का अधिकार भी पूर्ण रूप से 
केवल आधुनिक युग मे स्वीकार किया गया है। प्राचीन काल में कुटुब के सम्मुख व्यक्ति 
की कोई महत्ता नही थी। स्पार्टा मे दुबंल वालकों को मार दिया जाता था। कुछ स्थानों 
में लड़कियों को मार डालने की प्रथा प्रचलित थी। यूरोप के पादरी कुमारी स्त्री की 
जादूगरनी दताकर आग में जला देते थे। भारत मे अठारहवी सदी तक विधवा स्त्री 
को सती के रूप में जलाया जाता था! मुलामों को मार डालने पर कानून मालिको को 
कोई दंड नही देता था। हमे याद रखना चाहिए कि ग्रुलामी की प्रथा अमरीका 
में उन्‍्तीसवी सदी के उत्तराध तक कायम थी! अफ्रीका में दासों के ध्यापार मेल 7 
'नीग्रो दासों को जान से मार दिया गया। यूरोपीय प्रवासियों ने अमरोका मे 


हु, 
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वहां की आदिम जातियों का ऋरतापूर्वक संहार कर डाला ! 
परंतु अब परिस्थिति बदल गई है और जीवन की सुरक्षा के अधिकार को सभी सम्य 
देशों की वैधानिक व्यवस्था मे स्थान मिल गया है। इस अधिकार का यह भर्य॑ हैकि 
प्रत्येक नागरिक के जीवन की राज्य की ओर से रक्षा होनी चाहिए। राज्य प्रत्येक नागरिक 
के जीवन को समान महत्व प्रदान करेगा । हमारे लिए आज जीवित रहना एक सामाजिक 
कर्तव्य भी माना जाता है। आत्महत्या करना कानून द्वारा दंडनीय होता है। इसी प्रकार 
हमारा यह फतेंव्य है कि दूसरों के जीवित रहने के अधिकार का सम्मान करें। इसीलिए 
जो व्यक्ति हत्या का अपराधी है, वह स्वयं भी जीवित रहने के अधिकार को खो देता है। 
आजकल कुछ समाज सुघारक मृत्युदंड का नागरिक आदर्शों के नाम पर विरोध 
करते हैं। उनका विचार है कि मनुष्य जब किसी व्यक्ति की जान लेता है तो वह ऐसा 
क्षणिक आवेश में करता है। मृत्युदंड की प्रथा के कारण अपराधी को आत्मसुघार का 
अवसर नही मिलता। मृत्युदंड के समर्थक इस युक्तित को ठीक नहीं समभते॥ उनकी 
विचार है कि मृत्युदंड की समाप्ति से समाज के निदृष्ठ तत्वों को हत्या करने का बेढावा' 
मिल जाएगा और दातिप्रिय नागरिकों का जीवन और भी अधिक खतरे में पड़ जाएगा। 
इसलिए ह॒त्यारों के आत्मसुधार के लिए संपूर्ण समाज की शांति को खतरे में डालता 
अनुचित है। ; 
आत्मरक्षा का अधिकार जीवन के अधिकार मे ही शामिल है। स्वतंत्र देशों मे आत्म- 
रक्षा के लिए हथियार रखने का अधिकार भी होता है। औपनिवेशिक देशों मे साम्राण्य- 
वादी झासक जनता को हथियार देने से डरते है। इसीलिए ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों 
को हथियार रखने का अधिकार नही था अथवा उस पर कडा नियंत्रण था। , 
टी एच ग्रीन ने आत्मरक्षा और जीवन के अधिकार की चर्चा करते हुए बताया है कि 
आत्मरक्षा के आधार पर ही युद्ध की बवरता की न्‍्यायसंगत माना जा सकता है। जिताः 
लडाइयों का उद्देश्य आक्रमण द्वारा साअ्राज्यविस्तार करना हो उन्हें न्यायसंग्रत नहीं 
माना जा सकता | ग्रीन के अनुसार युद्धों में जो हिसा होती है वह मनुष्य के जीवनसंबंधी 
अधिकार का उल्लंघन है। हीगल के इस मत से कि युद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए आवश्यक 
है, ग्रीन बिलकुल सहमत नही हैं। हे 
संतान उत्पन्न करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार से संबंधित है॥ प्रत्येक 
मनुष्य की इच्छा होती हैं कि वह विवाह करे और संतान द्वारा अपना वेश चला सके। 
समाज व्यक्ति के इस अधिकार को स्वीकार करता है परंतु असौमित रूप से नही। कोढियों, 
पागलों या खतरनाक दीमारियों से ग्रस्त लोगो के इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाता 
उचित है । जहा मागरिक को स्वतंत्र रूप से पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार है 
वहां उसका यह कतंव्य भी है कि अधिक बच्चे पैदा कर समाज पर व्यर्थ का भारवे 
बढ़ाए । जितना बडा उसका परिवार हो, उसके लिए वह भरण-पोषण और शिक्षण की 
व्यवस्था भी कर सके । 
लोककल्याणकारी या समाजवादी देशो मे राज्य के द्वारा बालकों के पालन-पोष्ण 
और उनकी समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है । प्रत्येक बालक का यह अधिकार 


अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति और न्याय 8! 


है कि समाज उसके पालन-पोषण और शिक्षण का उचित प्रवंध करे जिससे आगे चलकर 
बह योग्य तागरिक घन सके। अगर परिवार के द्वारा बालक की ये आवश्यकताएं पूरी न 
हो सकें तो राज्य का यह कतेव्य है कि वह बालकों की इन न्यूनतम आवश्यकताओं को 
पूरा करे । बालक राष्ट्रीय निधि है और उन्ही पर समाज की उन्नति भविष्य मे निर्भर है। 
जोबिका का पझ्धिकार : वर्तेमान युग में जीवन के अधिकार के आधिक पक्ष की विशेष 
चर्चा होने लगी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अधिकार के साथ ही जीविका का अधि- 
कार भी होता चाहिए। जीविका पर ही जीवन अवलंबित है। भारत में ही अनेक युवक 
प्रतिवर्ष, जीविका के अभाव में आत्महत्या कर लेते है। जीविका के अभाव में बहुत से 
लोग और उनके परिवारों के सदस्य भूख और बीमारी के शिकार बन जाते है। इसलिए 
इस बात पर कोई विवाद नही हो सकता कि समाज द्वारा प्रत्येक नागरिक को कोई उप- 
योगी कार्य अवश्य मिलना चाहिए। अपने कार्य के लिए उसे न्यूनतम वेतन की गारंटी भी 
मिल जानी चाहिएं। यदि समाज उसे कोई रोजगार न दे सके तो उसके बेकार रहने के 
समय तक बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। 
समाजवादी देझ्ञों में राज्य की यह जिम्मेदारी होती है कि वह प्रत्येक नागरिक को 
रोजगार दे ओर उसका न्यूनतम वेतन निर्धारित करे। राज्य का यह भी करतंव्य है कि वह 
प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध रोजगार के लिए प्रशिक्षण का प्रबंध करे और उपयोगी 
नागरिक बनाने के लिए न्यूनतम शिक्षा का प्रवंध करे। राज्य जिस नागरिक को काम न 
दे सके, उसे बेकारी के समय में जरूरी आथिक सहायता दे । 
सोवियत रूस या जनवादी चीन में जीवन के अधिकार का केवल यह तात्पय नही 
होता कि राज्य कानून के जरिए समाज मे शांति और व्यवस्था रखे जिससे नागरिकों का 
जीवन सुरक्षित रहे | वहां जीवन के अधिकार का तात्पयं है कि प्रत्येक नागरिक को वे 
सभी सुविधाएं मिलें जिनको प्राप्त करके वह अपने जीवन को संतुष्ट, सुखमय और 
सुसंस्कृत वना सके । इसीलिए साम्यवादी देझों में राज्य की ओर से नागरिकों की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, रोजगार के लिए प्रशिक्षण, जीविका और न्यूनतम वेतन का प्रबंध किया जाता 
है। परंतु जब राज्य नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार और सुविधाएं देता है तो 
उनका भी यह कतेव्य हो जाता है कि वे ईमानदारी से परिश्रम करके समाज की सामूहिक 
उन्नति में समुचित योग दें । 
स्वतंत्रता का अधिकार : स्वतंत्रता के नाम पर इतिहास में बड़े से बड़े वलिदान हुए हैं। 
खून की नदियां वहाई गई हैं और रोमांचकारी क्रांतिया हुई हैं। कभी कभी स्वतंत्रता के 
नाम पर घ॒णित काम भी हुए हैं । संसार मे स्वतंत्रता की भावना के अतिरिक्त बहुत कम 
ऐसे आदझे हैं जिन्होंने मनुष्य को इतना अधिक श्रभावित किया हो । 
अव प्रश्न उठता है कि राजनीतिविज्ञान मे स्वतंत्रता का क्‍या अर्थ है, कुछ लोग 
स्वतंत्रता का अभिप्राय सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाना समभते है। इस प्रकार की 
स्वतंत्रता वास्तविक अर्थ मे स्वतंत्रता नही उच्छु खलता कहलाएंगी। स्वतंत्रता का अर्थ 
बंधनहोनता नहीं है । इस प्रकार की वंधनहीन स्वतंत्रता; केवल अराजकता के वातावरण 
में प्राप्त हो सकती है । फिर भी कुछ व्यक्तिवादी लेखक स्वतंत्रता की परिभाषा बंधनों से 
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आजादी के रूप में करते हैं। वह स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा है। 
स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा के अनुसार इसे व्यक्तित्व के विकास का अवसर 
माना जाता है। नागरिकों को अपनी भौतिक और नैतिक उन्नति करने का पूर्ण बदसर 
मिलना चाहिए। यह अवसर तभी मिल सकता है जब समाज कुछ नियम बनाकर एक 
व्यक्ति के जीवन में दूसरे व्यक्ति द्वारा अनुचित हस्तक्षेप न होने दे । अतएव स्वर्तन्रता की 
रक्षा के लिए राज्य को कुछ नियम वनाने पड़ेंगे जिनका पालन करना नागरिकों के तिए 
अनिवार्य होगा। हु हु 
इन मियमो के द्वारा अत्पेक व्यक्ति की इच्छाओं पर कुछ प्रतिवंध भी अवश्य सर्गेंगे। 
दूसरे शब्दो मे, स्वतंत्रता की रक्षा के तिमित्त सामाजिक बंधनों की आवश्यकता पढ्ती 
है। इसलिए इन सामाजिक बंधनों को स्वतंत्रता में बाधक न मातकर सहायके सममता 
चाहिए। परंतु इसका यह अर्थ नही कि सभी सामाजिक बंधन स्वतंत्रता के सहायके हैं। 
अनेक प्रकार के सामाजिक बंधन स्वतंत्रता के मार्ग में वाधक भी सिद्ध हो सकते हैं। 
प्राकृतिक स्वार्तत्रता : कुछ लोगों का कथन है कि मनुष्य प्रकृति की और से स्वतंत्र हैं। 
प्रकृति ने तो मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है कितु समाज ने उसे परतंत्र -कर रखा है! यह 
विचार आतिमूलक है। प्राकृतिक अवस्था मे बलवान मनुष्य दुरबंल मनुष्यों को सतायां 
करते थे और इस प्रकार की कोई शक्ति न थी जो दुबंल लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करें 
सके | जब लोगों की जिंदगी ही सुरक्षित नहीं थी, तो उनकी आजादी की रक्षावरित 
अ्रकार हो सकती थी ? अतएव वास्तविक स्वतंत्र ता समाज मे ही प्राप्त हो सकती है। 
स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। कानून समाज में ये 
द्वारा बनाए जाते है।अतएवं राज्य ही कानून द्वारा स्वतंत्रता'की रक्षा करता है। 
इसलिए प्राकृतिक स्वतंत्रता केवल आदर्शवादी कल्पना है। रूसो, जो प्रारंभ मे प्राकृतिक 
स्वतत्रता की बात करते थे, अंत में इसी निष्कर्प पर पहुंचे कि स्वतंत्रता वास्तव र्ग 
समाज की देन है ! टी एच ग्रोन का विचार है कि प्राकृतिक अवस्था में मद्रुप्य अपनी 
सहज इच्छाओं और प्रेरणाओं का दास था। हु 
समाज के बनने के उपरांत ही मनुष्य ने विवेक और तक॑ की सहायता से इन सहर्ज 
इच्छाओं और प्रेरणाओं को वश में करना सीखा । मनुष्य अपनी भौतिक, मानसिक और 
नैतिक शक्तियों का विकास समाज में ही कर सकता है । यदि स्वतंत्रता का मैं 
व्यक्तित्व का विकास ही है तो उसका उपयोग समाज मैं रहकर ही प्तभव है! प्राकृतिक 
स्वतंत्रता के समर्थक लाक भी स्वीकार करते हैं कि राजनीतिक समाज की स्थापना के 
याद स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व सरकार और कानून पर होता है। 
नागरिक स्वतंत्रता : अतएब राजनीतिविज्ञान मे हम प्राकृतिक स्वतंत्रता को नही अपितु 
नागरिक स्वतंत्रता (सिविल लिवर्टी) को महत्व देते हैं। राज्य प्रत्येक नागरिक को अपने 
व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ सुविधाएं देता है। वह उन्हें विचार, भाषण कौर 
प्रकाशन की स्वतंत्रता देता है। जिस समाज में नागरिकों को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने, 
बोलने और लिखने की स्वतंत्रता नही होती, वह समाज कभी उन्नति नही कर सकता | 
इसी प्रकार नागरिकों को इच्छानुसार घूमने-फिरते की और निवास की स्वतंत्रता 
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होनी चाहिए। संघ बनाकर कार्य करने की आजादी भी नागरिक स्वतंत्रता का आवश्यक 
अंग है। धामिक और सास्कृतिक स्वतंत्रता भी नागरिक स्वतंत्रता मे सम्मिलित है। 
प्रत्येक नागरिक को अपने विश्वास के अनुसार धर्मपालन की सुविधा होनी चाहिए। 
इतिहास को देखने से पता चलता हैं कि नागरिक स्वतंत्रता का विकास धीरे धीरे 
हुआ है। निरंकुश शासन के गंतर्गंत नागरिकों को विचार, भाषण और प्रकाशन की 
स्वतंत्रता मिलना असंभव था। वैधानिक और लोकतंत्रात्मक शासन के विकास के 
पश्चात ही लोगों को नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी है। 
नागरिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पक्ष अल्पसंख्यकों की सास्क्ृतिक स्वतंत्रता भी 
है| अल्पसंख्यकों की भाषा, वेशभूषा, रीति-रिवाजों और धामिक विश्वासों में राज्य की 
ओर से अनुचित हस्तक्षेप नही होना चाहिए । परंतु इसका यह अथ्थं नही है कि राज्य धर्म 
या संस्कृति के नाम पर तकंहीन और अन्यायपूर्ण रूढियो था परंपराओं में कोई सुधार 
नहीं कर सकता । ' 
उदारवादी लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता राजनीतिक प्रणाली का अनिवायें अंग 
मानी जाती है । नागरिक स्वतंत्रता का एक लक्ष्य यह भी है कि नागरिक अपने 
दृष्टिकोण के अनुसार सरकार को नीतियों की आलोचना कर सके | समाचार पत्रों के 
द्वारा नागरिक न केवल सरकार की नीतियों पर बल्कि किसी भी राष्ट्रीय समस्या पर 
अपने विचार निर्भीक रूप से प्रकट कर सकते है । न्यायालय नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा 
में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। 
अ्रायिक स्वतंत्रता : आधिक स्वतंत्रता का लोग भिन्‍ने भिन्‍न अर्थ करते हैं। ऐडम स्मिथ 
का मते था कि आशिक स्वतंत्रता का अभिप्राय निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता से है। जिस 
प्रंकार नागरिक स्वतंत्रा का उद्देश्य सामंतों की सामाजिक शक्ति को समाप्त करना था, 
उसी प्रकार आर्थिक स्वतंत्रवा का उद्दे श्य मध्यवर्गीय उद्योगों और व्यापार पर लगे हुए 
सांमंतवादी प्रतिबंधों को भिटदाना था। ऐडम स्मिथ का विचार था कि विभिन्‍न राष्ट्रों 
की आध्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत पूजी को कार्य करने की पूर्ण 
सुविधा हो; राज्य अनावश्यक करों के द्वारा पूजी के मुनाफों को कम न करे क्योकि इससे 
उद्योगों के विकास में बाधा पहुंचती है, आयात और निर्यात पर भारी करों का वोक न 
लादा जाए; और राज्य पूजीपति और मजदूरों के संबंधों का मजदूरों के हित में किसी 
प्रकार का नियंत्रण न करे । आशिक स्वतेंत्रता की यह प्रारंभिक उदारवादी और व्यक्ति- 
बादी परिभाषा है ७४ 
आंरथिक स्वतंत्रता की उपर्युक्त परिभाषा से हेरोल्ड लास्की सहमत नहीं हैं। उनका 
कथन है कि निजी व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ केवल पूंजीपतियों की स्वतंत्रता है, 
जिसका आवश्यक परिणाम बहुसंख्यक श्रमिकों की आधिक पराधोनता है। पूजीवादी 
व्यवस्था में मजदूर पूर्ण रूप से पूंजीपतियो के आश्रित और पराधीन होकर रहते हैँ। कार्ल 
, माव्से का कथन है कि आध्िक स्वतंत्रता का बास्तविक अर्थ मजदूरों की स्वतंत्रता होना 
चाहिए जो केवल समाजवाद द्वारा प्राप्त हो सकती है। 
पूजीवादी व्यवस्था मे मजदूर नकेवल आथिक खूप से पराधीन होता है अपितु 


के 
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धनाभाव के कारण वह अपनी वागरिक स्वतंत्रता का भी रमुचित उपयोग नहींकर 
राकता । समाचार पत्नो का राचालन और स्वामित्व पूजीपतियों के ह्वाथ में होने से मि 
समाचारों और विचाये को जनता के सम्मुस रसा जाता है, ये मजदूर वर्ग के ट्वोंका 
सही प्रतिनिधित्व नही करते । घर्म-स गठमो पर घनवान व्यक्तियों के अनुचित प्रभावदे 
कारण धर्म का उपयोग पूजीवादी प्लोपण की प्रणाली का औचित्य शिंद्ध करने के तिए 
किया जाता है। इसीलिए मारकावादियों का विचार है कि मजदूरों की आधिक सवततता 
के लिए महू आवश्यक है कि पूजीवादी झोषण की श्रणाली को समाप्त किया जाएं। 
राजनोतिक स्वतंत्रता: लोकतंत्र के विकास के साथ साथ राजनीतिक स्वतंत्रता वा 
विकास हुआ है। निरंकुश राजतत्र या अधिनायकतंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के तिए 
कोई स्थान नही है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अमिप्राय यह है कि वागरिकों को देश के 
शासनप्रवंध में भाग लेने का अवधर मिलता चाहिएं। शासनप्रवंध में भाग लेते का 
अधिकार केवल लोकतंत्रात्मक राजनीतिक प्रणाली में दिया जाता है। राजनीतिक 
स्वतश्नता का एक पहलू वैधानिक स्वतत्नता भी है। राज्य को कानून द्वारा व्यक्ति को 
स्वप्तत्रता स्वीकार करनी पडती है। वैयवितक स्वतंत्रता की रक्षा का दायित्व स्थायी" 
लगो पर होता है। किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग साबित किए सरकार बंदी नहीं 
बना सकती और न उसकी स्वतंत्रता पर किसी अन्य प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है। 
लोकतंत्रात्मक राजनीतिक प्रणाली मे प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक संघों और 
राजनीतिक दलो के निर्माण की और उनमे कार्य करने की आजादी होती है। उसे केंद्रीय 
सरकार और संसद के सदस्यों एव प्रादेशिक और स्थानीय सरकारों और विधानसभाजं 
के सदस्यों के निर्वाचनो मे मतदान देने का भ्रधिकार होता है और निर्धारित योग्यताओं 
के आधार पर वह किसी भी निर्वाचित पद के लिए उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ सकती 
है | योग्यता और गुणों के आधार पर प्रत्येक नागरिक ऊचे से ऊंचे सरकारी पद पर नियुक्त 
किया जा सकता है। जाति, वंश, वर्ण, वर्ग, संप्रदाय या लिग के आधार पर राजनीतिक 
स्वतंत्रता को सीमित करना लोकतत्र के युग में अनुचित समझा जाता है। 
प्राचीन यूवान के नगरराज्यो भे राजनीतिक स्वतंत्रता केवल स्वामी वर्ग को मित्ती 
हुई थी । उन्‍नीसवी सदी तक इंग्लेंड मे प्रतिनिधिशासन झौर मताधिकार को भूमि और 
संपत्ति के आधार पर सीमित कर दिया गया था। अभी कुछ वर्ष पहले तक बहुत से सभ्य 
देशों में स्त्रियों को राजनीतिक स्वतत्ता के योग्य वही समझा जाता था। साम्राज्यवादी 
शाप्षक अपने उपनिवेशों के निवासियों को राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए अयोग्य समरभते 
थे। फासिस्ट और नाजी शासनप्रणालियों मे राजनीतिक स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं 
दिया जाता | दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक स्वतंत्रता को नस्‍ल के आधार पर सीमित 
कर दिया गया है। एशिया, अफीका ओर लैटिन अमरीका के अनेक देझ्षों मे आज सैनिक 
अधिनायकतंत्र स्थापित है। वहाँ की जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया 
गया है । 
साम्यवादी देशो मे राजनीतिक स्वतत्रता का रूप भिन्‍न होता है । एक ही राजनीतिक 
दल के माध्यम से जनता के शोषित वर्ग राजनीतिक प्रणाली में भाग लैते है। शौपक वर्गों 
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को राजनीतिक स्वतंत्रता से वचित कर दिया जाता है। सिडनी ओर वीट्रिस वेब का 
विचार है कि सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देझ्षों में मजदुरवर्ग और अन्य झोपित 
वर्गों को राजनीति और प्रशासन मे योगदान देने का व्यापक अवसर मिलता है। एक वर्ग 
द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का अत हो जाने के कारण समाजवादी समाज में अनेक राज- 
नीतिक दलों की जरूरत महसूस नही की जाती | 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता : आधुनिक युग से पहले लोगों मे राष्ट्रीयता की भावना का कोई स्पष्ट 
और मूर्त रूप नही था। परतु फिर भी कबीले, जाति और समूह की रक्षा की भावना का 
उदय बहुत पहले हो गया था । मब्ययुग मे राष्ट्रीयता की भावना सामतवादी संघधर्षों के 
कारण विकसित न हो सकी । प्राय: एक राष्ट्रीयता के लोग विभिन्‍न राजनीतिक इकाइयों 
में बंटे रहते थे, या एक ही साम्राज्य के अंतर्गत अनेक जातियों के लोगो की मिल-जुलकर 
रहना पड़ता था। 
लोकतंत्र के विकास के साथ साथ राष्ट्रीयता का बिकास हुआ और राजनीतिक 
स्वतंत्रता की माग के साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग भी उठाई गई। राष्ट्रीयता के 
आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए भयंकर युद्ध लडे गए और हिसात्मक क्रातियां 
हुईं। इस प्रकार राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आदोलन धीरे धीरे सारे संसार मे फैल गया। 
एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्रों ने पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध करके राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता प्राप्त की । 
राष्ट्रीय स्वाधीनता एक प्रकार से सभी अन्य स्वतंत्रताओं की जनदी है । नागरिक और 
राजनीतिक स्वतंत्रताएं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के उपरांत ही प्राप्त हो भकती हैं। विदेशी 
शासक कभी भी शासित प्रजा की राजनीतिक और सागरिक स्वर्तत्रताओं को स्वीकार 
नही कर सकते । आशिक क्षेत्र मे विदेशी साम्राज्यवादियों का उद्देश्य जनता का शीपण 
करना ही होता है। अतएव राष्ट्रीय स्वतत्नता के बिना उपतिवेशों को आथिक शोषण से 
मुक्ति और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नही हो सकती । लोकमान्य त्तिलक ने ठीक ही कहा 
था कि स्वतंत्रता प्रत्येक राष्ट्र का जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत ने राष्ट्रीय स्वतंभ्ता 
अभी कुछ वर्ष पहले लंबी पराधीनता के पश्चात्त प्राप्त की है। अतएवं हम भारतवासी 
राष्ट्रीय स्वतंत्रता का महत्व भलीभाति समझ सकते हैं। 
समानता का झधिकार : स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को कुछ व्यक्तिवादी 
लेखक परस्परविरोधी मानते हैं। उनका कथन है कि समानता का अधिकार देते से स्व- 
तंत्रता नप्ठ हो जाती है। मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और नैत्तिक शक्तियां समान 
नही होती हैं ! कुछ लोग अधिक चतुर, परिश्रमी और बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग साहसी 
और उद्यमी होते हैं तो कुछ कायर और काम से जी चुराने वाले होते है । श्रतएवं जीवन- 
संग्राम में कुछ लोग दूसरों की तुलना मे अधिक उन्नति कर लेते हैं। जी लोग परिश्रमी, 
साहसी और चतुर होते हैं, वे ही धनवान और सुखी रहते हैं। जो लोग आलमी, डरपोक 
और मूर्ख होते हैं। वे निर्धन और दुखी रहकर जीवन विताते हैं ! 
अतः उदारबादियों के अनुसार समाज में विषमताएं होना स्वाभाविक, न्यायसंगत 
ओर आवश्यक हैं। यदि राज्य की ओर से सबको समान करने की कोशिश की जाए और 
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धनवानों की संपत्ति की लेकर सभी नागरिकों में वरावर बराबर बांट भी दी जाए, दो मी 
कुछ समय बाद हम देसंगे कि मितब्ययी और अध्यवसायी लोग अपने घन का उचित उप- 
योग कर फिर से धनवान बन जाएंगे और मूर्ख और आलसी व्यक्ति अपना सारापद 
गंवाकर फिर दरिद्व हो जाएंगे। इस प्रकार की उक्तियों द्वारा यह सिद्ध करते का प्रन्‍ल 
किया जाता है कि समानता के अधिकार की चर्चा करना बिल्कुल निरपेंक है, व्योहि उसे 
कार्यान्वित करना संभव नही है । इसके अतिरिक्त इन्ही उक्तियों के प्राधार पर यह भें 
कहा जाता है कि समानता का अर्थ नागरिकों की स्वाभाविक प्रगति और स्वतंत्र विश 
वर प्रतिबंध लगाना है। दो 

समाजवादी देशों की अर्थव्यवस्था के संचालन ने सिद्ध कर दिया है कि उपर्युवत दीन 
निष्कर्ष आतिमूलक हैं। ये पूजीवादी व्यवस्था में निहित आधिक विपमताओं को जारी 
रखने के लिए दी जाने वाली सचर दलीलें है । समानता के अधिकार का अ्थें अवसर बोर 
प्रतिष्ठा की समानता है। समानता के समर्थक यह नही कहते कि मनुष्य की बोग्यताए 
समान हैं। इस अधिकार का अभिप्राय इतना ही है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी मोपता 
सिद्ध करने के लिए समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। 

आधिक विपमताओ के कारण घनी और निर्धन परिवारों के सदस्यों को अपने विवाग 
के लिए समान सुविधाएं नही मिलती हैं । यदि अवसर की समानता का सिद्धात खवीकार 
कर लिया जाए तो फिर सभी नागरिकों के लिए शिक्षा और जीविका के लिए जहरी 
प्रशिक्षण का समुचित प्रबंध होना चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता समानता के बातावए 
में ही पनप सकती है। समानता के अभाव मे स्वतंत्रता का कोई मुल्य नही है वयोकि ई 
प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ झ्ववितशाली लोगों द्वारा दुबंलों को दवाने का अधिकार हे 
जाएगा। अतएव स्वतत्रता और समानता के अधिकारो को एक दूसरे का प_॥वृरक समभता 
चाहिए। * 
प्राकृतिक समानता : यह कहा जाता है कि मनुध्य को प्रकृति ने समान बनाया है। मय 
में पारस्परिक विपमताएं कम और समानताएं अधिक है। मनुष्य की शारीरिक एंव 
मानसिक शवितयां लगभग समान है। उनमे जो अंतर, इस समय दृष्टिगोचर होता है 
उसका कारण सामाजिक परिस्थितियों की भिन्‍नता है। समाज में दिखाई पड़नेवाती 
अधिकांश विपमताएं मनुष्यक्षत है। बर्ग, वर्ण, वंश, संप्रदाय और तस्ल के आधार पर 
असमानताएं हमें समाज में दृष्टिगोचर होती हैं, उन्हे मनुष्य ने ही संकुचित स्दा्षों वी 
रक्षा के लिए स्वयं पैदा कर लिया है। थ 

अगर यह मान भी लिया जाए कि समाज में दिखनेवाली अधिकाश विधमता 
मनुष्यक्षत है, तो भी यह सिद्ध नही होता कि प्रकृति ने प्रतिभा, उद्यम और साम्ल मे 
सभी मनुष्यों को पुर्णरूप से समान बनाया है। यदि प्राकृतिक समानता का अर्थ मनुष्य छो 
असभ्य और आदिम साम्यवादी अवस्था से हो तो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 4 
असम्य और आर्थिक रूप से अविकेसित अवस्था की ओर इतिहास के चरण वापस नही 
लौट सकते । सामाजिक विपमताओं को हम समाज के पुनर्गठन द्वारा द्वूर कर सकते 
किंतु आदिम युग की प्राकृतिक समानता की ओर लालायित दृष्टि से देखना निर्षक हैं! 
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सामाजिक समानता : समाज में वंश, जाति, संप्रदाय और लिय के आधार पर सदा से 
भेदभाव होता आया है ! भारत मे जातिप्रथा द्वारा सामाजिक विपमता चरम सीमा तक 
पहुचा दी गई थी। जिन देशो में जातिप्रथा प्रचलित नही हुई, बहां भी कुलीन वंश के 
लोगों और साधारण प्रजाजन मे काफी भेद किया जाता था| धामिक कट्टूरता के युग मे 
साप्रदायिक भेदों को भी महत्व दिया जाने लगा। प्रायः सभी देशो में पुरुषो को तुलना में 
स्त्रियों को हीन स्तर पर रखा गया। 
लोकतंत्र के विस्तार के साथ साथ सामाजिक समानता के सिद्धांत का भी प्रचार 
हुआ। सामंतवाद के नष्ट होने पर कुलीन और साधारण नागरिको का भेद मिट गया । 
धर्म और जाति के आधार पर जो विपमताएं चली आ रही थी, वे कम कर दी गईं। 
स्त्रियों की दशा में भी समानता की दिश्ला में छुधार होने लगा । परंतु मध्यम वर्गीय त्रर्जुमा 
ऋंति भी समाज में दास्तविक रूप में समानता का वातावरण उत्पन्न न कर सकी । 
पूजीवादी समाज में आथिक समानता का अभाव था। आथ्िक विषमताओं को दूर 
किए बिना सामाजिक समानता स्थापित करना असभव था। सोवियत रूस में समाजवादी 
ऋाति के सफल होने पर ही वास्तविक अर्थ में सामाजिक समानता की स्थापना हुई, क्योंकि 
वहां उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण द्वारा आथिक और सामॉजिक विपमताओं के 
ठोस आधार को खत्म कर दिया गधा। जनवादी चीन भी इसी प्रकार सामाजिक और 
आर्थिक समानता लाने में सफल हुआ है। 
श्राथिक समानता : काल माक्से ने 'कम्युनिस्ट धोषणापत्र' में लिखा है कि 'अब तक 
मानव समाज का इतिहास वर्गंसंधपों का इतिहास है।” समाज में शोषकों और शोषितों 
के दो वर्ग रहे है, जो सदा आपस मे सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे हैं। प्राचीनकाल मे यह 
संघपं स्वामी वर्ग और दास वर्ग में चलता था। मध्यकाल मे यह संघर्ष सामंत वर्ग और 
किसान वर्ग में चला | आधुनिक युग मे यह संघर्ष पूजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में चल 
रहा है।? 
जब तक समाज में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोपण जारी रहता है, तब तक 
समाज में एकता ओर बधुत्व की भावना उत्पन्न नही हो सकती। आ्थिक समानता के 
अधिकार का यही अभिप्राय है कि समाज से शोपण और वर्गंसंघ्य को मिटाकर घन 
के भ्यायपूर्ण वितरण की प्रणाली स्थापित की जाए। पूंजीवादी व्यवस्था के हारा जो 
आधिक विपमताएं समाज मे पैदा हो गई हैं, उन्हें किसी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा 
सकता। प 
वस्तुतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बतर्यत जो लोग सबसे ज्यादा परिश्रम करते हैं, 
वे ही सबसे ज्यादा गरीव दिखाई पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि मेहनत करनेवालों 
को अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता | परिणाम यह होता है कि वेचारे मजदूर तो 
मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का मुनाफा पूंजीपति की जेव में चला जाता है। इस 
अन्याय को रोकने का एकमात्र उपाय समाजवाद है। समाजवाद यह सिद्धात स्वीकार 
नही करता कि श्रम तो मजदूर करें और उनके श्रम का लाभ पूजीपति उठाएं । वह शोषण 
की प्रणाली को समाप्त कर समाज में आ्िक न्याय स्थापित करना चाहता हैं। यह तभी 
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हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्रम का उचित मूल्य दिया जाए। 

समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों और वितरण की प्रणाली पर समाज 
का स्वामित्व या नियंत्रण होता है। आथिक समानता धन को बराबर वाट देने से स्थापित 
नही हो सकती और न ऐसा करना व्यावहारिक ही है। .आधिक समानता लाने का एक- 
मात्र तरीका उत्पादन के साधनों पर से व्यक्तिगत स्वामित्व हटाकर उन्हे जनता के हाय 
मे दे देना है। अगर एक कारखाना किसी पूंजीपति के हाथ मे है तो उस कारखाने पे 
केवल पूजीपति को ही लाभ होता है और वह करोड़पति वन जाता है। अगर वही कार: 
खाना मजदूर लोग अपने अधिकार मे लेकर चलाएं तो उसका लाभ मजदूर ही भाषस मरे 
बाट सकेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि मजदूरों की जिंदगी, खुशहाल हो बा 
अतएव समाजवाद द्वारा ही समाज में आथिक समानता के अधिकार को वास्तविक अप 
में कार्यान्वित किया जा सकता है । 5 
राजनीतिक समानता : राजनीतिक समानता का एक महत्वपूर्ण पक्ष बेधानिक समानता 
है। कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए। कानून के बनुत्ार 
किसी प्रकार का भेदभाव नही होना चाहिए। न्यायालयों के द्वारा सभी नागरिकों कै 
अधिकारो की रक्षा समान रूप से होनी चाहिए। राजनीतिक समानता का मह आशय भी 
है कि शासन मे भाग लेने का अवसर सभी नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिंए। 
व्यवस्थापिका सभाओं और प्रशासन संस्थाओ के निर्वाचन मैं प्रत्येक नागरिक को मत्दां 
देने का और उम्मीदवार बनकर खड़े होने का भ्रधिकार होना चाहिए। समान योग्यता 
होने पर समान उन्नति करने का और योग्यतानुसार ऊंचे से ऊँचा प्रसाशनिक पद पते 
का भी प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए । 

भारतीय गणराज्य में राजनीतिक समानता का अधिकार माना जाता है किंतु दक्षिण 
अफ्रीका मे राजनीतिक समानता का सिद्धांत नही माना जाता। भारत में प्रत्येक नागरिक 
को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं कितु दक्षिण अफ्रीका मे राजनीतिक अधिकार 
केवल यूरोपिय नस्ल के लोगों को दिए गए हैं। फलत:ः वहां यूरोपीय, एशियाई और 
अफ्रीकी नस्ल के लोगों के बीच मे राजनीतिक समानता नही है। अन्य पूजीवादी लोकतत्रों 
में वैधानिक और राजनीतिक समानता के सिद्धातों को कार्यान्वित करने का प्रया6 
किया गया है | लास्की का कथन है कि आधिक समानता के वातावरण में ही 
वैधानिक और राजनीतिक समानता के क्राद्शों को पूर्ण तौर से कार्यान्वित किया जा 
सकता है। 
संपत्ति फा च्रधिकार : पूंजीवादी लोकतंत्र मे मागरिको को निजी संपत्ति अजित और एकत्र 
करने का प्रधिकार होता है। लाक का विचार था कि अपने परिश्रम से कमाए हुए पते 
पर प्रत्येक नागरिक का व्यक्तिगत अधिव्यर होना चाहिए | उसे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि 
बह कमाए हुए घन का उपयोग इच्छा के अनुसार अपने व्यवितत्व के विकास के लिए 
कर यक्े | संपत्ति के अधिकार के संबंध में आजकल दो मुख्य विचारधाराएं प्रचलित हैं 
जिनको त्रमश: उदारवादी और माक्‍्सवादी विचारधारा कहते हैं । 

संपत्ति के अधिकार को जिस रूप में हम पूंजीवादी देशो में देखते हैं, वह इतिहास का 
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ऋमिक परिणाम है। इतिहास के आरंभ में मनुष्य जब आदिम साम्यचाद के युग में था तो 
उसे व्यक्तिगत संपत्ति का ज्ञाद नही था । कदीले अपनी संपत्ति के सामूहिक रूप से,.स्वामी 
होते थे। व्यक्तिगत संपत्ति का ज्ञान कृषियुग से आरंभ होता है। सर्वप्रथम व्यक्तिगत 
संपत्ति भूमि के विभाजन से शुरू होती है । 

दासता के युग में दासों को भी भूमि, पशुधन और दूसरी उपभोग की वस्तुओं की 
त्तरह व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था । सामंतयुग में भी निजी संपत्ति का प्रधान स्वरूप 
भूमि का स्वामित्व ही था। सामंतों की शक्ति भूमि के स्वामित्व पर निर्मर थी। जिनके 
पास भूमि थी, जिनके पास ही संपत्ति, शक्ति और सत्ता थी। अतएव संपत्ति और सत्ता 
का भ्रत्येक राजनीतिक समाज में घनिष्ठ सवंध रहा है। 

पूंजीवादी समाज मे संपत्ति का मुख्य आधार कल-कारखाने हैं और इसलिए 
संपत्ति का संकेंद्रण पूंजीपतिवर्ग मे रहता है। इसलिए पूंजीवादी समाज मे राजनीतिक 
सत्ता भी पूजीपति वर्ग के हाथ में रहती है। पूजीवादी समाज में भूमि को सामंतों से 
छीनकर किसानों में वाट दिया जाता है और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र मे निम्न पूंजीपति 
बगगं का निर्माण होता है। फ्रास की क्रांति में ऐसा ही हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं 
कि व्यक्तिगत संपत्ति के. अधिकार के ऐतिहासिक रूपों में समयानुसार परिवर्तेद होता 
रहा है। * 
वर्तमान युग में एक मनुष्य दूसरे व्यक्ति को दास बनाकर व्यक्तिगत सर्पात्ति के रूप 
में उसका उपयोग नही कर सकता। सामंतो, जागीरदारों और जमीदारों की जागीरें 
और रियासतें भी उनसे छीन ली गई है। दास युग और सामंतयुग के व्यक्तिगत संपत्ति 
विधयक कानूनों को बदल दिया गया है। इसी प्रकार रूस, पूर्वी यूरोप और चीन की 
साम्यवादी क्रातियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि व्यक्तिगत संपत्ति के पूजीवादो नियमों 
को भी सफलतापूर्वक बदला जा सकता है । 

समाजवादी देशों में व्यक्तिगत संपत्ति केवल उपभोग की वस्तुओं में स्वीकार की 
जाती है। उत्पादन के साधन जैसे भूमि, खानें और कल-कारखाने जनता के सामूहिक 
अधिकार में सौंप दिए जाते हैं। ताम्यवाद समाज को उस अंतिम परिस्थिति का नाम है, 
जब उपभोग की वस्तुओं का भी सामूहिक स्वामित्व हो जाएगा मौर उनका सामूहिक उप- 
योग किया जाएगा। साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति से उसको योग्यता के अनुसार 
श्रम कराया जाएगा ओर उसकी वैयक्तिक और पारिवारिक आवश्यकता के अनुसार 
उपभोग की वस्तुएं दी जाएंगी। अभी तक किसी भी समाजवादी देश में संपत्ति की 
साम्यवादी घारणा को कार्यान्वित नही किया गया है। 
संपित्त के विषय में उदारवादो सिद्धांत : उदारवादी सिद्धात के अनुसार मनुष्य को निजी 
व्यवसाय द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति को अजित ओर एकत्र करने का अधिकार होता है। 
बेंथम, ऐडम स्मिथ, रिकार्डो और जान स्टुअर्ट मिल संपत्ति के विषय में उदारवादी 
सिर्दांत की मानते हैं। उनके अनुसार न केवल उपभोग को वस्तुएं अपितु उत्पादन के 
साधन भी व्यक्तिगत संपत्ति समझे जाने चाहिए | व्यवितियों को अपने धन और पूंजी का 
उपयोग करने की पूर्णे स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि राज्य किसी प्रकार की व्यक्तियत 
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संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करे तो उस संपत्ति के मालिकों को पूरा मुआवजा मिलगा 
चाहिए। 

इग्लेंड, पश्चिमी यूरोप, अमरीका तथा भारत में संपत्ति के उदारवादी सिद्धांत को 
माना जाना जाता है। इन देशो में मूमि, खानें, कल-कारखाने, वेक, उत्तादन और 
विवरण के दूसरे साघन आम तौर से व्यक्तिगत अधिकार में रखे जाते है। अगर ढिसी 
उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उससे प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देगा 
राज्य का कतंव्य माना जाता है। पि 

उदारवादी सिद्धात की आलोचना करते हुए कुछ विद्वानों का कथन है कि साधारणतः 
यह समभा जाता है कि इस सिद्धांत से नागरिकों के व्यक्तिगत संपत्ति संबंधी अधिकार 
की रक्षा होती है कितु वास्तव में इसका परिणाम संपत्ति का थोड़े से लोगों में सकेंद्रण है, 
जिसकी वजह से अधिकतर नागरिकों के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती। जिन देशों 
में उदारवादी सिद्धांत माना जाता है, वहां के बहुसंख्यक श्रमजीवी नागरिक मूमिदीन 
ओर संपत्तिहीन दिखाई पडते हैं। उदारबादी समाज में सपत्ति मुद्दी भर पूंजीपतियो के 
हाथी में केंद्रित हो जाती है। अतः पूंजीवादी समाज में जहा व्यक्तिगत संपत्ति वी दुहई 
दी जाती है, बहुसज्यक मजदूरों को किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति उपलब्ध नही 
हीती । व्यक्तिगत संपत्ति के असीमित अधिकार का परिणाम यह होता है कि लोगो में 
व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना अधिक दृढ़ हो जाती है और वे सामाजिक हित की बिलकुल 
परवाह नही करते । 
संपत्ति के विषय में माक्संवादी सिद्धांत : भाक्संवादी सिद्धांत को सोवियत रूस, पूर्वी" 
गूरोप और जनवादी चीन मे कार्यान्वित किया गया है। इन देशो में उत्पादन के 
पर व्यक्तिगत अधिकार नही हो सकता। वे जनता की सामूहिक, सपत्ति भाने जाते 
हैं। केवल उपभोग को वस्तुओ मे व्यवितिगत संपत्ति हो सकती हैं। समाजवादी 
क्राति के सफल होने पर भूमि, खानों, बंको, कारखानों इत्यादि का विता मुआवजा दिए 
राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। छोपण और वर्गसंघ्प के दोपों को दूर करने का यही एक 
मात्र ढंग है। संपत्ति के अधिकार के परंपरागत रूप में यह आधारभूत और क्रातिकारी 
परिवर्तन है। 

समाजवादी समाज में अधिकाश संपत्ति सामूहिक अधिकार में रहती है। इसलिए 
कुछ लोग झालोचना करते है कि नागरिकों के पास अपनी निजी संपत्ति नहीं रहती; 
इसलिए उनकी अवस्था प्राचीन काल के अधिकारहीन दासों के समान हो जाती हैं। 
पर॑तु यह विचार नितात आतिमूसक है। समाजवादी समाज में नागरिकों के पार्त 
उपभोग की वस्तुओं में निजी संपत्ति हो सकती है और सामूहिक संपत्ति के प्रबंध, 
नियंत्र८ और उत्पादन में नागरिक स्वयं भाग नेते हैं। अतएवं वास्तव में लोकतत्र 
के भिद्धांतों को भराथिक क्षेत्र में समाजवाद ही कार्यान्वित करता है। प्रत्येक मनुष्य से 
उसकी क्षमता के अनुसार कार्य कराया जाता है और उसके कार्य की उपयोगिता के 
अनुमार ही उसे अपने थम यत मूल्य दिया जाता है । 

इसके विपरीत उदारवादी समाज में नागरिक के श्रम का मूल्य मांग और प्रृति के 
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तियम के अनुसार निर्धारित किया जाता है। मजदूर अपने श्रम को बाजार मे बेचता है 
और पूंजीपति वाजार भाव के अनुसार सस्ते से सस्ते दामों में खरीद सकता है। समाज- 
बादी समाज में मजदूर के श्षम का मूल्य राज्य द्वारा न्‍्यायोचित चेतननीति के अनुसार 
निर्धारित किया जाता है| वेतननीति के निर्धारण में मजदू रसघों की सलाह ली जाती है। 
साधारण से साधारण नागरिक अपने को राष्ट्रीय संपत्ति का साफीदार समझकर गौरव 
का अनुभव करता है। 
समाजवाद का उद्देश्य केवल संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना ही नही है, अपितु 
उत्पादन पद्धति को अधिक उपयोगी बनाना भी है । पूजीवाद में आधथिक असंगतियों के 
कारण उत्पादन की उन्नति रुक जाती है। समाजवाद में राष्ट्रीय आथिक योजनाओ के 
हारा उसादन में असाधारण उन्नति करना संभव हो गया है। अतएवं एक समय ऐसा 
भी आ सकता है जब समाज की आवश्यकताओं की तुलना में उत्पादन की मात्रा कही 
अधिक बढ़ जाए। उस समय समाज मे उपभ्ञोवतत वस्तुओं को भी ब्यवितगत अधिकार 
में रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी । 
साम्यवादी समाज में किसी प्रकार की व्यक्तिगत संपत्ति रखना आवश्यक न रहेगा । 
प्रत्येक सनुष्य से उसकी योग्यता के अनुसार परिश्रम कराया जाएगा और बिनिमय में 
उसे आवश्यकतानुसार उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। संपत्ति का साम्यवादी 
सिद्धात भविष्य के लिए एक आदर है । इसका व्यावहारिक रूप अभी किसी समाजवादी 
देश में भी देखने को नहीं मिलता । जनवादी चीन और सोवियत रूस में भी, जहा देश के 
शासन की बाभडोर साम्यवादी दलो के हाथ में है, संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत को 
कार्यास्वित करने में अभी काफी देर लग्रेगी। इन सभी देशों में इस समय संपत्ति के 
वितरण का आधार साम्यवाद न होकर समाजवाद ही है। वे संपत्ति के साम्यवादी 
विवरण को अपना लक्ष्य समभते हैं । 
सागरिकों के कर्तेब्य $ नागरिक के अधिकारों के साथ ही उसके कर्तव्य भी जुड़े हुए है। 
ऊपर स्थान स्थान पर अधिकारों के साथ नागरिक के कर्त॑ब्यों की भी चर्चा की गई है। ये 
कर्तव्य दो प्रकार के है : पहली श्रेणी मे नागरिकों के एक दूसरे के प्रति कर्तव्य आते है 
ओर दूसरी श्रेणी में उनके राज्य के प्रति कर्तव्य आते हैँ और दूसरी श्रेणी मे उनके राज्य' 
के प्रति कर्तव्य शामिल हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह अन्य नागरिकों 
के अधिकासो का सम्मान करे। यदि हमे अपने विचार भ्रकट करने का अधिकार है सो 
हमारा कर्ंव्य है कि हम अन्य व्यक्तियों के इन अधिकार के उपयोग में किसी प्रकार की 
बाधा न डालें; यही बात धाभिक स्वतंत्रता के अधिकार के संवन्ध में लागू होती है । 
धर्मनिरपेक्ष राज्य में प्रत्येक नागरिक का कतंव्य होता हे कि वह धामिक सहनशीलता का 
परिचय दे । ५ +* 
यदि हमे वश््यक्तिगत संपत्ति रखने का अधिकार है, तो हमारा यह करतंव्य भी है कि 
हम उसका उपभोग समाजविरोधी उद्देश्यों के लिए न करें। यदि हमारा यह अधिकार 
है कि हमें अपने श्रम का उचित मूल्य मिले भौर हमारे श्रम का कोई शोपण न कर सके 
तो हमारा यह कतंव्य भी है कि हम ऐसा कोई व्यवसाय न करें जिससे दूसरों का शोपण 
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होता है । हमें अधिकार समाज में रहकर ही प्राप्त होते हैं। भतएवं समाज के प्रत्येत 
अदस्य की उन्‍्तति में सत्रिय सहयोग देना हमारा कतंव्य है। परिवार, गांव प्रौर नगर 
में सेकर राष्ट्र और संपूर्ण मानवता की उतनति के लिए, जो मुछ हम कर सरें, हमे 
फरना चाहिए। 

इसे: अतिरिस्त राज्य के प्रति भी नागरिकों के कुछ मावश्यक याते्य हैं। राज्य के 
अति निष्ठा रसना नागरिक का पहला यहंव्य है। लोकतंत्रात्मक राज्य में इस मर्तम्प गा 
सँतित महत्व और भी अधिक बढ जाता है क्योकि बहा नागरिकों को राज्य की सौति गे 
निर्धारण में प्रौर शासकों और विधायकों के निर्वाचन में भाग लेने का अवसर मिलता 
है। निरंशुध शासन में बोर्ट भी सागरित यह विचार कर साहता है कि राज्य उसी 
आशाओं और आझाझक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इस मारण उसे राज्य के 
अति निष्ठा रसने के लिए ने तिक रूप से विवश नही किया जा सकता । 

नागरिक मा दूसरा गर्तस्य राज्य की आज्ञा का पासन करना है। राज्य के मंदर 
जाति और सुरक्षा तभी रह सजतों है जद नागरिक स्वाभाविक रुप से राज्य के यमाए 
हुए कानूनों पा वालने करना अपना पर्न॑व्य समकें। अरसस्‍्तू के अनुगार कानून यह स्यर्घसंहु 
है जो गाज को एफ सूत्र में बाघकर रखता है। निरंशुश घामन में स्वेष्छाघारी शागर 
सोजहित की दृष्टि गे कानून नहीं एगाते कितु सोरतंत्र मे जनता के भुने हुए प्रतिनिधि 
फो संगद मोर शिपरातशभारं पे जापर वानून बनाते है। सतएय इन पानूतों बा पालन, 
जिसे हमारे हो प्रतिनिधियों ते यताया हो, से तिक दृष्टि से अधिक आपद्यण हैं। 

इसे करत स्पों के मसावा नागरिकों का एव और वरतंस्य स्वदेश थी रशा के लिए सेता 
में भरती हो रा है ५ भारत से अभी अनिवार्य सतिफ सेया शा नियय सा है परंतु किए 
भीकमारा वित बले झर है हि याररी आपमण पी स्थिति में देश की रक्षा ने सिए 
आवन्‍्यर गैंनिया और अमेनिर आार्यों गे सुदहूस मो्। जुए देशों में युद वे सैदोविई 
पिरोधियों को सेला मे भरती होते मे कर्सस्य से गुक्‍ा बर दिया जाता है। इरेदरफे 
महायपूर्ण दा्निर बंद स्गेस मुद् कै रैरागिर विशेषी थे और इस विरोध के कार 
उसें प्रदम विश्ययुद ने समंप दिदिश गरशार ने विश्यापर कर लिएा था। अगर गायार 
पर देथे हि पुद्ध हर उर्रेश्द सा भरा? ददिश्ार हम और माश्पत्र द्वारा दृगरे राष्ट्रों री 
स्वत दहा शीनता हैं हो ऐगे शुद्ध में झाएतेते गे बट इनकार का गरणा है। भगेर 
अमरीरी नादरिशों ते विधातार दुद हा पैदा विश डिरोप दिए था । 








कान थे गंधामत के लिए शरा शो... « हडहरीकी। रारशाब 
इुबटड़ा बख्त हे लिए देश गा्तूँ 7 तादरिश जा 
देह बर्च मय है रारत द्वारा सहाय: हे >औत्अववि 
करके + पड़ी इधते की शोगिंग है: 


चादि: हि नाहरिश उच्शा अं 


बाहर 7 ॥ नरक 
टि हर कणों दा बोर्म 


जुीकारी हैटों थे इग. 
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डाल दिया जाता है, जिससे पूजीपतियों पर अपेक्षाइत करों का भार कम हो जाता है | 
यह नीति ठीक नहीं है क्योंकि इससे जनता की आथिक कठिनाइया बढ जाती है। 
समाजवादी देशों मे करों का वितरण और राजस्व का व्यय अधिक न्यायसंगत ढंग से 
होता है। 
राज्य के विरोध का अधिकार : अब प्रश्न उठता है कि नांगरिक को क्या भ्रत्येक अवस्था 
मे राज्य के प्रति भक्ति रखना, उसकी आज्ञा का पालन करना और उसके द्वारा लगाए 
हुए करों को देना अनिवाय है। यदि नही, तो किन परिस्थितियों मे उसे राज्य के विरोध 
का अधिकार है। 
टी एच ग्रीन के अनुसार जब नागरिक यह अनुभव करे कि राज्य उन परिस्यितियों' 
को उत्पन्न करने में असमर्थ है जो नागरिक की नंतिक उन्नति के लिए आवश्यक है तो 
नागरिक को राज्य के विरोध का अधिकार प्राप्त हो जाता है। परंतु राज्य क॑ प्रति विद्रोह 
का भडा उठाने से पहले उसे यह सोच लेना चाहिए कि विद्रोह क॑ समर्थन में पर्याप्त 
जनमत है या नही और विद्रीह द्वारा राजनीतिक क्रांति की सफलता की संभावना है या 
नहीं। अगर विद्रोह के सफल होने की आशा न हो, यदि क्राति के सशर्थन में व्यापक 
जनमत का अभाव हो और विद्रोह से सिर्फ अराजकता फैलने की संभावना हो तो राज्य 
का विरोध करने का विचार स्थगित कर देना चाहिए ।९ 
लास्की का विचार है कि राज्य केवल शक्ति के आधार पर नागरिको की भक्ति का 
अधिकारी नही माना जा सकता और न शक्ति के आधार पर नागरिकों से आज्ञा पालन 
कराना नैतिक दृष्टिकोण से उचित ठहराया जा सकता है। राज्य के प्रति निष्ठा और 
भआाज्ञापालन का एकमात्र आधार नागरिकों की अतरात्मा है। यदि किसी नागरिक की 
अंतरात्मा यह नही चाहती कि राज्य के प्रति भक्ति रखी जाए तो उस्ते इसके लिए कोई 
बाह्य शक्ति विवश नहीं कर सकती । 
कार्ल भाक्‍्से के कयनावुसार राज्य का निर्माण एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण के 
लिए हुआ है। अतएव जिस वर्ग का शोषण किया जाता है, उसकी राज्य के प्रति निष्ठा न 
होना स्वाभाविक ही है। यूनानी नगरराज्य में दासो की यदि राज्य के प्रति निष्ठा न हो, 
तो इसमें आश्चययं की कोई बात नहीं । इसी प्रकार 789 ई० में फ्रांसीसी बुर्जुआ वर्ग और 
किसानों ने राज्य के प्रति विद्रोह इसीलिए किया क्योंकि फ्रासीसी राज्य जमीदार बर्ग के 
प्रभाव में था। 97 ईं० में रूसी मजदूर वर्ग ने क्राति इसीलिए की क्योंकि रूसी राज्य 
पूजीपतिवर्ग के नियंत्रण में था । 
अतः इतिहास सिद्ध करता है कि राज्य का विरोध करना कुछ परिस्थित्तियों में 
अनिवायं हो जाता है। अपने देश का ही उदाहरण हमारे सामने है। विदेशी सा म्राज्यवाद 
द्वारा स्थापित राज्यव्यवस्था का विरोध करना श्र॒त्येक भारतीय का अधिकार ही नही 
कतंव्य भी था। दक्षिण अफ्रीका में, जहा राज्य का उद्देश्य यूरोपीय नस्ल के लोगों के 
प्रमुत्व की रक्षा करना है, अफ्रीकी जनता को राज्य के खिलाफ विद्रौह करने का पूरा 
अधिकार है। ड 


न्याय की संकल्पना का विक्रास : राज्य का प्रारंभिक रूप न्याय करने वाली संस्था है और 


आन 
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न्यायकार्य मे राजनीतिक सत्ता का पहला संकेत मिलता है। न्याय से हमारा अभिप्राय 
किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उस समाज के सदस्यों द्वारा पालन कराता है। 
न्यायाधीश का पहला कतंव्य सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार नागरिको के 
आपसी भगड़ो का हल करना था। जो परंपराएं बार बार न्यायाधीशों के निर्णय का 
आधार बन गईं, उन्हें कानून का रूप प्राप्त हों गया। कानून का पालन स्याय की 
सकल्पना में शामिल कर लिया गया । 
प्रारंभ मे कानून और परंपराओ का स्रोत धर्म था। धर्म ही समाज के लिए नेतिक 
'नियमो का निर्धारण करता था। इन्ही नैतिक नियमों के आधार पर कानूनों का निर्माण 
हुआ। नैतिक नियमों के पालन मे समाज जनमत के प्रभाव का उपयोग करता था कितु 
जिन नैतिक नियमों को कानून का रूप दिया गया, उनका पालन राज्य बसप्रयोग द्वार 
करा सकता था। कानून के उल्लंघन करनेवाले को राज्य दंड दे सकता था। इस प्रकार 
न्याय के दो रूप हो गए : नैतिक तथा वैधानिक 
प्लेटो की 'रिपब्लिक' में न्याय की नैतिक संकल्पना अस्तुत है। उनके विचारके 
अनुसार न्याय का उद्देश्य सामाजिक सहयोग और सामंजस्य हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य 
को तीन वर्गों मे वाठा जा सकता है : विवेकशील, साहसी और इद्रियसुखापेक्षी | अगर हैंगे 
राज्य में न्याय की स्थापता करना चाहते है तो विवेकशील नागरिकों को शासन का कार्य, 
साहसी मनुष्यों को युद्ध का कार्य और इंद्वियसुखापेक्षी लोगो को उत्पादन और व्यापार 
का कार्य सौप देना चाहिए। स्त्रियां भी अपने ग्रुणों के अनुसार शासक और मोद्ा बन 
सकती हैं। आदर्शवादी लेखक किसी न किसी रूप में न्याय की इस नैतिक संकल्पता में 
प्रभावित होते रहे है। समाज मे वर्गों के विभाजन के बाद शासक वर्ग सामाजिक विपमे- 
ताओ को न्‍्यायोचित मानता है और उनका नैतिक औवचित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता 
है। अंगरेज आदश्शवादी लेखक ब्रैंडलेका विचार है कि प्रत्येक नागरिक को समाज में 
अपनी वर्तमान स्थिति के अनुकूल अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें पूरा करते ता 
प्रयास करना चाहिए। 
इसके विपरीत राजनीति के यथार्थवादी विचारक न्याय को शक्तिशाली वर्ग वा 
स्वार्थ मानते है। प्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारकों मौर उसके बाद मैक्यावेली 
ओऔर मास ने न्याय को परिभाषा इसी रूप में की है। प्रत्येक समाज की परंपराएं 
चघामिक और नैतिक नियम और न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले काूने 
उस समाज के शक्तिशाली वर्ग के स्वार्यों को प्रतिबिबित करते है। अतएव किसी भी 
राज्य की म्यायप्रणाली शासक और शासित वर्मों के विवादों का निष्पक्षता से न्याय 
सही कर सकती यूनान के न्यायालय दासो और स्वामियों के विवादों का तिष्यक् 
न्याय नहीं कर सकते थे; सामंती कचहरिया किसानों को निष्पक्ष न्याय नहीं दे सरती 
घी; और पूजीयादी लोकतंत्र मे मजदूर वर्ग को न्यायालयों से निष्पक्ष न्याय की भाश 
दी होती । 
न्याप का चैंधानिकः झौर राजनीतिक रूप: अरस्तू मे सर्वप्रथम कानून के शासतती 
य्यक्तियों के शासन से श्रेष्ठतर बताया था। आधुनिक युग में उदारवादियों ने उपर्यू्ती 
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सिद्धात को स्वीकार कर लिया है। अधिकांश उदारवादी कानून के शासन को न्याय की 
संकल्पना का आधार मानते है। स्टैनले वेन और रिचार्ड पीटर्स ने न्याय की तीन विशेष- 
ताएं बताई हैं : 
]. यह नियमों पर आधारित होता है । 
2. व्यवहार में भेदभाव को नियमों द्वारा स्वीकृत गुण तथा परिस्थिति के अंदर के 
संदर्भ में ही उचित ठहराया जा सकता है। 
3. व्यवहार में भेदभाव अनुपात के आधार पर होना चाहिए। भेदभाव के कारण 
सही होने पर भी उसकी मात्रा गलत हो सकती है ।१ 
उपर्युवत नियम सिर्फ न्याय की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं, म कि उसके विपय से । अगर 
हमें न्‍्यायोचित निर्णय करना है तो उपयुक्त नियमों का पालन करते हुए निर्णय करना 
चाहिए। इस रूप में लोकन्याय की कुछ समस्याएं हैं। समाज में रहने का मतलब है कि 
हम कुछ ऐसे नियमों को मानें जिन्हें समाज ने बनाया है चाहे वे हमारी व्यक्तिगत इच्छा 
के प्रतिकूल ही क्‍यों न हों। जिन विवादों का हम स्वयं हल नहीं कर सकते, उनका हल 
नियमों के अनुसार न्यायाधीश करेंगे । हम इस बात का आश्वासन चाहते हैं विः प्रशासक 
और न्यायाधीश मनमानी नहीं करेंगे अपितु कानून के अनुसार अपने फैसले करेंगे। 
न्यायाधीशों पर सरकार की ओर से कोई प्रनुचित दवाव नही होगा। 
न्याय जिन कानूनों पर आधारित हो, उनके बारे मे नागरिकों को पहले से जानकारी 
होने की सुविधा होनी चाहिए। अगर कानून गुप्त या अस्पष्ट हैं तो न्यायाथीशों के निर्णयों 
के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकेगा। यह स्थिति नागरिकों मे न्याय के 
पअ्त्ति अविश्वास उत्पन्त कर देगी। न्यायाधीश सरकारी अधिकारियों या शक्तिशाली 
आर्थिक, वर्गों के प्रभाव मे आकर अपने निर्णयों में रहोबदल और पक्षपात करने लगेंगे । 
इसलिए प्रामाणिक विधिसंहिता का होना निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक है| विधायकों 
को चाहिए कि कानून न केवल स्पष्ट भाषा में लिखे जाएं, बल्कि उनके द्वारा वर्गों और 
व्यक्षितयों के वीच मे किसी प्रकार का अनुचित भेदभाव न किया जाए । 
स्टैनले बेन तथा रिचार्ड पीटर्स के अनुसार कानून के नियमों और नीति के नियमों 
के अंतर को ध्यान मे रखना आवश्यक है।* न्याय आजकल न केवल कानूनों पर 
आधारित है बल्कि उन कानूनों को कार्यान्वित करने के सिलसिले में बनाए हुए अन्य 
अशासनिक नियमों पर भी आधारित है। ये नियम प्रायः गुप्त, अस्पष्ट और लचीले होते 
है। प्रशासक स्थिति का लाभ उठाकर परिस्थितियों के अनुसार और व्यक्तिविशेष की 
जरूरत को देखते हुए शीघ्नतापूर्वंक ओर सही न्याय कर सकता है परंतु यह उसकी 
व्यक्तिगत चतुरता पर निर्मेर होगा। ऐसी ही परिस्थिति में कोई दूसरा अधिकारी 
गलतियां भी कर सकता है। इसलिए नागरिकों को इन प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध 
ज्यायालयो में अपील की सुविधा होनी चाहिए। ] 
उदार लोकतंत्र में यह आवश्यक समभा जाता है कि न्याय की सुरक्षा के लिए 
कानूनों मे परिवर्तत करने और नए कानून बनाने का उत्तरदायित्व जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाएं। इंग्लेड में न्यायालयों का कार्य ससद द्वारा निर्मित 
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न्यायकाय॑ में राजनीतिक सत्ता का पहला संकेत मिलता है। न्याय से हमारा अभिप्राय 
किसी समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का उस समाज के सदस्यों द्वारा पालन करावा है। 
न्यायाधीश का पहला कर्तव्य सामाजिक परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार नागरिकों के 
आपसी भगड़ो का हल करना था। जो परंपराएं बार बार न्यायाधीशों के निर्णय का 
आधार वन गईं, उन्हें कानून का रूप प्राप्त हो गया। कानून का पालन न्याय की 
संकल्पना मे शामिल कर लिया गया । 

प्रारंभ मे कानून ओर परंपराओं का स्रोत धर्म था। धर्म ही समाज के लिए नैतिक 
मियमो का निर्धारण करता था। इन्ही नैतिक नियमों के आधार पर कानूनों का निर्माण 
हुआ। नैतिक नियमों के पालन मे समाज जनमत के प्रभाव का उपयोग करता था डितु 
जिन नैतिक नियमों को कानून का रूप दिया गया, उनका पालन राज्य बलग्रयोग दा 
करा सकता था। कानून के उल्लंघन करनेवाले को राज्य दंड दे सकता था। इस प्रकार 
न्याय के दो रूप हो गए : नैतिक तथा वैधानिक । 

प्लेटो की 'रिपब्लिक' मे न्याय की नैतिक संकल्पना प्रस्तुत है। उनके विचारके 
अनुसार न्याय का उद्देश्य सामाजिक सहयोग और सामंजस्य हैं। प्लेटो के अनुसार मनु 
को तीन वर्गों मे थाटा जा सकता है : विवेकशील, साहसी और इंद्रियसुसापेक्षी । भगर हर 
राज्य में न्याय की स्थापना करना चाहते है तो विवेकशील नागरिकों को शासन का कार्य, 
साहसी मनुष्यों को युद्ध का कार्य और इंद्वियसुखापेक्षी लोगों को उत्पादन और व्यापार 
का कार्य सौप देना चाहिंए। स्त्रिया भी अपने ग्रुणों के अनुसार शासक गौर योद्धा वते 
सबती हैं। आदर्शवादी लेखक किसी न किसी रूप में न्याय की इस ने तिक संकल्पता पते 
प्रभावित होते रहे हैं। समाज में वर्गों के विभाजन के वाद शासक वर्ग सामाजिक विषम 
साओ को न्‍्यायोचित मानता है और उनका नैतिक ओऔवित्य सिद्ध करने का प्रयत्न करता 
है। अंगरेज आदर्शंवादी लेखक ब्नैडले का विचार है कि प्रत्येक नागरिक को समाज मे 
अपनी वतंमान स्थिति के अनुकूल अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर उन्हें पूरा करने का 
प्रयास करना चाहिए । * 

इसके विपरीत राजनीति के यथार्थवादी विचारक न्याय को शक्तिशाली वर्ग वा 
स्वार्थ मानते है। ध्राचीन यूनान के सोफिस्ट विचारको और उसके बाद मैक्यावेली 
और मावर्स ने न्याय की परिभाषा इसी रूप मे की है। प्रत्येक समाज की परंपराए/ 
धामिक और नैतिक नियम ओर न्यायालयों द्वारा लागू किए जाने वाले कार्मून 
उस समाज के शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों को प्रतिबिबित करते है। अतएवं किसी भी 
राज्य की न्यायप्रणाली शासक और शासित वर्गो के विवादों का निष्पक्षता से न्याय 
सही कर सकती। यूनान के न्यायालय दासो और स्वामियों के विवादों का निष्पक्ष 
न्याय नही कर सकते थे; सामंती कचहरियां किसानों को निष्पक्ष न्याय नहीं दे सकती 
थी; और पूजीवादी लोकतंत्र मे मजदूर वर्ग को न्यायालयों से निष्पक्ष न्याय की बाश 
नही होती । 
न्याय का वेधानिक और राजनोतिक रूप: अरस्तु ने सर्वेश्रथम कानून के शासन को 
व्यक्षितयों के शासन से श्रेष्ठतर बताया था। आधुनिक युग मे उदारवादियों ने उपर्युक्त 
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सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है। अधिकाश उदारवादी कानून के शासन को न्याय की 
सकत्पना का आधार मानेते हैं। स्टैनले बेन और रिचार्ड पीटर्स ने स्याय की तीन विशेष- 
ताएं बताई हैं : 
]. यह नियमों पर आधारित होता है । 
2. ध्यवहार में भेदभाव को नियमों द्वारा स्वीकृत गुण तथा परिस्थिति के अंदर के 
संदर्भ में ही उचित ठहराया जां सकता है। 
3. व्यवहार में भेदभाव अनुपात के आधार पर होना चाहिए। भेदभाव के कारण 
सही होने पर भी उसकी मात्रा गलत हो सकती है १ 
उपयुक्त नियम सिर्फ न्याय की प्रक्रिया से संबंध रखते हैं, न कि उसके विषय से | अगर 
इमें न्‍्यायोचित निर्णय करना है तो उपर्युक्त नियमों का पालत करते हुए निर्णय करना 
चाहिए। इस रूप में लोकन्याय की वुछ समस्याएं हैं। समाज में रहने का मतलब है कि 
हम कुछ ऐसे नियमो को मारने जिन्हें समाज ने बनाया है चाहे वे हमारी व्यक्तिगत इच्छा 
के प्रतिकूल ही क्यों न हों। जिन विवादों का हम स्वयं हल नहीं कर सकते, उनका हल 
“नियमों के अनुसार न्यायाधीश करेंगे। हम इस वात का आश्वासन चाहते हैं कि प्रशासक 
और न्यायाधीश मनमानो नहीं करेंगे अपितु कानून के अनुसार अपने फैसले करेंगे। 
न्यायाघीशों पर सरकार कौ ओर से कोई झनुचित्त दवाव नहीं होगा। 
न्याय जिन कानूनों पर आधारित हो, उनके बारे मे नागरिकों को पहले से जानकारी 
होने की सुविधा होनी चाहिए। अगर कानून गुप्त या अस्पष्ट है तो न्यायाधीशों के निर्णयों 
के बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकेगा। यह स्थिति नागरिकों में न्याय के 
प्रति अविश्वास उत्पन्न कर देगी। न्यायाधीश सरकारी अधिकारियों था द्क्तिशाली 
आधिक वर्गों के प्रभाव मे आकर अपने निर्णयों में रहोबदल और पक्षपात करने लगेंगे 
इसलिए प्रामाणिक विधिसंहिता का होना निष्पक्ष न्याय के लिए आवश्यक है। विधायकों 
को चाहिए कि कानून न केवल स्पष्ट भाषा में लिखे जाएं, बल्कि उनके द्वारा वर्गों और 
व्यक्तियों के बीच मे किसी प्रकार का अनुचित भेदभाव न किया जाए । 
स्टैनले बेन तथा रिचार्ड पीटर्स के अनुसार कानून के नियमो और नीति के नियमों 
के अंतर को ध्यान मे रखना आवश्यक है॥* न्याय आजकल म केवल कानूनों पर 
आधारित है वल्कि उन कानूनो को कार्यान्वित करने के सिलसिले मे बनाएं हुए अन्य 
प्रशासलिक नियमों पर भी जाघारित है। ये नियम प्रायः गुष्त, अस्पष्ठ और लचीले होते 
हैं। प्रशासक स्थिति का लाभ उठाकर परिस्थितियों के अनुसार और ब्यक्तिविशेष की 
जरूरत को देखते हुए शीघ्रतापूर्वंक और सही न्याय कर सकता हैः परतु यह उसकी 
व्यक्तिगत चतुरता पर निर्मर होगा। ऐसी ही परिस्थित्ति में कोई दूसरा अधिकारी 
गलतिया भी कर सकता है। इसलिए नागरिकों को इन प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध 
न्यायालयों मे अपील की सुविधा होनी चाहिए । ध 
उदार लोकतंत्र में यह आवश्यक समभा जाता है कि न्याय की सुरक्षा के लिए 
कानूनों में परिवर्तत करने और नए कानून बनाने का उत्तरदायित्व जनता द्वारा 
निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया जाए | इंग्लेड में न्यायालयों का कार्य ससद द्वारा निर्धित 
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कानूनों के अनुसार न्याय करना है । अमरीका में न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता के 
आधार पर काग्रेस द्वारा कानूनों को असंवेधानिक घोषित कर सकते हैं। इस प्रकार वर 
न्वायाधीणों की जनता के द्वारा निवांचित प्रतिनिधियों की तुलना में अधिक सम्मावित 
स्थिति है। उदार लोकतंत्र में न्याय के कौपचारिक रूप पर ज्यादा घ्यान दिया जाता है। 
अगर कानून जनता के प्रतिनिधियों की स्वीकृति से बना है या संविधान के बनुकून है 
या न्यायिक परपराओं का किसी प्रकार उल्लंधन नहीं करता तो वह कानून सर्दया 
न्याबीचित है! न्याय के लिए उचित विधि प्रक्रिया कानून के उद्देश्यों या लक्ष्यों से वहीं 
प्रधिक महत्वपूर्ण है। उदार लोकतंत्र का न्याय ययास्यितिवादी न्याय है जो समाज में 
मूलमूत झधिक परिवत्तन लाने के प्रयास को अन्यायपूर्ण मानता है। संक्षेप में वह 
पूंजीवादी व्यवस्था के ओचित्य पर आधारित न्याय है । 
सामाजिक और झ्रायिक न्याय ४ न्याय के सामाजिक और जयिक आधारों की चर्चा 
हावहाउस, वार्कर, मैकीवर और लास्‍्को जैसे सुधारवादी लेखक और कार्ल माक्से, 
एंगेल्स और लेनिन जैसे ऋंतिकारी विचारक समान रूप से करते हैं। सुघारवादी लेसक 
चाहते हैं कि समाज में पद और धन के आधार पर जो असमानताएं हैं। उन्हें कम करते 
के लिए नए कानून बनाए जाने चाहिए । परंतु ये लेखक पूजीवादी लोकतंत्र के ढांचे में 
या उदारवादी न्यायप्रक्रिया में कोई मूलमूत परिवर्तन नहीं चाहते । लास्की भी कानून के 
शासन की उदारवादी प्रक्रिया के समर्थक हैं। 
इसके विपरीत मास, एंगेल्स और लेनिन का विचार है कि वास्तविक सामाजिक 
न्याय के लक्ष्य की प्रगति के लिए उत्पादन के साधनों में निजी संपत्ति और व्यक्तिगत 
स्वामित्व को समाप्त करना पड़ेगा । स्टैनले वेन और रिचार्ड पीटसे ने घन के न्यायोचित 
वितरण के तीन आधघारों की चर्चा की है : कार्य को उपयोगिता, नागरिक की झावश्यवर्ता 
ओऔर संपत्ति का स्वामित्व ॥० मार्क्स के अनुसार इनमें तीसरा आधार सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण है। 
पूंजीवादी समाज में संपत्ति का स्वामित्व या उसका अभाव नागरिक की आ्विक 
स्थिति का असली निर्धारक है। वहां पूंजी मनुष्यों का नियंत्रण करती है, मनुष्य पूंजी का 
नियंत्रण नही करते। इसके विपरोत समाजवादों ्रमाज में कार्य की उपयोगिता के 
आधार पर नागरिकों के बेतनों को निर्धारित किया जाता है ॥ साम्यवादी समाज में 
उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार किया जाएंगा। 
आजकल पूंजीवादी देशों में सामाजिक न्याय के लट्य को आशिक रूप से कार्यालित 
करते के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना को गई है। पूजीवादी ब्यवत्या म्रे 
मौलिक परिवततेन किए बिना ही राज्य समाज के दुर्दल वर्गों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आधिक 
उन्नति इत्यादि का ध्यान रखता है बेकार, वृद्ध तथा बीमार नागरिकों को राख 
आधिक राह्रायता देता है। इसके लिए धनी वर्गों पर नए कर सगाए जाते हैं। 
समाजवादी देशों में सामाजिक न्याय के सदइय को धाप्त करने के लिए पूर्जी द्वारा 
श्रमिकों के शोषण का कानून बनारूर अंत कर दिया जाता है। वेतनों के संबंध में 
स्यायोबित़ सीति निर्षारित डी जाती है। निजी संपत्ति के अंत मे आदिक विपमतार्मो 
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की समाप्ति हो जाती है। समाजवादी समाज में भी एक वैज्ञानिक का वेतन एक कुशल 
श्रमिक की तुलना में अधिक होता है और एक कुशल श्रमिक साधारण मजदूर से ज्यादा 
कमाता है कितु इन भेदों का आधार उनकी कार्यकुशलता और उनके श्रम की उपयोगिता 
का अंतर है। वहा कोई व्यक्ति सिर्फ पूजी के माध्यम से अन्य व्यक्तियों के श्रम के शोपण 
के जरिए मुनाफा कमाकर करोड़पति नहीं वन सकता। माक्संवादियों के अनुसार 
सामाजिक न्याय का मुख्य आधार एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के आथिक शझोपण का मंत 
करना है। 
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राज्य की परिभाषा 


सैकीवर का कथन है कि यह बड़ी अजीब सी बात है कि राज्य जैसी महत्वपूर्ण और देखो 
में सरल सी वस्तु के बारे में भिन्‍त भिन्‍त और परस्परविरोधी परिभापाएं दी गई हैं ! हुए 
लेखक राज्य को मूल रूप से वर्ग व्यवस्था मानते हैं ।॥ ओपिनहाइमर इसे ऐसा संगठन बताते 
है जिसमें एक वर्ग दुसरे वर्गों को अपने दवाव में रखता है। मही सुप्रसिद्ध परिभाषा कार 
मार्क्स मे पेश की थी कितु इसे कुछ ऐसे विचारक भी स्वीकार करते हैं जी स्वयं मात 
वादी नहीं हैं। उदारवादी लेखक प्राय: राज्य को ऐसा संगठन मानते है जो पूरी तौर मे 
चर्गों से अलग है और पूरे जनसमुदाय के हित में संलग्न है। 

इसी प्रकार कुछ लेखक राज्य को शक्तिव्यवस्था मानते हैं जिसमें शक्तिशाली गुट 
दुरबेल जनसमूह पर शासन करते है। इसवेः विपरीत अन्य लेखक राज्य को जनकत्वाण” 
व्यवस्था मानते हैं जिसमे सरकार लोकहित की भावना से जवता की समस्याओं का हूँ 
करती है और नागरिकों की जरूरतों को पृरा करती है। शक्तिव्यवस्था सिद्धांत क्के 
समर्थक मैंकियावेली से प्रेरणा लेते है। जनकल्याणव्यवस्था के हिमायती प्रीश्यस और 
अल्थूसियस का हवाला देते है ॥? 

कुछ विचारक राज्य को एक वैधानिक ढाचा मानते हैं और आर्टित की वैचारिक 
परंवरा के अनुसार शासकों और शासितों के कानूनी संबंध पर जोर देते हैं मिंसके 
अनुसार नागरिकों के लिए सरकार द्वारा जारी किए हुए आदेशों का पालन करना उनकी 
कानूनी कतंव्य है । वीनोग्रेडोफ के अनुसार राज्य वैधानिक नियमों के अनुसार कार्य 
करनेवाला संगठित जनसमुदाय है । कुछ लोग राज्य का संबंध राष्ट्र के साथ स्थापित 
करना चाहते हैं, तो कुछ राष्ट्रीपता की घारणा को राज्य के लिए आकस्मिक और अंता- 

चश्यक समभते हैं। कुछ विचारकों का मव है कि राष्ट्रीयता राज्य के स्वरूप और 

कार्यक्षेत्र में भांति उत्पन्न कर देती है । 

राज्य के विषय में कुछ लोगों का सयाल है कि इसका महत्व एक बीमा कंपनी से 
अधिक नही है, तो कुछ लोग इसे हमारे संप्र्ण जीवन का आधार मानते हैं। उन्नीतवीं 
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सदी के व्यक्तिवादी राज्य का परिचय एक आवश्यक बुराई के रूप में देते थे और अरा- 
जकतावादियों का सुझाव था कि इस 'आवश्यक बुराई! का अंत कर देना चाहिए। 
हीगल के अनुसार राज्य "आत्मा के द्वारा अपने लिए बनाया हुआ संसार है, जिसकी 
नागरिकों को पूजा करनी चाहिए। बहुलवादी राज्य को एक समुदाय मात्र मानते हैं 
जिसकी स्थिति समाज के दूसरे समुदायों के वरावर है, उनसे ऊपर नही । इसके विपरीत 
दूसरे लेखक राज्य और समाज को एक मानकर दोनो में कोई भेद नही करते ॥१ 
उपर्युक्त परिभाषाओं के अंतविरोधों का मुख्य कारण यह है कि कुछ लोग राज्य की 
परिभाषा करते समय तथ्यो को भूल कर आदझ्यों के संद्म मे उसकी विवेचना करते हैं। 
मैकीवर के अनुसार कुछ परिभाषाएं विशेष राज्यों के विशेष गुणों के आधार पर पेश की 
जाती हैं । इसलिए वे सामान्य राज्य के स्वरूप की व्याख्या के लिए उपयुक्त नहीं है। 
किसी खास राज्य के चरित्र की विवेचना करना सामान्य राज्य की परिभाषा करने की 
तुलना में आसान है । न तो हीगल की तरह हमें राज्य की पूजा करने की और न स्पेंसर 
की तरह उसकी तुच्छता साबित करने की जरूरत है। इतिहास मे राज्यों के विकास को 
देखते हुए जो विशेषताएं सामान्य रूप से इन राज्यों में दिखाई पड़ती है, उनके वैज्ञानिक 
विश्लेषण द्वारा हम राज्य की सही और व्यावहारिक परिभाषा कर सकते हैं । 
राज्य की वैधानिक दृष्टि से परिभाषा करते हुए भर्नेस्ट बार्कर का विचार है: 
*राज्य एक खास तरह का विशेष समुदाय है जिसका अस्तित्व कानूनी व्यवस्था की 
योजना को अनिवार्य रूप से कार्यान्वित करने के लिए है और यही उसका मुख्य उद्देश्य 
है।!* गानंर के-अनुसार राज्य एक ऐसा जनसमुदाय है जो किसी निश्चित भूभाग में 
निवास करता हो, जो स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र हो, जिसके अंतर्गत एक सुसंठित शासन- 
व्यवस्था हो और जो किसी संप्रभु की आज्ञा के अनुसार कार्य करता हो | फिलिमोर ने 
इसी परिभाषा में एक वात और जोड़कर बताया है कि इस जनसमुदाय को अन्य ऐसे हो 
राजनीतिक जनसमुदायो से राज्य के रूप मे मान्यता भी प्राप्त हो । 
मैकीवर राज्य की परिभाषा इस प्रकार करते हैं : 'राज्य एक ऐसा समुदाय है जो 
किसी निर्धारित भूभाग में बसे जनसमुदाय के अंतर्गत बलप्रयोग से सुमज्जित सरकार के 
जरिए कानूनों को लागू करके सामाजिक व्यवस्था की सभी बाह्य परिस्थितियों की 
स्थापना करता है ॥'* लास्की के अनुसार : “राज्य एक प्रादेशिक जनसमुदाय है जो शासक 
और शासितों में बंटा हुआ है और अपने निर्धारित प्रदेश में सभी अन्य समुदायों से ऊपर 
है ।** हमने फाइनर का कथन है : “राज्य का मूल तत्व बलप्रयोग की इव्त पर एका- 
धघिकार है जिसे एकमात्र उचित एकाधिकार के रूप में घोषित और लागू किया जाता 
है। जिसबग अस्तित्व ही धपकियों से भरा हुआ है; समाज के मूल्पों को खतरा पैदा होने 
पर जो शक्ति के नग्व रूप का सक्रिय उपयोग करता है और समाज के सदस्यों को एक 
दुसरे के विरुद्ध बसप्रयोग करने से रोकता है ।/* 
इन परिभापाश्ों पर विचार करने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं: 
). कुछ विचारकों की दृष्टि मे राज्य एक जनममुदाय है और वह संपूर्ण समाज के 
बरावर है। गानेर, फिलिमोर इत्यादि उसे जनसमुदाय मानते हैं | अन्य लेसकों की दृष्टि 
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में वह समाज कै अन्य समुदायों में से एक समुदाय है। वाकंर और मैकीवर राज्य रो 
केवल एक समुदाय मानते हैं। लास्की प्रारंभ मे उसे समुदाय मानते थे, वाद में उसे जग 
समुदाय मानने लगे । 

2. प्रत्येक लेखक राज्य के क्षेत्रीय आधार को स्वीकार करता है चाहे वह इस 
अपनी परिभाषा मे स्पष्ट रूप से उल्लेख करे या न करे । राज्य एक ऐसा समुदाय अब 
जनसमुदाय है जो निर्धारित भौमोलिक प्रदेश में निवास करता है। * 

3- राज्य की परिभाषा में कानूनी व्यवस्था, राजनीतिक संगठन या शासन कोडी 
अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है । अव्यवस्थित, असंगठित या शासनविहीत जग 
समूह राज्य नही कहला सकते। 

4. राज्य की शक्ति निर्धारित समाज में सर्वोच्च मानी जाती है। गानंर, फितिगोर 
इत्यादि राज्य की कानूनी संप्रभुता पर जीर देते हैं। मँकीवर और हर्मत फाइनर रस 
की बतप्रयोग संबंधी शक्ति की ओर हमारा विशेष ध्यान दिलाते हैं। मैंकीवर और 
लास्की अपने चिंतन के प्रारंभिक चरण मे राज्य की संग्रभुता को अस्वीकोर करते गे। 
संप्रमुता या बलप्रयोग का एकाधिकार राज्य की विशेषता है। 

5. फिलिमोर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी राज्य की परिभाषा का अतिवाई 
अंग है । उदाहरणार्थ जनवादी चीन 949 में एक राज्य के रूप में स्थापित हो गया शिव 
वह वास्तव मे राज्य तव बना जब विश्व के अधिकाश राज्यों ने उसे कूटनीतिक माद्यता 
प्रदान कर दी। 

6. ओषिनहाइमर तथा कार्ल माक्स के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जो वो 
में बटा हुआ है। वर्ग विभाजन और वर्मसंघर्पों के अभाव में राज्य की संकल्पना नही 
हो सकती । कबीलाई समाज में वर्गंविभाजन और चर्गसंघर्ष नहीं था। इसीलिए उर् 
समय राज्य का भी अध्त्तित्व नही था । 
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विभिन्‍न परिभाषाओं का सर्वेक्षण करने पर हम देखते हैँ कि राज्य एक ऐसा जनपमुददार 
है जो किसी निर्धारित भूभाग मे निवास करता है, जो आतरिक और बाह्य क्षेत्रों मे 
स्वतंत्र है, जिसमें एक सुसंगठित सरकार जनता के सामूहिक हितो की देखभाल करती है 
और जरूरत पडने पर बलप्रयोग द्वारा शक्तिशाली वर्ग के स्वार्थों की रक्षा करती है। 
अतः राज्य के ये पाच तत्व माते जा सकते हैँ: (() जनसमुदाय, (2) कोत्रीयता, 
(3) शासनप्रबंध, (4) संप्रमुता तया (5) वर्गव्यवस्था । कार 

जन समुदाय : जब तक मनुप्य एक साथ मिलकर नही रहते, वे जनसमुदाय का निर्माण 
नही कर सकते । समान हितों के आधार पर ही जन समुदाय का निर्माण होता है। मत॒व 
के प्रारभिक जवप्तमुदाय रक्तसंवंध पर आधारित ये। परिवार या कबीते इतके उदा- 
हरण हैं। राज्य इनसे भी वडा जनसमुदाय है। यह अनेक परिवारों और कवील्ों दे मेंते 
से बना । अरस्तू राज्य को परिवारों का संघ कहते थे। प्रारंभ में एक नगर और थोड़े से 
गांवों कौ मिल्लाकर राज्य बना । प्लेटो और अरस्तू की घारणा थी कि प्राचीन गुनाव कै 
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नगरराज्य की जनसंख्या किसी भी आदर्श राज्य के लिए पर्याप्त है। आधुनिक युग में 
रूसो भी राज्य की जनसंख्या को सीमित रखना चाहते थे । 
उसके बाद साम्राज्यों और राजवंशीय राज्यों का युग भाया। राज्य की जनसख्या 
विजेताओं की सैनिक शक्ति द्वारा निर्धारित होनी लगी। मध्ययुग मे राज्य सामंतों की 
जागीर बन गए और राज्य की जनसंख्या सामंतो के उत्थान और पतन के साथ घटने- 
चढने लगी । आधुनिक युग राष्ट्रीय राज्यों के विकास का युग है। इसलिए राज्य की 
जनसंख्या का निर्णय अब राष्ट्रीय भावना के आधार पर होता है। इसी कारण आज चौन 
ओर भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले राज्य भी है और नेपाल और सिंगापुर जैसे कम 
जनसंख्या के राज्य भी । क्रिसी राज्य की जनप्तरूया उस राज्य के जनसमुदाय की राष्ट्रीय 
भावना पर निर्भर है। पहले पाकिस्तानी जनसमुदाय मे पूर्वो बंगाल के निवासी शामिल 
थे कितु जब उनमे स्वतत्र राष्ट्रीय भावता विकस्तित हुई तो वंगनादेश एक अलग राज्य 
बन गया | विभिन्‍न यूरोपीय राज्यो के निवासी सयुकत राज्य अमरीका पहुंचकर एक 
राष्ट्रीय जनसमुदाय के अंग बन गए और जनसख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमरीका 
विश्व का बौथा देश बन गया। राष्ट्रीय भेदों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य विखर गया 
और ब्रिटेन आज एक छोटी जनसंख्या वाला राज्य है। इसके विपरीत रूसी साम्राज्य की 
विभिन्‍न जातिया आज सोवियत बहुराष्ट्रीय राज्य के अभिन्‍न अंग के रूप मे रहती हैं। 
क्षेत्रीयता : राज्य का दूसरा तत्व क्षेत्रीयता है । मनुप्य के प्रारंभिक संगठन आनुव शिक थे । 
जब तक आनुवंशिक संग्रठनो की प्रधानता रही, मनुष्प कवीलाई समाज को खत्म कर राज्य 
की स्थापना नही कर सका। जब मनुष्यों ने कृषि करमा सीखा तो उन्हे गाव बनाकर 
रहना पड़ा । अगर विभिन्‍न कबीलो के लोग एक ही गाव मे रहकर खेती करने लगे तो 
उनके संगठन का आनुवशिक आधार कमजोर पड़ने लगा और क्षेत्रीय एकता की भावना 
विफसित होने लगी । शिल्पकला और व्यापार की उन्नति के साथ साथ नगरों की स्था- 
पना हुई और क्षेत्रीय समाज और अधिक सुदृढ होने लगा। 
राजवंशीय राज्यों शौर साम्राज्यों के द्वारा विशाल भूभाग एक ही राज्य की अधीनता 
में आ गए। भध्यकाल मे युद्ध द्वारा सामंतीराज्य अपने क्षेत्र को घटाते-बढाते रहे। 
आधुनिक युग मे पहले यूरोप में राज्य का क्षेत्र राष्ट्रीयता के आधार पर निर्धारित होने 
लगा। यूरोप के राष्ट्रीय राज्यों मे एशिया, अफ्रीका और अमरीका में जाकर अपने 
साम्राज्य स्थापित किए। ब्रिटिश सा म्राज्य क्षेत्रफल को देखते हुए आधुनिक युग का सबसे' 
विशाल राज्य था। औपनिवेशिक देशो ने भी साम्राज्यवादविरोधी आदोलन के द्वारा 
अंत में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना की। क्षेत्र फल की दृष्टि से आज सोवियत संघ, संयुक्त 
राज्य ग्रमरीका, जनवादी चीन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और ब्राजील विशाल राज्य है। , 
छोटे राज्यो में भूटान, मारीशस, सिंगापुर आदि अनेक राज्यों के उदाहरण दिए जा सकते 
हैँ। आज राज्य का क्षेत्र विशेष रूप से राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही निर्धारित होता 
है! 
शासनप्रबंध : राज्य का तीसरा तत्व सरकार या शासनप्रबंध है। प्रारंभ मे राजनीतिक 
संगठन का रूप सरल था। इसलिए सरकार का ढांचा भी सादा था। जनसमुदाय की 
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बाहरी आक्रमण से रक्षा और आंतरिक शांति और व्यवस्था रखना ही उसके मुख्य का 
थे। कवीलाई समाज मे सभी सदस्य सामूहिक रूप से इन कार्यों को करते ये। राज्यवी 
स्थापना के बाद पुरोहितों और योद्धाओं के वर्ग से शासकों को चुना जाने लगा। कवीताई 
परंपराओ को वदसकर कानून का रूप दिया गया। कानून की रक्षा के लिए प्रधिकार्सों 
और न्यायाधीज्ञों की नियुक्ति हुई । 

मध्ययुग में युद्ध करनेवाले सामंत ही शासक, न्यायाधीश और कर वसूल करे वाने 
अधिकारी थे। शासन का प्रबंध स्वाभाविक रूप से कुलीन जमीदार वर्ग ने अपने हाय मे 
ले लिया। वर्तमान युग में शामनप्रबंध नौकरशाही करती है। संसद और विधावत्भाए 
कानून बनाती हैं, चुने हुए राजनीतिक नेता सरकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं; 
भौर न्यायालय विवादों का हल करते है और कानून की रक्षा करते हैं। इस प्रकार आज 
सरकार का रूप अत्यधिक जटिल हो गया है। सरकार की जटिलता की वजह तै राय 
का रूप भी पहले से अधिक जटिल हो गया है । 

शासन के क्षेत्र का विस्तार एक जैसा नही है। पूजीवादी देशों में सरकार अर्प 
व्यवस्था में साधारणतया हस्तक्षेप नही करती किंतु समाजवादी देशों में सार 
अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। सरकार वह माध्यम है जिसके द्वाय राज्य अपनी 
इच्छा को कार्यान्वित करता है। अत: सरकार के बिना राज्य की संकल्पना अधूरी बोर 
अमूर्ते रहती है। राज्य की शक्ति का प्रयोग व्यवहार मे सरकार ही करती है! 
संप्रभुता : राज्य का चौथा तत्व संप्रभुता है। राजनीतिविज्ञान में इसे तीन रूपो में प्रस्तुत 
किया गया है : वैधानिक, ने तिक और समाजश्यास्त्री य। बोदां, हाब्स और आस्टिन ने इसके 
वंधानिक रूप पर प्रकाश डाला है। इनके कथनानुसार भ्रत्येक राज्य में किसी व्यक्ति या 
संस्था के पास राज्य की सर्वोच्च वैधानिक शक्ति होती है जिसके आदेश ही कावू हैँ 
और जिनका पालन करना नागरिकों के लिए अनिवार्य है। हीगल और वोसाके राज्य बी 
वैधानिक सर्वोच्चता के साथ साथ उसकी नैतिक सर्वोपरिता पर भी जोर देते हैं। इसे 
विपरीत मैक्स वेवर, मास्का तथा मैकीवर राज्य की संप्रभुता के ने तिक या वैधानिक हा 
की चर्चा करना अनावश्यक मानते हैं और एक समुदाय के रूप में उसकी बल॑प्रयोग सबंधी 
शक्ति के समाजशास्त्रीय विश्लेषण पर जीर देते हैं। 

इसमें सदेह नही कि आज राज्य ही एकमात्र ऐसा जनसमुदाय है जिसे वैधानिक है 
से आतरिक तथा बाह्य मामलो में पूर्ण स्वतंत्र साना जाता है यह दरजा किसी अरये 
समुदाय या जनसमुदाय को प्राप्त नही है ॥ अगर कोई देश किसी साम्राज्य का उपनिवेश 

* है तो वह जब तक स्वाधीनता प्राप्त न कर ले, राज्य नही कद्दलाएंगा ! इसी प्रकार $2 

संघात्मक राज्यों मे प्रांचों को राज्य के नाम से पुकारा जाता है, परंतु वास्तव में संप्रमुता 
के अभाव मे इन्हें राज्य कहना बिलकुल गलत है। # 

संप्रमुता का व्यावहारिक रूप वलप्रयोग करने की शक्ति है क्योकि राज्य की वैधानिक 
व्यवस्था का मूलभूत आधार शक्तिव्यवस्था है! मैक्स वेबर और मैकीवर संत्रभुता 
इसी व्यावहारिक रूप मे देखते हैं। चू कि राज्य प्रत्येक स्थिति में बलप्रयोग करने की स्पितिं 
में नहीं होता या वलप्रयोग द्वारा अन्य समुदायों से आज्ञापालन कराने में सफल नही होते 


राज्य की परिभाषा, तत्व और विकास 03 


इसीलिए मैकीवर और लास्की संप्रमुता के सिद्धांत की आलोचना करते हैं । ये वहुलवादी 
लेखक भी राज्य की समन्वयकारी शकित को स्वीकार करके संप्रमुता के सिद्धांत को 
अप्रत्यक्ष रूप से मान्यता दे देते है। 
बर्गंब्धवस्था : राज्य का पांचवां तत्व वर्गव्यवस्था है। एंगेल्स, मावर्स और लेनिन के 
अतिरिक्त मैडीसन और ओपेनहाइमर जैसे बुर्जुआ विचारक भी वर्गेब्यवस्था को राज्य 
का अनिवायं तत्व मानते हैं। चाल्स फूरियर, सेंट सिमोन, राबर्ट ओवन, वाकुनिन, सोरेल, 
लास्की और जी डी एच कोल भी वर्गेविभाजन ओर वर्गसंघर्ष को प्रत्येक राज्य का 
अनिवायं लक्षण सममते हैं। 

वास्तव में राज्य की शुरुआत ही समाज में बढ़ते हुए वर्गेपंधर्षों को नियंत्रित करने 
के लिए हुई। आदिम साम्यवादी युग के कबीलाई समाज में न वर्ग थे और न लोगों के 
पास निजी संपत्ति होती थी। इसलिए उस समय राज्य का भी अस्तित्व नहीं था। कृषि, 
शिल्पकला और व्यापार के विकास के साथ साथ निजी सपत्ति, व्यक्तिगत स्वार्थ, दासता 
भौर वर्गंधिभाजन की स्थापना हुई और उसी के साथ साथ शक्तिशाली वर्ग ने अपनी 
संपत्ति और विशेपाधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया । 

सामंतवादी राज्य जमीदारों और किसानों के वर्मविभाजन पर आधारित था। 
पूंजीवादी लोकतंत्रीय राज्य आज पूजीपतियों और मजदूरों के श्रेणीसंघर्ष पर टिका हुआ 
है। समाजवादी राज्य स्वंहारा वर्ग की पुराने शोपक वर्गों पर तानाशाही है | एंगेल्स और 
भाक्स के अनुसार जब समाजवादी अर्थव्यवस्था के पूर्ण विकास के बाद वर्गव्यवस्था पर 
आधारित शोषण का अंत हो जाएगा, तो राज्य का भी लोप हो जाएगा। लेनिन के 
अनुसार राज्य का लोप तभी हो सकता है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूजीवादी वर्ग॑व्यवस्था 
का अंत हो जाएगा | ग्रामशी के अनुसार शासक वर्ग की शक्तित न केवल अर्थव्यवस्था भौर 
राजनीतिक ढाचे के नियत्रण पर आधारित है, वह विभिनन क्षेत्रों में विचारधारा संबंधी 
सुदृद नेतृत्व (हीगेमनि) पर भी अत्यधिक निर्मर है। इसलिए वर्गव्यवस्था राज्य का 
अविभाज्य अंग बन गई है। 


राज्य और समाज 
मेकीवर का कयन है कि राज्य और समाज को एक सममभना बहुत बडी अआ्ांति है जिसकी 
बजह से न॒तो राज्य के सही रूप को समझा जा सकता है और न समाज को। यद्वि हम 
तथ्यों पर ध्यान दें तो हम परिवार, चर्च या क्लब जैसी सामाजिक संस्थाएं देखेंगे जिनकी 
स्थापना में राज्य ने कोई प्रेरणा नहीं दी । हम परंपरा या भ्रतियोगिता के रूप में ऐसी 
सामाजिक शक्तियां देखेंगे जिनका नियंत्रण तो राज्य कर सकता है लेकिन निर्माण नहीं 
कर सकता | इसी प्रकार हमें समाज में मित्रता या ईर्ष्या जैसी प्रवृत्तिया भी दिखाई 
देंगी जो इतनी अधिक सूक्ष्म और व्यक्तिगत हैं कि राज्य का भारी यंत्र वहा तेंक पहुंच 
नही सकता। 
राज्य का अस्तित्व समाज के अंदर है कितु इसे समाज का आकार भी नही माना जा 

सकता । हम इसको सिर्फ इसके कार्यों से पहचानते हैं। इसकी उपलब्धि व्यव॑स्था 
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नियंत्रण की प्रणाली की स्थापना है। अपने नियंत्रण के द्वारा यह सामाजिक जीवन को 
समर्थन देता हैं या उसका शोषण करता है, उस पर बंधन लगाता है था उसे स्वाधीत 
करता है, उसे विकसित करता है या धष्ट करता है---वह कुछ भी क्यों ते करे लेकित 
बह केवल उपकरण है, जीवन नहीं है ।? 

प्रारंभ में शिकारियों और प्ुपालको के सरल समाज थे और अभी हास एक 

ऐस्किमो और दूसरे कबीलाई समाज कायम ये जिनका जीवन राजनीतिक संगठन के न 
होने पर भी उल्लासपूर्ण था और आज के जद्लि राजनीतिक सगठन के बावजूद, मैरीवर 
के शब्दो मे, लोग अपने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंगों को सीगए 
अर्थात राज्य के नियंत्रण और हस्तक्षेप से मुक्त रखते के इच्छुक है और इसके तिए 
संघर्ष करने को तैयार है। 

अनेस्ट बाकर का विचार है कि राज्य और समाज दोनों का एक ही नैतिक पेश 
है। इसलिए कई क्षेत्रे में दोनों समानातर रूप से कार्य करते है। समाज का क्षेत्र ऐच्छिक 
सहयोग और सद्भावना है और उसकी कार्यशैली से लचौलापन है। राज्य एक यंत्र की 
तरह कार्य करता है और उसकी कार्यशली वलप्रयोग पर आधारित है। कार्यों की दृष्टि 
से राण्य का उद्देश्य न्‍्याम और व्यवस्था के लिए स्थाई प्रबंध करता है किंतु समाज क्र 
विविध कार्य हो सकते है . वौद्धिक, धामिक, आधिक, कलात्मक और मनोर॑जतात्मक। 
राज्य और समाज के अंतर के विपय में निम्नलिखित बातें घ्यान में रखनी चाहिए 

, सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था से अधिक व्यापक है। टैत्काट पर्स 
के अनुसार सामाणिक व्यवस्था के चार अंग हैं: आधिक, राजनीतिक, साह्कृतिक बौर 
व्यक्तित्व संबंधी । इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का भंग है। 
राजनीतिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं के संपर्क से सामाजिक व्यवस्था उत्प्त 
होती है। ॒ 

2. विकास की दृष्दि से पहले समाज बना और उसके बाद राज्य की उत्पत्ति हुई। 
इसलिए राज्य मानवजीवन के विकास की एक अवस्था है। संभव है कि भविष्य में फिर 
राज्य की आवश्यकता न रहे किंतु समाज के बिना भानवजीवन की कल्पना नहीं की जा 
सकती। 

3. समाज सामाजिक संबंधों का नाम है। ये संबंध आधिक, सास्कृतिक इत्यादि 
उद्देद्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं । राज्य एक ऐसा उपकरण या साधन है जी मनुष्यों 
को सामाजिक संबंध कायम करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां ढैयार करता है । 

4. राज्य के पास बलप्रयोग करने की श्वित होती है। यह ध्व्ति सेना, पुलिस या 
मौकरशाही के माध्यम से प्रयुष्त होती है। सम्राज साधारणतमा जनमत के प्रभाव की 
उपयोग करके सदस्यों से अपनी इच्छा के अनुसार काये कराता है । राज्य अपने आदेशों 
के उल्लंघन केरनेयाले फो दंड दे सकता है | समाज के वाप्त केवल आलोचना, निंदा और 
सामाजिक बहिष्कार का अधिकार है । 

5. राज्य के पात्त संप्रभुता है। राम्य के दागरिकों और समुदायों के लिए राज्य डी 
आशाओं के अनुसार कार्य करता वैधानिक रुप से आवश्यक है । समाज के पास संश्रगुता 
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नहीं है। वह सामाजिक संगठनों और समुदायों के माध्यम से नागरिकों पर प्रभाव डाल 
सकता है। नागरिकों के लिए किसी भी ऐसे सामाजिक नियम की अवहेलना करना 
अपेक्षाकृत सरल है, जिसे राज्य की सप्रमुता का समर्थन प्राप्त न हो । 

6. सामाजिक व्यवस्था रूढ़ियों, परंपराओं और रिवाजों पर आधारित है। इसके 
विपरीत राज्य कानूनो की सहायता से अपनी सत्ता कायम रखता है। कानून का प्रारंभिक 
स्रोत परंपरा है परतु दोनो की प्रकृति मे काफी अंतर है। परंपरा को कार्यान्वित करने के 
लिए कोई संगठित सस्था नही होती, जबकि कानूनो को कार्यान्वित करने के लिए नौकर- 
शाही और अदालतो का संगठन किया गया है । 

7. राज्य के लिए निश्चित भूभाग और संगठन की आवश्यकता है। समाज के लिए 
निश्चित भूभाग और सगठन अनिवाय्य नही है। धामिक समाज अंतर्राष्ट्रीय हो सकते है। 
ग्राम स्थानीय समाज का उदाहरण है । पूजीवादी आथिक समाज गअतर्राप्ट्रीय है। इतिहास 
में असंगठित समाजों के उदाहरण मिलते है, परतु असंगढित राज्य एक असंगत 
विचार है। 

$. समाज के लिए वर्गव्यवस्था अनिवाये नही है। प्रारंभ में आदिम साम्यवादी 
युग के कवीलाई समाज में व्गंविभाजन नहीं था और माकस के अनुसार भविष्य के 
साम्यवादी समाज में भी वर्गव्यवस्था और वर्गसंघर्प का अत हो जाएगा । इसके विपरीत 
राज्य में व्गंब्यवस्था और बर्गंसंघर्ष का होना अनिवार्य है। समाजवादी राज्य मे भी 
साम्यवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले वर्गेभेद और वर्मसंघर्ष को समाप्त करना असंभव 
है। अतः वर्ग विहोन समाज के; आदर्श का विचार तकंसंगत है कितु वर्गधिहीत राज्य को 
कल्पना युक्तिसंगत नही है । 


राज्य और सरकार 


जैसा पहले वताया जा चुका है, सरकार राज्य का ही एक आवश्यक तत्व है। सरकार बह 
डाचा है जिसके द्वारा राज्य की इच्छा को व्यावहारिक रूप दिया जाता है। इसलिए 
सरकार की तुलना में राज्य अधिक व्यापक शब्द है । साधारण बोलचाल मे राज्य के इस 
व्यापक रूप को मुलाकर उसे सरकार के अथे में भी प्रयुवत किया जाता है । राज्य के कार्य 
वास्तव मे सरकार के कार होते है । 

हेरोल्ड लास्की का विचार है कि क्रियात्मक दृष्टिकोण से राज्य और सरकार का 
भेद महत्वपूर्ण नही है। इसी प्रकार जी डी एच कोल का विचार है कि राज्य जनसमुदाय 
की सरकार का राजनीतिक यंत्र है। लास्की ओर कोल का विचार है कि सैद्धांतिक दृष्दि 
से राज्य मौर सरकार में अंतर करना उचित हो सकता है कितु व्यावहारिक दृष्टि से यह्‌ 
अंतर अनुचित और निरथंक है क्योकि राज्य केवल सरकार के माध्यम से कार्य कर सकता 
है। लास्की के अनुसार राज्य की संप्रभुता का उपयोग भी सरकार ही करती है। सैद्धातिक 
दृष्टिकोण से राज्य और सरकार के अंतर निम्नलिखित हैं : 

]. राज्य अपेक्षाकृत स्थाई संस्था है, कितु सरकार मे परिवर्तन होते रहते है । इंग्लेंड 
एक राज्य के रूप में सदियों से विद्यमान है कितु इंग्लेड की सरकार बदलती रहती है। 
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पहले बहा निरंकुश राजतंत्रात्सक सरकार धी। अब लोकतंत्रीय सरकार है और यह 
सरकार भी कभी अनुदार दल की सरकार होती है तो कभी उदार दल था मजदूर दवा 
की । द् 

2. राज्य में सरकार और सामान्य नागरिक समान रूप से शामिल हैं। सरकार में 
नागरिकों का एक छोटा सा अल्पसंख्यक वर्ग होता है जो बाकी नागरिकों पर शासन करता 
है। उदाहरणाये छात्र, मजदूर, किसान आदि राज्य के सदस्य तो है, पर सरकार के सदस्य 
नही हैं । 

3. राज्य एक व्यापक जनसमुदाय है जिसके अंतर्गत भ्रतेक समुदाय मौजूद हैं। 
सरकार इस जनसमुदाय के अंतर्गत एक संकीर्ण संगठन है। अन्य समुदाय सरकार की 
अधीनता में कार्य करते हैं कितु वे सरकार के अंग नही है। सरकार औौर संमुदाय के बीच 
में संघर्ष की संभावना हो सकती है, जिसे गलती से राज्य और समुदाय का संघर्ष माता 
जाता है। 

4. राज्य के पास संप्रभुता होती है और संप्रमुतर राज्य का आवश्यक तत्व है कि 
सरकार उस संभ्रमुता का अस्थाई रूप से राज्य की ओर से प्रयोग करती है। प्रकार कै 
अधिकार संविधान द्वारा सीमित किए जा सकते हैं। राज्य के अधिकार उसकी संप्रभुवा 
के कारण असीमित होते है । 

$. राज्य एक अमूर्त घारणा है। राजनीतिविज्ञान में उसके चरित्र और उद्देश्यों के 
संबंध में काफी वाद-विवाद हुआ है। फिर भी उसके चरित्र और आदेशों का सर्वसम्मत 
निर्धारण नही हो सका है। इसके विपरीत सरकार एक मूर्त यथार्थ है । सरकार के स्वषप' 
और कार्यों का निर्धारण करना अपेक्षाकृत सरल है । - 

6. राज्य अनेक वर्गों का मिला-जुला समूह है। इसमें शोपक और शोपित वर्ग या 
दासक और शासित वर्य साथ रहते है। सरकार चह संगठित शक्ति है जिसके द्वारा शार्सक 
बर्ग शासित वर्गों के शोषण को कायम रखता है गौर उसे मजबूत करता है) इतिहास में 
अभी तक मालिक, जमीदार या पूजीपति वर्ग की सरकारों का तिर्माण क्रमशः दाों, 
किसानों या मजदूरों के शोषण के लिए हुआ था! केवल सर्माजवादी सरकार एक वर्ग 
द्वारा दूसरे वर्ग के श्ञोपण पर आधारित नहीं होती क्योकि वह शोपक वर्गों का सदा के 
लिए अंत कर देती है । * 

7. सभी राज्यों के तीन तत्व जनसंख्या, भुभाग और संप्रमुता एक समात होते हैँ 
कितु सरकारों के विभिन्‍न रूप हो सकते है, जैसे : राजतंत्र, लोकतंत्र या अधिनायकर्तत्। 
वर्गव्यवस्था के आधार पर राज्यों और सरकारों के चरित्र मे अंतर किया जा सकता है। 
जैसे : पूजीवादी राज्य या समाजवादी राज्य एवं सामंतशाही की सरकार या पूंजीपति 
वर्ग की सरवगर । मं 

8. किसी भी जनसमुदाय के लिए सरकार की जरूरत है। उदाहरणार्थ 947 के 
पूर्व भारत में अंगरेजो बगे औपतिवेशिक सरकार थी कितु भारतीय राज्य का अल्तिल 

नही था। राज्य के लिए सरकार की उपस्थिति अनिवार्य है परंतु सरकार के लिए रण्म 
+ अस्तित्व अनिवार्य नही । उदाहरणार्थ अल्जीरिया राज्य के निर्माण के बहुत पहें 


राज्य की परिभाषा, तत्व और विकास 07 


अल्जीरिया की सरकार का गठन कर दिया गया था। पोलेड, फ्रास इत्यादि देशों को जब 
नाजी जमेनी ने जीत लिया था, तो इन देशों की सरकारें विदेशों में स्थित थी। 


राज्य तथा अन्य समुदाय 


मैकीवर तथा अन्य समाजशास्त्री तीन प्रकार के सामाजिक संगठनों की चर्चा करते है: 
जनसमुदाय, समुदाय और संस्था । देश, नगर, गांव, कबीला, जाति और राष्ट्र जनसमुदाय 
के उदाहरण हैं । जनसमुदाय का आधार व्यापक और सर्वांगीण एकता है। जनसमुदाय 
क्षेत्रीय भी होते हैं ओर सदस्यीय भी । सदस्यीय जनसमुदायों के उदाहरण कबीले,. 
जातियां आदि हैं। 
समुदाय ऐसे ऐच्छिक संगठन है जिन्हें मनुष्य किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए बना लेते है। संस्था से हमारा तात्पर्य किसी परंपरा या सिद्धांत से होता है जो किसी 
समुदाय के संचालन में सहायक होता है । मैंकीवर के कथनानुसार यदि परिवार एक समु- 
दाय है तो विवाह इस समुदाय के संचालन मे मदद देने वाली संस्था है। साधारण बोल- 
चाल में संस्था और समुदाय के इस समाजश्ञास्त्रीय अंतर को घ्यान में नही रखा जाता। 
परिवार, चर्च, वर्ग, राजनी तिक दल, मजदूर संघ आदि समुदायों के उदाहरण है। उत्तरा- 
धिकार, धामिक संस्कार, पार्टी की मश्गीन, वर्गभेद, बाजार आदि सस्थाओ के उदाहरण 
है। मैकीवर राज्य को न तो जनसमुदाय मानते हैं और न संस्था ।! उनके अनुसार राज्य 
एक समुदाय ही है। उदाहरणार्थ साइप्रस मे रहने वाले यूनानी वंशधर यूनानी जनसमुदाय 
के सदस्य हैं कितु वे साइप्रस राज्य के नागरिक होने के नाते साइप्रस राजनीतिक समुदाय 
के सदस्य भी हैं। 
मनुष्य के जीवन का एक अंश ही किसी समुदाय के आंतर्गत बीतता है कितु उसका 
संपूर्ण जीवन जनसमुदाय की परिधि से घिरा होता है। प्रारंभ मे कवीला या गांव ऐसा 
ही जनसमुदाय था। प्राचीन यूनान का नगर भी ऐसा ही जनसमुदाय था। मैकीवर के 
अनुसार राज्य ने भी ऐसे जनसमुदाय होने का अकसर दावा किया है कितु कुछ सर्वाधि- 
कारवादी अधिनायकतंत्रों के अलावा राज्य इस दावे को कार्यान्वित करने मे असमर्थ रहा 
है। आदर्शवादी लेखक हीगल और बोसाके राज्य को जनसमुदाय मानते हैं। रूसो, ग्रीन 
ओऔर क्रोस भी राज्य को जनसमुदाय मानते हैं। इसके विपरीत बार्कर, मंकीवर और 
लास्की राज्य को समुदाय मानते हैँ । 
मैकीवर का कथन है: 'हमे न केवल इस वात से इनकार करना चाहिए कि राज्य 
एक जनसमुदाय या जनसमुदाय का रूप है, बल्कि हमें निश्चित रूप से घोषणा करनी 
चाहिए कि यह परिवार तथा चर्चे की कोटि का समुदाय है । इनकी तरह ही यह सदस्यों 
का एक समूह है जिसे एक निश्चित ढंग से संगठित किया गया है और इसीलिए इसके 
सीमित उद्देश्य हैं। राज्य का संगठन संपूर्ण सामाजिक संगठन के बराबर नही हैं; राज्य 
के लक्ष्य मानवता के लक्ष्य नही है; और यह बिलकुल स्पष्ट है कि राज्य जिन तरीकों से 
अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, समाज उन तरीकों का प्रयोग बुछ ही अवसरो पर अपने 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करता है।”* 
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राज्य को जनसमुदाय मानते की जाति का एक ऐतिहासिक कारण है। यह कारण 
'परिवार और चर्च पर भी लागू होता है क्योकि कुछ लोग इन्हें भी जनसमुदाय का दरजा 
देते है। मनुष्य जन्म से ही किसी परिवार, धर्मंसंगठन या राज्य की सदस्यता प्राप्त कर 
लेता है । राज्य तो स्वाभाविक रूप से अपने निर्धारित भूभाग मे निवास करने वाले प्रत्येक 
मनुष्य की अपनी सदस्यता प्रदान कर देता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य 
मनुष्यक्रत समुदाय नही है । 

राजनीतिविज्ञान के क्षेत्र मे बहुलवादियों के अतिरिक्त अन्य सभी लेखक राज्य को 
राप्ट्र की तरह जनसमुदाय मानते है। आजकल अधिकाश्य राज्य राष्ट्रीयता के आघार पर 
संगठित हैं। इसलिए राज्य समुदाय है अथवा जनसमुदाय, यह प्रश्व अब व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नही रहा है। मैकीवर भी राष्ट्र को जनसमुदाय मानने के लिए 
तैयार हूँ। अत. राष्ट्रीय राज्य भी राष्ट्र के रूप मे एक जनसमुदाय माना जा सकता है। 
राज्य तथा अन्य समुदायों मे अतर निम्नलिखित आधारो पर किया जाता है : 

. मागरिकों के लिए राज्य वी सदस्यता अनिवार्य होती है कितु परिवार या धार्मिक 
समुदाय को छोड़कर अन्य समुदायों की सदस्यता वैकल्पिक होती है ! मजदूर के लिए यह 
आवश्यक नही कि वह किसी मजदूर सघ का सदस्य वने और न छात्र के लिए यह आवश्यक 
है कि घह किसी छात्र सघ की सदस्यता प्राप्त करे । 

2. नागरिक एक समय में केवल एक राज्य के सदस्य हो सकते हैं। किसी दूसरे 
राज्य में स्थाई रूप से निवास करने पर वे उस राज्य के सदस्य बनाए जा सकते है, परंतु 
उन्हे अपने पूर्व वर्ती राज्य की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। नागरिक अपनी रुचि और सामर्थ्य 
के अनुसार अनेक समुदायों का सदस्य वन सकता है । वह मनोरंजन के लिए फिल्म" 
सोसायटी का, खेल के लिए क्रिकेट क्लब का, राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस दल का और 
धामिक विश्वास के कारण आर्यसमाज का सदस्य बन सकता है। 

3. राज्य के पास संप्रमुता या बलप्रयोग करने की शक्ति होती है। समुदाय केवल 
सदुभावुना और नैतिक प्रभाव के उपयोग द्वारा सदस्यो पर अनुशासन रखते हैं। राज्य 
नागरिक को अपराध करने पर मृत्युदंड तक दे सकता है। समुदाय झ्रधिक से अधिक सदस्य 
को उसकी सदस्यता से वचित करने का दंड दे सकता है। 

4. आजकल अधिकाश राज्य राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित हैं। साम्राज्यवारद 
के अंत के बाद एशिया झोर अफ्रीका में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई है। समुदाय 

स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आघारों पर समान रूप से संगठित किए जा सकते हैं। 
कम्युनिस्ट संगठन था कैथोलिक चर्च प्रंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। रेडक्रास सोसायटी भी 
एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है। कांग्रेस दल, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कार्ग्रेस आदि 
राष्ट्रीय समुदाय हैं। खेल, मनोरंजन, साहित्य और कला में रुचि रखनेवाले व्य्वित 
स्थानीय समुदायों और कलबो का निर्माण कर सकते हैं। | 

5. राज्य के लिए निद्चिचत क्षेत्र होता आवश्यक है क्तु समुदाय के लिए क्षेत्रीयता 
की शर्त नहीं है। उदाहरणाय्थ राज्य की संकल्पना के लिए निर्धारित मूभाग होता अर्नि- 

* है कितु समुदाय बिना किसी निर्धारित मूमाग के ही अपना कार्य कर सकता है। 
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रेडफास सोसायटी, कांग्रेस दल या कंथोलिक चर्च को भूभाग के नियंत्रण की जरूरत 
नहीं है । 

6. राज्य का उद्देश्य अन्य समुदायों की तुलना में अधिक व्यापक होता है। समुदाय 
अपने सीमित और विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने में व्यस्त रहते हैं। उदाहरणार्थ राज्य 
नागरिकों की आधिक, सास्कृतिक और नैतक उन्नति के लिए समान रूप से सक्रिय होता 
है कितु समुदाय किसी संकोर्ण उद्देश्य से, जिसका संवंध धर्म प्रचार, पेल-कूद, मनोरंजन 
आदि से होता है, प्रेरित होकर, केवल अपने सदस्यों के संतोष और सुख के लिए कार्य 
करते हैं। कुछ समुदाय सीमित स्तर पर परोपकार और लोककल्याण के कार्य भी 
करते हैं । 

प* राज्य समुदायों की तुलना में अधिक स्थाई होते हैं। समुदाय आवश्यकतानुसार 
बनते और विगड़ते रहते हैं। कुछ समुदाय राज्य की भांति ही दीघंजीबी होते है। उदा- 
हरणायं कैथीलिक चर्च यूरोप के अनेक राज्यों से अधिक स्थाई सिद्ध हुआ है। भारत का 
काग्रेस दल भारतीय राज्य से भी पहले बता था और आज तक कायम है। 


राज्य की बदलती हुई धारणाएं 


अर्नेस्ट बाक॑र ने राज्य की बदलती हुई धारणाओं की चर्चा करते हुए बताया है कि 
पश्चिमी जगत में सबसे पहले थरूतानी दार्शनिकों ने यूनानी नगरराज्य के आधार पर 
'समाज-राज्य” की संकत्पना प्रस्तुत की | तदुपरात ईसाई विचारकों ने चर्च और राज्य 
की समार्तातर सत्ता का सिद्धात प्रस्तुत किया। उसके बाद सामंती राजवंशीय राज्य का 
युग आया । सोलहवी सदी से राष्ट्रीय राज्य का युग शुरू हुआ। अगला चरण फ़रासीसी 
ऋराति के फलस्वरूप लोकतत्नीय गणराज्य का माना जा सकता है। उसकी प्रतिक्रिया के 
रूप में जमंन रोमाठिक राष्ट्रवादी राज्य का उदय हुआ। इंग्लेंड भें व्यक्तिवादी राज्य 
की संकल्पना विकसित हुई। अत में माक्‍्से, एंगेल्स और लेनिन ने पूजीवादी समाजराज्य 
की समाजवादी-साम्यवादी आलोचना प्रस्तुत की । श्रमिक संघवादी और अराजकतावादी 
विचारकों ने तो शक्तिव्यवस्था पर आधारित राज्यप्रणाली को समाप्त करने का ही 
प्रस्ताव रख दिया । 

यूनानी समाजराज्य को संकल्पना ; यूनानी नगरराज्य हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण 
हैं क्योंकि प्लेटो तथा अरस्तू की कृतियों में राज्य की जो संकल्पना प्रस्तुत की गई है, वह 
हमारे विचारों को आज भी प्रभावित करती है। नगरराज्य को यूवानी 'पौलिस' कहते 
थे परंतु यह केवल राजनीतिक व्यवस्था ही नहीं था, वह सामाजिक व्यवस्था भी था । 
वह राज्य और समाज का संयुक्त रूप था। यह एक धामिक संघ और नैतिक व्यवस्था भी 
था। वार्कर के शब्दों मे वह इसके आलावा उत्पादन और व्यापार की संस्था भी था और 
एक ऐसा सांस्कृतिक समुदाय भी था जो सौंदर्य और सत्य की साधना कर्ता था। प्लेटो 
की 'रिपब्लिक' ईइवर की सच्ची संकल्पना, नैतिक आचरंण के नियम, शिक्षा के द्वारा 
कला और विज्ञान के 'संचालने, ओथिक जीवन के विनियमन आदि से समान रूप से 
संबद्ध थी । अरस्तू इस सीमा तक राज्य को महत्व नहीं देते ॥ फिर भी वे मनुष्य को एक 
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राजनीतिक प्राणी मानते है, राजनीति को विज्ञानों में सर्वोच्च बताते हैं भौर समाजराज्य 
के रूप में 'पोलिस' के प्रति निष्ठा की प्राथमिकता देते हैं । 
जाज के युग मे समाज और राज्य की यह एकरूपता संभव नही है। मूनाती 'पोतिस' 
की तुलना में आज का राज्य सिर्फ एक आयाम (डाइमेंशन) वाला समुदाय है। वाकर 
के कथनानुसार आज के राज्य का सामर्थ्य यूनानी 'पोलिस' की तुलना में सीमित है। गह 
आधिक, सास्क्ृतिक या धामिक समुदायों एवं व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों की 
चोषणा करता है कितु वह स्वयं आधिक प्रणाली, धर्म सघ या सांस्कृतिक समुदाय नही है ।* 
चर्च धौर राज्य की प्रतिदंद्िता : रोमन काल में विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई 
परंतु विचारधारा के क्षेत्र मे 'पोलिस' पर आधारित सिद्धातों को ही मान्यता मितती 
रही । जब ईसाई चर्च ने रोम के शासकों को ईसाई बना लिया तो पहली बार यूरोप के 
इतिहास में दो समानातर सत्ताओ की स्थापना हुई। सम्राट में लौकिक सत्ता का निवास 
माना गया और चर्च के सुख्य पुरोहित पोप मे धार्मिक सत्ता निहित कर दी गई । लौकिक 
क्षेत्र मे जनता की निष्ठा सीजर यानी सञ्ाट के अति थी किंतु धामिक क्षेत्र में जनता ही 
निष्ठा पौष के प्रति थी। यद्यपि सत्ताएं दो थी, किठु जनसमुदाय एक ही था। सभी ईसाई 
एक विशाल अतर्राष्ट्रीय जन-समुदाय के सदस्य थे जो सीजर और पोष के प्रति समोवा- 
तर निष्ठाएं रखते थे । इस प्रकार एक ही समाज मे दो समानातर सरकार काम करती 
भी। चर्च भी राज्य की तरह कर वसूल करता था और अपनी कचहूरियों के द्वारा 
अपराधियों को दंड देता या । सेंट अगस्टीन और सेंट ऐविवनास ने राज्य की छुलनो मे 
चर्च को ऊपर माना । अधिकाश ईसाई विचारकों ने राज्य की सर्वोपरिता, प्राषमिक्ता 
या व्यापकता को स्वीकार नही कियां। बार्कर के अनुसार समाज ने राज्य को अपना 
अग बना लिया 
सामंती राज्य प्र विकेंद्रोकरण : ग्यारहवी सदी से तेरहवी सदी तक यूरोप अ्ञाँति एवं 
साई संस्थाओं की शुरुआत का स्थल रहा। सिद्धाते में सार्वभौम साम्राज्य गौर 
सार्वभौम च्चे की संकल्पता प्रचलित रही किंतु व्यवहार में सामंती सीढ़ी के अनुसार संता 
का विकेंद्रीकरण हो भया । प्रादेशिक राज्य व्यवहार में पोष भौर सम्राट के तियंत्रण से 
मुक्त हो गए। बार्कर के शब्दों में अध राष्ट्रीय राजवंधीय राज्यों की स्थापना होते लगी । 
राज्य के तीन प्रमुख तत्व: पादरी वर्ग, जागीरदार वर्ग, और व्यापारी-जमीदार वर्ग इस 
अर्धराप्ट्रीय राजवंच्ीय राज्य के तीन स्तम थे । सामंतों की ऊंच-नीच के आधार पर 
अनेक श्रेणिया थी और परपरा के अनुसार भिन्‍न भिल्‍न श्रेणी के सामंत अपने विशेषा- 
पधकारों का प्रयोग करते थे । राजा और उसकी अदालतों की सत्ता एक कोने मे सिमट 
कर रह गई। धर्मंस्ंगठव, वर्ग और पेशें समाज में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वान- 
लंबी बनने के लिए मजबूर हो गए । बाकेर के अनुसार मध्ययुग के सामंती समाज ने राज्य 
के अस्तित्व को ही खरे में डात दिया । जमीदार अपनी रियासत में, पादरी चर्च कौ 
जागीर में और व्यापारी अपने नगर के अशासन में आत्मनिर्मेर बन यथा) राजनीतिक 
सत्ता छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखर गई और राजनीतिक प्रणाली का पूरी तौर से विरकेद्री 
करण हो गया ॥!२ ड़ 
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सोलहबीं सदी के वाद.राष्ट्रोय राज्य को शुरुप्रात : बार के अनुसार परिचमी यूरोप में 
सोलहवी सदी मे राष्ट्रीय राज्य की धारणा के लोकप्रिय होने के कई कारण थे। इसका 
“राजनीतिक कारण सामंती थरुद्धों का विनाशकारी प्रभाव और विदेशी आक्रमणों का सदेव 
उपस्थित खतरा था, जिसकी वजह से जनता और व्यापारी वर्ग राजा के एकाधिकारी 
संसूबों का समर्थन करने लगे | इसका आथिक कारण व्यापार और वाणिज्य का विस्तार 
था जिसकी सफलता के लिए कानून ओर प्रशासन के कुंद्रीयकरण की जरूरत थी। इसका 
सीसरा कारण बौद्धिक था। यूनान के 'समाज राज्य! और रोम के प्रशासनिक बेंद्रीकरण 
को मिलाकर मैंकियावेली, वोदा तथा हाब्स ने आधुनिक राष्ट्रीय राजवंशीय राज्य की 
संकल्पना का विकास किया । चौथा कारण घाभिक था। धमंसुधार आंदोलन के माध्यम 
से यूरोप के प्रोटेस्टेंट शासकों ने पोष और केंद्रीय सम्राट की सर्वोपरिता को पूरी तोर से 
अस्वीकार कर दिया और अपने देशों मे न केवल स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्य की घोषणा कर 
दी अपितु स्वतंत्र राष्ट्रीय चर्च का निर्माण भी कर लिया। नई सामाजिक व्यवस्था,मे 
चर्च राज्य के अधीन हो गया और राज्य की संप्रभुता का ऐलान कर दिया गया। कुछ 
समय बाद कैथोलिक राजवंशो ने भी राष्ट्रीय राज्य की सकल्पना को स्वीकार कर 
लिया ।? 
'फ्रांसीसी '्रांति श्रोर लोकतंत्रीय गणराज्य : अठारहवी सदी तक यूरोप में मिरंकुश राज- 
*चंशीय राण्यों का बोलवाला रहा। बार के अनुसार फ्रांसीसी क्राति ने सर्वव्यापक संप्रमु 
"राज्य की संकल्पना के राजतंत्रीय आधार को समाप्त कर उसे लोकतश्रीय रूप दे दिया । 
"राजा फे स्थान पर राष्ट्र को संप्रमु घोषित किया गया। रूसो के अनुसार सप्रभुता का 
“निवास जनता या सामान्य इच्छा में माना गया। व्यवहार में इस सामान्य इच्छा का 
उपयोग जनता के प्रतिनिधियो, जनमतसंग्रह के आधार पर निर्वाचित राष्ट्रपतिया 
लोकप्रिय सम्राट को ही सौंप दिया गया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति ने एक नई निरं- 
कुशता को जन्म दिया; ड़ 
फिर भी इस क्राति ने इस महान लोकतंत्रीय विचार को स्वीकार किया कि सरकार 
का निर्माण जनता के समर्थन के आधार पर किया जाना चाहिए। इसी प्रकार यह माना 
गया कि सरकार के अधिकारो को संविधान के द्वारा सीमित करने की आवश्यकता है । 
पहली वार मनुष्य के मूल अधिकारों का ऐलान किया गया। बार्कर का कथन है कि 
'फ्रासीसी क्रांति ने केवल व्यवितियों के अधिकारों की चर्चा की, समुदायों के अधिकारों की 
ओर घ्यान नही दिया । इन वैयक्तिक अधिकारों की तुलना में उसने राज्य की एकता को 
भी प्राथमिकता दी। बाकंर का मत है कि फ्रांसीसी क्राति ने वस्तुत: एक संप्रमु और 
सर्वाधिकारी राज्य की संकल्पना का ही अनुमोदन किया था ।?* 
जमेनी का रोमांटिक राष्ट्रवादी झ्ादर्श राज्य ४ जमंनी के आादर्शवादी विचारकों ने 
'रोमाटिक राष्ट्रवादी राज्य की धारणा प्रस्तुत की | यह बंशतः फ्रांसीसी क्षात्ति के लोक- 
संत्रीय विचारों की प्रतिक्रिया थी श्लौर अंशतः जन लोकसंस्कृति की रोमाटिक 
आब्दावली मे प्रस्तुत प्रशंशा थी । हीगल और हडंर जर्मन राष्ट्र और जर्मन राज्य की 
विचारधारा के मुख्य प्रतिपादक थे। हीगल ने राज्य को राष्ट्रीय मस्तिष्क की अभिव्यक्ति 
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माना जो वस्तुत: ईश्वरीय गुर्ण की अभिव्यक्ति है। हीगल की विचारधास में 'पत्य 
और समाज की एकता की घोषणा कर दो गई परंतु यह “राज्य समाज' की संकेल्पता थी न 
कि यूनानी 'पोलिस” की तरह 'समाज-राज्य' की । 'पोलिस' मूलतः सामाजिक व्यवस्था 
यह कबीलाई समाज का विकसित नागरिक संस्करण था; और उसमें प्रशासन का क्षेत्र 
सीमित था। हीगल का आदश्व॑ राज्य ऐसा राष्ट्रीय राज्य है जिसमें समाज पूरी तौर ते 
राज्य के ग्राधीन है; जिसमें विरंकुश राजवंशीय सरकार एक विशात्त नौकरशाही की 
मदद से शासन करती है; और नागरिकों के वैयकितक अधिकारों को राज्य के हित में 
कुचला जा सकता है । यह एक अनुदार, नैतिक रूप से सरवोपरि, स्वाधिकारवादी सर्य 
की संकर्पता है। इसकी स्वाभाविक परिणति फासिस्टवाद और नाजीवाद के विडेत 
समग्रवादी अधिनायकतंत्रीय राज्य की संकल्पना मे हुई । 5 

बार्कर का विचार है कि हीगल का राजनीतिक सिद्धांत उदारवादी राज्य की 
संकल्पना का विरोधी है कितु उसके दाग्येनिक दृष्टिकोण में उदारेबाद के प्रति वैता 
विरोध नही पाया जाता । वैचारिक क्रिया, प्रतिकिया झौर अंतअक्रिया को वे प्रगति का 
साधन मानते हैं जो उदारबादी सभाज में हो सभव है क्योकि वहां विचारों की अकाशत 
पर कोई प्रतिबंध नही होता । हीगल की दंद्ात्मक पद्धति और बुर्णुआ समाज के आर्थिक 
विश्वेषण ने माव्सवाद के विकास में मदद दी ॥78 हे 
इलेंड का उदारवादी व्यक्तिवादी राज्य : अर्नेस्ट बार्कर का विचार हैं कि इंग्लेड पे 
राज्य की ध्यक्तिवादी और उदारवादी संकल्पना का सबसे अधिक विकास हुआ। इसके 
कई कारण थे। सामान्य कानून की परंपरा के कारण इंग्तेंड के न्यायालयों ने काबू क्र 
शासन के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। सबसे पहले इंग्लैंड मे ही स्वतंत्र और निष्पक्ष 
न्यायालयों को मान्यता दी गई | कानून के शासन के आधार पर नागरिकों के वेयकििक 
अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गईं। विचारणाया के क्षेत्र में पहले साक मे त्य्ित क्कै 
प्राकृत्तिक अधिकारों का ऐलान किया। फिर बेंथम, जात स्टुअर्ट मिल और आस्टिन नें इन 
वैमक्तिक भ्रधिकारों का उपयोगितावादी आधार पर समर्थन किया । ' 

छदारवादी विचारों का दूसरा कारण पालियामेंट की उपस्थिति के कारण उतर 
दायी शासन का क्रमिक विकास है। निरंकुश राजा भी पालियार्मेट की अनुमति से कर 
लगाना और अपनी नीतियों का निर्धारण करना लाभदायक समभते थे। भारे धीरे गही 
संसद ब्रिटिश जनता की संप्रभूता का प्रतीक बन गई। फ्रास की तरह यह बैधातित 
संत्रभुता सर्वाधिकारी राज्य की संकल्पना का समय॑त नही करती थी । इंग्लेड मे ब्यज्तियोँ 
के साथ साथ समुदायों की स्वाधीनता के सिद्धात की शीघ्र मोन्यता दे दी गईं । 

राज्य की व्यक्तिवादी घारणा के विकास का तीसरा कारण इंग्लेड में अल्सत्तस्यी 
धार्मिक समुदायों की उपस्थिति है। इन अल्पसंस्यक धामिक समुदायों को, लिद्धात और 
संगठन के क्षेत्रों में शोध ही पूर्ण रूप से स्वायलता दे दी गई और इसकी वजह से इरोप 
के राज्यों की तरह इंग्लेड में राज्य ने समुदायों की स्वाधीनता को छोनने का प्रयात नदी 
झिया। 

उदारवादी व्यक्तिवाद की संकल्पना के विकास के अंतिम कारण इग्लेंड वी आपिए 
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प्रणाली पे स्वतंत्र व्यवसाय और स्वतंत्र श्रमिकसंघों के सिद्धांतों की स्वीकृत्ति है। चेंयम, 
ऐडम स्मिथ, रिकार्डो भादि ने निजी व्यवसाय और स्वतंत्र व्यापार के सिद्धातों का प्रति- 
पादन करते हुए राज्य के महत्व को घटाने का प्रयास किया । व्यक्तिवादी आध्िक व्यवस्था 
को ब्विटिश उदारवादी राजनी तिक प्रणाली का आधार मान लिया गया। मजदूरसंघों पर 
प्रारंभ में व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार प्रतिबंध लगाए गए। परंतु कुछ समय वाद 
इंग्लेड में राज्य ने मजदूरो के सामूहिक सौदेवाजी के आधार को कानूनी मान्यता दे दी । 
अतः यूरोप के मजदूरों की तरह इंग्लेंड के मजदूरों ने ऋ्रि या हिसात्मक आदोलनों का 
समर्थन नही किया । अतः इंग्लेंड मे एक नम्र मजदूर दल का निर्माण हुआ जिसने संसदीय 
शासन के उदारवादी नियमों को और बाजार अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता को दिल से 
स्वीकार कर लिया ५ 
राज्य फी माक्संवादी संकल्पना : मास तथा एंगेल्स ने सवेप्रथम राज्य के वर्मेचरित्र पर 
प्रकाश डाला ओर राज्य की सभी पूरव॑वर्ती संकल्पनाओं की आलोचना करते हुए बताया 
कि उनका उद्दे शए्य राज्य के वर्गस्वरूप को छिपाना था। प्लेटो और अरस्तू के सिद्धांत 
बास्‍्तव मे दासता पर आधारित नगरराज्य की संकल्पना का समर्थन करते थे । मध्ययुण 
के ईसाई विचारक चर्च और सामंतझाही द्वारा किसानो के शोषण को नैंसगिक नियम या 
ईश्वर का विधान मानते ये। आधुनिक युग के वुर्जुआ लेखक, चाहे वे इंग्लैंड के उपयोगिता- 
वादी हों या जमनी के रोमांटिक आदर्शंवादी, राज्य के पूजीवादी चरित्र का ओचित्य सिद्ध 
करने की कोशिश मे लगे हुए थे । 
लेनिन ने “राज्य और क्राति' मे माक्संवादी संकल्पना के पाच महत्वपूर्ण बिंदुओं की 
चर्चा की है 
]. समाज, विशेष रूप से अथ्थंव्यवस्था के संदर्भ में, परस्पर विरोधी वर्गों के संघर्ष 
के कारण, राज्य की स्थापना करता है, जो देखने में वर्गनिरपेक्ष है और जो वर्गसंघर्ष को 
कानून और व्यवस्था की मदद से नियत्रित करता है और कबीलाई समाज के आत्मनिर्भर 
जनतातिक सैनिक संगठन के स्थान मे राज्य द्वारा नियंत्रित पेशेवर संनिकों के विशिष्ट 
बर्ग का निर्माण करता है । ह 
४ 2. चूकि राज्य वर्येयुद्ध का नतीजा है, इसलिए बह वस्तुतः वर्गसंधपं में संत्रग्त सबसे 
ज्यादा शक्तिशाली वर्ग का ही प्रतिविव है । आधुनिक युग में यह वर्म पूंजी इकट्ठा करने 
वाला वर्ग है। इसलिए राज्य समाज और वर्गों से ऊपर नहीं है वेल्कि सम्राज़ की वर्ग - 
व्यवस्था का ही अभिन्‍न अंग है। व्यवहार मे यह शक्तिशाली पूजीपति वर्ग डे संगश्ि 
प्रभुत्व का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य सबसे ज्यादा दुर्बल मजदूरवर्ग के झोवश् की कादर 
रखना है। 
सार्वभोम वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्रीव गद्य भी (टी रे 
बयय के प्रमुत्व का ही एक साधन है। पूजीवाद के लिए यह सबधि ऋध्िद् काम रद * 
नीतिक व्यवस्था है क्योंकि इसके द्वारा धन की सत्ता का बप्रद्श सच मे प्रधोहि नी 
है। इसलिए वह सत्ता और भी ज्यादा सुदृढ हो जाती है। स्सकरव धर 2० 
नौकरशाही के सदस्यों को रिश्वत देकर, समाचापतरों दर £०4वर्ला 
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सत्ताघारी राजनीतिक दलों को भारी आधिक सहायता देकर पूंजीपतिवर्ग प्रकारपर 
अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है । 

4. जहां यह लोकतत्रीय गणराज्य एक रूप से पूजीपतियर्ग के लिए हितकर है, वहां 
यह पूजीवादी आर्थिक विकास के कारण संख्या में लगातार बढ़ते हुए सर्बहारा मजदुर दे 
को संगठित होकर राजनीतिक और आशिक क्षेत्रों में वर्गसंघर्ष के लिए नए उपयुवत भव 
सर भी प्रदात करता है ! मजदूरसंधों और समाजवादी साम्यवादी दलों में संगठित होरर 
मजदूर वर्ग अपने प्रतिएवंद्ी पूजीपति वर्ग से सत्ता छीनने के लिए मंतिम और निर्णायक 
युद्ध के लिए तैयारी करता है। इसलिए वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत सवेहार 
बर्ग के लिए भी लोकतंत्रीम गणराज्य सबसे अधिक सुविधाजनक राजनीतिक अणाती है। 

5. जब सर्वहारा वर्ग की चेतना और संगठन का पर्याप्त विकास हो जाएगा तो एक 
दिन वह क्रांति और बलप्रयोग द्वारा पूजीवादी राजतंत्र को छिल्त-मिस्त कर देगा जमे 
सामंतशाही के राज्यतंत्र के पहले पूंजीपति वर्ग ने [हिसा और ऋंति द्वारा तप्ट किया पी) 
इसलिए इतिहास में राज्य और वर्गसंघर्प अभिन्‍न रूप से छुड़े हुए है। केवल सर्वहारा वर 
ही समाजवादी विकास के द्वारा व्गेविहीन और राज्यविहौन समाज की क्पापनों कर 
सकेगा। संक्रमणकालीन अवस्था मे समाजवादी राज्य भी भश्तिशाली और सत्तारी 
सर्वहारा वर्य के श्रधितायकतंत्र के रूप मे कार्य करेगा (77 
राज्य की भ्राजकतावादो संफल्पना : बाकुनित और क्रोपाटकिन राज्य की संकत्पता ए 
शक्ति व्यवस्था के रुप मे करते हैं । उनके अनुसार राज्य मनुष्य की स्वतंत्रता का विशेगी 
और वर्गशोपण का संरक्षक है। इसलिए वे ऋ्राति द्वारा न केवल पूजीवादी अर्थव्यवस्ता 
का मंत करना चाहते है बल्कि राज्यतत के सभी दमतकारी उपकरणों--फोज, पलिंग) 
नौकरशाही मादि को भी समाप्त करना चाहते है। आज के युग में चर्च और पूजीवाई 
राज्य के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। विलियम गाढविन, प्रूधों और तोस्तोर 
हिसात्मक कांति के: विरोधी हैं । वे शात्तिपूर्ण प्रचार द्वारा अराजकतावादी समाज डी 
स्थापना करना चाहते हैं। 

सभी अराजकतावादी लेनिन द्वारा प्रस्तुत सर्वहारा धर्ग के अधितायकर्तंत भी 

सेंकल्पना का विरोध करते हैं क्योंकि उनका विचार है कि जब तक राज्य वायम रहेगी। 
सर्वेह्वारा वे शोपित बर्ग ही रहेगा मौर वोकरशाही और साम्यवादी दल के मंदर से एए 
सए शौपक वर्ग का तिर्माण हो जाएगा। मा्क्सवादियों का कथन है कि समाजवादी वारते 
के तुरंत बाद राज्य को समाप्त करने का परिणाम प्रतिक्रियावादियों की सत्ता की फिर है 
स्थापना में सहायता करेगा । श्रमिकसंघवादी और श्रेणीसमाजवादी भी राज्य की सी 
के शट्रीकरण के विरोधी हैं कियु वे अराजकतावादियों की तरह राजनीतिक संगठतरों 
धूर्ण रूप ये समाप्त नही करना चाहते । श्रेणी समाजवादियों की तुलना में श्रश्रिक्ंपवारी 
डिचारक सोरेल राज्य के अधिक कठोर आालोचक हैं । राज्य की अराजवतावादी, पमिर 
अंधवादी और श्रेणी समाजवादी संकल्पनाएं राज्य के केंद्रोकरण की आलोचता के रूप हे 
उपयोगी हैं हितु अत्यधिर सिद्धांतवाद के कारण उन्हें किसी भी देझ में कार्यास्वित करी 
शिया जा संशय है।* + 
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मेकोवर भौर लास्की फी बहुलवादी घारणा : मैकीवर और लास्‍्की राज्य को अन्य समु- 
दायों की तरह एक समुदाय मानते हैं। वे राज्य की वैधानिक संप्रमुता के सिद्धांत को 
राजनीतिविज्ञान के लिए निरयेंक सममते हैं क्योंकि व्यवहार में कोई राज्य न तो समाज 
के अन्य समुदायों की स्वायत्तता को पूरी तौर से नष्ट करने में समर्थ हो सका है और न 
उसे ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। मेंकीवर के अनुसार संप्रभुता का अभिप्राय 
केवल इतना है कि जब अन्य समुदाय या सामाजिक वर्ग कानून, शाति और व्यवस्था को 
भंग्र करने का प्रयत्न करें तो राज्य बलप्रयोग द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोक दे। परंतु 
साधारण रूप से यदि राज्य अपनी सत्ता का उपयोग सभी समुदायों के आतरिक जीवन 
के नियंत्रण के लिए वरेगा, तो वह ऐसा सर्वाधिकारी राज्य बन जाएगा जिसमे नागरिकों 
की वैयक्तिक और सामुदायिक स्वतंत्रता पूर्ण रूप से नप्ट हो जाएगी। 

लास्की संप्रमु राज्य की आलोचना तीन कारणों से करते हैं। पहला कारण यह है 
कि मनुष्य विवेकशील प्राणी के रूप में अपनी निष्ठाओं की प्राथमिकता स्वयं निर्धारित 
कर सकेता है और यदि राज्य, चर्च या श्रमिकसंघ की मांगों मे विरोध हो तो वह अपने 
विवेक के क्नुसार उनमें से किसी एक समुदाय की मांग को प्राथमिकता दे सकता है। 
दूसरा कारण ऐतिहासिक है। संप्रभु राज्य की स्थापना सोलहवीं सदी के बाद राष्ट्रीय 
राज्य को पोष के प्रमुत्व से मुक्त करने के लिए और सामंतों की विघटनकारी द्ाक्ति का 
अंत कर राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए हुई थी। इसलिए संप्रमुता संकटकालीन 
संकल्पना है, जिसका शांतिकाल में कोई उपयुक्त योगदान नहीं हो सकता अपितु वह 
व्यक्तियों और समुदायों की आजादी के लिए खतरनाक पिद्ध हो सकती है। तीसरा 
कारण संप्रभुता के सिद्धात का अंतर्राष्ट्रीय पहलू है। संप्रमु राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था 
की स्थापना में सबसे विकट बाधा है। प्रत्येक संप्रमु राज्य युद्ध द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की 
पूर्ति को अपना अधिकार सममता है । इसलिए संप्रमुता के सिद्धांत को समाप्त किए बिना 
युद्ध का अंत करना असंभव है ॥१९ 
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राज्य की उत्पत्ति भातृसत्ताक तथा वितुसत्ताक कवीलाई समाजों से हुई। इसके विपय में 
चर्चा आगे की जाएगी । यहां हम एक बार राज्य की स्थापना हो जाने के बाद उसके 
ऐतिहासिक विकास की चर्चा करेंगे। राज्य का प्रारंभिक रूप पितृसत्ताक राज्यों और 
साम्राज्यों का है। इनमे शक्तिशाली कुलों के नेता योद्धा या पुरोहितवर्ग के सदस्य के रूप 
में खेती करने वाले ग्रामीण जनसमुदायों पर शासन करते थे। ये राज्य चीन, भारत, 
ईरान, भिश्र, वेवीलोत, मैंक्सिको और पेरू मे विकसित हुए थे | तदुपरांत युनान के नगर- 
राज्यों और रोम के साम्राज्य की स्थापना हुई | इन राज्यों में राजनीतिक सत्ता दासों के 
भालिक कुलीन वर्ग में निहित थी। उसके बाद यूरोप में सामंतशाही युग आया जब मैक्नीवर 
की आलंकारिक भाषा में राज्य का अंत हो गया | वास्तव में मध्ययुग में राज्य का रूप 
बदल गया.। चर्च के पादरी ओर जागीरों के मालिक राजनीतिक सत्ता के अधिकारी वतन 
गए। सोलहवीं सदी के बाद यूरोप में राष्ट्रीयता पर आवारित बु जुआ राज्य की स्थापना 
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हुई। प्रारंभ में इसका रूप निरंकुश राजतंत्र का या! धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत कें 
द्वारा या ऋरति द्वारा लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना के बाद लोकप्रिय प्रतितिधिशकल 
की स्थापना हुई। राष्ट्रीय धुर्जुमा राज्य, जिसका विकास पहले ग्रूरोप में हुआ, आधुनिक 
'शज्य का प्रतीक माना जाता है । 

परंतु 97 के वाद यह स्थिति तेजी से बदली है। रूस में समाजवादी क्रातिकें वाई 
एक नए प्रकार के राज्य का बाविर्भाव हुआ। इस राज्य में संप्रमुता सर्वहारावर्ग मैं निहित 
कर दी गई। इतिहास में पहली आर शोपक वर्गो के हाथ से राजनीतिक सत्ता छोत वी 
गई और उन्हे अपने पारंपरिक विशेषाधिकारों और घन संपत्ति से भी हाथ घोना पा 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद दुनिया की एक तिहाई जनसंद्या समाजवादी राश्यों के अंतर्गत 
रहने लगी । यही नही बल्कि यूरोप के बुर्जुभा साम्राज्य भी छिन्‍्न-भिन्‍न होने तगे। भाल 
की तरह अन्य एशियाई और अफ्रीकी देशों में स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों की स्थापता हुई! 
एथिया और अफ़रीका में पारपरिक राज्यों का अंत कर औपनिवेशिक शासत को स्यापनी 
की यई थी । यूरोपीम स्ाझ्राज्यवादियों ने उपनिवेशों में औद्योगिक विक्रापत में वाषाएं 
डाली थी। फलत: अधिकाश स्वतंत्र एशियाई भर अफ्रीकी राज्य व्यक्तिवादी पूजीवार 
के स्थान में राज्यपूजीवादी नीतियां अपना रहे है 
नदी घादी सम्यताम्ों के पूर्व साम्राज्य : चीन में हुलआग हो तथा यांग त्सी कियांग की 
घा्ियों मे, भारत में सिधु और गंगा की धाटियों में, मध्यपूर्व में नीत तथा दजता गौर 
फरात के मैंदानो मे पूर्व साम्राज्यों की नीव पढ़ी। इनका निर्माण विजेता केबौलों ने 
विभिन्‍न कबीलों को अपने अधीन करके किया। उपजाऊ भूमि में कृषि के उत्पादन की 
अतिरिक्त भाग (सरप्लस) योद्धा और पुरोहित वर्ग वसूल करने लगा । कबीलों के खत 
संबंध ढीले पडने लगे। किसानों ते ग्रामीण जनसमुदायों की स्थापना कर ली । योदा र्ग 
ने नगरों को राजधाती बताकर उनपर शासन शुरू कर दिया 5? 

मार्क्स के अनुसार प्रारंभिक एशियाई साम्राज्य में राज्य के चार काये ये: 4४ 
करना, व्यवस्था रखना, सिंचाई के लिए नहरें खोदना और टैवस वसूत्र करता। छा 
साम्राज्यों की सत्ता भय और आतंक पर आधारित थी। इन राण्यों मे जातिप्रया हैं 
आधार पर समाज को योद्धाओं, पुरोहितों, व्यापारियों झौर किसानों में बाद दिया गया। 
अधिकाश साम्राज्यों में स्थिरता श्रौर एकता का अभाव था। सत्ता के लिए कुलीन पर 
बारों में निरंतर संघर्ष चलता था। पूर्वी साम्राज्य प्रायः अर्धस्वतंत्र और कर देने बाते 
"राज्यो का शिथिल गठबंधन होता था । हे 

राजवंशों के उत्थान-पतव के बावजूद इन साआज्यों के जनजीवन में कोई मौलिक 
चरिवतंन न हो सके | माक्स का विचार है कि उत्पादन की एशियाई व्यवस्था मे एंग्िया 
के लंबे इतिहास में कोई:आधारशरत परिवर्तन न हो सके इसीलिए पूर्वी साक्राज्यों 
की राजनीतिक व्यवस्था मे कोई” मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ ।-एशिया और 
अफ्रीका में कबीले, जातियां, ग्रामीण जनसमुदाय व्यवस्था, भूमि का स्वामित्व, 
सरकार पर निर्मर सामतशाही, राजवंशीय निरंकुश शासन आदि आधुनिक हर 
तक जीवित रहे। एशिया और अफ्रोका की सामाजिक, आधिक और राजनीतिक 
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व्यवस्थाओं में यूरोप जैसी गतिशीलता नहीं पाई जातो । 
यूनान फे नगरराज्य ओर रोम का साम्राज्य ४ राज्य के विकास का दूसरा चरण दासता 
पर आधारित राज्य या साम्राज्य है। यद्यपि दासप्रया पूर्वी साम्राज्यों में भी प्रचलित थी, 
परंतु वहां उसे अर्थव्यवस्था मे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त न था। यूतान के ,नगरराज्यों में 
उत्पादन का अधिकांश काये दास करते थे । खेती, दस्तकारी और खानों मे मजदूरी के 
काम दासों से कराए जाते थे । रोम के साम्राज्य मे भी दासों का लगभग बही योगदान 
था। 
यूनान के नगरराज्यों में दासों के मालिकों और अन्य स्वतंत्र नागरिकों मे 
शासनप्रणाली के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए। राजतंत्र, कुलीनतंत्र, निरंकुश शासत और 
प्रजातंत्र समान रूप से इन नगरराज्यों मे स्थापित हुए और नष्ट हो गए । यदि स्पार्दा 
अनुदार कुलीनतंन का उदाहरण था तो एथेंस उदार प्रजातंत्र का। इन नगरराज्यों मे 
सामूहिक नागरिक जीवन का पहली बार विकास हुआ।/ 
रोम के राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी एक नगरराज्य के रुप में हुई थी परंतु 
शीघ्र ही सैनिक विजय द्वार उसने एक बड़ा राज्य स्थापित कर लिया और अंत में 
भूमध्यसागर के इरदे-गिदे समस्त दक्षिणी यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका 
को जीतकर पहले विश्वसाम्राज्य की स्थापना की । रोमन समाज में एक ओर कुलीन 
पैट्रीशियन वर्ग था और दूसरी ओर साधारण प्लीवियन वर्य था और एक बडी संख्या में 
दास वर्ग भी था। राजनीतिक सत्ता कुलीन वर्ग के हाथ में रहती थी। 
रोम ने पश्चिमी संसार को विश्वव्यापी साम्राज्य का विचार दिया । अनेक जातियों 
को एक संप्रभु और कानूनी व्यवस्था के आघोन कर दिया गया । रोम के शासकों ने विजित 
जातियों के कुलीन वर्ग को नागरिक अधिकार तो दिए पर राजनीतिक अधिकार नहीं 
दिए। रोम में प्रारंभ मे राजतंत्र, फिर गणतंत्र और बाद मे सैनिक अधिनायकतंत्र की 
स्थापना हुई । इस व्यवस्था मे सीजर या सम्राट एकछत्र और निरंकुश शासक बन गया। 
सम्राट को ईश्वर का प्रतिनिधि भाना जाने लगा। इस तरह शुरू दा प्रजातांभिक 
नगरराज्य एकतंत्रीय साम्राज्य बन गया। रोम का साम्राज्य लगभग पांच सौ वर्ष तक 
कायम रहा।# 
सामंत्तत्ञाही पर आ्राधारित सध्यपुणीन राज्य ; आतरिक बर्गेसंघर्ष , शासक वर्ग वी लापसी 
फूठ, साम्राज्य के दुबंत आर्थिक आधार, उपनिवेश्ञो के विद्रोह, बर्बंर जातियों के आक्रमण 
आदि के कारण रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोम पर उत्तर से हमला करमेवाली 
ट्यूटन जातिया अब भी कबायली समाज मे संगठित थी। इन कबायलो यग्रुद्धनायकों ने 
रोमन साम्राज्य की एकता, “व्यवस्था और केंद्रीकरण को छिन्न-भिन्‍न करके स्थानीय 
आधार पर सामंती रियासतों ढी नीव डाली | यह सामंतशाही कवायली समाज और 
रोमन साम्राज्य के सिद्धांतों के मेल पर आधारित थी। 
अराजकता के युग में सामंतशाही ने फिर से स्थानीय आधार पर शांति और 
व्यवस्था की स्थापना की। दासप्रधा का अंत कर दिया गया। लेकिन किसानों की हालत 
“अधुदासों के समान ही ,रही॥। प्रत्येक सामंत अपने प्रदेश का मालिक धन गया। प्रधान 
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सामते ने अपने अधीन प्रदेश को छोटे जागीरदारों में बांट दिया । जागीरदादों ने अपर 
जमीन जमोंदारों में, जमीदारों ने अपनी भूमि पट्टौदारों में, पढुंदारों ने अपदी गगीत 
नौकरों और कर्मचारियों मे बांट दी। इस तरह किसानों की पीठ पर कई शोपक एक छा 
सवार हो गए । भूमि पर ऋमिक स्वामित्व के आधार पर शक्तिशाली भूस्वामियों का वर्ग 
बन गया जिसते समाज की आधिक संपदा और राजनीतिक सत्ता पर बधिकार कर 
लिया 

सामंती व्यवस्था मे प्रत्येक वर्ग को अपने ऊपर के निकट्तम वर्ग के आधीन गाव 
जाता था। राजा नीचे के वर्गों से प्रत्यक्ष आज्ञापालन का अधिकारी न था । इसविएं 
सध्ययुग मे संप्रभुराज्य की धारणा विकसित न हो सकी । कैथोलिक चच सामंती व्यवस्पा 
का सहायक और भागीदार बन गया। सामंती व्यवस्था में चर्च के पादरी किसानों 
झोषण उसी प्रकार करते ये जिस प्रकार जागीरदार और जमीदार। राजनीति मे गाए 
लेने के कारण चर्च स्वयं एक लौकिक और यजनीतिक सत्ता वत गया ।# ५ 
च्तेमान युग का पूंजीवादी राष्ट्रीय राज्य : मध्यग्रुग के नगरों में व्यापारी वर्ग ने सामते 
से चार्टर लेकर नागरिक स्वशासन की स्थापना की और किर इन स्वतंत्र नारों को 
सामंती सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का केंद्र बनाया। सामंती राज्य के जजेर होने के कई कारण 
थे। आपसी युद्धों के कारण सामंतों को शक्ति क्षीण होने लगी थी। सामंती शोषण के 
खिलाफ होने वाले किसान विद्रोह भी सामंती प्रणाली को कमजोर बना रहे ये सामंती 
अर्थव्यवस्था वाणिण्य और उद्योगों की उन्तति में बाघर पहुंचाती थी। भत्तः शहरों है 
बुर्जुआ वर्ग ने शोषित किसान वर्ग को एक नई नागरिक सेना में संगठित किया और राजा 
के नेतत्व में सामंतीव्यवस्था पर हमला बोल दिया। यदि बुर्जुआ बे का सहयोग आफ 
करने मे असमर्थ रहा, तो उसने गणतंत्र का नारा बुलंद कर दिया। ५27 

949 की अंगरेजी क्रांति और 789 की फ्रांसीस्ती क्रांति का उद्देश्य अपने देशो में 
चुजुंआ राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना था । राष्ट्रीय राज्य की स्थापना व्यापार के 
विस्तार के लिए अनिवार्य शर्ते थी / प्रशासनिक और वैधानिक एकता, राष्ट्रीय यातापात 
व्यवस्था और राष्ट्रीय बाजार की स्थापना के बिना उत्पादत और वाणिज्य की पृद्धि संरव 
नही थी। राष्ट्रीय राज्य के निर्माण में यूरोप के पुनरुत्यान और धर्मंसुधार बदीकषतों हे 
बौद्धिक और नैतिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भाषा, संस्कृति, भौगोलिक देश, परे) 
जातीयता आदि के आधार पर राष्ट्रोमता की भावना को उत्तेजित किया गया। राष्ट्रीय 
चच्च, राष्ट्रमापा, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय इतिहास आदि के नाम पर देशभक्ति के हप॑ 
में एक नए लौकिक धर्म का प्रचार किया गया। + ै 

प्रारंभ में व्यापारी शुर्जुका वर्ग में निरंकुश राजतंबीय राज्य देः साथ सहयोग किया 
वितु औद्योगिक विकास के बाद औद्योगिक बुर्जुमा वर्ग ने उत्तरदायी प्रतिनिधिश्ञासन री 
माँग की । इंग्लेंड में औद्योगिक बुआ वर्ग संबंघानिक शासन के फ्मिक विवस से संतुष्ट 
हो गया वितु फ्रास में उसकी गणतंत्रीय ऋंति के द्वारा जमीदारों की राजनीतिक सत्ता 
का अत करना पड़ा । ह न्‍ 

यूसेप के बुर्जुधा राज्यों ने पहले अन्य महाद्वीपों में व्यापार के उद्देश्य गे ताझर। 
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स्थापित किए। औद्योगिक भांति के बाद उपनिवेशों का उपयोग अनाज और कच्चे माल 
के स्रोत और तैयार माल के लिए “बंद वाजार' के रूप में किया गया । इंग्लैंड के पंजी- 
पतियों ने जहां अपने देश में राष्ट्रीय राज्य की स्थापना की । वहा विश्वस्तर पर ब्रिटिश 
साम्राज्य की स्थापना भी की। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यो के उदय का युग एशिया और 
अफ्रीका के लिए औपनिवेशिक शोषण और राजनोतिक पराधीनता और दासता का युग 
है। इग्लेंड की बढ़ती हुई पूजी का स्रोत अफ्रीका में दासव्यापार, भारतीय किसानों के 
सामंती शोपण और भारतीय दस्तकारों के दमन और शोषण में देखा जा सकता है। 
विश्व के समुन्नत पूजीवादी राज्यों में आज पश्चिमी यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस आदि 
राज्यों की, एशिया में जापान की, अमरीका मे संयुक्त राज्य और कनाडा की गणना की 
जा सकती है। अपेक्षाकृत अल्पविकसित पूजीवादी राज्यों में स्पेन, पुर्तंगाल, ग्रीस, तुर्की, 
मैक्सिको, ब्राजील, अरजजे ण्टिना, भारत आदि की गिनती की जा सकती है। 
विकसित पूजीवादी राज्यो की राजनीतिक प्रणाली साधारण रूप से बुर्जुआ संसदीय 
लोकतंत्र पर आधारित रहती है। असाधारण परिस्थिति मे वहा फासिस्ट अधिनायकतंत्र 
की स्थापना भी हुई है। द्वितीय विश्वयुद्ध के पहले इटली और जमेनी में समाजवादी 
आदोलन से डरकर पूजीपति वर्ग ने राजनीतिक सत्ता फासिस्ट तानाशाहो के हाथ में 
सौंप दी थी। फापिस्ट तानाशाही बुर्जुआ राष्ट्रीय राज्य का सबसे अधिक कठोर 
रूप है। 
श्राधुनिक युग का समाजवादी राज्य ः पूजीवादी राज्य दो वर्गो मे बंटा होता हैः पूजी- 
पति वर्ग तथा सर्वहारा मजदूर वर्ग । मजदूर वर्ग समाजवादी दल में संगठित होकर पहले 
अपने अधिकारों के लिए लड॒ता है। यह अधिकारों की लड़ाई आगे चलकर राजनीतिक 
सत्ता की लडाई वन जाती है। 97 में जारशाही रूस के ओद्योगिक मजदूर वर्ग ने 
शोधषित किसान वर्ग से मिलकर पूजीवादी राज्य का अंत कर दिया । 
समाजवादी राज्य में उद्योगों, वेकों, यातायात के साधनों आदि का रा५्ट्रीयकरण 
कर दिया गया। भूमि किसानों की सामूहिक संपत्ति वता दी गई॥ आर्थिक योजनाओं 
के द्वारा तेजी से आथिक विकास किया गया । राजनीतिक सत्ता सर्वहारा दल के प्रति- 
निधि के रूप मे साम्यवादी दल में निहित कर दी गई। जमीदारों और पूजीपतियों के 
दलो पर पाबंदी लगा दी गई। जमीदारो, पूजीपतियों और चर्च के पादरियों को 
मताधिकार नहीं दिया गया | शोषक वर्गों को समाप्त करने के बाद ही सावंभोम वयस्क 
मताधिकार की स्थापना की गई । 
सोवियत संघ को बहुराष्ट्रीय राज्य घोषित किया गया। रूसी साम्राज्य के शोषित 
ओऔपनिवेशिक देशों को स्वायत्त शासन देकर उन्हे सोवियत संघ का सम्मानित सदस्य 
बनाया गया। सभी शोषित और दलित जातियों को समाजवादी राज्य में समान 
अधिकार दिए गएण। नस्ल के आधार पर भेदभाव का अंत कर दिया गया । एशियाई 
रूस के अविकसित देशो मे तेजी से आधिक ओर सांस्कृतिक विकास किया गया । 
स्त्रियों के शोषण को समाप्त कर दिया। उन्हें पुरुषों के समाव अधिकार दिए गए। 
सामाजिक, आथिक, राजनीतिक और सास्कृतिक क्षेत्रों मे सोवियत नारियों ने 


20 राजनीति के सिद्धांत 


अंग्रति की। प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, चिकित्सा, अर्थव्यवस्था दे. संचालन बरदि करों 
में सोवियत नारियां ऊंचे से ऊंचे पदों पर कार्य करने लगी । समान कार्य के समान वेद 
का सिद्धात सोवियत महिलाओं पर भी लागू किया गया । 

इस प्रकार समाजवादी राज्य ने चार प्रकार के शोपणों का अंत कर दिया।पुँजी- 
पतियों के पूंजीवादी शोषण से शहरी मजद्गरो को मुक्ति मिल गई; जमीदारों के सामंती 
शोषण से प्रामोण किसान मुक्त हो गए; झूसी वृजीपतियों के साम्राज्यवादी मोपण है 
एशियाई औपनिवेशिक जातियों को स्वतंत्रता दी गई; और पुरुषों द्वारा नादियों के 
झीषण का अंत कर दिया गया । इस प्रकार समाजवादी, ऋँति द्वारा जारशाही रुसवी 
पितृसत्ताक, सामंतवादी, पूजीवादी और साम्राज्यवादी व्यवस्थाओं का एक साथ भंत्र कर 
दिया गया । | 

सोवियत समाजवादी क्राति से प्रभावित होकर जर्मनी, हँगरी, इटली आदि देशों में 
मेजदूरवर्ग ने समाजवादी क्रांति द्वारा राजतीतिक सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया। 
इस देशों मे समाजवादी क्राति सफल न हो सकी। जमंनी, इटली और हँंगरी बुर्गुआ 
शासकों ने समाजवादी क्राति की संभावना से डरकर फासिस्ट अधिनायकतंत्र स्थापित 
किए । 945 में सोवियत सेनाओं मे पूर्वी और मध्यवर्ती यूरोप के देशों को नाजी 
साश्नाज्यवादी प्रभुर से मुक्त किया और वहां नए समाजवादी राज्यों की स्थापता वी । 
इस प्रकार पूर्वी जमंनी, पीलेड, चेकोसलावाकिया, यूगोस्लाविया आदि देशों में नए 
समाजवादी राज्य विकसित हुए) 

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण घटना चीन और वियतनाम में समाजवादी राण्यों ही 
स्थापना है । दीन के किसानों, मजदूरों, निम्न बुर्जुआ चर्म, राष्ट्रीय ब्ुर्जुआ वर्ग बौर 
प्रगतिशील बुद्धिजीवियों ते चीन के जमीदारों और पूंजीफतियों एवं जापानी और 
अमरीकी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध सैनिक और राजनीतिक संधर्ये किया और 949 मे 
साम्यवादी दल के नेतृत्व में जनवादो गणराज्य की स्थापना की । सन [956 तक जनेवादी 
चीन में सभी उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व ही गया और चीन एक समाज- 
धादी राज्य बन गया । चीव की जववादी और समाजवादी क्रांति एशिया, अफ्रीका और 
लंटिन अमरीका के अल्पविकसित देशों के लिए एक महत्वपुर्णं उदाहरण है। सोवि् 
सेना मे 945 में उत्तर कोरिया को जापानी साआाज्यवाद से मुक्त किया। फलस्वरप 
वहां भी समाजवादी राज्य की स्थापना हुई । 

वियतनाम, कंबोडिया भोर लाओस की जनता ने जापानी, फांसीसी और अमेरीटी 
साम्राम्यवादियों और अपने देशों के जमीदारों-पूजीपतियो के खिलाफ तीस वर्षोंतक 
जबरदस्त संघर्ष और युद्ध क्या । अंत में वे अपने साम्यवादी दलों के नेतृत्व में विदेशी 
साम्राज्यवादियों और स्वदेशी प्रतिक्रिववादियों को हराकर अपने देशों में समाजवादी 
अरतियां लाने में सफल हुए। इस प्रकार वियत्तनाम, लाओस और वबोडिया में भी 
समाजवादी राज्यों की स्थापना हो गई। लैटिन अमरीडा में क्यूबा के क्रॉतिकारियों ते 
अमरीकी साम्राज्यवाद और स्वदेशी प्रतिक्रियावादियों के विरद्ध संघर्ष कर वहाँ समाज 
बादी राज्य की स्पापना की । इथियोविया वी सेना के प्रयतिशील तत्यों से मध्ययुगीत 
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सामंतशाही पर आधारित प्रतिक्रियावादी सरकार को उखाड़ फेंका और अपने देश को 
समाजवादी राज्य घोषित किया । इसके विपरीत मलाया, इंडोनेशिया, फिलिपीन, चिली 
आदि देशों में प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग जनवादी और समाजवादी आंदोलनों को दबाने 
में सफल हो गया है। 
राष्ट्रीय राज्य को यूरोपीय परंपरा : अल्पविकसित देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन और 
राष्ट्रीय राज्य के विकास को समझने के लिए पहले राष्ट्रीय राज्य की यूरोपीय परंपरा 
पर विचार करना जरूरी है। जान काट्स्की का कथन है कि भूगोल, नस्ल, धर्म या समान 
संस्कृति और परंपरा के आधार पर राष्ट्रवाद की व्याख्या करना ठीक नही है क्योंकि ये 
विशेषताएं इतिहास मे राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के बहुत पहले से मौजूद रही है। 
उपर्युवत कारक राष्ट्रवाद के विकास में बाधक या सहायक ही सकते है कितु इसके 
विकास का मुख्य और मूल कारक हमें यूरोपीय इतिहास के आधुनिक युग के परिवर्तनों 
में खोजने चाहिए। ये मूल कारक व्यापार, यातायात और उद्योगों के विकास में निहित 
हैं, जिन्होंने परंपरागत ग्रामीण जनभमुदायों और प्रादेशिक सीमाओं का विधटन और 
आंत कर लोगों के आथिक जीवन और अर्थव्यवस्था का एकीकरण कर दिया ।?+ 
इस आधिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे सभी भाषाएं और वोलिया, जिनकी लिपियां नही 
थी, आसानी से नष्ट कर दी गई । आर्थिक विकास के साथ शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि 
हुई और एक केंद्रीय भाषा का विस्तृत क्षेत्रों मे प्रयोग होने लगा। यूरोप मे इस प्रकार 
कुछ महत्वपूर्ण भाषाएं इतिहास के रंगमंच पर प्रकट हुई और साहित्य, संस्कृति, विज्ञान 
आदि के प्रसार का साधन वनी । 
पश्चिमी यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस मे, आथिक एकता मे राजनीतिक एकीकरण 
को मजबूत किया और फिर राजनीतिक एकता ने अयेव्यवस्था के एकीकरण को और 
आगे बढाया । यह प्रक्रिया राजवंशीय निरंकुश शासन द्वारा सामंतशाही के विकेंद्रीकरण 
के अंत की स्वाभाविक परिणति थी। वाणिज्य और सरकारी प्रशासन ने जैसे जैसे 
अधिकाधिक लोगो के जीवन को प्रभावित किया, वे सरकारी भाषा के ज्ञान के लिए 
उत्सुक और बाध्य हो गए। राजधानी के आसपास बोली जाने वाली भाषा को राज्य की 
अधिकृत भापा का दरजा मिल गया। इस प्रकार प्रादेशिक भापाओ और बोलियों का 
अंत हो गया । 
ब्रिटेन में सश्नहवी सदी की क्रांति के वाद ओर फ्रांस मे अठारह॒वी सदी की प्रांति के 
बाद जनता का अधिक व्यापक वर्ग ओर विशेष रूपसे मध्यम वर्ग सरकार और बर्थ- 
व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। “जनता” की सरकार स्थापित हुईं। जनता 
का अर्थ एक भाषा-भाषी जनसमुदाय था। बूंन राजवंश के शासन के समय फ्रास मे 
लोग अनेक भाषाएं और बोलिया बोलते थे किनु नेपोलियन बिलकुल एक जैसी फ्रेंच 
भाषा बोलने वाले फ्रांसीसियों का राष्ट्रीय सम्नाट था। इस प्रकार यूरोप की राजनीति 
मे राज्य और राप्ट्रीयता का निकट संबंध स्थापित हो गया और भाषा की एकता को 
राष्ट्रवाद का मुख्य आधार मान लिया गया 
फ्रास और ब्विटेन में कुलीन वर्गे भर जनता ने, राजधानी और भ्रांवों ने राष्ट्रभापा 
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को समान रूप से अपना लिया । परंतु स्पेत, बरास्ट्रिया-हंगरी जारशाही रूस भौर हु 
के साआज्यों में प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यों का विकास पहले हुआ और आर्थिक 
विकास और एकीकरण की गति बहुत धीमी रहो । जब इन देझ्षों की सरकारों ते साझाप्य 
पर एक भाण लादने का प्रयास किया तो अल्पसंख्यक जातियों ने उसे जातीय उत्तीड 
कहा और उसका विरोध किया । प्रथम विश्वमुद्ध के बाद इन साझाज्यों का विधदन हो 
गया और उनके स्थान पर भाषा द्वारा निर्धारित राष्ट्रीयका के आधार पर गए स्वत 
राज्यों को स्थापना हुई । राजवंशीय स्वार्थों, बुर्जुआा हिंतों आदि के साथ साथ भावा पर 
आपारित राष्ट्रीय राज्य की संकल्पना ने इटली और जम॑नी के राष्ट्रीय एकीकरण में 
मदद दी | स्विट्जरलैंड, वेल्जियम और स्पेस मे आज भी भाषाई एकता स्थापित नही हो 
सकी है पर वहां ऋमझ: जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश बहुसंस्यक नागरिकों की भाषाएं हैं। 

सोवियत संघ में प्रादेशिक स्तर पर मातृभाषा को राजमाया घोषित किया गण 
और प्रत्येक जाति को भाषा और संस्कृति के आधार पर संघ की इकाई बनाकर जमे 
प्रादेशिक स्वायत्तता दे दी गईं | सोवियत संघ वस्तुत्तः भाषा पर आधारित सांस्कृतिक 
रूप से स्वतंत्र जातियों का राजनीतिक संघ है। यद्वि सभी जातियां रूसी भाषा भी 
सीखती हैं, कितु प्रादेशिक स्वर पर अपनी भाषा के प्रयोग औौर विकास की उन्हें पूरी 
सुविधा प्राप्त है। 

मूरोपीय परपरा के अनुसार राष्ट्रवाद ऐसी विचारधारा और आदोलन है, जिसका 
उद्देश्य एक भाषा बोलने वाले और उस भाषा पर आपारित समान संस्कृति को स्वीकार 
करने वाले लोगों को एक स्वाधीन राज्य मे संगठित करना और राष्ट्र भाषा के माध्यम से 
प्रशासन करने वाली एक सरकार के प्रति उन्हें निष्ठावान बनाता है। केवल सोवियत 
संघ, स्विटजरलेंड, संयुकय राज्य अमरीका और कनाडा में अनेक भाषाओं के बावजूद 
बहुजातीम राष्ट्रवाद का विकास संभव है (४९ 

प्रल्पविकसित देश और राष्ट्रीयता का सवाल: जान काद्स्की का विचार है डक 
एशिया और अफ्रीका का राष्ट्रवाद यूरोपीय परंपरा के शा्ट्रवाद से मौलिक रुप सेमिल 
है । औपनिवेशिक शासन के कारण वढ़ा ऐसा कोई स्वतंत्र राज्य नही था जिसके शर्त ड्म 
देश के निवासी निष्ठा विक॒त्तित कर सकते | औपनिवेशिक प्रभाव के वीरण वर्हँ 
औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग भी बहुत कमजोर था और वह्‌ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एकीकरण 
करने में असमर्थ था। आधिक पिछड़ेषन के कारण इन देशों में अनेक भाषाओं और 
बोलियी के स्यान पर एक सामात्य भाषा का विकास भी संभव नहीं था। साआज- 
बादियों ने अपनी भाषा को ही इस उपनिवेश्ों की राज्य भाषा बनाकर किसी स्वदेशी 
भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया | केवल लैटिन अमरीकी और आयरिश राष्ट्रवाद 
के उद्हरण, जहा भाषा राष्ट्रीयता का आधार नही थी, एसियाई और अफ्रीकी राष्ट्र 
बाद के विश्लेषण में कुछ सीमा तक उपयुक्त माने जा सकते हैं। 

अधिकांश एशियाई-बछीकी देशो मे भाणा की विभिन्‍नता लोगों के आपसी संपर्क 
और संचार के विकास में बाधक है । उदाहरणाघे चीन में केवल चित्रलिपि की एकता हैः 
दितु विभिन्‍न प्रातों में अलय अलग एक दूसरे के समझ में न आते वाली बोलिया बोली 
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जाती हैं। भारत और इंडोनेशिया में भी लगभग एक दर्जन प्रमुत भाषाएं बोली जाती 
हैं। यही बात नाइजीरिया आदि अफ्रीकी देशों के बारे में सच है। पश्चिमी प्रेक्षक भाषा- 
संबंधी विभिन्‍नता को कुछ बढ़ा-चढाकर पेश करते हैं। उदाहरणार्थ चीन में पीकिग बोली 
लगभग दो तिहाई चीनियों की भाषा है और भारत में लगभग दो तिहाई भारतीय हिंदी 
बोल और समभ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अरवी, स्वाहिली, फारसी आदि अनेक भाषाएं 
विस्तृत क्षेत्रों मे बोली और समभी जाती हैं। भारत में भाषा के अधार पर राज्यों के 
पुनर्ग ठन की मांग को कार्यान्वित किया गया और इस तरह भारत भाषा के आधार पर 
गढ़ित जनसमुदायों का संघ दन गया। स्पेनिश, पुतंगाली, अंगरेजी, फ्रेंच आदि औपनिवेशिक 
भाषाओं ने भी राष्ट्रीय वुद्धिजीवी वर्ग के निर्माण में योगदान दिया | फिर भी इस कथन 
में कुछ सचाई है कि अधिकांश अफ्रीकी और कुछ एशियाई देशों में जाति, संस्कृति, भाषा 
और कबीले के आधार पर स्वतंत्र राज्यों का पुनर्गठन नही हुआ। उनकी सीमाएं औपनि- 
बेशिक शासन को सुविधा के अनुसार निर्धारित की गई थीं, जो स्वतंत्रता के बाद भी 
उसी रूप में बगपम रदीं। अतः अरदी और स्वाहिली बोलने वाले कई स्वतंत्र राष्ट्रीय 
राज्य स्थापित हो गए । लैटिन अमरीका में स्पेनिश बोलने वाले लगभग बीस स्वतंत्र 
राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आ गए। 
तीसरे विश्व के देशों मे राष्ट्रवाद का मुख्य आधार विदेशी शासकों को हटाकर स्वयं 
अपनी सरकार स्थापित करना है, किंतु 'विदेशी' की परिभाषा क्या है? एक द्रविड़ जाति 
का भारतीय अंगरेज वायसराय को विदेशी कितु कश्मीरी आर्य जाति के प्रधान मंत्री को 
स्वदेशी क्‍यों मानता है ? सूडान में अरब नागरिक यूरोपीय को विदेशी कितु नीग्रो को 
स्वदेशी क्यों समभता है ? क्यूवा या ब्राजील का गोरी नस्ल का नागरिक उसी नस्ल के 
अमरीकी को विदेशी और नीपग्रो या इंडियन नागरिक को स्वदेशी क्‍यों मानता है ? मिस्र 
या लेबनान के ईसाई मरब राष्ट्रवाद के सवाल पर मुसलमान अरबों से क्‍यों मिल जाते 
हैं? जान काट्स्की का विचार है कि सिर्फ नस्ल, घमम, जाति, भापा आदि के आधार पर 
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के देशों के राष्ट्रीयवाद की व्याख्या करना संभव 
नही है। यह न तो गोरी नस्ल के-फिलाफ अश्वेत जातियों का नस्लवादी आंदोलन है, न 
ईसाई धर्म के विर्द्ध मुसलमानों, बौद्धों ओर हिंदुओं का धरमंगुद्ध है, ओर न ही यह 
राष्ट्रीयता के नाम पर विदेशी भापा को हटाकर किसी स्वदेशी भाषा को अनिवार्य रूप 
से राजभाषा बनाता है। तीसरे विश्व का राष्ट्रवाद वास्तव में एक साम्राज्यवाद विरोधी 
आंदोलन और विचा रघारा है ।?९ 
साम्राज्यवादं विरोध के रूप में राष्ट्रवाद + जात काट्स्की का कथन है कि अल्पविक- 
सित देशों के राष्ट्रवाद का मुख्य आधार औपनिवेशिक शासन के प्रति घृणा है। इस 
राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य औपनिवेशिक शासको को हटाना है। इसलिए प्रत्येक उपनि- 
बेश्ञ का राष्ट्रीय आंदोलन वर्तमान औपनिवेशिक सीमाओं के अंतर्गत ही सभी जातियों 
को संगठित करने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी पश्चिमी 
न्यू गिनी को डचशासित प्रदेश होने के कारण अपने राज्य का अंग समभते है। किंतु उत्तरी 
बोनियों और सारावाक, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक श्वासन के भंघीन थे, संस्कृति और 
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बेशिक समाज के आथिक अल्प विकास के कारण औद्योगिक मजदूर वर्ग संख्या में महत्वपूर्ण 
नही होता | फिर भी नगरों में रहने के कारण बुद्धिजीवी इस वर्ग से संपर्क स्थापित करते 
है और धीरे धीरे उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार कर लेते हैं। प्रत्येक 
उपनिवेद्य में कारसानों, खानों और बगानों में विदेशी पूजी भी लगी होती है। इनमें 
काम करने वाले मजदूरों के लिए वर्गंसंघ्ष भी राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर 
लेता है ।?! 
आधुनिक वर्गों में तीसरा वर्ग मध्यम श्रेणी के बुद्धिजीवियो का है। इस वर्ग में वे 
सभी व्यक्ति आते हैं जिन्होने साहित्य, कला, विज्ञान, फानून, चिकित्सा और सामाजिक 
विज्ञानों के क्षेत्रों मे आधुनिक ज्ञान प्राप्त किया है। अधिकाश बुद्धिजीवियों को अपनी 
शिक्षा और प्रतिभा के अनुकूल औपनिवेशिक शासन में नौकरियां नहीं मिलती और 
व्यवसाय और उद्योग मे उन्नति करने के लिए उपयुक्त अवसर नही मिलते | इसके अलावा 
ये बुद्धिजीवी पश्चिम की उन्नति, शिक्षा और औद्योगीकरण से प्रभावित होकर अपने देश 
मे भी वही उन्नति, शिक्षा की सुविधाएं और औद्योग्रिक विकास लाना चाहते हैं। उनका 
अपना वर्गहित वास्तव मे राष्ट्रीय हित बन जाता है। इसलिए न केवल भारत के राष्ट्रीय 
आदोलन मे अपितु सभी देशों के राष्ट्रीय आदोलनो मे वुद्धिजीवी वर्ग ने महत्वपूर्ण योगदान 
दिया है। थे बुद्धिजीवी न केयल राष्ट्रीय आदोलनों को नेतृत्व प्रदान करते हैं अपितु 
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर नए राष्ट्रीय राज्यो के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के रूप मे शासन 
का उत्तरदायित्व भी सं भातते हैं। 
जान काट्स्की के अनुसार अल्पविकसित भूतपूर्व औपनिवेशिक देशों के राष्ट्रवादियों 
का मुख्य लक्ष्य तेजी से औद्योगिक विकास करना है। आधुनिकीरण और राष्ट्रवाद 
उद्योगीगरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन हैं। पश्चिमी यूरोप में जब पूजीपति 
उद्योगीकरण में लगे हुए थे, तो युद्धिजीवियों का मुख्य कार्य उस पर आधारित उदारवादी 
विचारधारा का विकास करना था। एशिया, अफ्रीका और लंठिन अमरीका का पूजीपति 
वर्ग कमजोर और अल्पविकसित होने के कारण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने 
में असमर्थ है। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग ही सरकारी पूजी की सहायता से झ्रौद्योगिक विकास 
करने का इच्छुक है। राष्ट्रवादी आंदोलनों में 'समाजवादी' विचारधाय के प्रवेश का वही 
कारण है। विकासशील देझ्षों में निजी पूजी उद्योगीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में 
असमर्थ है। इसलिए “राज्य पूजीवाद' के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास करना 
जरूरी हो जाता है ।?5 
साम्राज्यवाद-विरोधी राष्ट्रवाद की एकता झौर विभिन्‍नता : अल्पविकसित देश का ' 
राष्ट्रवादी इस्पात के कारखातों में राष्ट्रवाद की तस्वीर देखता है। पहले वह्‌ साम्राज्य- 
बाद को झ्राधुनिकीकरण के संघर्ष मे अपना सहायक समभत्ता है परंतु शीघ्र ही वह समझ 
जाता है कि साम्राज्यवाद राष्ट्र के उद्योगीकरण में सबसे बड़ा वाधक है। इस प्रकार वह 
राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ आथिक स्वतंत्रता का समर्थक हो जाता है। वह 
देखता है कि लैंटिन अमरीका के राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने पर भी अमरीकी आधिक 
साम्राज्यवाद के कारण वहां औद्योगिक उन्नति नही हो सकी है। अतः वह हु 


संप्रभुता और बहुलवाद 


हम पहले सप्रमुता की संकल्पना के ऐतिहासिक विकास की चर्चा करेंगे और कानूनी, 
वास्तविक तथा लोकप्रिय संप्रमुता की घारणाओं के अंतर को वताएंगे। उसके बाद यह , 
समभाने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक राज्य में राज्य का भौतिक और विचारघारात्मक 
संत्र किस प्रकार इस संप्रभुता को क्रिपान्दित करता है। अंत में हम मैकीवर और हेरोल्ड 
लास्‍्की के विचारों के विशेष संदर्म में सप्रमुता के सिद्धात की वहुलवादी आलोचना पर 
विचार करेंगे औरसप्रभृता की संकल्पना के विषय में आज की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे । 


संप्रभूता की संकल्पना का ऐतिहासिक विकास 


राज्य के आवश्यक तत्वों में आजकल संभ्रमुता की भी गणना होती है। राज्य तथा भन्‍्य 
समुदायों में अतर का मुख्य आधार यही है कि राज्य के पास संप्रमुता है जबकि अन्य 
समुदाय संप्रभु राज्य के अधीन हैूँ। यह राज्य का एकसत्तावादी सिद्धांत कहलाता है, 
जिसके मुख्य प्रतिपादक बोदां, हाब्स और आप्टिन है। एकसत्तावादी सिद्धांत के बहुल- 
वादी आलोचक बाकेंर, मंकीवर और लास्की संप्रभुता को न तो राज्य का आवध्यक तत्व 
भानते है और न अन्य समुदायों को राज्य की अधीनता में रखना उचित समभते है। 
आधुनिक युग से पहले संप्रमुता की संकल्पना कुछ ऐतिहासिक कारणों से विकसित न हो 
सकी | आज भी यह राजनीतिविज्ञान की अत्यंत विवादास्पद घारणा बनी हुई है। 

प्लेटो ने 'रिपब्लिक' में तथा अरस्तू ने 'पालिटिक्स' में राज्य की सर्वोपिरिता की चर्चा 
की है परंतु इसका अर्थ केवल समाजराज्य की नागरिकों पर सर्वोपरिता तथा प्राथमिकता 
है । यूनानी नगरराज्य में धर्म, समाज, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक संगठन इस तरह 
एकाकार हो गए थे कि उनमें अंतर करना अस भव था। समाज ने राज्य को अपना अभिन्‍न 
अंग बना लिया था। अ्षतः यूनानी दार्शनिक राज्य को एक पृथक संस्था के रूप में न देख 
सके और न उन्होंने राज्य की वैधानिक संप्रमुता की आवश्यकता महसूस की । 

रोमन साम्राज्य की स्थापना के वाद रोमत कानून के अंतर्गत संप्रभुता का सिद्धात 
के प्रतिपादन की संभावना,थी कितु कुछ ऐतिहासिक कारणों से रोमन विधिश्ञास्त्री भी 
संप्रमुता की धारणा का विकास करने मे असमर्थे .रहे। रोम के शासक, रोमन ” 
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चर्च की तरह ही, एक विश्ञाल विश्वसमुदाय और विश्वव्यवस्था के संदर्भ में सोचते रे 
जिसके निर्माण में राज्यों की संप्रमुता का सिद्धांत बाधक सिद्ध हो सकता था। झते 
अलावा स्थानीय स्तर पर वे यूनानी नगरराज्य के नागरिक स्वशासन की अ्रधाली को शे 
कार्यान्वित करते थे। अतः रोमन राज्य अधीनस्थ प्रांतों और स्वायत्तयासी नगरी गा 
शिविल संघ बन गया था। रोमन साझ्ाज्य के विस्तार का आधार सैनिक बल या [वे 
उसे कानूनी सप्रभुता का आधार न दे सके । 

मध्ययुग में संप्रभुता के सिद्धांत का विकास बिलकुल असंभव था। रोमन साम्रास 
के पतन के बाद यूरोपीय राज्य प्रादेशिक सामंती जागीरों और रियासतों में विसर गए 
और समाज में सर्वोपरि स्थान पाने के लिए चर्चे राज्य का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बत गश। 
केंद्रीय स्तर पर राजा की स्थिति प्रथम सामत से अधिक न थी और प्रादेशिक स्तर 
सभी सामंत लगभग स्वाधीन ये। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्च के श्रधान के रुप में गे 
राजाओं पर अंकुश रखता था । मध्ययुगीन राज्य में मुसगिक कानून की धारणाती 
बोलबाला था। अन्य सभी अधिकारी---राजा, विशप, सामंत आदि इस नैसगिक का्गू) 
को कैवल कार्यान्वित करते थे । अतः राजसत्ता कानून का सोत नहीं हो सकती थी। है 

स्टैनले बेन तथा रिचार्ड पीट्स का कयन है: 'आधुनिक युग में राज्य को दी 
प्रघानता और मध्ययुगीन दृष्टिकोण में तीत्र भेद है। सामंती जगत में प्रायमिक घर 

राज्य की न॑ होकर कानून की थी। इस कानून की राजनीतिज्ञ तहीं बनते ये! वह गे 

सनातन और सार्वभौम व्यवस्था का अंग था जिसे परंपरा और रीतिरिवाज में सोग 
जाता था। राजा, परिपदें और न्यायाधीश उसकी खौज और व्यास्या तो कर से 
निर्माण मही कर सकते थे |. . , राजनी तिक सत्ताधारी अर्थात बसप्रयोग की शज्लिं म्मा 
कानूनी सत्ता का प्रयोग करनेवाले उसी तरह कानून के अधीन थे जिस तरह अन्य वि 
संस्याओं के सदस्य क्योंकि कानून राजनीतिक व्यवस्था द्वारा निर्मित नही वा। हे 
स्थिति में संप्रमु राज्य की सेकल्पना का विकास नामुमकिन था । 

आधुनिक युग में मैक्यावेली ने सबसे पहले एकसत्तावादी राज्य और उरी 
सर्वोपरिता के घ्रिद्धात का प्रतिपादन किया। मँक्यावेली के अनुसार राजमत्ता यर्जा। 
निहित होवी चाहिए और यही यूरीप का उदीयमान बुर्जुआ वर्ग भी चाहता पा । तैवाईी 
का कथन है: 'अत्येक दृष्टिकोण से बुजुआ वर्ग ने सैनिक शवित और स्यायिक शशा्तती 
अधिक से अधिक राजा के हाय में कोंद्रित करने में ही अपनो लाभ समझा! संबहुए 
मिलाकर व्यवस्थित और कार्यकुशल सरकार की स्थापना में इससे बहुत मदद मित्री। 
राजा फी शक्ति अवश्य ही निर्कुश और प्रायः अत्याचारी हो गई किंठु यजतः 
सरकार सामंती कुलीनों के शासन से हर तरह से अच्छी थी।* मैत्रयावेली सर 
संप्रभुता के वास्तविक पहलू से परिचित थे और बे स्वेशक्तिमाने विधायी सी 
आवश्यकता भी महसूस करते थे। परंतु ये हमारे सम्मुस वैधानिक संप्रभुव के मिटा 
को प्रस्तुत न कर सके । कि प्ले 

फ्रासीसी विचारक योदीं ने सर्वप्रयर्म वैधानिक संभ्रभुता के सिद्धात रा मंदिर 
किया। उन्होंने संत्रभुता को एक ऐसी असीमित शक्ति माना जिस पर काजूती ही होर 
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अंकुश नहीं होता। उनके अनुस्तार नागरिकता का अध॑ संप्रभु की आधीनता है। राज्य 
संप्रभु ओर प्रजा का सामूहिक नाम है, जिसका अभिप्राय सामाजिक, नैतिक और घामिक 
संबंधों को राजनीतिक सिद्धात की परिधि से बाहर निकालना है। कामून, भाषा, धर्म 
और परंपरा की एफता राष्ट्रीय राज्य के लिए जरूरी हो सकती है कितु बोदां के अनुसार 
ये तत्व राज्य के लिए अनिवार्य नहीं। समान संप्रभु की उपस्थिति किसी भी जनसमुदाय 
को राजनीतिक समाज बनाने के लिए काफी है और ऐसा राजनीतिक समाज ही 
राज्य है। 
बोदां के अनुसार राजसत्ता असीमित, स्थाई और अदेय है । यह कानूनों का ख्तोत है 
और संप्रभु की आज्ञा ही कानून हैं। घामिक सस्थाएं, स्वायत्तशासी नगर और व्यापारिक 
कंपनियां संप्रमु के आधीम हैं। परंतु बोदां संप्रमुता की कुछ सीमाओं का भी उल्लेख करते 
हैं। पहली सोमा ईश्वरीय तथा नैसंगिक कानून है। सप्रभु राज्य का कानून भी नैसगिक 
कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता था। दूस्तरी सीमा राज्य का संवैधानिक कानून है । 
संवैधानिक कानून प्राचीन परंपराओं पर आधारित होता है जिसे संप्रमु राज्य को भी 
बदलने का अधिकार नहीं है । तीसरी सीमा व्यक्तिगत संपत्ति है जिस पर प्रादीन परंपरा 
के अनुसार केवल परिवार का अधिकार है। चोदा के अनुसार संप्रमु राज्य परिवार और 
व्यक्ति के संपत्ति संबंधी अधिकार को नही छीन सकता ।$ 
संप्रमुता के सिद्ात की उपयुक्त ताकिक असंगतियों को अगरेज विचारक हाब्स ने 
दूर किया। यदि संप्रमुता असीमित, स्थायी ओर अदेय है तो उस पर कोई सीमाएं नहीं 
लगाई जा सकती । राज्य की स्थापना एक सामाजिक इकरारनामे के द्वारा हुई जिसके 
अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति ने अपने नैंसगिक अधिकार एक संप्रभु शासक को सौंप दिए। उस 
दिन से नैसग्रिक कानून के स्थान में संप्रभु के कानून लागू होने लगे। साधारण कानून 
की तरह सांविधानिक कानून भी संप्रमु राज्य की आज्ञा मात्र है। नागरिक बिना शर्ते 
मंप्रभु की आज्ञाओ का पालन करते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार नागरिक का 
कानूनी अधिकार है जिसे संप्रमु अपने आदेश द्वारा प्रदान करता है। यह अधिकार 
संभभुता को किसी प्रकार सीमित नही करता। हाब्स के अनुसार संप्रभुता का विरोध 
करना अनैतिक और अवैध है, कितु यदि क्राति द्वारा नए संप्रमु की स्थापना कर दी 
जाए, तो मागरिकों को नए संप्रभु के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और उसके आदेशो का 
पालन करना चाहिए। अतः हाव्स के अनुसार वास्तविक संप्रमु ही कानूनी संप्रमु है । 
उतके अनुमार वास्तविक और वैधानिक संप्रमुता मे जंत्तर नहीं है । 
प्रारंभ में वैधानिक संप्रमुता और निरंकुश राजतेंत्र की धारणाओं को मिला दिया 
गया था। संवैधानिक राजतंत्र के समर्थक लाक को यह पसंद नही था। अत. लाक ने 
संप्रमुता को वेधानिक और राजनीतिक क्षेत्रो मे बाट दिया। वैधानिक संप्रमुता को राजा 
तथा संसद में सामूहिक रूप से निहित माना और राजनीतिक सं प्रमुता को मतदाताओं 
में निहित किया। राजनीतिक संप्रमुता वह शक्ति है, जो लोकतंत्रीय प्रतिनिधिशासन 
में वैधानिक संप्रमुता के पीछे रहकर उसे प्रभावित और प्रेरित करती है ॥ 
तदुपरांत रूसो ने लोकप्रिय संप्रमुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया | उनके 
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संप्रमुता का निवास जनता की सामान्य इच्छा में होता है। सामान्य इच्छा एक नेठिक 
और विवेकपूर्ण इच्छा है जिसका उद्देश्य सामुहिक हिंत के लक्ष्य को कार्याल्वित कला 
है। छोठे जनसमुदायों का प्रत्यक्ष लोकतंत्र सामान्य इच्छा को कार्यान्वित करते की दृष्टि 
से सर्वोत्तम राजनीतिक प्रणालरी है। अन्य राज्यों में भी जब आंदोलनों, विड्ोहों और 
क्रांतियों के द्वारा जनता अपनी संप्रमुता और सामान्य इच्छा को कार्यान्वित करती है। 
झूसो के बाद सभी लोकतंत्रीय और जनवादी कातिकारियों ने लोकप्रिय संत्रमृता के 
सिद्धात का समर्थन किया है। 

बेंथम और आस्टिन मे लाक के राजनीतिक संप्रभुता के छिद्धांत और रुसो के 
लोकप्रिय संप्रभुतता के विचार को अस्वीकार करते हुए वैधानिक संप्रमुता संबंधी हालत 
की धारणा को नया रूप देकर उसे लोकतंश्रीय राजनीतिक प्रणाली के अनुकूत वेषाया। 
उनके अनुमार वैधानिक सप्रभुता किसी भी निर्धारित व्यक्तिया व्यक्तियों की संत्ता मे 
निहित की जा सकती है। इस व्यक्त या संस्था की आज्ञाओं का सभी नागरिक और 
समुदाय स्वाभाविक रूप से पालन करते है। इस संप्रभु के आदेश ही कानून हैं। संशग 
और नागरिकों को मिलाकर ही राज्य बनता है। संप्रमु की सत्ता असीमित, स्थाई, बदेय 
और अविभाज्य है। ब्रिदेन में यह संप्रमुता राजा तथा संसद में निहित है कियु राजा 
कैवल नाममात्र का और संसद वास्तविक संग्रभु है। 


संत्रभुता की परिभाषाएं 


बोदा ने संप्रभुता की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह 'तागरिकों और प्रजाजनों कै 
अपर ऐसी सर्वोपरि शक्ति है जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं है।' प्रोश्यसत का 
कंथन है कि संप्रमुता किसी व्यक्ति में निहित वह सर्वोपरि राजनीतिक शक्ति है जिसके 
कार्य किसी दुसरे के आधीन न हों जिसकी इच्छा को कोई दूसरा न बदल सके !' जैलिनेक 
के अमुसार : 'संत्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अति 
किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य शक्ति के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। 
बर्जेस के अनुसार संप्रमुता प्रत्येक नागरिक और उसके समुदायों पर राज्य की मौलिक) 
निर्रकुश और असीमित धक्ति है।! विलोवी के अनुसार 'संप्रमुता राज्य की सर्वो्परि 
इच्छा है।' पोलक संग्रभुता की व्याह्या करते हुए कहते हैं: 'संप्रमुता वह शक्ित है जो 
न तो क्षणिक है, न प्रदत्त है, न॒ ऐसे नियमों के अघीन है, जिन्हे वह बदल न सके और हैं 
इस घरती एर बह किसी अन्य सत्ता के प्रति उत्तरदायी है।' , 
लास्की का कहना है: आधुनिक राज्य एक संप्रभु राज्य है । यह अन्य जरेत्तमुदायों 
के सामने स्वतंत्र होता है।' उनके अनुमार संत्र झुता की रंंकल्पना आतिमुलक है भर 
शजनीतिविज्ञान में उसका कोई उपगोग नहीं हे। हां, वह वैधानिक पेररणा के झुप मे 
ठोक मानी जा सकती है। दुग्वी, जो लास्की की त्तरह ही संप्रमुता की धारणा को 
आपतिमूतक मानते थे, बहते है कि संत्रभुता का अरये 'राज्य की उस शक्ति से है जिसके 
बल पर राज्य आदेश देता है। गह राज्य के रूप में सुस्ंंगठित राष्ट्र की इच्छा है। गई 
दाज्य के भुभाग में बसे सभी व्यक्तियों से बिना शर्ते आज्ापालत कराने का अधिकार है। 
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मैकीवर संप्रभुता के तीन अंग मानते हैं: सामान्य इच्छा, अंतिम संप्रभुवा और विघायी 
संप्रभुता। उनके अनुसार संप्रभूता का सारांश निर्णायक परिस्थिति में बलभ्रयोग करने 
की शक्ति है। सोल्टाऊ के अनुसार भी संप्रमृता राज्य की अंतिम कानूनी दमनकारी शवित 
है। बहुलवादी लेखकों बाकंर, मैकीवर और लास्की के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से 
राज्य को संप्रभुतासंपन्‍न नहीं माना जा सकता है। अन्य समुदायों की तुलना में उसकी 
सर्वोपरिता केवल कानून के दायरे मे या बलप्रयोग की स्थिति में स्वीकृत होती है। दैनिक 
राजनीतिक जीवन में यह आवश्यक नही कि किसी समुदाय भर राज्य की इच्छा में 
अंतर होने पर प्रत्येक स्थिति मे राज्य की इच्छा ही सर्वोपरि सिद्ध हो । 

आास्टिन की परिभाषा शोर सिद्धांत : आस्टिन परंपरागत संप्रभुता के सिद्धात के मुख्य 
प्रतिपादक माने जाते हैं। वे राज्य तथा संप्रमुता की परिभाषा इस प्रकार करते है: 'यदि 
कोई निदिष्ट श्रेष्ठतर व्यक्ति, जो उसी प्रकार के किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञाओं के पालन 
करने का आदी नही है और जिसकी आज्ञाएं समाज के अधिकांश लोग स्वाभाविक रूप 
से मानते हे, तो वह व्यक्ति उस समाज का सप्रमु है और वह समाज संप्रमु को मिलाकर 
एक राजनीतिक ओर स्वतंत्र समाज है।” कानून ऐसे संप्रमु की आज्ञा है। कानून की 
संहिता उन लियमों का संकलन है जिसे राजनीतिक रूप से श्रेष्ठतर व्यक्त यो व्यक्तियों 
की संस्था राजनीतिक रूप से अपने आधीन नागरिकों या प्रजाजनों के लिए निर्माण 
करती है। 

उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार राज्य की सम्रभुता के निम्नलिखित लक्षण है : 

]. संप्रभुता निदिष्ट व्यक्त या व्यक्तियों की संस्था मे निहित होती है। यह राजा 
या संसद मे निहित हो सकती है, कितु संविधान, लोकमत या सामान्य इच्छा जैसी 
अनिश्चित वस्तु में निहित नहीं हो सकती । 

2. संप्रमृता दूसरों को आदेश देने और दूसरों से आज्ञापालन कराने की शक्ति है । 
इस शक्ति पर आंतरिक या बाहरी नियंत्रण नहीं है। सभी नागरिक और समुदाय स्वा- 
भाविक रुप से संप्रभु की आज्ञाओ का पालन करते है । 

3. कानून संप्रमुता के आदेश है। रीति-रिवाज संप्रमु की अनुमति से ही कानून का 
दरजा प्राप्त करते हैं। पुराने कानूनों मे परिवर्तत करना या बिल्कुल नए कानूनों का 
निर्माण संप्रमु का विशेषाधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानूबच और संधिया उसी सीमा तक 
कानून हैं, जिस सीमा तक कोई संप्रभु राज्य उन्हें अपनी इच्छा से स्वीकार कर ले। 

4. राज्य की वैधानिक संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य आवश्यकता पड़ने पर अपने 
आदेशों का पालन कराने के लिए सैनिक बल का प्रयोग कर सकता है और यह वलप्रयोग 
कानून के - भनुकूल समझा जाएगा। राज्य में किसी अन्य समुदाय को वलप्रयोग का 
कानूनी अधिकार नही है। 

» आस्टिन की संप्रभुता संवंधी घारणा में शवित को ही उसका आधारभूत तत्व स्वीकार 
किया गया है। उनके विचार में आदर्भवादी आलोचकों के अनुसार औचित्य, कानून या 
न्याय आदि का संप्रमुता के सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। रूसो 'इच्छा' स्‍प्रौर 'सहमति' 
पर जोर देते हैं तो आस्टिन 'ओज्ञापालन' और 'वलप्रयोग' पर। बोसांके के विचार के 


334 राजनीति के सिद्धात 


अनुसार भी आस्टिन का सिद्धांत एकमात्र शक्ति पर आधारित है, जबकि आदशवारी 
लोकसम्मति को संप्रमुता का आधार समभते है। टी एच ग्रीन ने खूसो और आह्टित की 
धारणाओ में सामंजस्य लाते का प्रयत्त किया है। ग्रीन की मान्यता है कि. आहिटिन का 
विचार ठीक है कि प्रभुसत्ता एक ऐसे निश्चित व्यक्ति या व्यकितयों में निहित होती है, 
जिसमें कानूनों को लागू करने और दायरिको द्वारा उतका पालव की सामस्यें होती है 
और जिस पर कोई कानूनी नियंत्रण नही होता। इसके विपरीत रूसो ने अमृस्तता का 
निवास एक अस्पष्ट सोकसम्मति मे बताकर उसकी संकल्पता को निरर्थक और अंविपूर्ण 
बना दिया है। हां, रुूसो का यह कथन सत्य है कि अ्रभूसतता की भाज्ञाओं के पालन का 
मुख्य आधार भय नहीं है बल्कि यह विचार है कि आज्ञापालन लोकहिंत के लिए जरूसे 
है भर वैयक्तिक हित लोकहित में ही शामिल है। संप्रभु की आज्ञा इसलिए मानी जाती 
है क्योकि जनता उसे सामान्य हित के उद्देश्य से प्रेरित मानती है । अ्रभुसत्ता केबल दबाव 
डालने की शक्ति के उपयोग पर आधारित नही होती । ग्रीन के अनुसार सामान्य ह्व्तों 
के संबंध में जनता की सुनिश्चित घारणाओं के साथ समन्वय ही तो अंतिम रूप से उतरी 
शक्ति का आधार है ।* * 
आस्टिन की संकल्पना की भ्रालोचना: सर हेतरी मेन का कथन है कि आप्टिव जिए 
'मिदिष्ट श्रेष्ठतर ममुष्य' की चर्चा करते हैं, पूर्व के अनेक साम्राज्यों में वह कहीं भी 
दिखाई नही पड़ता । उदाहरण के लिए पंजाब के सिखराज्य के शासक रणजीत रिह 
निरंकुश शासक थे परंतु वे भी समाज की परंपराओ और रीति रिवाजों से बंधे हुए मे। 
कोई भी 'मिश्चित व्यक्ति या सस्था/ प्रयाओं का निर्माण नहीं करती । इसलिए जिंत 
प्रमुसतता की चर्चा आस्टिन करते हैं वह राज्य के अस्तित्व के लिए अनिवाये नहीं है! यह 
कहना व्यर्थ है कि अगर कही आप्टिन की कल्पता का संग्रमु नही है, तो वहाँ अराजकदा 
है या प्राकृतिक अवस्था है। 5 
ब्रिटेन में एक निर्दिष्ट श्रेष्ठतर व्यक्ति या संस्था प्रभुसत्ता का उपयोग भ्रवश्य करती 
है परंतु संयुक्त राज्य अमरीका या अन्य किसी संघीय व्यवस्था में आस्टिन की संकल्वता 
का संप्रमु निर्धारित करता असभव है। संघीय व्यवस्था में प्रमुसत्ता संविधान में विहिंत 
होती है, जो निर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्ति समूह नही है । ' 
आस्टिन का सिद्धांत अमूर्त और विलकुल वैधानिक है और इसमें प्रभुसता के दाग 
निक या नैतिक पक्ष वर विचार नही किया जाता ( गानेर का कथन है कि इस सिद्धांत के 
अनुसार प्रभुसता का सामान्य इच्छा, जनमत, जनता, विवाचिक मंडल, न॑तिक भावना, 
राजनीतिक प्रभाव आदि से कोई सरोकार नहीं है ।* श्र 
इस सिद्धात मैं एक विसंगति यह भी है कि यदि नागरिक स्वाभाविक रूप से अभुकत्ता 
के भादेशों का पालन करते हैं तो उसे वैधानिक रूप से असीमित घोषित करने की क्या 
आवश्यकता है ! या तो यह साता जाए कि लोग स्वभावत: संप्रभु के आदेशों का डल्लेपर् 
करना चाहते हैं। इसीलिए उसे असीमित झक्ति की वैधानिक रूप से जरूरत है । पा यदि 
अस्ापालन मनुष्यों का स्वभाव है तो संप्रमु को वैधातिक निरंदुद्ता का दावा करने बी 
कोई जरूरत नहीं है ! धर है 


संप्रभुता और वचहुलवाद 35 


आस्टिन की यह मान्यता कि संप्रभु के आदेश ही कानून है, सही नही है। प्रत्येक 
समाज में आदेशात्मक कानूनों के अलावा अनेक परंपराओं और रीति-रिवाजों का पालन 
किया जाता है। वया ये प्रयाएं आदेश हैं ? आस्टित का कथन है कि प्रथाएं संप्रभु की 
अनुमति से ही प्रचलित रहती हैं और यह अनुमति भी आदेश ही है। ब्रिटेन के सामान्य 
कानून का अस्तित्व प्रयाओं पर ही है, भिनकी व्याध्या न्याबालयों ने की है। वस्तुतः 
ससद बिना अपनी स्थिति को खतरे में डाले सामान्य कानून में मनमाना संशोधन नही 
कर सकती । अतः आह्टिन के सिद्धांत की गलती यह है कि वे सभी कानूनों को भादेश 
मान लेते हैं और ऐसे कानूनों पर घ्यान नही देते जो प्रथाओं पर आधारित होने की वजह 
से आदेशात्मक नही है । 
दृग्वी तो यह भी कहते हैं कि राज्य कानूनों को नही बनाता बल्कि कानून ही राज्य 
का निर्माण करता है। उनके अनुसार 'कानून तो केवल सामाजिक जरूरतों की अभिव्यक्ति 
है ।' लास्की का कथन है कि कानूनशास्त्र कै लेखकों का यह दावा कि प्रत्येक कानून आज्ञा 
है, शिप्टता की सीमा का उल्लंघन कर जाता है। उदाहरणार्थ मताधिकार के कानून को 
या विधवाबिवाह कानून को संप्रमु की आज्ञा नही माना जा सकता क्योकि यह कानून 
प्रत्येक मतदाता को बोट देने को या प्रत्येक विधवा को पुतविवाह करने का आदेश नहीं 
दे सकता, जिसका पालन अनिवायं माना जाए। 
संपरमुता को प्रत्येक स्थिति में अविभाज्य नही समझा जा सकता। संधीय राज्य मे 
शक्तियों का विभाजन एक प्रकार से प्रमुसत्ता का ही विभाजन है, क्योकि कुछ निदिष्ट 
विषयों पर संघ और राज्यों का एकमात्र अधिकार होता सिद्ध करता है कि अपने अपने 
अधिकार क्षेत्र मे दोनों ही प्रमुसत्ता का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार लार्ड के दाब्दों में 
ब्रिटेन में तीन सप्रमु है--संम्राट और सत्रिमडल कार्यपालक संप्रमु हैं, संसद विधायी 
संप्रभु है तो सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करनेवाले न्यायाधीश न्यायिक संप्रभु है। 
आस्टिन का उत्तर यह है कि राज्य में कार्यों ओर दक्तियों का विभाजन सर्वोच्च शक्ति 
का विभाजन नही हैं। संघीय व्यवस्था में सर्वोपरि शक्ति केंद्र के पास रहती है। ब्रिटेन 
मे संसद विधायी संप्रभु होने के कारण न्यायालयों और मंत्रिमंडल से ऊपर है। 
संप्रभुता के विशेष गुण : संप्रभुता की पहली विद्येता उसकी अमीमितता या निरकुशता 
है। यह असीमितता आतरिक तथा वाद्य दोनों क्षेत्रों में लागू होती है। राज्य के अंदर 
रहने वाले सभी व्यक्तियों और समुदायो को संप्रभु के अधीन माना जाता है। संप्रभु स्वयं 
अपनी शक्ति की सीमाएं निर्धारित कर सकता है, जिन्हे वह स्वय वैधानिक तरीके से 
हटा सकता है गेटेल का कथन है कि अपरिवर्ततीय कानून एक वैधानिक असं भवता है ।६ 
राज्य की बाह्य संप्रनुता का तात्पयें यह है कि राज्य पर दूसरे राज्य न तो किसी प्रकार 
का दवाव डाल सकते हैं और न उसकी नीतियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर 
सकते है । राज्य अपनी इच्छा के बनुसार संधिया, युद्ध इत्यादि कर सकता है। 
अंतर्राष्ट्रीय समभौते ऐच्छिक होते है। किसी संप्रभु राज्य को उन्हें सदा मानने के लिए 
मजदूर नही किया जा सकता। इसीःप्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून 
की व्याख्या ही कर सकते, उसे कार्यान्वित नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र संघ की 
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सदस्यता से भी राज्य की प्रभुसत्ता का अतिक्रमण नहीं होता। ' 

संप्रभूता की दूसरी विशेषता अविभाज्यता है।. यह उसकी निरंकुशता या बरी 
मितता का परिणाम है। गरेटेल का कथन है, 'यदि संप्रभुता निरंकु नही है, तो वहा किी 
राज्य का अस्तित्व भी नही माना जा सकता, यदि संप्रमुता खंडित है तो वहा एक पे 
अधिक राज्यों का अस्तित्व हो जाता है ।? सप्रभुता को खंडित करना उसकी नष्ट करे 
के बराबर है। अमरीकी संविधात की'मिसाल देते हुए लाड श्राइस कहते है कि वैधानिक 
संप्रभुता 'दो संबद्ध समधक्तियों मे विभाजित की जा सकती है।” लावेल का भी मतहै 
कि, 'एक ही भूभाग में ऐसे दो संप्रभुओं की स्थिति संभव है, जो एक ही प्रजावर्ग को मिले 
भिन्‍ने विषयों पर झपने अपने पृथक आदेश देते हों ।” संयुक्त राज्य अमरीका के सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपने एक निर्णय द्वारा अधिकारक्षेत्र के बंटवारे को संश्रभूता का बँटबाए 
माना था । इसके विपरीत कैल्हून का विचार है कि संप्रमुता एक अविभाज्य इकाई है जो 
कुछ मामलों में राष्ट्रीय सरकार एवं कुछ अन्य मामलो में राज्य सरकारों द्वारा बने बी 
अभिव्यकत करती है। जिस तरह आधे विभुज की ' कल्पना असंगत है, उत्ती तरह आधी 
संप्रभुता की कल्पना भी हास्यास्पद है। अतः अधिकारक्षेत्र का विभाजन सर्वोच्च सत्ता 
का विभाजन नहीं है । हट के 7 

प्रभुसत्ता की त्तीसरी विशेषता अदेयता है। एक अमरीकी लेखक लीवर के अनुततार 
जिस प्रकार वृक्ष अपने उगने के अधिकार को ओर मनुष्य अपने शारीरिक एवं घरित कै 
विकास के अधिकार को अपना विनाश किए विना छोड़ नहीं सकता। उसी प्रकार कोई 
राज्य भी अपना विनाश किए विना अपनी प्रभुसत्ता त्याग नहीं सकता। एक यब्य 
जब अपने भूभाग का कुछ अंश किसी दूसरे राज्य को देता है, तो पहले राज्य की मूभाग 
के उस अंश पर प्रभुसत्ता भी समाप्त हो जाती है। इसके बावजूद दीप श्रदेश पर उसकी 
संप्रभुता पूर्ववत्त बनी रहती है। हाब्स, रूसो, आस्टिन आदि लेखक संत्रभुता की बदेयता 
के सिद्धात के समर्थक है । 

सा्वेभौमिकता प्रभुसत्ता की चौथी विशेषता है। प्रमुसत्ा राज्य के अंतर्गत सभी 
समुदायों, व्यक्तियों और वस्तुओं पर सर्वोच्च अधिकार का दावा करती है। वह इच्छा" 
नुसार अपने अधिकारक्षेत्र का विस्तार घटा-बढ़ा भी सकती है। परंतु कोई मदुष्प॒या 
संस्था संप्रमुता के प्रभाव या नियंत्रण से अपने अधिकारक्षेत्र को मुृवत नही रख सकता) 
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी जिस राज्य में कार्य करती हैं, - वहा वे उस राज्य की संभ्रभुता कै 
अधीन रहकर ही कायं कर सकती है। गिलक्राइस्ट के अनुसार दूसरे राज्यों के राजदूता- 
बास ही इस नियम के अपवाद समझे जा सकते हैं।* हे 

संश्रमुता की पांचवीं विशेषता स्थायित्व है। जब तक राज्य का अस्तित्व कायम 
रहता है। संप्रमुता का अस्तित्व भी कायम रहता है । संप्रभुवा उतनी ही स्थाई है जितना 
कि स्वयं राज्य वयोंकि संप्रमुता के नाश के वाद राज्य भी अपना अस्तित्व खो बैठता है। 
किसी राजा, रानी, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की मृत्यु या पदच्युति या सरकार के त्याग 
पत्र का अर्थ संप्रमुता की समाप्ति नही है| संप्रमुता तुरंत उनके बाद सत्तारढ झासक मां 
सरकार में निहित हो जाती है। शासन केः परिवर्तन से राज्य और उसकी संप्रभृता के 
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आशीर्वादम का विचार है : 'लोौकमत, लोकसम्मति, निर्वाचकों की इच्छाएं, क्राति 
की संभावनाएं आदि सभी वैधानिक संप्रभु के निश्वयों पर असर डालती 'हैं। लेकित व 
तो वे वैधानिक संत्रभु की भांति निश्चित होती हैं भौर न संगठित ही । एक सुब्यवस्पित 
राज्य के लिए आवश्यक है कि उसमे वैधानिक संप्रभु को सर्वोच्च सत्ता हो जितरी 
आज्ञाओ का पालन अधिकांश तागरिक स्वभावतः करते हों । साथ ही साथ जनता ढाय 
मनोवाछित परिवर्तनों को कानूनी तरीकों से लागू करने के लिए, जहां तक संभव हो, 
अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए (० 

'वोकप्रिय संप्रमुता' से हमारा तात्पर्य ऐसी शक्ति से है जो आम जनता में निहिएे 

है। यह सिर्दात राजनीतिक संप्रभुता का स्वाभाविक विकास है। इसका अतिपादन मध्य 
युग में मासिलिमो आफ पदुआ और विलियम आफ आकम ने किया । फ्रांस की राज्यज्ाति 
के पूर्व रूसो मे भी अपनी विचारधारा का आधार बताया। उननीसवी और बीसवबवीं स़दी 
की कांतियों में ऋंतिकारियों ने लोकप्रिय संप्रमुतर के सिद्धात का उपयोग सत्ताविरोधी 
कार्यों के लिए किया । वैधानिक संप्रमु गगर जानबूझकर लगातार जनता की आकाक्षाओं 
को दवाएं तो वह ज्यादा समय तक कायम नही, रह सकता। अंत में जनता बलप्रयोग द्वारा 
वैधानिक संप्रभु को हटा कर तया शासन स्थापित कर सकती है। 

राजनीतिविज्ञान में लोकप्रिय संप्रमुता के सिद्धात को अस्वीकार करने का मुल्य 
कारण यह है कि यह व्यवस्थाविरोध का औौचित्य सिद्ध करती है जब कि अधिकांश शैसक 
व्यवस्थापरिवर्तन के विरोधी भ्रौर रढ़िवादी होते हैं। आशीर्वादम के अनुस्तार यह 
सिर्धांत कतिश्चित और आमक है और राजनीतिक सप्रमुता की सभी आसोचवाएँ इस 
पर भी लागू होती हैं। लोकप्रिय सप्रमुता की परिभाषा करते समय 'जनता' शब्द कैदी 
अय॑ किए जाते हैं---निर्वाचक-समुदाय और अमंगठित अनिर्धारित समस्त जनता । गर्व 
का कथन है: 'असंगठित लोकमत चाहे कितना बलवात क्‍यों न हो वह उस समय तक 
संप्रभु नही बन सकता जब तक उसे कानूनी रूप न दे दिया जाए ।' व्यावह्वारिक दृष्दि- 
कोण से लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थे शातिकाल में 'लोकमत' और युद्ध या अशाति के समय 
क्रॉति की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता 

परिभाषा संवधी बादविवाद के बावजूद लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा में कुछ 
महत्वपूर्ण विचार अंतनिहित है । थे विचार इस प्रकार हैं। राज्य का प्रास्तित्व जनता क्र 
कल्याण के लिए है । सरकार को लोकमत के अनुसार कार्य करमा चाहिए। यदि वह 
जनता की आकांक्षाओं की अवहेलना करेगी, तो क्रांति की संभावना बढ जाएगी। समय 
पर चनाव, लीकमतसंग्रट, उपक्रम, प्रत्यावततन इत्यादि तरीकों से जनता की इच्छा की 
अभिव्यक्ति लाभदायक है। शासकों को संविधान के अति आदर की भावना 
चाहिए और स्वेच्छाचारी नीति नहीं अपनानी चाहिए । 

वैध या औवित्यपूर्ण' ([डिल्जुरे) संप्रमुता से हमारा तात्पर्य ऐसी सर्वोच्च शक ते 
है जो जायज तरीके से अस्तित्व में आई हो । इसे कानूनी, जायज या वैध संग्रभुता कहते 
हैं। वास्तविक (डी-फैक्टो) संप्रमुता से हमारा तात्पर्य ऐसी सर्वोपरि शक्ति से है जो 
अनुचित, गैरकानूनी या भर्वध तरीके से राज्यपविति पर कब्जा कर ले। ऐसी संध्रमुता 
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बार्कर का विचार है कि कोई भी राजवीतिक घारणा आज इतनी विजोव बोर 
तिरथेक नहीं हो गईं, जितनी की संप्रभुता की घारणा । लिंडसे का भी यही मत हैहि 
राज्य के संप्रभुता के सिद्धात की उपयोगिता खत्म हो चुकी है। 'लास्की ने प्रारर 
आफ पालिटिक्स' मे यही सुझाव दिया कि संप्रमुता के सिद्धांत को राजवीतिविशञानरै 
निकाल देना ही लाभदायक है। हु &. 3) 

राज्य की संप्रभुता की तीन आधारों पर आलोचना की गई। पहुंचा आधार 
समुदायों की स्वायतता' तथा राज्य को एक समुदाय मान लेना है। पहले आधार कै 
अनुसार यह माना जाता है कि राज्य समाज के अन्य समुदायों से न तो श्रेध्व्तर है और 
न ही प्राथमिक । इसलिए संप्रभुता का विभाजन सभी संघो के मध्य हो जाता चाहिएं। 
दूसरा आधार अतर्राष्ट्रीय समाज की घारणा से प्रेरित है। जहां तक एक राज्य का बे 
राज्यों मे संबंध है, वह न तो पूर्ण स्वतंत्रत है और न पूर्ण स्वतंत्रता राज्य और मु 
समाज के लिए उपयोगी है। आलोचना का तीसरा आधार वे विधिवेत्ता पस्वुत करी 
हैं, जो राज्य को फानून की रचना समभते है और कानून को राज्य से ऊपर मानते हैं। 
समुदायों की स्वायत्तताः एफ डब्लू कोकर का सत है : 'बहुलवादियों का विश्वात्त है कि 
मनुष्य के सामाजिक स्वभाव की अभिव्यक्ति विभिन्‍न समुदायों में कार्य करने से होती है। 
इन समुदायों के लक्ष्य धामिक, सामाजिक, आधिक, व्यावमायिक, राजनीतिक भादि 
हैं। इममे से कोई भी एक समुदाय नैतिक या व्यावहारिक दृष्टि से एक दूसरे समुदाम मै 
श्रेष्ठतर नही है! अतः बहुलवादी विचारक मांग करते हैं कि मभी समुदायों को राज्य के 
समकक्ष दरजा मिलता चाहिए । उनके अनुसार न तो राज्य सर्वव्यापी है और नहीं कई 
शक्तिमात और यदि यह ऐसा दावा करता है तो हमें उसका यह दावा असत्य सिद्ध करे 
का प्रयास करना चाहिए । 

बहुलभादी लेखक मध्ययुय की गिल्ड व्यवस्था से प्रेरणा लेते हैं॥ उस समय की 
सामंती व्यवस्था में शिल्पी और व्यापारी गरिल्ड संगठन के माध्यम से अपना स्यवराई 
घलाते थे और धीरे धीरे सामंती प्रमुत्व से आजाद हो गए थे। राष्ट्रीय राजवंत्रों री 
स्थापना और आधूर्तिक ढेंग के स्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के निर्माण के कार्र 
पबिह्ड व्यवस्था का पतन हो गया। जर्मनी में ग्रियार और ब्रिटेन ।में मेदलेड इत मध्य 
मुगीन थ्िल्पसंगठनों से बहुत प्रभावित हुए और आधुनिक काल में ऐसे सँगंठ्तो ओर 
लिगमों की स्थापना की मांग करने सलगे। इन सेसकों का विचार है कि समुदायों बौर 
विगमों की अपनी चेतता और अपनी इच्छा होती है और समुदायों की यह चेतना और 
इच्छा सदस्यों की वैयव्तिक चेतना और इच्छा से भिन्‍ने होती है । ये समुदाय भी वाई हें 
के निर्माण में भाग सेते हैं। गियार् और मेटले ढ़ राज्य को ही एकमात्र कानूनों का झोत नई 
मानते। वे राम्य की व्यावहारिक सर्वोपरिता को सो अस्वीकार करते हैं, किठु झगरी 
फानूनी दृष्टि मे उच्चतर स्थिति फो मातते हैं। छतकेः अनुसार राज्य का कार्य समुझरों 
के विवादों पर विर्घय देना भौर उनमे संतुलन रखने तक ही सीमित रहना चाहिए। 

* शमुदायों के 'वास्तविक स्यक्तित्व' के सिद्धांत गए समर्यन छिजिय भी करते हैं मौर 

चर्घ गए उदादरण प्रस्तुत करवे हैं। चर्च में एक व्यक्ति की भाँति ही आत्मविशग तो 
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सामरथ्यं होती है। उसका संस्थानात्मक चरित्र न तो राज्य ने उसे दिया है और न ही वह 
उससे छीन सकता है। फिजिस के अनुसार संप्रमुता का पारंपरिक सिद्धांत एक अंध- 
विश्वास है। वे कहते हैं: मानव-समाज व्यक्तियों का कोई ऐसा रेत का ढेर नहीं, जो 
केवल राज्य द्वारा एकत्रित किया गया हो; बल्कि समाज में तो नीचे से लेकर ऊपर तक 
क्रमशः एक के बाद एक अनगिनत समुदाय होते हैं। इसी प्रकार के विचार दुर्लाइम तथा 
पाल बोंकूर ने आथिक ओर व्यावसायिक समुदायों के लिए प्रस्तुत किए हैं। 
हेरोल्ड लास्की ने भी एक ऐसी वहुलवादी व्यवस्था का अनुमोदन किया है जिसमें 
घामिक, आथिक, व्यावश्तायिक और सांस्कृतिक समुदायों को स्वायत्त शासन के पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हों और राज्य को एकमात्र अनिवारय समुदाय और मनुष्यों के सावंजनिक 
हिंदों का एकमात्र प्रतिनिधि न माना जाए। लास्की का मत है : 'निरंकुश और अनुत्तर- 
दायी राज्य का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता। जिस प्रकार राजा- 
रानियों के देवी अधिकार आज समाप्त हो गए, उसी प्रकार, लास्की के विश्वास के 
अनुसार, आजकल प्रचलित संप्रमुता की घारणा भी निकट भविष्य में विलीन हो 
जाएगी । लास्की संप्रमुता की घारणा को वैघानिक शब्द जाल मानते हैं । वे राज्य को 
एक मजदूर संघ से अधिक महत्व नही देते और राज्य की वर्तमान संप्रमुता को सामाजिक 
समुदायों मे बांठ देना चाहते हैं। वे भी राज्य के कार्यों को समुदायों के बीच सामंजस्य 
स्थापित करने तक सीमित रखना चाहते हैं । राज्य को सर्वाधिकारी बनने का प्रयास नही 
करना चाहिए। सभी समुदायों के अधिकार क्षेत्रों का निर्धारण होना चाहिए और राज्य 
को समुदायों के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिए । 
सत्ता का विभाजन संघीय सिद्धांत के आधार पर किया जाना चाहिए। लास्की के 
अनुसार संधीयता एक क्षेत्रीय घारणा ही नही वल्कि एक सामाजिक और आधिक धारणा 
भीहे। 
लास्की चाहते हैं कि उत्पादकों को स्थानीय और राष्ट्रीय संगठनों में सुसंगठित होना 
चाहिए। सरकार को इन संगठनों को कानून बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की 
प्रक्रिया में उचित भूमिका प्रदान करनी चाहिए। फिर भी वे जी डी एच कोल की तरह 
आधिक ओर राजनीतिक कार्यक्षेत्र के विभाजन का समर्थन नही करते । अपनी पुस्तक 
“प्रामर आफ पालिटिक्स! में लास्की आथिक समुदायों को केवल परामर्श देने का अधिकार 
देते हैं और निर्णयकारी शक्ति राजनीतिक शासकों और अधिकारियों में ही निहित 
रहती है। लास्की के संबंध में यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किवेअपने चितन के तीसरे 
चरण में बहुलवादी विचारधारा से दूर हटकर माक्संवादी विचारधारा से प्रभावित हो 
गए और उन्होंने राज्य की संप्रमुता के सिद्धांत की आलोचना बंद कर दी । 
मेकीवर भी एक महत्वपूर्ण बहुलवादी विचारक हैं। अपनी पुस्क 'मार्ड्न स्टेट/ में 
उन्होंने भी वहुलवादी संकल्पना के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित किया है। वे भी राज्य 
की अन्य समुदायों के समकक्ष दरजा देते हैं । यद्यपि राज्य के कुछ कार्य समुदायों के कार्यो 
से मौलिक रूप से भिन्‍न हैं, तो भी उसे अन्य संस्थाओं को तुलना में ऊंचे . . 
विठाना उचित नहीं है । राज्य में वे सभी गुण होते हैं जो किसो सुसंगठित संस्या 
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हैं। राज्य की सीमाएं, उसकी शक्तियां और उसके उत्तरदायित्व सभी निर्धारित होते हैं 
संस्था के रूप में राज्य के भी श्रधिकार और कर्तव्य: होते हैं। इसी प्रकार समाज की बय 
सभी सस्थाएं समाज के लिए उतनी ही आवश्यक हैं, जितना कि स्वयं राज्य | इसलिए 
राज्य को अन्य सभी संस्थाओं का तिर्माता मान लैना ठीक नही है।र! 2 
यह सही है कि राज्य व्यक्तियों और समुदायों के कल्याण के लिए बना है, परंए 
सभी लोककत्याण के कार्य राज्य की परिधि के अंतर्गत नही आते। सैकड़ों सास्ड्रतिक 
और आधिक समुदाय भी लोककत्याण के कार्यो में लगे हुए है। राज्य को उन्हें ऐमा कले 
से रोकने का कोई अधिकार नही है और न अन्य संस्थाओं के स्वीकृत कार्यक्षेत्र में हत्तनी 
करने का अधिकार है। कैवल अंतिम रूप से, मेकीवर के श्व्दों में, राज्य का वास्तविक 
कर्तव्य सामाजिक संबंधों की संपूर्ण व्यवस्था में संतुलन तथा एकता स्थापित करना है। 
मैछीवर भी संप्रभुता के संबंध में आस्टिन की वैधानिक धारणा की गलत वर 
राज्य के रूप के विदलेषण करने में असम मानते हैं। उनका मत है कि यहे सिद्धांत केवत 
औपचारिक है शिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं है। कानूनी तौर पर राज्य तिरंदुग है 
क्योकि वह स्वयं कानूत के निर्माण का ख्रौत है। यही बात घार्मिक नियमों के संदंध मे 
चर्च के विषय में कही जा सकती। राज्य जिस तरह घा्सिक नियमीं का सोत नहीं, उढी 
तरह चर्च राजनीतिक कानूनों का स्रोत नही । परंतु इस आधार पर हम न तो राज्य डो 
चर्च से या चर्च को राज्य से उच्चतर मान सकते है। : 
संप्रभुता की वैघानिक धारणा मे, मैकीवर के अनुसार, हुसरी शुटि यह है कि इसे 
राज्य की शक्ति और अधिकारों पर एकागी रूप से जोर दिया जाता है और महू भूल 
दिया जाता है कि आधुनिक राज्य जनता के कल्याण और सेवा के लिए, बना है। मेंवी 
और कल्याण ही राज्य का प्रमुख लक्ष्य है। शक्ति या बल का प्रयोग तो सैवा और 
कल्याण के कार्यों को करने के लिए ही होता चाहिए। फिर राज्य की सेवाएं भी असीमित 
नही हैं क्योकि अनेक समुदाय सेवाकार्य में राज्य के प्रतिस्पर्धी है। इसलिए निरंकुश कौर 
असीमित संप्रभुत्ता का सिद्धात एक खतरनाक भूठ से अधिक कुछ नही है 7 की 
मैकीवर तथा लास्की का' विचार है कि सामाजिक समुदायों पर राज्य का नि 
उसी सीमा तक होना चाहिए जितना नियंत्रण नागरिक राज्य को देने के लिए सही 
हों। वर्कर तथा लिड्से की भांति लास्की और मैफीवर मानते हैं कि राज्य के व्यक्िल 
की घारणा तकंसंगत नहीं है और यही बात वे सामाजिक समुदायों के बारे में भी कही 
है| 'समुदामचेतना' या समुदाय की इच्छा भी उसी तरह की कल्पना है जित तरह ख्सौ 
और हीगल ने 'राज्यचेतना' या "राज्य की इच्छा” की कल्पना कर ली है) 
झास्वी तथा सेकीवर के अनुसार राज्य तो समुदायों का समुदाय! है जिसरी 
सदस्यता हर नागरिक,के लिए अनिवायें है जबकि अन्य समुदायों की सदस्यता वैकलिंक 
होती है। परंतु लिडसे, लास्को और मैकीवर बस विचार है कि अंनिवाय सदस्यता री 
विज्येपता की वजह से ही हम राज्य की संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकते। 
दावोर की भांति ही लास्की और मेवीवर दुग्वी तथा कैब के इस दावे को स्वीकार रखे 
हैं कि राज्य से पहले भी समाज में स्थाई समुझय विद्यमान ये और इनका अपना निश्चित 


संप्रमुता और वहुलवाद 43 


चरित्र तथा कार्यक्षेत्र था। मेकीवर, लास्की तथा वार्कर का मत है राज्य को चाहिए कि 
चह अपने औौर अन्य समुदायों के संबंधों को, समुदायों के आपसी रिश्तों को तथा समुदायों 
और उनके सदस्यों के संबंधों को संतुलित रखें। कानून के सम्मुख समुदायों के अधिकारों 
की समानता सुरक्षित रखने के लिए, राज्य फी निरंकुशता से समुदायों को बचाने के लिए 
और समुदायों की निरंकुशता से वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए वहुलवादी सिद्धांत 
के अनुसार संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है। 
मिस फालेट ने अपनी प्रशंसतीय पुस्तक “दि न्यू स्टेट! में मैकीवर, लास्की आदि 
द्वाया प्रतिपादित बहुलवादी सिद्धात के निम्नलिखित गुण बताए है : वहुलवादियों ने 
सप्रमुता संपन्‍न राज्य की धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया। उन्होंने आज के सामु- 
दायिक जीवन की विविधता और स्वायत्तता को राजनीतिक मान्यता देने का आग्रह 
किया। वे स्थानीय जीवन के जज॑र शरीर मे प्राण फूकने की माग करते हैं! वे मानते है 
कि राज्य और सामाजिक समुदायों के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते । वहुलवादी असं- 
गठित और असहाय जनता को सामुदायिक संगठनो के माध्यम से शक्त्ति प्राप्त करने का 
उपाय बताते है। उन्होंने राज्य, समुदाय और व्यक्ति के अधिकारों में सामंजस्य तथा 
संतुलन करने का रास्ता दिखाया है। 
संप्रभुता श्रोर प्रंतर्राष्ट्रीयता + लास्क्री और मैकीवर का विश्वास है कि मानवता और 
विश्वशाति के हित में भी संप्रभुता को सीमित करना आवश्यक है ! वे इस बात को अच्छी 
त्तरह जानते है कि संप्रभुतासंपन्‍न राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भौर 
शांति के लिए स्थाई खतरा है। लास्की का मत है: “निश्चित रूप से एक ऐसे स्वतंत्र 
ओऔर सवंशक्तिशाली राज्य की धारणा मानवता के हितों के विरुद्ध है, जो अपने सदस्यों 
से शासन के प्रति पूरी निष्ठा की मांग करता हे और जो अपने बलप्रयोग से लोगों को 
चफादारी का सवक सिखाता है । हमारे सामने समस्या यह नही है कि हम मानवता के 
हितों को ब्रिटेन के हितों के अनुकूल वनाएं; समस्या यह है कि हम किस प्रकार कार्य करें 
कि ब्रिटेन की नीतियों में ही मानवता का हित समाविष्ट हो जाएं ॥7२ 
अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में मेकीवर का विचार है कि यद्यपि उसे अभी तक 
यथाथथे कानून का दर्जा नही मिला है और उसमें कानून भंग करने वाले के लिए दंड देने 
की कोई उपयुक्त व्यवस्था भी नही है, तो भी उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय जनमत की बहुत 
चड़ी शक्ति है। अब इस वात का प्रयास किया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय 
कानून को यथार्थ कानून का रूप देकर दंडव्यवस्था का प्रावधान कर दिया जाएं । मैकीवर 
बाह्य संप्रभुता के सापेक्ष रूप पर जोर देते हैं और अधघ॑संप्रभु राष्ट्रीय राज्यों को स्थापना 
की मांग करते हैं। उनका विचार है कि राज्य को आंतरिक मामलों में स्वायत्तता मिलनी 
चाहिए पर बाहरी मामलों में स्वेच्छाचारी व्यवहार की अनुमति नही होनी चाहिए। 
राज्य को युद्ध छेड़ने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए । सयुकत राष्ट्रमंप के 
घोषणापत्र की दूसरी घारा के चौथे ओर सातवें अनुच्छेदों में ओर चौबीसवी धारा के 
पहले अनुच्छेद मे राज्यों की संप्रमुता पर प्रतिवंधो का उल्लेख है। परंतु इन प्रतिबंधों 
को कार्मान्दित करने की शक्ति अमी संयुक्त राष्ट्रसंध के पास नही है । 
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हेरोल्ड लास्की एवं मेकीवर वाह्म संप्रभुता पर की जाने वाली आपत्तियों को बहुत- 
वादी सिद्धांत के अनुकूल मानते हैं। असीमित और निरंकुश बाह्य संप्रभुता को बगए 
रखने की आलोचता वे इस प्रकार करते हैं : “अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक स्वतंत्र संप्रभता- 
संपन्‍न राज्य का सिद्धांत मानवकल्याण के लिए घातक है । एक राज्य को दूपरे राज्यो के 
साथ किस तरह रहना चाहिए, इसके निर्णय का अधिकार केवल उसी राज्य को वहीं 
दिया जा सकता ।/ राज्यो के पारस्परिक जीवन के विदय में अंतर्राष्ट्रीय समाज के सभी 
सदस्य-राज्यों मे समझौते की आवश्यकता है । उदाहरणा्यथ अमरीका या ब्रिटेन के लिए 
स्वयं इस बात का निर्णय करता अनुचित है कि वे किस अकार के अस्थ्र-शस्त्रों का मिर्भाष 
करेंगे या वे किस नस्ल के लोगो को अपने देशों मे बसने और नागरिकता प्राप्त करते का 
अधिकार देंगे। लास्की का कथन है: “इन समस्याओं का प्रभाव सपूर्ण विश्व की जनता 
के जीवन पर हीता है और उनकी व्यवस्था के लिए एक सुदृढ विश्व संगठत की स्थापता 
की जहूरत है। एक विश्व-राज्य में, उसका गठन चाहे जिस तरह से हो और उसमें चाहे 
जितना अधिक विकेद्रीयकरण हो, अलग संप्रभुता के लिए कोई जगह नहीं है 7 
आशीर्वादम लास्की और मैकीवर के उपर्युक्त विचारों से सहमत है। उनके अनुवार 
बाह्य संप्रभुता उतनी आवश्यक नहीं जितनी कि आंतरिक संप्रभुता। अब वह समय भी 
गया है जब एक दवितशाली, निष्पक्ष और सर्वेमान्य विश्व-संस्था स्थापित की जाप और 
सामान्य हितों के संदंध में उसके निर्णय को सभी राज्य बराध्यकारी मारनें। 'लीय आफ 
भेशंस! और हेग न्यायालय इसी दिशा मे उठाए गए पहले कदम थे । अब संयुत शब्टरतंप 
की स्थापना इसी दिशा में दूध्तरा कदम है । 
यधार्थवादी दृष्टिकीण से देखा जाए तो विश्व-राज्य की संकत्पता व्यावहारिक नही 
मालूम पड़ती । आज संसार विचारधारा के आधार पर पूंजीवादी और साम्पवादी राण्यों 
में विभकत है और आधिक विकास के आधार पर समूद् उत्तर के और निर्धन दक्षिण के 
राण्यों में बंटा है। एशिया, अफ्रीका, और लैटिन अमरीकी राज्य विश्व-राज्य के नाम १९ 
अपनी राष्ट्रीय स्वाभीनता का अंत करने को राजी नही हो सकते क्योकि विश्वराण्य कै 
अंतर्गत उन पर महाशक्तियों का नियंत्रण और दवाव स्थावित हो जाएगा। महाशविती 
ऐसे विश्व-संग्ढव फी अधीनता स्वीकार नही करेंगी जिसमें दुनिया के बहुसंख्यक विर्धत 
देश और उसको जनता की सही लोकतत्रीम आधार पर निर्णय करने का अभिकार मिर्ले 
जाए। १ 
संप्रभुता भौर कानून: लास्की और मैकीवर के विचारों पर क्ांस के विधानशास्त्री हुखी 
और हालेड के विधिवैत्ता फ्रैव के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। कोकर ने दुखी के 
विचारों को अभिव्यकत करते हुए लिखा है कि कानून राजनीतिक व्यवत्या से मुक्त, उससे 
श्रेष्शतर और अधिक आचीन होता है। यह स्वाभाविक अवृत्तियों पर आधारित न होकर 
सामाजिक तथ्यों और आवश्यकताओं पर निर्भर है। कानून के विना सामाजिक बैंध 
और एकता संभव नही है। कानून सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं को ही परिलक्षित 
करता है। मनुष्प कातून वो इसलिए मातरते हैं क्योंकि थे उसे अपने समाज की दूढती 
कायम रखने के लिए उपयोगी मानते हैं न कि इसलिए कि उन्हें किसी तथाकथित संप्रशृता- 
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संपन्‍न शक्ति ने उन पर आरोपित कर दिया है। उनका पालन नागरिक इसलिए करते हैं 
क्योकि वे सर्वेस्वीकृत सामाजिक नियमों और परंपराओं को अभिव्यक्त करते हैं। राज्य 
समाज द्वारा स्वीकृञ नियमो को बल प्रदान करता है, वह उनका निर्माण नही करता । 
कानून राज्य को सीमित करता है, राज्य कानून को सीमित नही करता । इसलिए हमें 
'राजनीतिविज्ञान में राज्य के कतंव्यो पर जोर देना चाहिए न कि उसकी शक्ति पर । राज्य 
का मूलतत्व जनसेवा होना चाहिए न कि तथाकथित प्रमुसत्ता । 
गेटेल का कथन है कि दुग्वी के बहुलवादी सिद्धात का मुख्य उद्देश्य विभिन्‍न सामाजिक 
समुदायों की स्वतंत्रता स्थापित करना नही है बल्कि राज्य के समाज के प्रति उत्तरदायित्व 
के सिद्धात पर जोर देना है। दुग्वी सामाजिक एकता और दृढ़ता के आधार पर ऐसा 
नैतिक समाज स्थापित करना चाहते है, जिसमे राज्य को अपने कार्यों के लिए न्यायालयों 
के प्रति उत्तरदायी बना दिया जाता है और न्यायालय संप्रमु द्वारा निर्मित कानूनों के 
स्थान में समाज द्वारा सर्वेस्वीकृत कानूनों को न्याय का आधार मानते हैं। फ्रैब के विचार 
भी दुग्वी के विचारों से मिलते-जुलते हैं। उनका कथन है: “राज्य एक कानूती समाज से 
अधिक कुछ नही है; वह मानव-समाज का एक ऐसा अंग है, जिसकी कानूनी संबंधों की 
अपनी स्वतंत्र व्यवस्था है। इसलिए राज्य कुछ हितों को कानूनी चरित्र देने के अलावा 
कोई अन्य कार्य नही करता ।” वे इसी विचार को अतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लागू करना चाहते 
है और कहते है कि अतर्राष्ट्रीय समाज को सप्रभुता की मनोभावना से ऊपर उठकर प्रगति 
करनी होगी । फ्रैव के सिद्धात का सारांश राज्य को एक कानूनी संस्था के रूप मे संकुचित 
कर देता और न्यायालय को समाज मे उच्चतम आसन देना है। फ्रैब, दुग्वी, लास्की तथा 
मैकीवर द्वारा कानून की श्रेष्ठता के गीत गाना वस्तुतः मध्ययुग के प्राकृतिक भर विवेक- 
शील कानून की धारणा की पुनरावृत्ति है। 
राज्य की तुलना में कानून को उच्चतर मानना एक अस्पष्ट ओर अ्रांतिमुलक विचार 

है। कानून का स्रोत सामाजिक परंपरा या नियम अवश्य है कितु जब तक किसी नियम 
की राज्य अपनी स्वीकृति न दे, वह कानून का दरजा प्राप्त नही कर सकता। किसी भी 
राज्य के कानूनों की संहिता को सामाजिक संगठनों ने निर्मित नहीं किया । कानून विधा- 
मिका या सरकार का कोई अन्य अंग ही बनाता है। कोकर का कथन है: 'कानून केवल 
वह नही है जो हमारी सामान्य बुद्धि को ठीक जान पड़ता है या जो समाज चाहता है। 
यह सही है कि एक निश्चित व्यक्ति या विधायिका के अलावा हम कानूच की भावना, 
लीक सम्मति आदि की बात कर सकते है; लेकिन हम सामान्य रूप से स्वीकृत श्र्थ में 
कानून की बात नही कर सकते | सामाजिक दुढता, एकता और विवेक हमें ऐसे सुनिदिचत 
कानून नही दे सकते जिन्हें न्‍्यायाघोश लागू कर सके ॥” 

बहुलवादी सिद्धांत का मूल्यांकन ४ बहुलवाद के संदंध में सैवाइन का निष्कर्ष है: 'में 
यथासंभव अद्वंतवादी (माइस्ट) बने रहने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं, कितु 
विवश होने पर वहुलवादी (प्लुरलिस्ट) वन सकता हूं ।' बहुलवाद मे सचाई का अंश 
है पर उसे अतिरंजित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। राज्य की अत्यधिक प्रशंसा और पुजा 
के विरुद्ध यह एक सही प्रतिक्रिया थी। आस्टिन के सिद्धांत की कठोरता और हीगब के 
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विचार के हठवाद के विरोध में लास्की और मैकीवर का संप्रमुता-विरोध तकंसंगत सिडात 
प्रतीत होती है। बहुलवादी सिद्धांत की निम्नलिखित आलोचना की जा सकती है : 

]. बहुलवाद के तकों का अनिवार्य नतीजा अराजकतावाद का पुष्टि करना है। 
संप्रमुता को विभाजित करने का अर्थ राज्य को नष्ट करना है। इसलिए लास्की और 
मैंकीवर भी संप्रमुता का विभाजन करने के बाद भी राज्य को समुदायों के वीच में संतुलन 
और सामंजस्य लाने का कार्य सौंपना चाहते हैं। सर्वोच्च शक्ति के अभाव में राज्य ऐसा 
करने में असमर्थ रहेगा या बहुलवादियों को राज्य को पिछले दरवाजे से पुत: संप्रभूता वी 
शत सौंपनी पड़ेगी । इसी कारण बाद मे चलकर लास्की ने वहुलवादी सिद्धात को त्याग 
दिया। 5 यान नर हु 

2. बहुलवादियों को यह मान्यता कि समाज के अंतर्गत समनांतर रूप से कार्य करे 
वाले विभिन्‍न समुदाय बिना एक-दूसरे से टकराए काम कर सकते हैं, सच नहीं है। हम 
समुदायों से दैनिक जीवन में निप्ठाओं और हितों का अंतविरोध और संघर्ष देखते हैं। 
निष्ठाओ और हितों के संघर्ष को सीमित रखने के लिए संग्रभुतासंपन्‍न राज्य की मौजूदगी 
अनिवायं हो जाती है। 

3. आजकल कोई भी एकात्मवादी हीगलवाद को स्वीकार नही करता। आर्टित 
भी वैधानिक एकात्मकवाद के समर्थक थे, न कि राजनीतिक निरंकुशता के । ऐसा प्रतीत 
होता है कि बहुलवादी जिस एकात्मवादी झत्रु से लड़ते है, वह बहुत कुछ उनकी कत्पित 
घारणा है। रे ष पि 

4. मिस फोलेट, जो स्वय वहुलवादी हैं, राज्य के विषय मे कहती हैं: राज्य 

समुदायों का संगठन नही माना जा सकता क्योकि किसी भी समुदाय या समुदायों कल 
समूह मे संपूर्ण व्यक्ति का समावेश नही होता; और आदर्श राज्य व्यक्ति की पूर्णता की 
'माग करता है। व्यावसायिक समुदाय की तुलना में नागरिकता बहुत बड़ी वस्तु है। 
“राजनीति में हमे पूर्ण मनुष्य की आवश्यकता होती है। आदर्श संगठित राज्य सवकी ता 
जाने वाला नही होता । वह सबको एकन्न करने वाला होता है। सच्चे राज्य को अपने 
अंतर्गेत सभी हितों को मिलाना चाहिए । राज्य को हमारी विभिन्‍न मिध्ठाओ को मिंला- 
कर एकाकार कर देना चाहिए। हमारी आत्मा राज्य मे ही निवास करती है।?* यह एक 
'संयत्त विचार वाली महिला; जो वहुलवादी विचारधारा से स्वयं प्राक्षित थी, के द्वारा 
उग्र बहुलवादी मनोव॒त्ति की आलोचना है। 

बाक॑र, लिडसे, मंकीवर और लास्की भी अप्रत्यक्ष रूप से समुदायों पर राज्य की 
संप्रभुता की ग्रावश्यकता का अनुभव करते हैं। अब सप्रमुता के विषय में एकात्मवादियों 

और वहुलवादियों वा वादविवाद समाप्त हो गया है क्योकि धीरे घीरे बहुलवादी लेखकों 
ने स्वयं अपने अनुभव द्वारा अपने दृष्टिकोण की अपूर्णताओ को समझ लिया । हु 
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद “वहुलात्मक लोकतंत्र” के संवध में बहुलवादी दुृष्टिको् 
“की घर्चा ने जोर पकड़ा। यह वादविवाद संग्रमुता की वैधानिक धारणा के संबंध में 
होकर पश्चिमी पूजीवादी देझों की लोकतंत्रीय राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रियाओं हें 
चारे में है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी । रावट्ट डाल के अनुसार 'वहुलात्मक लोकतंत्र 
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शव ऐसी राजनीतिक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विशिष्ट वर्ग राजनीतिक 
प्रणाली पर हितसमूहों के संगठन द्वारा अधिक से अधिक प्रभाव डालने के लिए प्रतिस्पर्धा 
करते हैं।* 
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इस अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर विचार किया जाएगा। पहले हम राज्य 
की उत्पत्ति के संबंध में उदारवादी सिद्धातों की विवेचना करेंगे। उदारबादी तिद्धांतों मे 
राजनीतिक चिंतन के इतिहास में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं---सामाजिक समभौते का 
सिद्धांत, जिसका भ्रतिपादन हाब्स, लाक तथा रूसो ने किया, और विकासवादी सिद्धांत 
जिसका प्रतिपादन बेजहाट, स्पेंसर, गिडिग्स, लोवी आदि लेखकों ने किया। आज सभी 
उदारबादी लेखक, जिनमे गार्नर और भेकीवर भी शामिल है, राज्य की उत्पत्ति के संवरध 
में विकासवादी सिद्धांत को ही सही मानते है। सामाजिक समझौते के सिद्धांत को अधि" 
कांश उदारवादी लेखक अव गलत समझते हैं। इसके विपरीत एंगेल्स, माक्से, लेनित, 
ग्रामशी आदि साम्यवादी लेखक राज्य की उत्पत्ति के संबंध मे वर्गव्यवस्था के सिद्धात की 
मानते हैं । उदारवादियों मे मैं कीवर के विचार राज्य की उत्पत्ति के विषय में कई बिदुओं 
पर एंगेल्स के विचारों के अनुरूप है कितु कुछ बिंदुओं पर उनका मतभेद भी है। वस्तु: 
अब उदारवादी और माकक्‍्संवादी समान रूप से राज्य की एक विकासजन्य संस्था मानते 
हैं। राज्य की उत्पत्ति मे रक्‍्त-बंशीय संबंधों, धर्म, शक्ति, आधथिक कारणों और राजतीतिक 
चेतना के महत्व को कम या अधिक मात्रा में मैकीवर और एंगेल्स दोनो ही स्वीकार करने 
के लिए तैयार हैं। 

सामाजिक समभौते का सिद्धांत 
इस सिद्धात के अनुसार राज्य का जन्म मनुष्यों द्वारा जानवूककर किए गए इकरारतामे कै 
द्वारा हुआ। यह सामाजिक समझौता आदिम जातियों ने उस समय किया जब वे अतस् 
अवस्था से निकलकर सभ्यता के पहले चरण में प्रवेश कर रही थी। इस सिद्धांत के प्रवर्की 
हाब्स, लाक तथा रुसो मानते है कि पूर्व राजनीतिक युग में कानून या शासन का अरिविल 
नहीं था। कुछ लेखक पूर्व सामाजिक युग की चर्चा भी करते है। इस प्राकृतिक अवस्थाई 
मनुष्यों के आपसी संबंध प्राकृतिक नियमों के अनुसार निर्धारित होते थे । हान्स प्राकृतिक 
अवस्था को वर्बवर और संघर्पमय मानता है; लाक उसे शातिपूर्ण कितु असुविधाजवर 
सममता है; परंतु रुसो उसे पारस्परिक प्रेम और आतृत्व पर आधारित आदर्श श्विति 
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बताता है। कुछ भी हो, तीनों ही भिन्‍न कारणों से मानते हैं कि लोग प्राकृतिक अवस्था 
से असंतुष्ट हो गए और उन्होने आपसी समझौते ढ्वारा राजनीतिक समाज या राज्य की 
स्थापना कर डाली । 
सामाजिक समभोौते द्वारा राज्य की स्थापना के फलस्वरूप प्रत्येक मनुष्य को अपनी 
प्राकृतिक स्वाधीनता से कुछ सीमा तक या पूरी तौर से वंचित होना पडा कितु इसके 
बदले उसे कानून द्वारा प्राप्त होने वाली जीवन एवं सपत्ति संबंधी सुरक्षा भ्राप्त हुई । 
लाक के अनुसार सामाजिक समभौते के उपरात एक राजनीतिक समभोता भी हुआ 
जिसके द्वारा सरकार की स्थापना हुई । यह्‌ समझौता राजा और प्रजा के बीच में इकरार- 
नामे के जरिए हुआ। लाक समझौते को एक राजनीतिक घटना के रूप में देखता है। 
इसके विपरीत जन दाशंनिक इमेनुअल काट उसे एक 'युक्तिसंगत विचार' के रूप मे ही 
देखता है। काट इकरारनामे को ऐतिहासिक तथ्य नही मानता । समझौते के परिणाम- 
स्वरूप जिस राज्य की स्थापना हुई, उस राज्य के चरित्र के विषय में भी हाब्स, लाक तथा 
रूसो मे मतभेद है। रूसो इसे प्रत्यक्ष लोकतत्र और लोकप्रिय संप्रमुता के समर्थन में उप- 
योग करते हैं; हाब्स इसे निरंकृश राजतंत्र या अधिनायकतंश्र एवं असीमित वैधानिक 
संप्रमुता के समर्थन के लिए प्रयोग मे लाते है; और लाक उसका उपयोग संवेधानिक 
राजतंत्र तथा संप्रमुता को वैधानिक व राजनीतिक रूपों मे विभाजित करने के औचित्य 
को सिद्ध करने के लिए करते हैं । 
अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक समभौते का सिद्धांत “विचारधारा/ है, जो राज्य की 
उत्पत्ति का युवितिसंगत विश्लेषण करने के वजाय पहले से निश्चित “राजनीतिक मान्य- 
ताओं' के पक्ष में कुछ तक प्रस्तुत करता है, जिसकी मदद से हाब्स निरंकुश शासन की, 
लाक 688 मे स्वीकृत ब्रिटिश संविधान की और छूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित 
नगरराज्य की वकालत कर सकें। रे 
हाब्स का सिद्धांत : हाब्स ने प्राकृतिक अवस्था का बड़ा दर्दनाक चित्रण किया है। उनके 
अनुसार मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है और हमेशा संघप मे लगा रहता है। प्राकृतिक अवस्था 
का मनुष्य अकेला, दरिद्र, गंदा, असम्य और अल्पजीवी है। भ्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का 
शत्रु है। वह सुख चाहता है ओर सुख पाने के लिए दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करना 
चाहता है लेकिन वह ऐसा करने मे सफल नही होता क्योकि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य 
की मानसिक और शारीरिक शक्तियां परस्पर लगभग बराबर है। वातावरण भय से 
प्रभावित रहता है। लोग एक दूसरे से डरते है । ऐसी अवस्था में उद्योग नही पनय सकते । 
मार-पीट और छीना-कपटी साधारण बात है, इसलिए संपत्ति की कोई सुरक्षा नही है । 
कानून, व्यवस्था, सरकार जैसी चीज की ऐसी स्थिति में कल्पना करना भी असंभव है। 
प्राकृतिक कानून का आधार चतुरता और दूरदर्शिता है, जिसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति 
अपने हित को प्राप्त करना चाहता है। मनृष्य की प्राकृतिक शक्ति ही उसके प्राकृतिक 
अधिकार हैं। प्राकृतिक अवस्था में न तो कोई नैतिकता हो सकती है और न ही उत्तर- 
दायित्व की भावना । 
अंत में जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था के संघर्प से तंग आ जाता है तो वह आपस में 


लिए 


50 राजनीति के सिद्धांत 


एक इकरारनामा करता है । यह इकरारनामा सभी व्यक्ति आपसी वावलिप के द्वारा 
करते हैं। हाव्स के चितन में यह इकरारनामा एक ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, जिसके 
द्वारा वह संकेत करना चाहता है कि राज्य की उत्पत्ति बलप्रयोग द्वारा नही हुई वि 
इसका वास्तविक आधार जतता का अपना निर्णय है। हाब्स के शब्दो में यह समझोता 
कुछ इस तरह से हुआ : “प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं मंपने पर 
शासन करने का अपना अधिकार अमुक व्यक्ति या अमुक समिति को सौंवता हूं और उे 
अपने ऊपर शासन करने का अधिकार देता हूं, बच्चें कि तुम भी अपना अधिकार उगे 
सौंपो और उसे अपने ऊपर शासन करने का अधिकार दो (” इस तरह सभी मनुष्य ब्ण 
सारे प्राकृतिक भघिकार एक शासक को सौंप देते हैं। ३ हे 
शासक स्वयं समभौते में भाग नही लेता । वह तो इस समझौते का परिणाम है। एक 

बार उसे अधिकार सौंपकर जनता उससे इन्हें वापस नही ले सकती | इसलिए जनता गो 
विद्रोह करने का अधिकार नही है। ध्यासक पूर्ण रूप से निरंकुश है। एक ही सममभोते मे 
मनुष्य सभ्य समाज और राजनीतिक समाज की स्थापना कर लेता है.। हाब्स के विचार 
के अनुसार राज्य और सरकार मे भी कोई भेद नही है। सरकार के उलटने का अर्य राग 
का नाश होता एवं अराजकता की स्थिति पैदा होना है। परिटेन में गृहयुद्ध से उलल 
स्थिति को हाब्स अराजकता की स्थिति मानता था, जो प्राकृतिक जवस्थां का ही दस 
नाम है। इसलिए हाब्स सरकार को निरंकुश बनाने के पक्ष में है और राज्य की संग्रमृता 
को असीमित, अविभाज्य और अदेय मानते हैं । |). «४ 9 

लग्क का सिद्धांत : प्राकृतिक नियमों और प्राकृतिक अवस्था के विषय में लाक के विचार 
हाब्स से बिलकुल विपरीत हैं । बह उस्ते अशाति और संघर्ष की स्थिति नही मानता ( यई 
अवस्था वस्तुत: सदुभावना, आपसी सहयोग, शांति और सुरक्षा की अवस्था है 
स्वतंत्रता की अवस्था है कितु उच्छू खलता की नहीं। लोग स्वाभाविक झूप से विवेक 
और अतश्चेतना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। परंतु थोड़े से हठी गौर उत्तरदा्यित* 
हीन व्यक्ति दुसरे लोगों के लिए असुविधाएं उत्पन्न कर देते हैं। नतीजा यह होता है 
कि अधिकाश शांतिगब्रिय लोग विवश होकर प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करनेकी 
निर्णय कर लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था की विश्वेप कठिनाई यही है कि उसमें कानून और 
न्याय की कोई स्वीकृत पद्धति नहीं है। जो थोड़े से व्यक्ति अनेतिक या अविवेकशी 
आचरण करते है, उन्हे सजा देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन कमियों को दूर के के 
उद्देश्य से लोग सामाजिक समभौते के माध्यम से सभ्य समाज या नागरिक समाज्की 
निर्माण कर लेते हैं। हाव्स के सिद्धांत की तुलना में लाक द्वारा प्राकृतिक व्यवध्थीं की 
उपयुक्त चित्रण अधिक अस्वाभाविक और अवास्तविक प्रतौत होता है। . / 

लाक ने जिन दो इकरारनामों की चर्चा की है, उनमें पहले इकरारनामे से नागर 

समाज की ओर दूसरे सरकार की स्थापना होती है । पहला समझौता सिर्फ जनता के 

में हुआ और दूसरा जनता तथा शासक के बीच में हुआ। लाक के अनुसार राव्य 
सरकार में भेद है। सरकार को उखाड़ने का अर्थ नागरिक समाज को समाप्त करती नहीं 
है। अगर एक सरकार मय हीती है तो तायरिक समाज उसके स्थान में दूसरी ढेर 
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स्थापित कर सकता है। राजनीतिक समभौते के द्वारा नागरिक शासक को अपने सभी 
प्राकृतिक अधिकार नही सौंपते। वे अपने प्राकृतिक अधिकारों में से थोड़े से अधिकार 
शासक को इस झ्त पर सौपते है कि वह उनके शेष अधिकारों का उल्लंघन न करे। यदि 
शासक इन अधिकारो की रक्षा नही कर सकता तो जनता उस शासक को पद से हटाकर 
दूसरा शासक नियुक्त कर सकती है । इस तरह लाक अपने सिद्धांत के आधार पर 688 
की ब्रिटिश साविधानिक ऋति के लक्ष्य का समर्थन करता चाहता है । लाक के अनुसार 
किसी भी शासक को जनता के प्राकृतिक अधिकारों की अवहेलना करने का अधिकार नही 
है। उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति का अधिकार है। लाक के अनुसार 
सप्रभुता जनता और सरकार में विभाजित रहती है । 
रूसो का सिद्धांत : रूसो के अनुसार लोग प्राकृतिक अवस्था में सामान्य रूप से सुखी, 
स्वावलंदी और संतुष्ट ये। वे प्राकृतिक मनुप्य को असम्य कितु सुशील और सच्चरित्र 
मानव के रूप में देखते थे। उनका जीवन सरल था; उनकी मार्गे सीमित थी जिनकी 
सहज पूति हो जाती थी। सभ्यता के प्रारभ के साथ ही कलाओं और शिल्प का विकास 
होता है। श्रम का विभाजन शुरू होता है और लोगो के पास निजी संपत्ति एकत्र हीते 
लगती है। निजी संपत्ति और आर्थिक असमानताओं के कारण धनी वर्ग को ऐसी औषित्य- 
पूर्ण सत्ता की स्थापना की जरूरत पड़ती है, जो उनके विशेषाधिकारों की निर्धन वर्ग के 
आक्रमण से रक्षा कर सके । झूसो का कथन है : “सामाजिक समभौते से' मनुष्य अपनी 
प्राकृतिक स्वच्छंदता को तथा अपनी प्रिय वस्तुओ को अपने अधिकार में कर लेने के असी- 
मित हक को खो देता है । इसके बदले मे उसे नागरिक स्वतत्रता प्राप्त होती है और अपनी 
संपत्ति पर अधिकार मिलता है। हमे प्राकृतिक और नागरिक स्वतंत्रताओ का भेद और 
जबरदस्ती हथियाई वस्तु तथा संपत्ति के भेद वे भी ध्यान मे रखना चाहिए जिससे दोनों 
के परीक्षण में गलती न हो । मनुष्य को अपनी ताकत की सीमा के भतिरिवतत प्राकृतिक 
स्वतंत्रता की कोई दूसरी सीमा नही होती, लेकिन नागरिक स्वतंत्रता सामान्य इच्छा 
द्वारा सीमित होती है। कब्जे का आधार किसी वस्तु को बलप्रयोग द्वारा अधिकार में 
करना है। संपत्ति का आघार एक सुनिश्चित हक है जिसे सब स्वीकार करते हैं ।? 
रूसो के मत्त के अनुसार सामाजिक समभीता भनुष्यों के व्यक्तिगत स्वरूप तथा 
उनके सुसंगठित संस्थागत स्वरूप के बीच मे हुआ। रूसो इस समभौते को वास्तविक 
ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नही करते । उसे वे केवल तर्क के फार्मूले के रूप मे 
मानते है जिसके द्वारा वे यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राज्य सामान्य इच्छा पर 
आधारित एक ऐसी संस्या है जिसका लक्ष्य लोगों के सामान्य सामूहिक हितों के मनुसार 
कार्ये करना है । मनुष्य जब समभौते द्वारा अपने अधिकार राज्य को सॉंपते हैं तो वे किसी 
नुकसान मे नहीं रहते क्योंकि जो प्राकृतिक अधिकार वे व्यक्तिगत रूप से खोते हैं, उन्हीं 
अधिकारों को वे सामूहिक रूप में पुनः प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके अधिकारों की रक्षा का 
दायित्व राज्य के कानूनों पर आ जाता है। रूसो की कल्पना का राज्य प्रत्यक्ष लोकतंत्र है 
जिसमें नागरिकों की संख्या एक सामान्य नगर राज्य से ज्यादा नहीं है। इस राज्य का 
आधार लोकप्रिय संप्रभुता और लोक सम्मति है। लोकसम्मति से रूसो का तात्पर्य जनता 
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के ऐसे संकल्प से है जिसका उद्देश्य समाज के सामान्य हिंत को प्राप्त करना है। 
सामानिफ समभोते का मुल्याकन : ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस प्लिद्धांत की बानोचगा 
करते हुए कुछ लेखकों ने बताया है कि ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर हम इस घिद्धात 
को स्वीकार नही कर सकते । इतिहास से हमे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जब 
कबीले में रहने वाले असम्य मानवों ने किसी विश्वेष समय पर इकट्छे होकर सभा की और 
सरकार का गठन किया या अपने प्रथम शासक का निर्वाचन किया । इकरतामे का विचार 
असम्यमानव की चेतना के वाहर है। जो लोग यूरोप से जाकर अमरीका में वसने वाले 
प्रवासियों के में प्लावर या प्रोवीडेंस इकरारनामे की मिसालें देते हैं, वे सही ठदाहरण 
नहीं देते क्योकि इन इकरारतामों को करनेवाले सभ्य मानव थे जो ग़ूरोप मे राजवीतिक 
समाज के पहले से सदस्य रह चुके थे । जो भी धासकीय या राजनीतिक सममभौतों डी 
मभिसालें इतिहास में मिलती है, वे प्रारंभिक राज्य से संबद्ध न होकर उस समय की मिस 
हैं जब शासनव्यवस्था काफी विकसित हो गई थी और इन इकरारनामीं के अनुसार नई 
सरकार अपनी स्थिति का औचित्य सिद्ध करता चाहती थी । 

इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं कि मनुष्य आदिम अवस्था में ही व्यक्ति के रुप में 
अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने लगा था कितु मानवश्चास्त्रियों की खोज से पता धलता 
है कि आदिम सनुष्य कबवीले, गोज और कुल से इस प्रकार वंघा और जुडा था कि उसकी 
कोई व्यक्तिगत स्वतंत्र सत्ता थी ही नही । कबीले के कामूत भी सामूहिक अ्रयाओं और 
शीतिरिवाजों पर निर्मेर थे जिनका पालन करना व्यक्ति के लिए अनिवाय था। परिवारों 
छो ही समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई समझा जाता था। ऐसी ौ्थिति में यह स्वाभार 
विक और संभव नहीं कि व्यक्ति स्वेच्छा से वंश, परिवार या कबीले पर आधारित 
निष्ठाओं से ऊपर उठाकर स्वेच्छा से इकरारनामा कर नें और एक क्षेत्रीय राजनीतिक 
संगठन के रूप में तुरंत राज्य की स्थापना कर डालें । 

“अगर हम यह मान भी लें कि कबीलाई समाज के मनुष्यों की चेतना इतगी बढ 
गई थी कि वे इकरारनामा कर सकें तो भी यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि ऐसे सामा* 
जिक इकरारनामे का कानूनी महत्व नही के बराबर है। यह इकरारनामा राज्य और 
कानून के निर्माण के पहले हुआ, इसलिए उसके पालन कराने के लिए उसके पीछे कानूत 
की शवित नही थी ! टी एच प्रीन का कथन है : “अस्थाई नागरिक सत्ता की स्थापता 
करने वाला इकरारनामा वैध इकरारनामा नहीं हो सकता। ऐसे इकरानामे को करने वातें 
लोग इस स्थिति में हैं ही नहीं कि वे कोई वैघ इकरारनामा कर सकें? इस तर्र्ह 
अगर शुरू का इकरारनामा ही बँध नही है वो उसके आधार पर भविष्य में होने बाबे 
इकरारनामे भी कानूत के अनुकूल नहीं समकेजा सकते। इन इकरारनामों से प्राप् 
अधिकारों का भी कोई औचित्यपूर्ण या जायज आधार नही माना जा सकता । 

/ दूसरी वैधानिक आपत्ति यह है कि अगर हमारे पूर्वजों ने मसम्यता को अवस्था से 
सभ्यता के चरण में प्रवेश करते समय किया तो वही इकरारनामा कई शताब्दियों के वाद 
भी वर्तमान पीढी पर किसी प्रकार उसी रूप में लागू किया जा सकता है। इकरातागा 
उन्हीं लोगों पर लागू होता है, जिसे वे स्तेच्छा से स्वयं अपने हित को ध्यान में रखते हुए 
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करें। लाक का कथन है कि राज्य में रहने का अर्थ ही उस प्रारंभिक इकरारनामे वी 
अंतानिहित मौन स्वीकृति है। कानूनी दृष्टिकोण के अनुसार उपर्युक्त विचार गलत है। 
आदशवादी लेखक सामाजिक समझौते की आलोचना दाशंनिक आधार पर करते 
हैं। उनका कथन है कि राज्य मनुप्य की कृत्रिम रचना नहीं है जैसाकि हाब्स तथा लाक 
समभते हैं। यदि राज्य एक ऐच्छिक समुदाय होता जैसे लोग स्वेच्छा से कंपनी या 
व्यापारिक संस्था बनाते हैं, तो व्यक्ति को यह आजादी होती कि वह जब चाहे राज्य का 
सदस्य बन जाए ओर जब चाहे उसकी सदस्यता छोड़ दे । अगर राज्य के प्रत्येक कार्य का 
ओऔषचित्य मनुष्यों के व्यक्तिगत फैसले पर निर्भर हो तो राज्य के लिए काम करना ही 
असंभव हो जाए। ऐडमंड वर्क के मत के अनुसार राज्य मिर्च, कहवा, तंवाक्‌ या वस्त्रों 
के बेचने के व्यवस्नाय की साम्ेदारी का इकरारनामा नही है। राज्य की साक्रेदा री अत्यंत्त 
उच्च श्रेणी की साकेदारी है। यह साक्ेदारी सभी कलाओं की, सभी विद्याओं की और 
सभी प्रकार के सदाचार और आत्मिक उन्नति की साभेदारी है। 
दाशनिक दृष्टिकोण मनुष्य को इतिहास को दो कटे हुए भागों में बाटना उचित 
नही है। यह मान लेना सही नही है कि इकरारनामे के द्वारा स्थापित राज्य के पहले 
मनुष्यजी वन पूर्ण रूप से स्वाभाविक या प्राकृतिक था ओर उसके बाद बहू एकदम कृत्रिम 
और अस्वाभाविक हो गया। सम्य मनुष्य के लिए आज की सास्कृतिक और भौतिक 
उपलब्धियों के साथ बिताया हुआ जीवन उतना ही स्वाभाविक और प्राकृतिक है, जितना 
बर्वर मानव के लिए उसका अपना कबीलाई जीवन। उसी तरह कबीलाई जीवन के 
रस्मरिवाज उतने ही कृत्रिम माने जा सकते हूँ जितने कि आधुनिक राजनीतिक जीवन 
के राज्य द्वारा लागू किए गए कानून । 
यदि हम प्राकृतिक व्यवस्था के रुसो द्वारा प्रस्तुत बतिरंजित चित्रण को सही मान 
लें तो ऐसी हालत में राज्य का निर्माण एक पतनशील परिवतंन है। टी एच ग्रीन के दाब्दों 
में : 'नैंसगिक नियमों द्वारा शासित एक समाज को, जिसमें मनुध्य की अंतरचेतना फे 
अतिरिक्त किसी दुसरी शक्ति के नियंत्रण की आवश्यकता न हो, छोडकर एक राजनीतिवः 
समाज की ओर अग्रसर होना अवश्य ही पतन होगा। बहू समाज तो ऐसा है कि उसके 
स्थान पर एक नागरिक शासन स्थापित करने की कोई वजह ही नहीं हो सकती ॥*+ 
सत्रहवी और अठारहवी सदी में इस सिद्धांत की लोकप्रियता का मुख्य बगरण यह 
भा कि मास्का के धाब्दों में यह एक 'राजनीतिक फार्मूला! था जिसकी मदद से नया 
उदारचादी राजनीतिक विशिष्ट बर्ग प्रतिनिधिक शासन बग औचित्य सिद्ध करना चाहता 
था। ये लेखक राज्य की उत्पत्ति के देवी मिद्धात और शकित सिद्धांत वा विरोष इसलिए 
करते थे क्यों कि इन सिद्धांतों के आधार पर निरंबुःय शासक अपने स्वेच्छाचारी शासन 
बा औचित्य सिद्ध करते थे। उसके स्थान पर सामाजिक सममौते के सिद्धात के समर्थकों 
ने इस महत्वपूर्ण नियम का प्रतिपादन किया कि राज्य बाग आधार सदमति है और प्रजा 
राज्य की आज्ञाओं का पालन इसीलिए करती है क्योकि वह इकरारनामे के द्वार उसरी 
उपस्थिति वो पहले ही स्वीकृति दे घुस है। इस नियम की स्थापता करके सामाजिक 
समझौते के मिद्धात ने वर्तमान मुग की सोगतंत्रीय सरकार वी प्रधाली को मजबूत बनाया । 
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लार्ड का कथन है : 'स्वतंत्रता के समर्थकों ने इसे पसंद किया क्योकि इस सिद्धांत ने 
निरंकुश सत्ता के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के तरीके बताएं! जो लोग तहमे 
रुचि रखते थे, उन्होंने इस सिद्धात को पर्संद क्रिया क्योंकि इकरारनामा वादविवाद का 
विपय हो सकता है, उसकी आलोचना की जा सझती है, उसमें संझोघत किए जा सकते 
है, जबकि “ईश्वरीय विधान के विषय में कुछ करना असंभव है | यदि हम इस सिद्धांत के 
ऐतिहासिक पक्ष पर घ्यान न दें तो भी यह इसलिए आफऊरंक है कि यह मानवीय अनु 
के एक महत्वपूर्ण पहलू पर जोर देता है” 

मैक्स वेबर का कथन है कि सामंती पा रपरिक व्यवस्था का आधार पद के भाषार 
पर ऊच-नीच का भेद है। आधुनिक औद्योगिक समाज मे व्यवस्था का आधार कानूनी 
समानता पर आधारित इकरारनामे द्वारा निर्धारित संबंध है। पूंजीवादी प्रथ्व्यवस्था 
मजदूर-मालिक संवंध इकरारनामे पर ही आधारित है जबकि सामंती व्यवस्था मे किमात 
और जमीदार का संबंध पारंपरिक प्रथा पर आधारित है। राजनी तिविशान में राज्य को 
इकरारनामे पर आधित करना समाज में व्याप्त पूजीवादी विचारधारा का ही परिणाग 
है। मैंकफर्सन ने हाब्स और लाक के चितन के बुर्जुआ चरिश्र पर प्रकाश डालते हुए 
सामाजिक समभौते के सिद्धात के मूल्याकन में एक नया दृष्टि जिदु प्रस्तुत किया है जिसके 
अनुसार इकरारनामे का विचार पूजीवादी व्यवस्था के सर्वमान्य नियम पर आधारित है। 


विकासवादी सिद्धांत 


उदारवादियों के अनुसार आज राज्य की उत्पत्ति के संबंध मे ऐतिहासिक या विकासवादी 
सिद्धात ही सर्वेमान्य है। यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही विवेचना करता है। 
इसके अनुसार राज्य समाज के क्रमिक या ऐतिहासिक विकास का नतीजा है। राज्य 
उत्पत्ति धीरे धीरे विभिन्‍न कारणो से विभिन्‍न स्थानों मे हुई। उसके लिए कोई ऐसा एक 
सामान्य कारण नही दिया जा सकता, जो संसार भर के राज्यीं की उत्पत्ति की सही 
व्याख्या कर सके । राज्य को किसी ने किसी निश्चित समय पर नहीं बतायां। उसकी 
विकास भाषा, मानवीय ज्ञान, संस्कृति या धर्म की तरह घीरे धीरे हुआ । यह समभा जाता 
है कि राज्य के जन्म के पूर्व राजनीतिक चेतना के विकास में काफी समय लगा होगा। 
ब्ेजहाट, स्पेंसर, गिद्दिग्स, लोवी, गानर आदि लेखकों ने, जो विकासवादी सिद्धांत कै 
समर्थक हैं, राज्य की उत्पति में तीन कारकों (फेक्टर्स) को विशेष महत्व देते हैं। यें तीग 
कररक हैं: कुल और गोत्र के संबंध, जादू टोना एवं धर्म तथा राजनीतिक चेतता। 
प्रारंभ मे मनुष्य कबीलाई समाज में रहता था। ये कबोले कुछ स्थानों में मर्द 
सत्ताक तो अन्य स्थानों मे पितृसत्ताक सिद्धांत पर संगठित, थे। रक्तसंबंध, | 
वास्तविक रहा हो या कल्पित, सामाजिक एकता की स्थापना में बहुत सहायक प्िद 
हुआ । इसके आधार पर परिवारों को मिलाकर गोत्र बने; गोत्रों को मिलाकर कबीतें 
और जातियां बनी | कालांवर में ये कबीते और जातियां क्षेत्रीय ,समाजो में परिव्ति 
हुए | क्षेत्रीय समाज के आधार पर ही प्रारंभिक राज्य की नीवे डाली गई। कई छ्षेत्रीय 
समूहों ने मिलकर सजातीयता के आधार पर राज्य की स्थापना की। 


राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 455 


जेंक्स तथा मार्गन के अनुसार पहले कुलसंबंध माता के माध्यम से होता था । मनुष्य 
शिकारी और खानावदोश था जिसमें संभवतः यूथविवाह और बहुपतित्व की प्रथा 
प्रचलित थी । वालको के पालन-पोषण के लिए पहला सामाजिक संबंध माता और उसकी 
संतान के बीच में स्थापित हुआ। पशुपालन, कृषि की शुदआत, संपत्ति में वृद्धि, निजी 
संपत्ति के अधिकार के साथ समाज में पुरुष को प्रधानता स्थापित हुई। घीरे घीरे कुछ 
स्थानीय अपवादों को छोडकर पितृसमाज कवीलों की स्थापना हो गईं। पितृसत्ताक 
समाज का संगठन पुरुषों के माध्यम से निश्चित होने वाले संबंधों के आधार पर हुआ | 
स्त्रियों को अधिकांश पितृसत्ताक समाजों में पुरुष की निजी संपत्ति माना जाने लगा। 
बहुपत्नी प्रथा का चलन छुरू हुआ | कुलपति या परिवार के वयोवृद्ध व्यवित को अपने 
कुल के सदस्यों के शरीर और जीवन पर पुरा अधिकार प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु के 
बाद यह अधिकार उसके निकटतम वयोदृद्ध संबंधी को दिया जाने लगा । पितृसत्ताक 
कुलों को मिलाकर जनपद बने। कुलों के कुलपतियो ने जनपद के प्रधानों का चयन करना 
आरंभ किया । यह जनपद का प्रधान अपने कवीलाई समाज का सर्वमान्य नेता बन गया। 
कवीलाई सरदारों को सैनिक, न्‍्याथिक और धामिक अधिकार प्राप्त हुए। ये सरदार, 
प्रधान या ज्ञासक संपूर्ण जनपद या कबीले के कल्याण की भावना से प्रेरित न होकर कुछ 
इने-गिने व्यक्तियों के विशेषाधिकारी की रक्षा करने लगे। 
पितृस्त्ताक समाज में जनपति या सरदार का अधिकार रिवाजों और परंपराओं पर 
आधारित था| इन परंपराओं का इस व्यवस्था मे वही महत्व था जो कि आधुनिक राज्य 
में कानून का होता है । इस समाज में वैघ-अवैध या नैतिक-अनैतिक का विचार नही था । 
न्यायाधीश के रूप में कुलपति और जनपति प्रथाओ का पालन कराते ये। वे ही स्वयं 
न्याय करते थे और अपराधियों को दंड देने के आदेशों को कार्यान्वित करते थे। धीरे 
धीरे इन्ही कबीलाई परंपराओं ने कानून का रूप और कबीलाई सरदारो ने राजनीतिकः 
शासक का रूप ग्रहण कर लिया। राज्य कबवीलाई समाज से धीरे धीरे विकप्तित अवश्य 
हुआ कितु कोई निर्दिष्ट कबीलाई समाज किस समय राज्य वन गया यह निश्चित रूप से 
निर्धारित करना कठिन कार्य है। वास्तव में कवीलाई समाज और राजनीतिक समाज के 
दीच में एक लंबा संक्रमणकालीन चरण है जिसमें कबीलाई और राजनीतिक समाजों के/ 
मिले-जुले तत्व पाए जाते है। राज्य के पहले न्यायिक फिर विधायक और भअंत मे प्रशास- 
कीय तत्व विकसित हुए। मैकीवर का कथन है कि यह समभना बहुत बड़ी गलती है कि 
“जिस किसी असम्य जाति में हमें कोई सरदार दिखाई पडें, वही हम राज्य की स्थिति 
मान लें । हम यह नहीं बता सकते कि राज्य का कब और कहां प्रारंभ हुआ। मेतुत्व और 
अधीनता की विश्वव्यापी प्रवृत्ति में यह अंतनिहित है। परंतु जब सत्ता शासन का रूप 
घारण कर लेती है और रीति-रिवाज कानून की शक्ल ग्रहण कर लेते हैं, तो राज्य उत्पस्ता 
हो जाता है ॥९ * 
कबीलाई समाज और राजनीतिक समाज में पहला अंतर यह है कि जहां कवीलाई 
समाज केवल बंशानुगत है और उसकी एकता का आधार समोत्र वंघु-बाघवों का रक्त 
संबंध है, वहां राजनीतिक समाज का आधार निदिचत भूमाग और प्रादेशिक एकता है 
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के इरोबवीस कवीलों के सामाजिक सेगठत को कवीलाई समाज का सातवें मौमिक प्रतिमात 
सानकर चलते हैं। यह संगठन निम्नलिफ़ित चित्र की सहायता ते समझा जा सकता हैः 


जनपतियों की परिषद ि 


कली का मंडल अनप्िय का मंडल 
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इरोबवीस समाज का आधार भातृसत्ताक परिवार है। एक ही माता की संतान बरी 
को परिवार मानती है। कई मातृसत्ताक परिवारों को मिलाकर कुल बन जाता है। ईमे 
की स्त्रियां अपने पत्तियों को कुल के बाहर से लाती हैं। कई कुलीं को मिलाकर अतवृमडः 
बनता है। भातुमंद्रती को जोडकर जन था कबीला बनता है। इरोववीस पंच 
में विभकत है। कवीलों के सरदार या जनों के जतपति अपने मंडल को चुनते हैं। सबसे 
ऊपर इस मंडलों द्वारा चुनी हुईं जनपतियों की परिपद है। इस परिषद की बेठक कंदीतो 
के जनपतियों की प्रार्थना पर ही होती है और केवल महत्वपूर्ण परिस्थितियों मे ही बरुताई 
जाती है । 

+ मैकीवर के अतुसार प्रारंभिक कवीलाई समाज में स्त्री के माध्यम से संपत्ति का 
उत्तराधिकार निर्धारित होता था; परिवार और जनों के संगठन का आधार भी मार्पूकर् 
था; पर्रतु इसमे सत्ता स्त्रियों के हाथ में नही थी। स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता था पर वे पुरुषों पर झासत नहीं करती थी। शिकार, युद्ध आदि कार्यों में पृर्ण ही 
समाज का नेतृत्व करते थे । हां, परिवार या कुल के प्रबंध से स्त्री के भाई को दूसरे 58 
से आने वाले पति की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता था] (कुलेतर विवाह की प्रथा से 
वंश संवंधियों का दायरा वढता था। इस प्रकार कबीलाई समाज विस्तृत हो सकता था | 
स्थरी पुरुष के लिग संबंधो के विस्तार से समाज के आकार की वृद्धि हुई । 
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लिंग संबंध के अलावा आदिम समाज में नए सामाजिक संबंधों की स्थापना संपत्ति 
को उत्पत्ति के कारण हुई। संपत्ति भी प्रारंभ मे कुदुब, कुल या जन की संपत्ति के रूप 
हें उत्पन्न होती है। व्यक्ति का उससे कोई सीधा संबंध नही होता । मंकीवर का कथन है 
'कि इस संबंध में एंगेल्स की 'आदिम साम्यवाद' की धारणा भ्रम पैदा कर सकती है क्योंकि 
इस व्यवस्था में उत्पादनप्रणाली या उत्पादनयंत्र का सामूहिक स्वामित्व नही है। इसमें 
तो केवल उपभोकतावस्तुओं का सामूहिक उपयोग है। जैसे जैसे जन टूटकर कुलों में और 
कुल टूटकर कुदुंबों मे बिखरने लगें, संपत्ति का स्वामित्व भी सीमित होता चला गया। 
अत्त; कबीलाई समाज परिवारों का बिखरा हुआ भुड बन गया। थोड़े से परिवारों 
के हाथों में संपत्ति इकट्ठी होने लगी और उसके साथ ही संपत्ति के उत्तराधिकार का 
नियम बदला श्ौर पितृसत्ताक कबीलों, कुलों और कुदुवों की उत्पत्ति हुई। अब स्त्रिया 
भी पुरुष की संपत्ति बन गईं। मेंकीवर के अनुमार इस पितृसत्ताक परिवार के तीन पहलू 
हैं; शरीर, भन भौर वातावरण । उनके शब्दों मे परिवार का शरीर है लिगसंबंध, पितृत्व 
और रक्त की समानता, परिवार का मन और भाव हैं प्रवृत्तिया, भावनाएं भय, सुख की 
लालसा, प्रेम और स्नेह; भर सुरक्षा, सत्ता और पारस्परिक सेवा की व्यवस्था ही इसका 
वातावरण है। परिवार के ये वस्तुपरक, भावपरक और पर्यावरणात्मक पहलू ही उसे 
सामाजिक संगठन की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं ९ 
कबीलाई समाज के लक्षणों की चर्चा पीछे की जा चुकी है। मैकी वर के अनुसार भी 
यहू समाज छोटा और एकाकी समाज है जिसमे प्रथा ही राज करती है। मनुष्यों का 
जीवनस्तर साधारण है कितु उनके चरित्र मे वालसुलभ सरलता, ईमानदारी और साहस 
है । अफ्रीका के जलू ओर अमरीका के रेड इंडियन कबीलों ने जिस वीरता और स्वातंत््य 
प्रेम के साथ यूरोपीय आक्रांताओं का मुकाबला किया, यह उनके समाज की नैतिक गरिमा 
'का परिचायक है। विकासवादी सिद्धांत के सवंध में जिन तथ्यो की ऊपर चर्चा की गई है, 
मकीवर भी उन्हे स्वीकार करते हैं । 
राज्य इस कबीलाई समाज से निकलने वाला ऊपरी ढांचा है जी कुछ पूर्व निर्धारित 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किया जाता है। राज्य के प्रारंभिक नमूने अपने 
लक्ष्यों और शक्षितयों के क्षेत्र में अत्यंत संकुचित है । सुरक्षा, आक्रमण और सहज न्याय के 
कार्यों के अलावा उनका भुरुय उद्देश्य थोडे से शक्तिशाली लोगों की सत्ता और विशेषा- 
िकारों की रक्षा करना है। शासक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति हैं जो अपनी वैयक्तिक 
ऊत्ता को भावना को प्रजा के साथ स्वेच्छाचारी व्यवहार द्वारा संतुप्द करते हैं। मैकीवर 
“राजनीतिक सत्ता की स्थापना वर्ग व्यवस्था कग महत्व भी स्वीकार करते हैं। वे कहते है : 
'सामाजिक संरक्षण और शक्ति की मह॒त्वाकाक्षा-ये अत्यंत ध्यापक और अत्यधिक 
मिश्चित भनोवृत्तियां हैं, जिन्होंने राज्य संस्थाओं के निर्माण को प्रेरणा दी ४१ - 
अधिकाश लोग पारिवारिक और आधिक कारणों से समाज में शाति चाहते हैं। जो 
उन्हे शाति मौर संरक्षण दे सके, उसकी अधीनता मानने के लिए वे स्वाभाविक रूप से 
सैयार हो जाते हैं। जब कुछ महत्वाकांक्षी व्यक्ति युद्ध की वला सीखकर समाज के संरक्षक 
बन जाते हैं, ठो आम लोग इस स्थिति का स्वागत ही करते हैं। यदि बुछ लोग इन योदड़ा 
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संरक्षकों का विरोध भी करें, तो निःशस्त्र और युद्ध कला से, अनभिज्ञ होने की वजह से 
उन्हें कुचल दिया जाता है यह योद्धा वर्ग संपत्ति और लिगसंबंध के नियम निर्धारित कर 
देता है और उनका उल्लंधन करने वालों को दंड देता है। बाहरी शत्रुओ से लड़ाई कर 
योद्धा वर्ग अपनी प्रजा की प्रश्नंसा पाता है और इस प्रकार शासकों और प्रजा वर्ग की 
भावात्मक एकता स्थापित होती है । ५ 

इतिहास में ऐसे भी उदाहरण हैं जब कुछ कबीले अपने सभी सदस्यों को युद्ध रो 
कला मे दीक्षित कर देते है और अन्य कवीलो को युद्ध मे जीतकर अपनी प्रजा बना लेते 
है। राज्य को हम केवल सरकार और श्रजा में विभकत करके नहीं समझ सकते। यह तो 
उसका वैधानिक पहलू है। “उनका कथन है: “राज्य कंवल व्यवस्था को नहीं अपितु 
व्यवस्थाओं को उत्पन्न करता है। शक्ति का अर्थ कभी भी झनेक लोगों द्वारा एक व्यक्ति बी 
अधीनता स्वीकार करना नहीं है । यह तो हमेशा ऊंच-नीच पर आधारित एक सीढ़ी है। 
उसका अभिप्राय तो वर्गेव्यवस्था है।!* अकेला घासक भी अपनी इच्छा को कार्याल्ित 
करने के लिए ऊंच-नीच पर आधारित श्रेणियों मे कटे हुए वर्गों में से उच्चवर्गीम तह- 
योगियों का समर्थन चाहता है। 

जब तक कबीलाई समाज में कुलीनता और संपत्ति के आधार पर श्रेणीविभाजत 
नहीं पनपता । राज्य की स्थापना नही हो सकती । राज्य की स्थापना के बाद भी श्रेणी: 
विभाजन के रूपों में परिवर्तन हीते रहते हैं और प्रभुत्व तथा अधीनता के नए संबंध 
उत्पन्न होते है। कबीले का सरदार प्रथा के आधार पर अपने कवीले के सदस्यो से सहयोग 
और आज्ञाकारिता की आश्या कर सकता परंतु राज्य का शासक विशेषाधिकारपाएँ 
के समर्थन के अभाव में अपने आदेशों का घासित जनता के द्वारा पालन नही करा सकता। 
चूकि योद्धा वर्ग स्वयं उत्पादनकार्य में भाग नही लेता, इसलिए उसे अपने वैयक्तिक सर्च 
के लिए और सरकारी कार्यों के लिए जनता से कर और लगान वसूल करने की जहर 
होती है। इस कार्य के लिए उसे अधिकारियों की नियुक्तित करनी पड़ती है, जितका चुना 
कुलीन तथा धनी श्रेणियों से ही किया जाता है । 

मैकीवर का विचार है कि कबीलाई समाज अपेक्षाकृत लोकतंत्रीय और समतावादी 
होता है कितु राजनीतिक समाज प्रारंभ से ही विषमतावादी और अल्पतंत्रीय होता हैं। 
यह सीजर और टैसिटस द्वारा गौल और जमंन कबीलों की व्यवस्था के वर्णन से और 
आधुनिक मानवशास्त्रियों द्वारा एशियाई, अफ्रीकी और रेड इंडियन कबीलों की व्यवस्ता 
के अध्ययन से सिद्ध होता है। आधुनिक लोकतंत्रों से भी ये आदिम लोकतंत्र वित्त 
भिन्‍न हैं क्योंकि इनमें राजनी तिक नियंत्रण की प्रणाली का पूर्ण अभाव है जबकि आपुर्तित 
सोफतंत्रों में राजनीतिक निय॑श्रण का विकास अपनी चरम अवस्था में पहुंचा हुआ है ।/ 

इस संयंध में मैकीवर केः विचार निम्नलिखित हैं: 'मानवीय स्थितियों की असमार्तः 
ताओं में ही श्रेणीव्यवस्या के उद्गम वस्तुत: अंतनिहित हैं। कुलब्यवस्था के भी गर्व 
और बाहरी दायरे हैं। वंशावत्री के भी अभिमानपूर्ण दावे हैं तुच्छता की अनुमूति समर 
हुए सिर हैं। अनुभव और वयोवृद्धता भी सता समेटती है जब तक दि समय उत्हें मरी 
नकर दे। सफल योद्धा, अधिक पशुओ के मालिक या अधिक और उपजाऊ भूमि के स्वात्री 
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को अधिक सम्मान और दाक़्त प्राप्त हो जाती है। परिवारों और व्यक्तियों की श्रेष्ठता 
की गाया प्रचलित हो जाती है, जिनको बडी ईर्प्या की भावना से सुरक्षित रखा जाता है । 
कुछ मनुष्यो को उनकी चतुरता, कार्य कुशलता और भौतिक शक्तियों के कारण सम्मानित्त 
किया जाता है। इस प्रकार चुने हुए गुटों और मित्रमंडलियों का निर्माण होता है, जो 
मानवजाति के स्वाभाविक अल्पतंत्र को पैदा करते हैं। ये गुट विशेष और उच्चतर 
अधिकारों के दावे करते हैं। उदय होते हुए राज्य की शवित से अपने को जोड़कर वे अपने 
दावो को मजबूत करते हैं। इस प्रकार वे न केवल भ्रपने लक्ष्यो को प्राप्त कर लेते है बल्कि 
सरकार को उसकी बढती हुई सत्ता के लिए अपेक्षित सामाजिक समर्थन भी देते है । इस 
प्रक्रिपा में राज्य श्रेणीराज्य धन जांता है; कवीलाई रीति-रिवाज सिकुड़कर वर्ग के 
विशेषाधिकार बन जाते हैं; और राज्य की नीति सामान्य कल्याण के उद्देश्यों से दूर हट 
कर प्रभुत्व के लक्ष्यो की ओर तेजी से मुड जाती है ॥7+ 

राज्य के उदय होते ही सामाजिक जीवन अधिक पेचीदा हो जाता है। परंपरा पर 
आधारित सरल और अधिक लोकतंत्रीय घासन के स्थानमे अधीनता और नियंत्रण के 
आधार पर नई व्यवस्था उत्पन्त होतो है। राज्य के लिए यह अत्यत सुखदाई स्थिति है । 
बह सामाजिक व्यवस्था के लिए अधिक अनिवायं हो जाता है कितु साथ ही अधिक 
नियंत्रणकारी भी । राज्य विशेषाधिकार श्राप्त श्रेणी के स्वार्थों से जुड़ जाता है। वह प्रभुत्व 
और आज्ञाकारिता के सिद्धातों पर आधारित होता है। आस्टिन के अनुयायी आज भी 
राज्य की व्याख्या उपर्युक्त संकीर्ण विधानवादी भाषा मे करते हैं। मैकीवर का निष्कर्पे 
है: "जिस सीमा तक राज्य एक श्रेणी का उपकरण बन जाता है, जिस मात्रा मे वह 
विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से जुड़ जाता है, उसी मात्रा में वह झक्ति की 
अभिव्यक्ति भी वन जाता है ।2 


एंगेल्स का वर्गव्यवस्था सिद्धांत 


राज्य की उत्पत्ति के संबंध में माक्संवादी सिद्धात के प्रतिपादन में मुख्य योगदान फ्रेडरिक 
एंगेल्स का माना जाता है। उन्होंने अपने सिद्धांत का अपनी प्रसिद्ध कृति 'आरिजिन आफ 
फंमिली, प्राइवेट प्रापर्टी ऐंड दि स्टेट” मे विस्तार से वर्णन किया है। एंगेल्स के अनुसार 
मानवसभ्यता के उदय के पूर्व मनुष्य के विकास के तीन चरण है : जंगली अवस्था 
(सेवेजिरी), बर्बर अवस्था (वार्घेरिज्म), और सम्यता विकसित होने से पहले का 
संक्रमणकाल (ट्राजिशनल स्टेज), जिन्हें सम्मिलित रूप से ये आदिम साम्यवादी युग 
कहते हैँ । जीवन ली और आधिक उत्पादन के स्तर के आधार पर भी एगेल्स ने जंगली 
और वर्ब र अवस्थाओ को तीन त्तीन उपवर्गों में वादा है। समाज में स्त्रियों और पुरुषों 
की भूमिकाओं के आधार पर भी एंग्रेल्स मार्मन के विचारों से प्रभावित होकर इतिहास 
को दो पृथक चरणों में विभाजित करते है, जिन्हे वे मातृसत्ताक बौर पितृसत्ताक युग 
कहते है। मैकीवर, जो स्वयं उदारवादी है, एगेल्स के राज्य की उत्पत्ति के विश्लेषण से 
काफी हृद तक प्रभावित मालूम होते है। चूकि ऊपर हम मैकीवर के विचारों की चर्चा कर 
चुके है, यहा हम एगेल्स और मैकीवर के विचारों की भिन्‍नताओं पर ही विशेष ध्यान 
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देंगे। अधिकांश स्थलों पर एंग्रेल्स और मैकीवर के विचार समानांतर चलते हैं क्योकि 
दीनों ही राज्य की उत्पत्ति में विकास और श्रेणीविभाजन के महत्व को स्वोग्ार 
करते हैं। 

राण्य की उलत्ति के संबंध में एंगरेल्स का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से भौतिकवादी है 
जबकि मेकीवर का दृष्टिकोण मुख्यतः चेतनावादी है। मेकीवर के अनुसार राज्य की 
उत्पत्ति मे मुख्य योगदान एक वर्ग द्वारा शक्ति की आकाक्षा ओर दूसरे वर्ग द्वारा सेरक्षण 
प्राप्त करने की इच्छा का है जिसमे समाज के भौतिक परिवर्तत साधन मात्र हैं। इसी 
प्रकार भौतिक पर्शिवर्तनों में वे उत्पादन के तरीकों या श्रम के विशास के स्तरों की अपेक्षा 
परिवार, कुल, जन आदि में प्रचलित लियसंबध्ों को अधिक महत्वपूर्ण समभते हैं। 

एग्रेल्स का दृष्टिकोण है : 'भोतिकवादी धारणा के भ्रवुसार, इतिद्याप्त का निर्धारक 
कारक अतिम रूप से तात्कालिक जीवन छा उत्पादन और पुन: उत्पादन है । लेकिन यह 
स्वयं दो प्रकार का है। एक तरफ जिंदा रहने के साधनों, खाद्यपदार्थों, कपड़े, परों भौर 
उनके लिए आवश्यक उपकरणों का उत्पादन है और दूसरी तरफ स्वयं मनुष्यों का 
उत्पादन है अर्यात॒ मानवजाति की वंशवृद्धि । किसी भो ऐतिहासिक युग के और ढिंगी 
भी निर्धारित देश की सामाजिक सस्थाएं, जिनके अंतर्गत मनुष्य रहते है, उपयुंक्त दोनों 
प्रकार के उत्पादनों पर भाधारित होती हैं---एक ओर श्रम के विकास के स्तर द्वाय भौर 
दूसरी ओर परिवार के द्वारा) जितना कम थम का विकास हो और जितनी सीमित मात्रा 
में उत्पादन और फलस्वरूप समाज का धन हो, उत्तनां ही अधिक श्रभाव सामाजिक 
व्यवस्था पर लिगसंबंधों का पड़ता है। तथापि लिगसवंधों पर आधारित समाज के ढाचे 
के अंदर से ही श्रम की उत्पादकता शक्ति बढती जाती है; उसके साथ मिजी संपत्ति और 
विभिमय, धन की विपमेताए, दूसरे लोगो के श्रम की शक्ति के उपयोग की संभावनाएं 
और तदनुसार श्रेणी संघर्पों का आधार भादि भी बढने हैं। फलतः नए सामाजिक तत्व 
उभरकर आते हैं जो कई पीढ़ियों तक समाज के पुराने ढांचे को बदलकर नई परिष्यित्तियों 
के अनुरूप लाने की कोशिश करते है कितु श्रत में दोनों के बीच की विसंयति पूर्ण क्रांति 
को जन्म देती है। लिगसबंधीं के आधार पर संगठित यूथों का पुराना समाज नए रुप से 
विकसित सामाजिक वर्गों से टकराकर टूट जाता है; उसके स्थान में एक नए समाज की, 
जो राज्य नियंत्रण में रहता है, स्थापना होती है। इसके क्घार और इकाइयां छ्षेत्ीय 
गुट हैं, तिय पर आधारित रक्‍तवश्लीय गुट नहीं। मद एक ऐसा समाज है, जिसमे 
संपत्तिप्रणाली ने परिवारप्रणाली पर पूरी वौर से प्रमुत्व स्थापित कर लिया है और गिममे 
बर्ग शत्रुताएं और वर्ग संघर्ष, जो अभी तक के लिखित इतिहास के मुख्य तत्य है, अब 
खुलकर विक प्तित होते हैं ।५२ 


इस प्रकार एंग्रे्स आदिम” है। न्‍, € के परिवर्तत गौ, 
जिसमें कुलभणाली कै और | डर, * में होने बाले 
आधदिक वितास के सदमे में देख ०2) का ० टू 


अरण--मानव जातिया बात्यव 
रहते हैं; वे पेड़ों पर भर यनाते ड्रै 
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का दूसरा चरण--वे मछली मारना, पत्थर के हथियार बनाना, पत्थर से आग जलाना 
आदि सीखते हैं ।...जंगली अवस्था का तीसरा चरण--वे तीर कमान से भोजन के लिए 
पशुओं का शिकार करना सीखते हैं; लकडी के वरतन, घर और नाव बनाते हैं; जंगली 
समाज के लिए तीर कमान का बही महत्व है, जो बबंर समाज में लोहे की तलवार का 
ओर सम्य समाज के लिए बारूद की तोप का। इसी प्रकार बबंर समाज के तीन चरणों 
में क्रमशः पशुपालन, खेती, लोहे के हथियारों, लिपि और भाषा संबंधी ज्ञान का विस्तार 
होता है। त्तदनुसार कबीलों के रहन-सहन, कुल और परिवार के ढांचों और लिगसंबंधों 
में भी आवश्यक परिवर्तन होते हैं।?* 
एंगेल्स और मेकीवर के विचारों में दूसरा महत्वपूर्ण अंतर मातृसत्ताक समाज 
के चरित्र के विपय में है। एंगेल्स के अनुसार इस युग की स्त्रिया परिवार, कुल 
और जन की व्यवस्था पर अधिकार रखती थी। अतः मातुसत्ताक युग मे स्त्रियों 
की सत्ता वास्तविक थी। आदिम साम्यवादी परिवार पर स्त्रियों का ही शासन था ओर 
पितृत्व की पहचान न होने के कारण जननी के रूप में औरत श्रद्धा और आदर पाती थी। 
एंगेल्स का कथन है; “अठारहवी सदी की 'बौद्धिक चेतना' (एंलाइटिनमेट) के युग से 
कुछ अजीबोगरीब धारणाएं प्रचलित हो गई हैं, जिनमें एक यह है कि समाज मे प्रारंभ 
से ही मौरत पुरुष की गुलाम थी। वस्तुतः जंगली अवस्था के तीनों चरणो में और वर्बर 
अवस्था के दोनों चरणों मे एवं तीसरे चरण के पूर्वार्ध में भी ओरत न केवल स्वतंत्र थी 
चल्कि समाज में अत्यंत आदरणीय समभी जाती थी ॥”7४ 
आदिम साम्यवादी कुल में स्त्रियां एक ही गोत्र की होती थीं अर्थात रिद्ते की बहिनें 
होती थी, जो अपने पतियों को दूसरे कुलो से प्राप्त करती थी। घर पर, अन्नमंडार पर 
स्त्रियों का नियत्रण था। उनके लिए पति पशुओ को चराने वाला, कंद मूल फल इकट्ठे 
करने वाला, खेती करने वाला नौकर था जिसे नाराज होने पर स्त्री अपमे कुल से सुरंत 
बाहर कर सकती थी । एगेल्स के शब्दों मे “न केवल कुल के अतर्गत अपितु प्रत्येक क्षेत्र में 
स्त्रिया अत्यधिक शक्ति का उपभोग करती थी। अगर जरूरत हो तो वे सेनापति से उसके 
सीगो का मुकुट छीनकर उसे साधारण सिपाही बना देती थी और ऐसा करने में उन्हें 
कोई सकोच नही होता था ।!! मैकीवर, एगेल्स के उपर्युक्त विचार से कि मातृसत्ताक 
युग में स्त्रियों के हाथ मे काफी शक्ति थी, सहमत नही हैं । स्त्री झवित और संपत्ति की 
स्वामिनी नृही थी, सिफं स्त्री के माध्यम से पुरुष शवित और संपत्ति का उपभोग करते 
थे। यह कबीले की रानी हो सकती थी, परतु कबीले का नियंत्रण उसके भाइयों के हाय 
में रहता था। एगेल्स इन आपत्तियों को सामंती तथा बुजुआ लेखकों की पितृसत्ताक 
घारणाओं की उपज मानते है जो स्त्री को तथाकथित आधुनिक समाज में भी बराबरी के 
अधिकार नही देना चाहते । 
राज्य की उत्पत्ति में मातृसत्ताक समाज के पतन, पितृसत्ताक समाज के उदय एवं 
व्यक्तिगत संपत्ति और दासता की प्रया के आरंभ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है । एंगेल्स 
का मत है; 'मातृसत्ता का पतन विश्व के इतिहाम में स्त्रीजाति की महान्‌ पराजय थी। 
ईस्प ने घर का नियंत्रण भी अपने हाय में ले लिया, औरत को अपमानित किया, दासी 
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बनाया; अपनी वासना को पुरी करने वाली बांदी बनाया, ,बच्चों को पैदा करने का बंदर 
बनाया (३ है "२४, 5 
ब्बर सम्यता के तीसरे चरण में पद्ुपालन, कृषि/ व्यापार, शिल्प, उद्योग आदि की 
उन्नति से समाज में इतना धन उत्पन्त होने लगता है कि एक वर्गे बहुसंख्यक श्रम करे 
वाले बर्ग के उत्पादन का एक हिस्सा लिकर स्वयं बिना श्रम किए जीवत बिता सकता है। 
इस समाज में योद्धा, पुरोहित और शासक स्वामी वर्ग से आते हैं जो दासों तथा भय 
अधीन वर्गों के श्रम का शोषण करते है। स्त्रियां भी दासवर्ग का अंग वन जाती हैं। 
स्वामी वर्य दासों, स्त्रियों, खेतों, पशुओं, सदानों आदि को समान रूप से अपनी पपत्ति 
मानता है। यह शोषण की प्रक्रिया ही राज्य को जन्म देती है। एक वर्ग के हारा भन्य 
बर्गों का शोषण और परिवार में पुरुष द्वारा स्त्री को गुलाम बना लेना दासता के पु मे 
शुरू होकर, सामंती युग से गुजर कर झराज तक कायम है। आधुनिक परिवार के बारे मे 
माक्त का मत है : 'आधुतिक परिवार के गर्म में न केवल दासता बल्कि मंश्यपु कै 
किसानों की चाकरी (सर्फंडम) भी अतनिहित है क्योंकि शुरू से इसका संबंध सेती संबंधी 
सेवाओं मे है। इसके अंतर्गत वे सभी झत्रुताएं छोटे आकार में विहित हैं, जिनका प्रा 
और राज्य में आगे चलकर बड़े पैमाने पर विकास होता है।?* 
पतिव्रता पत्नी इस बात की गारंटी है कि पुरुष की संपत्ति का उत्तराधिकारी उसका 
अपना बेदा ही हो किंतु पिवृसताक परिवार मैं पुरुष अनेक स्त्रियों को पल्लियों या बादियों 
के रूप मे रखने के लिए स्वतत्र है! बहुपत्तीत्न मथा का लाभ व्यवहार मे केवल स्वामी वर 
के सदस्य उठाते है। अतः पितृसत्ताक परिवार स्वामी वर्ग की संपत्ति के संहकरण की 
प्रणाली है। || 
इरोक्वीस कबीले तथा प्राचीन यूनाव और रोम के इतिहास के विश्लेषण द्वार 
एंगेल्स ने सिद्ध किया कि समाज में दास वर्ग का जन्म, भौतिक संपत्ति का विकार्त गौर 
मातृसत्ताक परिवार का पतन ही प्रारंभिक राज्य के उदय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी 
है। यही निष्कर्पे मेन कवीलो द्वारा सामंती राज्य की स्थापना से निकाला जां सकी 
है। हां, जर्मन कबीलों का सामंती राज्य दासता के स्थान में किसानों की चाकरी ( सरफडम) 
पर आधारित है | झ 
एंगेल्स ने अपनी प्रश्नंसनीय पुस्तक 'आरिजित आफ फेमिली, प्राइवेट श्रपर्टी एंड दि 
स्टेट/ में राज्य की उत्पत्ति और स्वरूप के विषय में लिखा है: “राज्य कोई समार्ज पर 
बाहर से लादी हुईं शक्ति नही है; न यह 'नैतिक विचार की वास्तविकता/ है भौर तय 
बुद्धि का प्रतिदिव और सत्य' है, जैसाकि हीगल का विचार था। यह तो समाज के विकात 
के एक निरिचित चरण की उपज है; यह इस बात की स्वीकृति है कि यह तमाज एक ने 
अंतविरोध का शिकार है जिसका कोई हल नही है, कि यह ऐसे संधर्षों से छिल्तेंटमित हैं 
गया है जिन्हें शांत करने की इसके पास शक्ति नही है। ये संधर्ष और वर्गों के विपरीत 
आधिक हिंत समाज और इन वर्गों को उद्देदयहीन संग्राम में भस्म न कर दें, इसलिए 
प्रकट रूप से समाज के ऊपर स्थित एक ऐसी म्क्ति की आवश्यकता हुई जो इस संधर्ष 
नियंत्रण रस सके और उसे 'व्यवस्था/ के मंतर्गत सीमित रख सके; यहूँ शवित समाज है 


राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत 65 


उत्पन्न होती है, फिर समाज की पीठ पर सवार हो जाती है और निरंतर उमसे अलगाव 
की भावना रखती है, यही राज्य है ९ 
लेनिन का भी राज्य के संबंध मे यही निष्क्प है: “राज्य श्रेणीसंघर्पों की, जिनमें कोई 

समभोता संभव नही, उपज और अभिव्यक्ति है । राज्य वहां, तव और उस सीमा तक, 
स्थापित होता है जहा, जब और जिस सीमा तक श्रेणीसंधर्ष व्यवहार में सुलभाए नहीं 
जा सकते और इसके विलोम के रूप मे राज्य का अस्तित्व सिद्ध करता है कि बहा श्रेणी 

संधर्षों को सुलकाना सभव नहीं है ।! अतः मैंकीवर के विकासवादी सिद्धात तथा एग्ेल्स 

एवं लेनिन के मास वादी सिद्धांत मे तीसरा अंतर यह है कि माक्संवादी सिद्धात में राज्य 

की उत्पत्ति का निर्णायक कारक दासता की प्रथा के कारण उत्पन्न वर्गसंघपं की तीग्रता है 

जबकि मैकीवर वर्गंव्यवस्था को अन्य अनेक कारको में से एक कारक मानते हैं। माक्स- 

बादियों के अनुसार राज्य वह ऊपरी ढांचा है जिसे पितुसत्ताक समाज में उभरता हुआ 

दासो के स्वामियों फा वर्ग दासो और स्त्रियो के श्रम के शोपण के लिए और अपनी 

पारिवारिक और सामाजिक संपत्ति के संरक्षण के लिए. बनाता है। धामिक विचारों मे 

भी तदनूसार परिच्तन कर लिए जाते हैं । मातृम्त्ताक युग की देवियों की पूजा के स्थान 

में पितृसत्ताक युग के देवताओं का पूजन शुरू होता है । राज्य मे राजा के निरकुश प्रभुत्व 

की स्थापना के साथ साथ एक ईश्वर की उपासना शुरू होती है। राजा को इस ईश्वर का 

सासारिक प्रतिनिधि मान लिया जाता है। इस प्रकार घर्मं वह विचारधारा है जो शासक- 

वर्ग, शासित वर्गों के आाथिक शोषण और राजनीतिक दमन का झौचित्य सिद्ध करने के 

लिए विकसित होती है। 
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राज्य के कार्यक्षेत्र के सिद्धांत 


इस अध्याय में राज्य के कार्यक्षेत्र के सबंध मे दो प्रमुख सिद्धातो की विवेचना की जाएगी। 
ये सिद्धात उदाश्वादी और माक्संवादी सिडात कहलाते है। प्रायः लेखक इस सबंध में 
व्यक्तिवादी, आदर्शवादी या समाजवादी सिद्धातों की चर्चा करते है। व्यक्तिवादी सिद्धांत 
झदारवादी सिद्धात का ही प्रारभिक चरण है। आदशझंवादी सिद्धात, विशेष रूप से टी एच 
ग्रोत की व्याख्या के अनुसार, उदारवादी सिद्धात का ही नया रूप है। समाजवादी सिद्धांत 
के विकास उदारवादी सिद्धांतों के विरोध में किया जाता है। इस छिद्धांत के मुख्य 
भतिपादक मास, एंगेल्स और लेनिन हैं। मार्क्स, लेनिन, माओ-त्से-तुग आदि के सिद्धात 
भाक्सवादी सिद्धांत कहलाते है। प्रायः लेखक समाजवादी सिद्धात से राज्य समाजवाद, 
फेवियन समाजबाद, लोकतभीय समाजवाद, लेवर पार्टी के समाजवाद आदि का अर्थ लेते 
हैं। यह समाजवाद आज उदारवादी सिद्धांत का अंग बन गया है। आज पूजीवादी देशों 
में कजरवेटिव और सोशलिस्ट दलों के लोग अपने को उदारवादी ही मानते है, जबकि 
पारंपरिक लिवरल दलों का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। ऐसी दशा में आज राज्य 
के चरित्र और कार्यक्षेत्र के संबंध में मुख्य वाद-विवाद उदारवादी भौर माक्संवादी विचार- 
धाराओ के बीच में ही होता है । आज के नए उदारवादी पूजीवादी ढांचे के अतर्गेत लोक- 
कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को मानते है, जवकि मार्कंवादी समाजवादी क्राति के 
जरिए अपने हाथ में सत्ता लेकर राज्य के नियंत्रण मे आथिक योजनाओं के द्वारा समाज- 
वादी अभ्व्यवस्था कौ स्थापना करना चाहते हैं। 


राज्य के कार्यक्षेत्र का उदारवादी सिद्धांत - 


उदारवादी सिद्धांत का जन्म आधुनिक युग में व्यापारिक और औद्योगिक क्रांति के 
परिणामस्वरूप होता है | सर्वप्रथम जान लाक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धात के 
आधार पर राजनीतिक सत्ता बे सीमित करना चाहते थे । उनका कथने था कि राज्य 
को ऐसे काये नही करने चाहिए जिनसे व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और निजी संपत्ति 
के प्राइतिक अधितारों की अवहेलना हो। अठारहवी सदी में यह सिद्धात लोकप्रिय रहा । 
उन्लीसवी सदी म॑ भी बुछ लेखको ने इसे हस्तक्षेप न करने (लेसेज फेअर) की नौति का 
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दार्शनिक बाधार बनाया। यह सिद्धांत बीसवी सदी के पूर्वार्ध तक किसी न किसी सप मे 
प्रचलित रहा । कुछ लेखक आज भी व्यक्तिवादी शैली में अपने राजनीतिक विचार व्यक्त 
करते हैं । स्पेंसर ने 'मंन वर्सस दि स्टेट' में इस सिद्धात का संभवत अंतिम बार दिस्तार 
से मौचवित्य सिद्ध करने का प्रयास किया । 

अठारहंवी सदी के पूर्व राज्य व्यक्तियों के मामलों में हस्तक्षेप करना अपना अध्किर 
मानता था। इस हस्तक्षेप से कुछ व्यक्तियों को महसूस हुआ कि यह उतके विव्ात्त में 
बाघा डालता था । व्यापारियों को व्यापार की स्वतंत्रता पर लगे वंधन अनुचित मासूम 
हुए । औद्योगिक ऋति होने पर सरकारी नियत्रण को औद्योगिक उत्पाइन के विकास में 
रुकावट समझा गया । आथिक जीवन मे नए क्रांतिकारी आविष्कार किए गए। उद्यमी, 
उत्साही और विशेष प्रतिभा वाले व्यक्तियों ने उत्पादन बढ़ाया और देश-विदेश के वाजारों 
में अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए प्रयास करने लगे । अतः आयात-निर्यात पर बंधते 
उन्हे बड़े भनुचित लगे। उन्होने मुक्त व्यापार और मुक्त उद्यम के नारे लगाए और निभी 
संपत्ति के अर्जन, निवेश आदि पर लगी पावदियों को हटाने की माग उठाई । अपने 
व्यवसाय और उद्यम से प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की स्वतंत्रता 
होनी चाहिए । 

सामंती राज्य और वाणिज्यवादी निरंकुश राज्य की हानिकारक नीतियों के कारण 
औद्योगिक वर्ष राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने लगा जिसके कार्यक्षेत्र को सीमित 
करना व्यक्तियत स्वतंत्रता के हित में है । सामंती झासत की लूट और स्वार्भपरता से तंग 
आकर ही भौद्योगिक मध्यम वर्य ने राज्य के हस्तक्षेप करवे को नीतियो की आलोचना 
की । फिर भी व्यवितिवादी उदारबादी अराजकतावादियों की तरह राज्य की समाप्त 
करने के पक्ष में नही थे । वे मानते है कि राज्य की निमामक शक्ति ही समाज में व्यवस्था 
और शाति कायम रख सकती है । इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की जाने 
और माल की रक्षा करे कितु व्यक्ति का कल्याण राज्य के कार्यक्षेत्र के वाहुर है। रोज्य 
का मुख्य कार्य हिसा और जाल-फरेव को रोकना है। उसे व्यक्ति के पारिवारिक, 
सास्कृतिक या आयिक जीवन में दखलंदाजी का अधिकार नही है। जान स्टुअर्ट मिल कै 
मतानुसार व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने झरीर और मस्तिष्क के ऊपर पूर्ण अधिकार है। 

हे स्पेंवर के अनुसार राज्य के केवल तीन कार्य उचित है बाहरी धत्रुओ से 
व्यक्ति की रक्षा करमा; घरेलू शत्रुओं से व्यक्ति की रक्ष करना; और कामूनी तौर पर 
किए गए इकरारनामों को लागू करना। गिलक्राइसट के अनु सार राज्य के उचित क्यो 
की सूची इस प्रद्र है: ; 

]५ बाहरी आक्रमणों से याम्य और व्यक्ति को रदा करना ह« 

2, घ्यक्तियों की एक दूसरे से रक्षा प्रप हुमनें . कोई व्यक्ति 

र॒िसी अन्य व्यक्त के मी श 59%) » ने गर 
सके और उस पर किसी अरक ब« 

3, चोरी, डकैती या अन्य प्रकार 

4. गैरकानूनी इक रतामों हे या 


रे 
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की रक्षा करना। 
5- असमर्थ व्यक्तियों की रक्षा करना । 
6. प्लेग, मलेरिया, जैसो निवारणीय बीमारियों से व्यक्तियों की रक्षा करना ।? 
उदारवादियों फा प्राथिक तक॑ : वेंथम, हावस तथा ऐडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक मनुष्य 
स्वार्थी है। व्यवित ही अपने हितों को सवसे अच्छी तरह पहचानता है। अगर प्रत्येक मनुष्य 
को व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो अपने अवसरों और सामर्थ्य का अच्छे 
से अच्छा उपयोग करेगा। इस धार वह प्रत्यक्ष रूप में अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, 
लेकिन इसके परिणामस्वरूप समाज को भी उसके उत्पादन या व्यापार से लाभ पहुंचेगा। 
स्वतंत्रता की स्थिति में पूजीपति अपनी पूजी उसी स्थान पर और उसी उद्योग में लगा- 
एगा, जिसमे उसे अधिकतम मुनाफे की सभावना हो और इस प्रकार वह राष्ट्रीय उत्पादन 
और धन की वृद्धि में योगदान भी देगा। इसी प्रकार स्वतश्न मजदूर भी इच्छानुसार किसी 
भी कारखाने के मालिक के साथ इकर।रनामे के जरिए काम कर सकता है। मांग और 
पूर्ति के नियम से समाज के सभी वर्गों को फायदा होता है। ब्याज, मुनाफे, लगान, किराए, 
चेतन, मजदूरी अथवा फीमतों पर नियंत्रण लगाना आथिक विकास के लिए हानिकारक 
है। आयात-निर्यात पर किसी तरह का प्रतिवघ भी नही होना चाहिए । 
'उदारवादियों का ने तिक तर्फ : जान स्टुअर्ट मिल, टी एच ग्रीन आदि लेखक उदारवादी 
मिद्धात के पक्ष में नैतिक तक देते है। उनका विश्वास है कि चरित्र के विकास के लिए 
मनुष्य को सोचने, विचारने, विश्वास और कार्य की स्वतत्रता होनी चाहिए। इस 
स्वतंत्रता के अभाव में मनुष्य की स्थिति एक यत्र जैसी हो जाती है। मनुष्य एक विवेकशील 
प्राणी है जो अपनी बुद्धि और अंतश्चेतना के उपयोग से अपने आदर्शों को स्वय चुन सकता 
है। व्यक्तित का उच्चतम विकास तभी होता है जब वह अपने उद्यम और प्रयास के द्वारा 
अपनी प्रतिभा और चरित्र का विकास करता है। सरकार का हस्तक्षेप एक सीमा तक 
उचित है कितु जे एस मिल के शब्दों मे अपने से संवद्ध और दूसरो पर असर करने वाले 
कार्यों का जो भेद है, राज्य को उसे हमेशा घ्यात मे रखता चाहिए। अतिशासन (ओवर- 
गवन्मेंट) व्यक्ति की उच्यम संबंधी प्रवृत्तियों को दवा देता है और लोग स्वाबलंबी बनते 
के बजाय राज्य पर आश्रित होना सीख लेते हैं। इससे आलस्य, अकर्मण्यता और भिक्षा 
की मनोभावना को सहारा मिलता है। इस प्रकार समाज और व्यक्ति दोनों का नुकसान 
होता है। फिर भी टी एच प्रीन और जान स्टुअर्ट मिल स्वीकार करते हैं कि राज्य व्यक्ति- 
गते संपत्ति के अधिकार को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उससे उत्पन्न आंधिक 
विपमताओ और अन्याय को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकता है। वेंथम 
और ऐडम स्मिथ की तुलना में टी एच ग्रीन और जे एस मिल राज्य के कार्यक्षेत्र को अधिक 
विस्तृत कर देते है। वे सामाजिक न्याय के लिए उठाए हुए कदमों को अनैतिक नहीं 
समभभते। नशावदी के प्रश्न पर ग्रीन और मिल के विचारों मे मतभेद है। ग्रीन इसे नैतिक 
कार्य मानते हैं कितु मिल उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का घातक होने की वजह से अनैतिक 
कार्य रामभते हैं। 

हद स्पेसर को वैज्ञानिक युवित : स्पेंसर का मत है कि जीवविज्ञान के सिद्धांत को मानव 
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निश्चित करेंगे। वस्तुत: प्रीन तथा अन्य आदर्शवादी भी समाजवादियों की तुलना में 
राज्य के कार्यक्षेत्र को बहुत संकुचित रखते हैं । 
दी एच ग्रीन के अनुसार राज्य ओर व्यक्ति के लक्ष्य एक जैसे है अर्यात मनृष्य का 
आत्मविकास। आत्मविकास् का अर्थ है--सत्य, सौदर्य और कल्याण के मार्ग मे आगे 
बढना। यह उद्देश्य इतना व्यवितगत और आत्ममूलक है कि प्रत्येक नागरिक इसे स्वयं 
अपने प्रयास से ही प्राप्त कर सकता है। वोसाके के अनुसार “जब सामूहिक इच्छा (राज्य 
की इच्छा) हमे एक ऐसे सामाजिक स्वभाव के रूप मे नहीं मिलती जिसे स्वीकार करने 
के लिए हम स्वयं तैयार हों बल्कि एक शक्ति या शक्ति पर आधारित सत्ता के रूप में 
मिलती है तो यद्यपि वह स्वयं हमारी ही इच्छा का दावा क्‍यों न करे परंतु उस समय 
उसके इस दावे को मानने में हम सफल नही हो पाते। परिणाम यह होता है कि हम यत्र 
की तरह उसकी आज्ञा मानते है या फिर विद्रोह के लिए तैयार हो जाते है ।/* 
इसलिए आदर्शवादी राज्य के कार्यक्षेत्र को नकारात्मक ढग से पेश करते हैं। टी एच' 
ग्रीन का कथन है कि राज्य का काम व्यक्ति के आत्मविकास में आनेवाली बाधाओ का 
निराकरण करना है ताकि व्यक्ति सुदरतम और श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत कर सके । राज्यः 
का कार्य उन बाह्य सुविधाओं को उत्पन्न करना है जिनके अभाव मे नागरिक अपने अधि- 
कारों का उपयोग करते हुए आत्मविकास करने मे असमर्थ रहते है। कानून का क्षेत्र वे 
बाह्य परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से नागरिक नैतिक विकास के लिए उपयुक्त अवसर 
प्राप्त कर सकें । टी एच ग्रीन का मत है : 'उत्तरदायित्व का संबंध केवल बाह्य कार्यों से 
होता है। कानून का आदर्श उसके द्वारा प्राप्त होने वाले नैतिक लक्ष्य से ही निर्धारित 
किया जाना चाहिए। कानून केवल कुछ कामों के करने या न करने की आज्ञा दे सकता 
है; परंतु मनोभावनाओं के विपय मे वह कोई आज्ञा नही दे सकवा। कानून को केवल" 
ऐसे ही कामों के करने या न करने की आज्ञा देना चाहिए, जिनका किया जानाया न 
किया जाना--मनोभावना चाहे कुछ हो--समाज के नैतिक लक्ष्य के लिए अभीष्ट है।/* 
उत्तम जीवन के मार्ग मे बाधाओं को हटाने के सिद्धात को लागू करते हुए टी एच 
ग्रीन ने अनिवाय शिक्षा का प्रबंध,'शराब के व्यापार का निषेध, विभिन्‍न वर्गों को इकरार- 
नामे के संवंध में सौदेवाजी की समान शक्ति इत्यादि विषयो पर राज्य के हस्तक्षेप और 
समर्थन को आमंत्रित किया और उन्हें राज्य के उचित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत माना है। 
टी एच ग्रीन औद्योगिक संपत्ति के अधिकारों के समर्थक थे कितु बडे जमीदारों की जमीनों 
को लेकर राज्य की शक्ति की मदद से छोटे भूस्वामियों में बाटने का प्रस्ताव भी करते 
थे | उनका मत है : 'हमें न केवल उन लोगो पर विचार करना चाहिए जिनकी स्वाघीनता 
में हस्तक्षेप किया जाता है; वल्कि उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जिनकी स्वा- 
घीनता हस्तक्षेप के कारण बढ जाती है।' शिक्षा की अनिवायंता, नशाबंदी या मजदूरों के 
संरक्षण से संबद्ध विधायन और प्रशासनिक हस्तक्षेप से अधिकांश नगरो की स्वतत्रता 
बढती ही है, घटती नही। राज्य के कार्यक्षेत्र के विषय में टी एच ग्रीन के विचार सम- 
कालीन व्यक्तिवादियों की तुलना में अधिक उदार है। वे सामाजिक न्याग्र के लिए पजी- 
वादी व्यवस्था में कोई मौलिक परिवर्तंत करने के लिए राज्य को अधिकार नही देते। वेः 
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ज्यक्तिगत संप्ति और निजी व्यवसाय की सुरक्षा चाहते हैं। इस्त दृष्टि से उन्हें भी 
व्यक्तियादी उदारवाद का समर्थक मानना चाहिए । 
'उद्दरवादी सिद्धांत का मूल्यांकन : उदारवादी सिद्धांत मनुष्य के जीवन के एक पहलू पर 
इतना अधिक जोर देता है कि दूसरा पहलू विलकुत्त भुला दिया जाता है । यह पूंणीवादी 
व्यवस्था के एकः निर्धारित चरण की देन है। राज्य के हस्तक्षेप्र का विशेध तत्कालीव 
परिस्थितियों में आवश्यक था शितु उसे पूंजोवादी विकास के वर्तमान चरण में युवित्तसंगत 
नहीं समझा जा सकता। आज के उदारबादी भी यह स्वीकार नहीं करते कि सज्यके 
कार्यक्षेत्र को सुरक्षा की व्यवस्था और अपराधों के दमत धक सीमित रखा जाएं। बाज 
सरकपरी कार्यक्षेत्र वर विस्तार किए बिना अधिकर्श लोगीं के लिए अपना पूर्ण विकास 
करना संभव नही है । आज इंग्लैंड और अमरीका में राज्य उन अनेक कार्यों को करता है 
जिन्हें न बेवल वेंथम, ऐडम स्मिय और स्पेंयर असंभव समभते थे बल्कि के एस मिल 
और टी एच ग्रीन भी अवाछनीय समझते थे । 
उदारवादी मतुष्य को स्वार्थी, सुखापेक्षी और अपने हित ऊ संबंध में विवेकशील निर्णय 
करने में समर्थ मानते हैं झितु यह मानवस्वभाव व एकायी चित्रण है। मनुष्य कुछ सीमा 
तक स्वार्थी और सामाजिक दोनों ही है। व्यक्तियत भ्रायेद के अतिरिक्त उसके अन्य 
आदर्श भी हो सकते हैं। मनुष्य आशिक रूप से विवेकशीज भी है तो उसका दूसरा पक्ष 
भावनात्मक भी हो सकता है। गार्द र का विचार है कि प्रत्येक समाज में ऐसे मूल मनुष्य भी 
होते हैं जो अज्ञात सकहो के विरुद्ध सावधान नहीं रहते । कुछ परिस्थितियों में यह संगव 
है कि राज्य व्यक्तित की भौतिक, मानसिक और नैतिक आवश्यकताओं के विपप में स्वयं 
उस व्यक्ति की अपैक्षा अधिक अच्छी तरह अनुमान कर सकता है। अनिवार्य शिक्षा या 
सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐसे ही विषय हैं। 
अकप्तर उदारवादी यह दावा करते है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को अपने हित साधने 
की आजादी हो तो सब लोग सुखी और समुद्ध हो जाएंगे। मह बात तभी सच हो सकती 
है जब व्यक्तियों के परस्परिक हितो में परस्पर कोई विरोध न हो। इन विसंगतियों भौर 
पविशेधी को राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार द्वारा ही दूर किया जा सकता है। कुछ उदार» 
बादी मनुष्य की समाज को पृथक इकाई के रूप मे देखते हैं शलौर समाज को व्यक्तियों का 
ऋुत्रिम समूह मान लेते हैं। ऐसा आत्मनिर्मर व्यवित केवल उदारवादी कल्प्रना की वस्तु 
है। बीतवी सदी के अनेक उदारवादी भी व्यक्ति के बारे में उपयुंकत घारणा को स्वीकार 
नहीं करते । डे 
आज भी कुछ उदारवादी भाग और पूर्ति तया मुक्त प्रतियोगिता के सिद्धात्ती में पूरा 
विश्वास व्यक्त करते हैं। अनुभव से सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त नियम केबल पूजीवाद में 
प्रारंभिक विकास की युग के लिए उपयुक्त थे। आज पूंजीवादी व्यवस्था मे एक्ामिकार, 
व्यायसायिक गठबंधन और झ्केंद्रथ का बोलवाला है जो खुली प्रतियोगिता के बिलकुल 
प्रतिकूल है। सभी उदारवादी राजनीतिक प्रणालियों मे ्ाज राज्य भी आविक व्यवस्वा 
अ काफी हस्तक्षेप करने लगा है जिसका लथ्य पहले खुली अपियोगिता से उत्प्द समस्याओं 
जा हल करता था किंतु आज संकेद्रण झोर एकाधिकार से उत्पत्त मसलों का समाधान 
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करना है। अब ऐडम स्मिथ और ह॒बंटट स्पेंसर की नीतियों को अनैतिक और समाजविरोधी 
माना जाता है। लास्की का कथन है कि उदारवादियों के व्यक्तिवादी दर्शन का अर्थ है, 
“दुबल स्वास्थ्य, अविकसित दिमाग, गंदे घर और ऐसा काम जिसमे अधिकतर लोगों को 
कोई दिलचस्पी नही होती । दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया जाता है। मजदूर की सौदे- 
बाजी की ताकत पूंजीपति को शक्ति से कम होने की वजह से आ्िक दोड़ मे मजदूर की 
हार निश्चित है /* माग और पूर्ति से मिलने वाला प्रतिफल किसी सामाजिक मूल्य को 
प्रतिबिबित नहीं करता । 
राज्य के कार्यक्षेत्र पर मेकीवर के चिचार : मेकीवर के विचार बहुलवाद से प्रभावित है 
क्ितु वे स्वयं उदारवादी विचारकों की श्रेणी मे ही गिने जाते हैं। उनका मत है कि राज्य 
के कार्यक्षेत्र का निणंय इस आधार पर होना चाहिए कि राज्य समाज के एकमात्र सगठन 
के रूप में नही बल्कि समाज के बहुत से संगठनों मे एक संगठन के रूप में से काम कर सकता 
है। उनके सम्मुख विशेष समस्या यह नहीं कि राज्य को क्‍या ओर क्‍या नहीं करना 
चाहिए | प्रश्न यह है कि अन्य सामाजिक संगठन और स्वय राज्य का अपना सीमित रूप 
उसे क्या करने की अनुमति और अवसर देते हैं। उनके सिद्धात का निष्कर्ष बही है जो 
लोककल्याण के समर्थक अन्य उदारवादी विचारक चाहते है। 
मैकीवर के अनुसार राज्य का मुख्य काय॑ व्यवस्था कायम करना और व्यक्तित्व का 
सम्मान करना है । साधारण रूप से विचारों पर नियंत्रण करने का अधिकार रोज्य को 
नही है किंतु कुछ परिस्थितियों में वह ऐसा कर सकता है: 
]. विचार की स्वतंत्रता के अंतर्गंत अदालत के विचाराधीन मामलो पर चर्चा 
करना या अन्य नागरिकों के बारे में निंदा के वक्तव्य देना शामिल नही है। 
2. यही नियम ऐसे साहित्य पर लागू होता है जो कानून द्वारा वजित अनैतिक 
कार्यों के लिए प्रेरित करता है । 
3. राज्य अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए तोड़-फोड़ की कार्यवाही के प्रचार पर 
प्रतिबंध लगा सकता है। 
मैकीवर, का विचार है राज्य कानून द्वारा नेतिकता को लागू नहीं कर सकता) 
कानूत केवल बाहरी कार्यों के विषय में नियम वना सकता है। उसे नैतिक विकास के 
लिए आवश्यक भोतिक परिस्थितियों को पैदा करने के कार्य वो करने चाहिए क्ितु स्वयं 
नैतिक नियमों को कार्यान्वित करने का सीघा प्रयास नही करना चाहिए। सभी नेतिक 
जिम्मेदारियों को कानूनी उत्तरदायित्व बना देने से नैतिकता ही नष्ट हो जाएगी। 
मैकीवर कहते है : नैतिकता वी अपील हमेशा व्यक्ति की अपनी उचित-अनुचित को 
भावना पर आधारित है, अतिम रूप में व्यक्ति का अच्छे बुरे का विवेक ही उसका 
विधायक होता है ॥* 
यद्यपि राज्य के कार्यक्षेत्र से नैतिकता को बाहर माना गया है परंतु नागरिकों के 
लिए राज्य के बादेशों का पालन करना उनका नैतिक कर्तव्य है। मेंकीवर का कथन है: 
हम कानून का पालन इसलिए नही करते कि हम उसे उचित मानते हैं अपितु इसलिए 
कि हम कानून के पालन को उचित समझते हैं। नही तो प्रत्येक अत्पसंश्यक समुदाय 
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कानून के पालन में विवशता का अनुभव करेगा और राज्य के अंतर्गत ' इतना अधिक 
संघर्ष उत्तन्‍्त हो जाएगा कि राज्य का कार्य बुरी तरह अस्तव्यस्त हो जाएगा ।? 
जिम प्रकार राज्य के लिए नैतिकता के नियमों को कानून के द्वारा कार्यान्वित करना 
कठिन और अवाछनीय है, उसी तरह राज्य के लिए धार्मिक रौत्ियों और नियमों को 
कार्यान्वित करना मुश्किल और अनावश्यक है। किसी भी घामिक संप्रदाय के लिए यह 
उचित नही कि जिन लोगों को वह स्वयं अपना अनुयायी नहीं बना सकता उन्हें जबर- 
दस्ती राज्य की शक्ति की सहायता से अपना अनुयायी बनाने का प्रयास करे। आज के 
युग में धर्म केवल नेतिक अपील पर निमंर रह सकता है न कि राजनीतिक सत्ता पर । 
इसी प्रकार मंकीवर मानते हैं कि न तो राज्य आसानी से पुरानी प्रथाओं के प्रचलन 
को बंद कर सकता है और न उसके लिए ऐसा करने का प्रयास करना उचित है। 
लोकतत्र में कभी कभी बहुसंज्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं को 
समाप्त करने की कोशिश करते हैं लेकित अनुभव से यही पता चलता है कि राजनीतिक 
शक्ति के प्रयोग से अल्पसंख्यक समुदाय की परंपराओं को बदलना भी बहुत कढिन कार्य 
है। भारत में सरकार अभी तक मुस्लिम पारंपरिक कानून में परिवर्तत नही कट सकी 
है। अत: मैंकीवर का मत है: खतरनाक पर्रपराओं को कानून हारा समाप्त करना 
आवश्यक हो सकता है, परंतु सामाजिक रीति-रिवाजों की सामान्य रूपरेखा कानून की 
सीमा से बाहर की बात है। उसे न तो शज्य बना सकता है और नमिटा सकता है ।* 
रोति-रिवाजो से भी अधिक कठिन काय॑ फैशन का नियंत्रण है। कोई भी राज्य चाहे 
भी तो स्त्रियों के फैशन के बारे मे यह निश्चित नहीं कर सकता कि वे किस तरह की 
पोशाक पहनें या न पहनें । मैकीवर का कथन है * 'यह राज्य के अधिकारों के परिस्तीमन 
का विचित्र उदाहरण है। तोग बडी उत्सुकता और लालसा से पेरिस, लंदन या न्यूयार्क 
के किसी अज्ञात गुट द्वारा प्रचारित फैशन को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु यदि राज्य इसी 
प्रकार के किसी मामूली परिवर्तन की आज्ञा दे तो उसे भयानक अत्याचार समझा 
जाएगा। संभव है उससे क्राति भी हो जाए ।* 
इसी प्रकार कला, साहित्य और संगीत प्रत्यक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण की सीमा में 
मही क्षाते ! इन सभी क्षेत्रों में कीई भी जाति या सम्धता अपने स्वतंत्र मार्ग पर चलती 
है । राज्य कै लिए मह भवाक्ृनीय और आवश्यक है कि वह इन जातियों के सास्क्ृतिक 
जीवन मे, उनकी भाषा और लिपि में उनके सहमति के बिना परिवर्तन और हस्तक्षेप 
करने का प्रयास करे | संस्कृति की उपलब्धियों को कार्यक्षेत्र के बाहर समझना चाहिए। 
राज्य को युद्ध और शांति का पूरा अधिकार होता है । इसीलिए उसे सभी प्रकार के 
समुदायों और व्यक्तियों पर जीवन और मृत्यु का अधिकार रहता है। राज्य राजनीतिक 
चिबादों को वलभ्योग द्वारा हल करने के अधिकार का दावा भी करता है। वह राज- 
नीतिक उद्देश्यों को सभी समुदायों के उद्देश्यों से उच्चतर मानता है। युद्ध की घोषणा 
करते समय राज्य अपने राजनीतिक उद्देश्य को परिवार के सामान्य उद्देश्यों, सारकृतिक 
एवं व्यावसायिक उद्देश्यों से अधिक महत्वपूर्ण समभता है। मैकीवर का विचार है कि 
राज्य के इस अनियंत्रित अधिकार का भी परिसीमन होना बहुत आवश्यक है। राज्य को 
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यूरे समाज या जाति वा प्रतिनिधि नही माना जा सकता । अत; उसे बिना अन्य समुदायों 
की सहमति के या समाज की स्पष्ट सहमति के युद्धधोपणा का असीमित अधिकार नही 
दिया जाना चाहिए। 
अत. राज्य के कार्यक्षेत्र को मैकीवर भी अन्य उदारवादियों की तरह सीमित रखते 
हैँ पर ये सीमाएं व्यक्तियों के दृष्टिकोण के वजाय समुदायों के दृष्टिकोण से लगाई गई 
हैं। व्यावहारिक तौर पर वे सभी कार्य राज्य के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जिन्हें व्यक्तियों 
अथवा सामाजिक समुदायों की तुलना मे राज्य अधिक दक्षता से कर सकता है। मैकीवर 
के अनुसार राज्य के का क्षेत्र मे निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं : () दुर्बलों की रक्षा 
करना; (2) स्वस्य और सुदर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियों को बनाए 
रखना; (3) ऐसे बड़े रचनात्मक उद्योगो वे कार्यान्वित करना जिनका फल आने वाली 
पीढियों को मिले : (4) नगरनिर्माण की योजनाओ को कार्यान्वित करना; (5) गांवों, 
बनों, भीलो, पर्वतों के सौंदर्य की रक्षा; (6) पिचाई की नई सुविधाएं देना; (7) देश 
की घरती का सदुपयोग करना; (8) पशुओं और वृक्षों की नस्ल सुधघारना; (9) हानि- 
कारक कीट-कीटाणुओं का नियंत्रण; (0) पारस्परिक सहयोग द्वारा उद्योगों की 
स्थापना मे सहायता; () मुद्रा ऋण पर नियंत्रण रखता, (2) उद्योगों, व्यापार 
और व्यवसाय को प्रोत्साहन देता; (3) मनुष्य की सामर्थ्य का विकास और संरक्षण 
करना; (]4) शिक्षा और सास्कृतिक जीवन का उत्थान करना । 
राज्य के कार्यों की यह एक लंबी सूची है । यह सिद्ध करता है कि मंकीवर राज्य के 
कार्यो पर अनेक सीमाएं लगाने के बावजूद उसे विस्तृत कार्यक्षेत्र देना चाहते है। वे 
आधुनिक उदारवाद के प्रतीक हे, जो व्यक्तिगत स्पत्ति और आतरिक प्रेरणा को अर्थ॑- 
व्यवस्था का भूल आधार मानते हुए राज्य को एक लोककल्याणकारी राज्य बनाने की 
इच्छा से उसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने के लिए तैयार है। वे बीसवी सदी के वस्तुत" 
अत्यत उदार उदारवादी हैं, जो व्यक्तिगत स्वतन्नता और समाजबल्याण के राजनीतिक 
मूल्यों के बीच में सामजस्य स्थापित करना चाहते हैं। 
उदारवादी दृष्टि से राज्य के कार्यों का धर्गोकरण : उदारवादी लेखक प्राय: राज्य के 
कार्यो को दो वर्गो में बांदते हैं: मौलिक या अनिवाये कार्य तथा वैकल्पिक या कल्याण- 
कारी काये । अनिवायं कार्यों मे वे कार्य शामिल है जो राज्य के अस्तित्व के लिए, 
नागरिकों की स्वाधीनता के लिए तथा उनकी संपत्ति तथा जीवन की रक्षा के लिए 
आवश्यक हैं। ये कार्य तोन प्रकार के संबंधी से निर्धारित होते है: राज्य का अन्य राज्यों 
से संबंध, राज्य का नागरिकों से संवध तथा नागरिकों का पारस्परिक सवंव। बुडरो 
विल्सन के अनुसार राज्य के मौलिक कार्य निम्नलिखित है : 
. व्यवस्था बनाए रखना तथा हिंसा, चोरी, लूट आदि से लोगों के जीवन और 
संपत्ति की रक्षा करगा। 
2. पत्नी और पति तथा माता-पिता और संतान के आपसी कानूनी संबंध स्थिर 
करना । 
3. सपत्ति के अधिकार, हस्तांतरण और विनिमय के बारे में नियम बनाना तपा 
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उनकी माग है कि राज्य को कम से कम कार्य करने की बजाय अधिक से अधिक कार्य 
करने चाहिए। उनका कहना है कि यही एक रास्ता हैं जिसके द्वारा मानवजाति के लिए 
सामाजिक और आशिक न्याय प्राप्त हो सकता है। उनका उद्देश्य है कि सहयोग के आधार 
पर एक ऐसे नए राजनीतिक समाज की रचना हो जिसमे राज्य का उत्पादन के साधनों 
और विनिमय की प्रक्रिया पर नियंत्रण हो और जो सामूहिक वितरण की प्रणाली से समाज 
मे घन और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण करे। कुछ समाजवादी लेखक राज्य द्वारा 
आशिक व्यवस्था के नियंत्रण के स्थान में उत्पादन के साघनों पर राज्य का स्वामित्व 
चाहते हैं और निजी उद्योगों और व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते है। 
लोकतंत्रीय समाजवादी मानते हैं कि पूजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत भी शातिपूर्ण 
तरीकों से राज्य के कार्यक्षेत्र को विस्तृत करके मजदूरवर्ग के हिंत के लिए बहुत से कार्य 
किए जाते हैं। वे उत्पादन के साधनों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस नहीं करते । 
वस्तुतः अब विकासवादी समाजवादियों और लोककल्याण के समर्थक उदारवादियों के 
राज्य के कार्यक्षेत्र संबंधी सुझावों में विशेष अंतर नही है । वस्तुत: ऊपर मेकीवर और 
गानंर ने राज्य के जिन कार्यों की चर्चा की है, लोकतंत्रीय समाजवादी भी वैसे ही कार्यो 
का सुभाव देते हैं। 
लास्की जैसे कुछ लोकतंत्रीय समाजवादी समाज मे एक मौलिक परिवर्तन की माग 
भी करते हैं । प्राजकल पूजी और शक्षित थोड़े से लोगों के हाथ मे इकट्ठी है। मजदूर 
को उसके श्रम का उचित मूल्य नही मिलता । चूकि मजदूरों की आथिक शक्ति मालिको 
की आर्थिक शक्ति से कम होती है, इसलिए मजदूरों को विवश होकर मालिकों से दबकर 
रहना पड़ता है। अतः लास्की चाहते हैं कि बड़े और महत्वपूर्ण उद्योगो को राज्य श्रपने 
हाथ मे लेकर प्रवंध करे और सरकारी तथा प्राइवेट उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों के प्रति- 
निधियों की समितियों को निर्णयकारी अधिकार मिलें । 
इसी प्रकार लास्की का विचार है कि वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था में धन और 
अवसरप्राप्ति की व्यापक भ्रसमानताएं हैं। इन्हे समाजवाद द्वारा ही रोका जा सकता है। 
पूंजीवादी समाज में उत्पादन के लिए कोई योजना नही होती। अगर समाज को किसी 
बस्तु के उत्पादन या सेवा की आवश्यकता है तो व्यर्थ ही अनेक लोग बिना किसी पूर्व 
योजना के उत्पादन घुरू कर देते हैं जिससे समाज की पूंजी और श्रम की फिजूलखर्ची 
बढ़ती है। इसलिए लास्की का मत है कि राज्य को आर्थिक योजनाओं के माध्यम से 
उत्पादन पर नियंत्रण रखना चाहिए। समाजवाद में सावधानी से बनाई गई आर्थिक 
योजनाओं से श्रम और पूंजी का गलत और व्यर्थ उपयोग, आवश्यकताओं से अधिक बेकार 
उत्पादन, अनावश्यक विज्ञापनों का खर्च और हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन रोक दिया 
जाएगा। 
वर्तमान पूजीवादी व्यवस्था में मुनाफाखोरी, बेईमानी, अन्याय, घनलोलुपता आदि 
का बोलवाला है। राज्य को चाहिए कि वह समाजवादी अर्थव्यवस्था के जरिए उपर्युक्त 
बुराइयों को समाप्त करे । समाजवाद के आदर्श के अनुसार परोपकार, कार्य में स्वाभाविक 
रूचि, समाज के लिए उपयोगी बनने की इच्छा जैसी भ्रदृत्तियों का विकास किया जाना 
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राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में माक्सेवादी सिद्धात को समभने के लिए आवश्यक है कि 
पहले हम आधुनिक राज्य के दुंद्वात्मंक रूप को अच्छी तरह समभ लें । आधुनिक राज्य 
या तो विकसित पूजीवादी राज्य होता है और या समाजवादी राज्य होता है। इसी प्रकार, 
एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका में अनेक अविकसित पूजीवादी या मिश्रित अर्थ 
व्यवस्था वाले देश हैं। पूंजीवादी राज्यों के माक्संवादी सर्वप्रथम राजनीतिक आंदोलन 
ओर सर्वहासवर्ग की क्रांति के द्वारा पहले सत्ता अपने हाथ मे लेना चाहते हैं और तदुपरांव 
राज्य के संचालन में समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं। जब तक 
क्रांति न हो तब तक उनकी मार्गे राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध मे लगभग बही हैं जिन्हें 
हेरोल्ड लास्की ने स्वीकार किया है। परंतु उनका विश्वास है कि पूजीवादी राज्य सच्चे 
अर्थों में मजदूरबर्ग का हितेपी महीं हो सकता । लोककल्याण राज्य भी मूल रूप से एक 
पूंजीवादी राज्य होता है जिसमें पूजीपतियो द्वारा मजदूरों का शोपण जारी रहता है। 
मजदूरों को क्राति के रास्ते पर चलने से रोकने के लिए आज विकसित पूंजीवादी राज्य 
लोककल्याण के नाम से पूजीपतियों के मुनाफो का एक सीमित अश कर रूप में लेकर 
मजदूरों और निम्नवर्गों के लाभ के लिए खर्च कर देते हैं। एशिया, अफ्रीका व लैटिन 
अमरीका के अविकसित या अल्पविकसित राज्य आशिक पिछड़ेपन की वेजह से लोक- 
कल्याण के क्षेत्र में इतना भी नही कर पाते । वसतुतः माक्संवादी कहते हैं कि इन देशों 
मे आर्थिक पिछडेपन का मुख्य कारण विकसित पूजीवादी देशो द्वारा साम्राज्यवादी ओर 
नवसाम्राज्यवादी नीतियो के जरिए शोपण करना है। 
क्षत्त, राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में हम मुख्य रूप से समाजवादी राज्यों की नीतियों 
को ध्यान में रखकर ही कार्यक्षेत्र के सबंध मे मा्र्सवादी सिद्धात की विवेचना करेंगे । 
राज्य के विपय में माक्स की ढंद्वात्मक घारणा का एक पक्ष तो पूजीवादी राज्य और 
समाजवादी राज्य के मौलिक वर्गीय आधारों के अंतर को समभझना है। माकक्‍स की दूं द्वा- 
त्मक धारणा का दूसरा पक्ष यह भी है कि समाजवादी राज्यों मे राज्य के कार्यक्षेत्र के 
चर्तेमान विस्तृतीकरण का अंतिम उद्देश्य वर्गीय शोपण का अंत कर वर्गविहीन समाज 
की स्थापना करना है, जिसके परिणामस्वरूप साम्यवादी समाजमे राज्य का लोप हो 
जाएगा। साम्यवादी दलो द्वारा शासित राज्यों में आज उनका कार्यक्षेत्र और योगदान 
कितना ही व्यापक क्यों न हो, दद्धात्मकु दृष्टिकोण से यह राज्य को समाप्त करने की 
सैयारी है। 
माक्सवादी कहते है कि जिस तरह किसी इमारत के बनाने के लिए निर्माण को केवल 
उपलब्ध सामग्री पर निर्मेर रहना पडता है, उसी तरह नए सामाजिक भवन अर्थात 
समाजवादी अर्थव्यवस्था का निर्माण भी अपदस्थ पूंजीवाद से विरासत में मिली सामग्री 
से ही किया जा सकता है | फिर भी गुणात्मक रूप से समाजवादी समाज एक नया समाज 
है, जिसका निर्माण राजनीतितक और सामाजिक संबंधों के बुनियादी ढाचे में परिवर्तन 
किए विना नहीं हो सकता। पराजित पृजीपति वर्ग इन परिवतेनों का भयानक विरोध 
करता है। 
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अतः ऋतिकारी समाजवादी राज्य का पहला कार्य है इन अपदस्थ शोपकों के प्रति- 
रोध को दवाता, राज्यसत्ता को रूपांत्रित करना, मजदूर वर्ग के अधिवायकतंत्र के जरिए 
नई सरकारी मशीनरी को स्थापित करना, और क्रांतिकारी व्यवस्या को मजबूत बनाना 
है। 
क्रांतिकारी समाजवादी राज्य का दूयरा कार्य सजदू र वर्ये तया अन्य शोषित वर्गों की 
एकता कायम करना, जनसमुदाय को सार्वजनिक प्रशासन में सहभागी वनाना और उन्हें 
ऋतिकारी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सगठनों तथा श्रेणीगत समुदायों में संगठित करना 
है। महिलाओं भौर युवाओ में जायूति उत्पन्त करना और उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय 
करना आवश्यक है । रु 
पूजीवाद और समाजवाद के बीच में संक्रमण काल में समाजवादी राज्य के मुल्य 
आशिक कार्य हैं: उत्पादन साधनों पर निजी स्वामित्व का उन्मूलन और सामाजिक 
स्वामित्व की स्थापना; उत्पादन के सामाजिक संबंधों को लागू करना; समाजवादी सह- 
कारिता के आधार पर किसानों तथा दस्तकारों का संगठन; अर्थव्यवस्था का योजनावद्ध 
विकास; तथा जनता के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए समाजवादी उत्पादन को 
लगातार बढाता । 
इस संक्रमणकाल मे सास्कृतिक और नैतिक क्षेत्र मे समाजवादी राज्य को निम्नलिखित 
कार्य करने चाहिए : शिक्षा, विशान और तकनीक की प्रणाली का समाजवादी 828 
श्रम के प्रति समाजवादी दृष्टिकोण पैदा करना; लोगों को समाजवादी नैतिकता मैं 
दीक्षित करना; जनता में वेशानिक समाजवाद के आयार पर नया विश्वदृष्टिकोण उत्पन्‍त 
करना; तथा कला, विज्ञान, साहित्य आदि की उस्नति करना । 
समाजवाद से पहले उत्पादन की सभी पद्धतिया पूव॑ वर्ती पुराने समाज से अपने आप 
स्वतः हफूते ढंग से उभरी थी, जिसमें मनुप्य की चेतना या इच्छा शक्ति की कोई स्पष्ट 
भूमिका नही थी । उत्पादन की पुरानी पद्धति से नई पद्धति का इस प्रकार विकाप्त इसलिए 
संभव हुआ क्योकि दोनो पारंपरिक समाजो का एक ही आधार था अर्थात उत्पादन के 
साधनों पर निजी स्वामित्व । उत्पादक शक्तियों के विकास के साथ साथ कैवल उत्पादन 
के रूप बदले, परंतु दास-स्वामियों, मूसामंतों या पूजीपतियो का संपत्ति पर निजी स्वामित्व 
बराबर बना रहा। इसके अलावा अपना भ्रमुत्व बनाने के लिए वे इत पुराने आर्थिक ख्पों 
को कायम रखने का हर तरह प्रयास करते हैं। अर 3 ५५ 
परंतु समाजवाद किसी एक ही राज्य के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्‍त शोषक रूपा 
के साथ शातिपूर्ण ढंग से रहते हुए पूजीवादी प्रणाली के ढांचे के अवर्गेत उलतलल और 
विकसित नही हो सकता । समाजवादी समाज सभी पुर्वेवर्ती सामाजिक ब्यवस्थाओं 
बुनियादी रूप मे भिन्‍न है क्‍योंकि उसका भाधार सार्वेजनिक स्वामित्व है और वह महा 
द्वार मनुष्य के शोषण को अनुचित घोषित करता है ! है 
समाजवादी क्राति पहले की सभी ऋतियों से भिन्‍म है !, वह समाज के। घरती भौर 
निर्धन, उत्पीडक और उत्पीडित में विभकत् करने वाये कारणो को ही दूर करें 3 ४ 
चह उत्पादन साधनी पर निजी स्वामित्व को खत्म कर देती है। यह कांति सा्वेजानक, 
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समाजवादी स्वामित्व कायम करती है। सार्वजनिक स्वामित्व निजी स्वामित्व से अपने 
आप ही विकसित नही हो सकता । उसके लिए ऋतिकारी राज्य हौ कदम उठा सकता 
है। बड़े जमीदार या पूजीपति कभी भी स्वेच्छा से जमीनों, कारखानो तथा मिलों, बैकों 
आदि पर से अपने स्वामित्व और अधिकार को नही छोड़ेंगे। यद्यपि पूंजीवादी समाज 
को सारी संपदा साधारण लोगों के श्रम से पैदा की गई है, लेकिन जब तक निजी स्वाभित्व 
को सामाजिक स्वामित्व में बदलने का साधन मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा अपने हाथो में 
नही ले लेता, तव तक वह इस संपदा का मालिक नही बन सकता । यह साधन है राज्य 
के संचालन की शक्ति और विजयी सर्वेहारा वर्ग का नेतृत्व । 
भ्राथिक सुधार भ्रौर समाजवादी राष्ट्रीयकरण : मावर्सवादियों के अनुसार अर्थव्यवस्था 
सामाजिक जीवन का आधार है और इसीलिए आध्िक सुधार मुख्य रूप से निजी स्वामित्व 
का उन्मूलन तथा सा्वेजनिक स्वामित्व की स्थापना संक्रमणकाल मे राज्य के बडे महत्व- 
पूर्ण का हैं। सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित करने का मुख्य साधन समाजवादी राष्ट्रीय- 
करण है। 
समाजवादी राष्ट्रीयकरण से हमारा तात्पयं उत्पादन के बुनियादी साधनों पर 
पूजीपति वर्ग के प्रमुत्व को खत्म करना और उन्हें सवंहारा राज्य की संपत्ति बनाना है। 
इनमें कारखाने, रेलवे, समुद्र तथा नदी परिवहन, बड़े व्यापारिक उद्यम झौर भूस्वामियों 
के क्षि फार्म आदि शामिल हैं। बड़े उद्योगों व बंकों का राष्ट्रीयकरण और विदेश व्यापार 
चर एकाधिकार करना राज्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे राज्य को जनता की 
भलाई के लिए, आधिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्पादन और वितरण के 
योजनाबद्ध प्रबंध के लिए ओर पूजीवाद से देश की आ्िक स्वतंत्रता को रक्षा के लिए 
महत्वपूर्ण आघार मिल जाता है। 
राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप उत्पादन के संबंधों मे निहित सहयोग एवं पारस्परिक 
सहायता और श्रम के अनुरूप वितरण पर आधारित समाजवांदी आशिक प्रणाली कायम 
हो जाती है । समाजवादी प्रणाली के शोपण का उन्मूलन किया जाता है और पूर्ववर्ती 
चूजीवादी व्यवस्था के अंतविरोध दुर हो सकते हैं। राष्ट्रीयकृत उद्योगों से सर्वहारा राज्य 
को सुदृढ आधिक आधार प्राप्त होता है जो समाजवाद की प्रगति के साथ लगातार 
विस्तृत होता जाता है। ! 
समाजवादी राज्य में राष्ट्रीयकरण के तीन रूप हैं। इनमें पहला रूप राजकीय पूंजीवाद 
है। समाजवादी राज्य का राजकीय पूजीवाद पूजीवादी राज्य के राजकीय पूजीबाद से 
बहुत भिन्‍न है। पूंजीवादी राज्य के अंतर्गत राजकीय पूंजीवाद का अर्थ है कि राष्ट्री यकृत 
उद्योगों पर पूंजीपतियों का नियंत्रण है। समाजवादी राज्य मे राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों पर 
सर्वहारा वर्ग का नियंत्रण होता है। वहां इसके कई रूप हो सकते हैं! उदाहरणाथथ राज्य 
उद्योग के राष्ट्रीफरण के बाद निश्चित अवधि और निदिष्ट शर्तों पर उस उद्योग को 
भ्रवंध के लिए पट्ट पर उद्योगपत्तियों को दे देता है। संयुक्त पूजी वाले उद्योग भी इसी 
कोटि में आते हैं। राज्य और उद्योगपत्तियों दोनो का उन पर संयुक्त स्वामित्व होता है 
और उत्पादन तथा लाभ में दोनों पक्षों को उचित भाग दिया जाता है। राज्य के ३ 
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किए गए अनुबंध के अनुसार व्यापार करने बाली बडी पूंजी वादी कंपनी राजकीय पंजीवाद 
का तीसरा रूप है। राज्य खरीद और वित्री, फुटकर और थोक मूल्यों का निर्धारण 
आदि का कार्य करता है। 
समाजवादी राज्य बड़े जमीदारों की जमीनों का भी पूर्णत: या आंशिक रूप में तुरंत 
शो्ट्रीयकरण कर देता है । सोवियत रस में क्रांति के थाद सारी जमीन का दाप्ट्रीयकरण 
कर दिया गया और उसका बहुत बड़ा भाग सदा के लिए किसानों में मुफ्त वाट दिया 
गया । दूसरे हिस्से का स्तेमाल राज्य ने सरकारी फार्मों को कायम करने के लिए किया। 
संक्रमण काल में समाजवादी राज्य परिस्थितियों के कारण बहुक्षेत्रीय व्यवस्था 
कायम करता है। इसका पहला और महत्वपूर्ण हिस्सा, सावंजनिक राजकीय संपत्ति का 
होता है। बड़े पै माने पर उत्पादन या व्यापार करनेवाली पूंजीवादी संस्थाओं को सुर्रत अपने 
स्वामित्व में लेकर स्वयं उतका संचालन करता है। यह अर्थव्यवस्था का समाजवादी क्षेत्र 
होता है। दूसरा क्षेत्र लघु पष्य (कमोडिटी) उत्पादन क्षेत्र है जो नांति के पहते से 
कामम होता है। इनमे कुछ किसान, शिल्पकार बादि आते हैं। तीसरा क्षेत्र निजी पूजीवादी 
क्षेत्र है, जो कुछ हद तक भ्राति के वाद भी अपनी स्थिति बनाए रखता है। इसमे छोटे 
व्यापारी और उद्योगपति भ्राते हैं। इन सभी क्षेत्रों में समाजवादी क्षेत्र ही 'सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण और प्रगतिशील होता है । 
इर्थव्यवस्था का योजनाबद्ध विकास : नवीनतम वैज्ञनिक और तकनीकों उपलब्धियों 
पर आधारित वड़े पैमाने के आधुनिक उद्योगों का निर्माण समाजवादी राज्य का मुख्य 
उत्तरदायित्व माना जाता है । धीरे धीरे सामूहिक और सहकारी अर्थव्यवस्था के विकास 
की बहू अवस्था आ जाती है, जब उसे दूसरे क्षेत्रों की जरूरत नहीं रहती । कुछ समय 
बाद राजकीय पूजीवादी, निजी पूजीवादी और लघु पष्य उत्पादन क्षेत्रों को राज्य समाप्त 
कर देता है और उनके स्थान में केवल एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र शेप रहे 
जाता है। कृषि को विकसित करने के लिए भी उद्योगीकरण की आवश्यकता होती है । 
इसलिए समाजवादी राज्य योजनावद्ध उद्योगीकरण,की ओर विशेष ध्यान देता है। 
माक्सवादी मानते हैं कि योजनाबद्ध आधिक, विकास के लिए राज्य को माक्संवादी 
दल के नितृत्व में उपयुक्त आर्थिक नीतियों, का अमुसरण करना पड़ता है ॥, समाजवाद के 
अंतर्गत सामाजिक स्वामित्व और उत्पादकों के हिंदो में विरोध न होते से उत्पादन, 
व्यापार और खपत के विकास का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और अंव्यवस्था को 
निर्धारित लक्ष्य की और संचालित किया जा सकता है। जुले बाजार पर आधारित 
पूजीवादी व्यवस्था में इस प्रबपर की! योजनाओं को, कार्यान्वित, करना। संभव नहीं है! 
समाजवादी निर्माण में अव्यवस्थित उत्पादन और खुले बाजार में माय ओर पूर्ति के नियम के 
स्थान मे व्यवस्थित उत्पादन और नियंत्रित बाजार मे जवता की आवश्यकताओं की योजवा'- 
नुसार पू्ति के निमरम लागू किए जाते हैं। राष्ट्रीय व्यवस्था के . मोजनाबद्ध होने के कीरण 
"राज्य को संपूर्ण अर्थव्यवस्था का प्रबध करने, ,आ्िक विकास में अनुकूलतम अनुपातों 
को कायम रखने, उत्पादक शक्तियों का युक्तिसंग्त वितरण करने और भौतिक, जनशकित, 
हथा वित्तीय साधनों को बचाने के लिए कार्य करने पड़ते हैं। ि हक 
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समाजवादी विकास के लिए राज्य योजना आयोग स्थापित करता है। यह आयोग 
भौतिक, श्रम तथा अन्य साधनों के आकड़े इकट्ठे करता है ओर उनके अनुसार आधिक 
विकास के लिए दीर्घेकालीन योजनाएं बनाता है। पूजीबादी देशों में आधिक योजनाएं 
सीमित और वित्तीय नी तियो पर आधारित होती है क्योंकि पूजीवादी राज्य का भौतिक 
ससाघनों पर स्वामित्व नही होता | ये भौतिक संसाधन वहां व्यक्तियों की निजी संपत्ति 
होते हैं। समाजवादी राज्य का सभी भौतिक संसाधनों पर पूर्ण स्वामित्व या नियंत्रण 
रहता है। इसलिए समाजवादी राज्य की योजनाएं बुनियादी तौर से गतिशील होती हैं 
और अर्यंत्यवस्था का तेजी से विकास करने में सफल रहती हैं। यह वात समाजवादी 
चीन और पूजीवादी भारत की योजनाओं के मूल्याकन से स्पष्ट हो जाती है। 
जातियों के उत्पीड़न की समाप्ति : निजी स्वामित्व और उत्पीड़न पर आधारित पूजीवादी 
समाज जातीय उत्पीड़न का समाज भी है। समाजवादी राज्य के सम्मुख न केवल 
सामाजिक, वर्ग उत्पीड़न को। बल्कि इसके अनिवायं साथी जातीय उत्पीड़न को समाप्त 
करने का कार्य करना पड़ता है। माक्स और एंगेल्स ने “कम्युनिस्ट घोषणापत्र' मे लिखा 
है : 'जिस अनुपात में एक व्यकित द्वारा दूसरे व्यवित का शोषण खत्म होगा, उसी अनुपात 
में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण भी समाप्त होगा ।' 
सेनिन ने इस सबंध में सोवियत राज्य के निम्नलिखित कतेब्य वत्ताएं है: 
. सावंजनिक जीवन में व्यापक जनवादीकरण । 
2. सभी नस्लों और जातियों के लोगों को वास्तविक समान अधिकार और उनकी 
कानूनी सुरक्षा, 
3- संघ के अंतर्गत या बाहर पृथक राज्य स्थापित करने का अधिकार अर्थात 
राष्ट्रीय भात्मनिर्णय। 
4 सभी नस्लो के मजदूर वर्ग की अंतर्राष्ट्रीय एकता और बधुता। 
5. सभी जातियों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण और सम्मान । 
सांस्कृतिक ऋति संबंधी कार्य : समाजवादी राज्य संपूर्ण समाज के सास्क्ृतिक विकास के 
लिए सभी आवश्यक काये करता है। वह शिक्षाप्रणाली को अपने हाथ में लेकर सभी 
नागरिकों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराता है एवं कला, साहित्य, विज्ञान और तकनीक 
का विकास करता है। नई संस्कृति के निर्माण में बह भूतकालीन संस्कृति की सर्वोत्क्ृष्ट 
उपलब्धियों को वह स्वीकार कर लेता है और उन्हें जनसाधारण के.लिए सुलभ बनाता 
है। लेनिन का कथन है कि समाजवादी राज्य मानव जाति द्वारा सामंतकाल और 
पूजीवादो युग में संचित संस्कृति के दूषित अंशों को छोडकर उसके सभी स्वस्थ अंशों को 
नई समाजवादी संस्कृति के निर्माण मे उपयोग करता है। उदाहरणार्थ, सोवियत रूस की 
जनता लिओ ठोह्स्तोष और दास्तोव्स्की के साहित्य के मानवीय भावों और वस्वुपरक 
चित्रण का सम्मान करती है, परंतु चुराइयों का प्रतिरोध न करने के तोल्स्तोय के सिद्धांत 
तथा दास्तो5सकी के रहुस्पवाद क्यो स्वीकार नही करती ॥ है 
समाजवादी राज्य सभी सांस्कृतिक संस्थाओं को रास्ट्रीयकरण द्वारा अपने अधिवधर 
में कर लेता है। शिक्षण संस्थाएं, संगीत, नाटक, नृत्य आदि कलाओ से संबद्ध संस्थाएं, 
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साहित्यिक और वैज्ञानिक संघ, समाचारपत्र और पुस्तकों का प्रकाशन---सभी राज्य के 
नियंत्रण में होते हैं। उनके माध्यम से समाजवादी राज्य वैज्ञानिक समाजवाद पर 
आधारित नई समाजवादी संस्कृति और विचारधारा का प्रचार और प्रसार करता है। 
जनवादी चीन के नेता माओ-त्से-तुग ने भी अपने जीवनकाल में पारंपरिक संस्कृति के 
विरुद्ध नई समाजवादी संस्कृति के प्रसार के लिए "सांस्कृतिक क्राति' के नाम से एक 
देशव्यापी अभियान चलाया था। माक्संवादियो के अनुसार समाजवादी राज्य के, जिसकी 
स्थापना समाजवादी क्राति के द्वारा ही हो सकती है, निम्नलिखित कार्य है: 
. सर्वहारा वर्ग के अधितायकत्व की स्थापना और पूजीवादी राज्यतंत्र का 
विध्वंस । 
2. भजदूर वर्ग तथा अन्य शोपषक वर्गो के बीच मे व्यावहारिक सहयोग और मैत्रीपृर्ण 
संबंधों की स्थापना । 
3. उत्पादन के बुनियादी साधनों पर पूजोवादी स्वामित्व का उन्मुलन और 
सावंजनिक स्वामित्व की स्थापना । 
4. सहकारिता के आधार पर कृषि का क्रमिक समाजवादी रूपातरण। - 
5. जनता के जीवनस्तर को ऊचा उठाने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का 
योजनाबद्ध विकास । 
6. जनवादी सास्कृतिक क्राति के माध्यम से कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा का 
योजनाबद्ध विकास और नए समाजवादी मूल्यों और आदर्शो का प्रचार । 
4. वैयक्तिक, श्रेणीगत तथा जातीय शोषण और उत्पीडन का अत और सभी 
नागरिकों के बीच में मंत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना । 
8. समाजवादी राज्य का सुदृढीकरण एवं भीतरी तथा बाहरी शत्रुओं से समाजवादी 
उपलब्धियों की रक्षा । 
9. किसी एक देश और अन्य देशो के मजदूर वर्ग के बीच मे सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता- 
वाद के आधार पर संबधों को स्थिर करना हे 
उदारबादी आलोचक कहते हैं कि माक्सवादी संकल्पता का समाजवादी राज्य अर्थ- 
उप्रवस्था, समाज, संस्कृति और वँयक्तिक जीवन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके एक 
सर्वाधिकारबादी राज्य बन जाता है, जिसमे मनुष्यों की व्यक्तिगत स्वतश्नता नष्ट हो 
जाती है। ऐसी व्यवस्था में नागरिक स्वावलबी नही रहते बल्कि पूर्ण रूप से राज्य पर 
निर्भर हो जाते हैं। 


संदर्भ 
]. आर एन गिलक्राइस्ट : 'व्रिसिपिल्स आफ प्ोलिटिकल साइस', पृ० 397-98. 


2. ह॒व॑र्ट स्पेंसर : सोशल स्टेटिक्स', पृ० 322. 
3. बर्ताई बोसाके : (दि फिलोसोफिकल थियरी आफ दि स्टेट, पृ० 20-202: 
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लोकतत्र के संबंध में राजनी तिविज्ञान में चार मुख्य घारणाएं प्रचलित है । पहली धारणा 
लोकतंत्र के पार्रपरिक उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। वेंधम, जे एस मिल, टी एच 
ग्रीन अब्राहम लिकत आदि इसी उदारबादी घारणा को स्वीकार करते है। इनके अनुत्तार 
सोकतत्र जनता का या जनता के निर्वाचित प्रतितिधियों का शासन है जिनका उद्देश्य 
जनता के बहुसंख्यक वर्ग या संपूर्ण राष्ट्र के लिए कल्य्राणकारी कार्य करना है। 
दूसरी धारणा मास्का, पैरेतो और मिचेल्स ने प्रस्तुत की है। इसकी घारणा विशिष्ट 
वर्ग के सिद्धात पर आधारित है। इनका विचार है कि प्रत्येक समाज में विभिन्‍न क्षेत्रों 
में योग्यता और गुणों के आधार पर विशिष्ट बर्ग बम जाते है। लोकतंत्र मे भी राजनीति 
के क्षेत्र मे एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग पैदा हो जाता है । शासक वर्ग इसी राजनीतिक 
विशिष्ट वर्ग का एक अंग है। अतः लोकतंत्र में जनता था उत्तके हित्तों के वास्तविक 
प्रतिनिधि शासन नही करते । बहा भी सत्ता एक सीमित विशिष्ट वर्ग के हाथ मे 
रहती है । ह! 
तीसरी घारणा आधुनिक व्यवहारवादी लेसक प्रस्तुत करते हैं। इन पेखको में रावर्ट 
डाल का नाम प्रमुख रूप से लिया जा सकता है। इनकी घारणा बहुलतात्मक लोकतंत्र की 
घारणा कहलाती है। इसके अनुसार लोकतंत्र ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें अनेक 
राजनीतिक दलों और असंख्य हितसभूहीं के माध्यम से सत्ता पर दबाव डालते के लिए 
प्रतिस्पर्धा चलती रहती है । कोई भी बर्ग या हितसमूह ऐसी दशा में राज्य हम 
निमंत्रण में पूर्ण रूप से लाने में असम रहता है क्योंकि विभिन्‍त हवितसमूह अपने संगत 
के प्रभाव द्वारा एक दूसरे के दबाव को काटते रहते हैं। अत: लोकतंत्र विभित्त वर्गों और 
हिंतसमूहों के दीच में संतुलन कायम रखने की प्रणाली है) 
लोकतंत्र के संबंध में चौथी धारणा मास के वर्गसंघर्य के सिद्धांत पर आधारित है। 
सह लोकतंत्र की इंद्वात्मक व्याख्या है । यदि समाज की आिक व्यवस्था पूंजीवादी 
लोकतंत्रीय सरकार भी पूंजीपतियीं के हितो का ही विशेष रूप से संरक्षण करेगी) कम 
तक पूजी का समाजीकरण न कर्‌ दिया जाएं, तब तक सही जे मे जनवादी लोक 
« की स्थापना संभव नही है । लेनिन के भनुसार सर्वहारावर्ग का अधितापकतत ही सच्चा 
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लोकतंत्र है, क्योकि वहा संपत्ति पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है न कि थोड़े से 
पूजीपतियो का।. - 
इस प्रकार लोकतंत्र की चार धाषणाएं हैं: . पारंपरिक उदारवादी धारणा; 
2. समाजशास्त्रियों की विशिष्टवर्गीय घारणा; 3. व्यवहारवादियों की बहुलात्मक 
धारणा; तथा 4. माक्सवादियों की श्रेणीगत धारणा । 
लोकतंत्र की पारंपरिक उदारवादी व्यास्या: अश्वाहम लिकन के झनुसार लोकतंत्र जनता के 
'जनता द्वारा, जनता का शासन' है ( सीले के अनुसार लोकतंत्र “वह शासन है जिसमे 
हर व्यक्ति भाग लेता है ।” डायसी लोऊतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बनाते है, “जिसमे 
जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है ।” हनंशा के अनुसार लोकतंत्र राज्य के एक 
प्रकार के रूप में किसी सरकार को नियुक्त करने, उसका नियंत्रण करने और उसे अपदस्त 
करने की एक पद्धति है। शासन की प्रणाली और राज्य का एक स्वरूप होने के अलावा 
लोकतत्र समाज की एक व्यवस्था भी है। एक लोकतत्रीय समाज वह समाज है जिसके 
सदस्य परंपरागत जातिभेद से ग्रस्त न हों और जहा समानता झौर बधुत्व की भावना है। 
इस दृष्टि से इस्लामी समाज एक लोकतंन्नीय समाज है कितु अनेक इस्लामी समाजो 
में राज्य और शासन का रूप बिलकुल आलोकतंत्रीय है। 
लास्की के अनुसार लोकतंत्र राज्य, समाज एवं शासन की व्यवस्था के अतिरिक्त एक 
औद्योगिक व्यवस्था भी है। उनका कथन है जब तक उद्योगों पर पूर्णतः लोकतं त्रीय तियत्रण 
की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक लोकतंत्र की विजय भी अधूरी रहेगी । लास्की का 
मत है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रो में तो लोकतंत्र ने बडी प्रगति की है लेकित 
आशिक था ओऔद्योगिक क्षेत्र मे इसकी प्रमति बहुत कम है। वे समाजवाद को आर्थिक 
लोकतत्र का पर्यायवाची शब्द मानते हैं। अशीर्वादम का निष्कर्प है कि यह कथन ठीक हो 
अथवा गलत, इतना तो हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई समाज अपने को तव तक पूर्ण 
लोकतंत्र नहीं मान सकता जब तक वह जीवन के कुछ विभागों में लोकतंत्रीय प्रणाली का 
उपयोग करता है ओर दूसरे विभागों में अलोकतंत्रीय प्रणाली का। मैक्सी के अनुसार, 
लोकतंत्र : 'ऐसी जीवनशैली की खोज है॥ जिसमे कम से कम बलप्रयोग या दबाव से 
व्यक्ति की अपने आपसे प्रेरित स्वतंत्र बुद्धि और क्रियाओं मे समन्वय और सामंजस्य 
लाया जा सके तथा यह मान्यता है कि यही जीवनशैली संपूर्ण मावव जाति के लिए सबसे 
अच्छी शैली होगी एवं मानव के स्वभाव ओर संसार के स्वभाव के अनुकून होगी |! 
अत्यक्ष तथा प्रतिनिधिक लोकतंत्र : शासनप्रणाली के रूप में लोकतंत्र वहुसंस्यक लोगो 
का शासन है राजनीतिक दार्शनिक मानते है कि लोकतंत्रीय शासनप्रणाली का प्रारंभ 
प्राचीन यूनान के नगरराज्यों से हुआ | यह लोकतंत्र वर आदिम रूप,माना ज़ा सकता है। 
यूनान के अनेक नगरराज्यों ने सरकार के.विभिन्‍न रूपों के विषय में प्रयोग किए ये । इनमें 
निरंकुश शासन, अल्पतंत्र, कुलोनतंत्र, राजतंत्; लोकतंत्र, इत्यादि सभी शामिल हैं। यूनानी: 
दार्शनिकों मे, मिनमें प्लेटो ओर अरस्तू के नाम उल्लेखनीय हैं, लोकतंत्र तथा अन्य 
प्रणालियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी किया,था । अरस्तू के अनुसार विधिसंगत लोकतंत्र 
जिसमें मध्यमवर्गीय बहुमत हो, स्वेश्रेष्ठ सजनीतिक प्रणाली मानी गई थी। कुछ संशोघनो: 
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सरकारो का राजतंत्र, कुलीनतंत्र और लोकतंत्र में वर्गीकरण मास्का की दृष्टि मे 
तिरर्थक है। इतिहास मे उनके अनुसार केवल एक तरह की सरकार रही है और वह है 
कुलीनतंध्रीय सरकार । उनका कथन है : (प्रत्येक समाज में उन---अल्पविकसित समाजों 
से शुरू करके जिनमे सम्यता के तत्व मुश्किल से उदय हो रहे थे आज की अत्यंत विकसित 
और शक्तिशाली समाजों तक--लोगों की दो श्रेणियां ही दिखाई पड़ी---एक वर्ग जो 
शासन करता है और दूसरा वर्ग जिस पर हुकूमत की जाती है ।'+ पहला बर्ग' जो सदा 
अह्पसंख्यक होता है, शक्ति पर अपना एकाधिकार रखता है और अधिकारजन्य सुविधाओं 
का उपभोग करता है। दूसरा वर्ग जो बहुमत मे होता है, पहले वर्ग की आज्ञा मानता है 
और उसके दवाव मे रहता है; यह आज्ञाकारिता और दबाव कानूनी और गैर कानूनी 
दोनों तरह का होता है। दूसरा वर्ग पहले वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और 
राज्य को कायम रखने का जरिया है | ६2% कली 
यद्यपि शासक बर्ग एक छोटा सा गुट है, वो भी यह निरंकुश शासक नही है। कसा 
भी राजनीतिक सगठन क्यों न हो, साधारण लोग विशिष्ट वर्ग पर अपना प्रभाव डालते 
है। लोकतंत्र में यह प्रभाव शांतिपूर्ण चुनावों से या हित समूहों के निर्माण से डालते हैं। 
कुलीनतत्र में यह प्रभाव जनआंदोलनों, हिंसात्मक कार्यवाहियों या ऋंति के द्वारा पड़ता 
है। अत' कोई विशिष्ट वर्ग स्थाई नही है। उत्तराधिकार, दार्शनिक सिद्धांत आदि तरीकों 
से विशिष्ट वर्ग अपनी सत्ता बनाए रखने का प्रयत्न करता है पर्रतु अंत मे प्रत्येक पुराने 
शासक वर्ग को सत्ता से पदच्युत कर दिया जाता है श्र यही क्रम इतिहांस में लगातार 
चलता रहता है। जब शासक वर्ग निरंतर सत्ता के उपभोग से अकरमेप्य, कमजोर और 
विजासप्रिय हो जाता है तो शासित्त वर्गों मे से कुछ अध्यवसायी और गुणवान लोग उनके 
विरोध मे उठ खडे होते है और अपने गुणों के कारण पूर्व॑वर्ती विशिष्ट वर्ग से सत्ता छीन 
लेते है । हम &% 720 ५ शीट 
प्रत्येक विशिष्ट वर्ग अपनी हुकूमत को स्थिर रखने के लिए “राजनीतिक फार्मूले' का 
उपयोग करता है। सम्य समाज के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग 'अपने शासन का औचित्य 
नग्न दवित के प्रयोग पर आधारित रखना पसंद नही करते 'बल्कि उत्के लिए कानूनी 
और नैतिक आधार खोजते है, वे उसे आम तौर से जाने-पहचाने और स्वीक्त सिद्धातों 
और मान्यताओं का त्ब॑संगत और अनिवार्य तरीका मानते हैं ।'४ राजनीतिक फार्मूलें का 
आधार अधूरा सच या जनसाधारण द्वाय_ स्वीकृत भूठी कहानी हीता है ? इस फार्मूने के 
द्वारा राजनीतिक संस्थाओं की, जातियों की और संस्कृतियों की एकता सुरक्षित की जाती है। 
जो विशिष्ट वर्ग बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल लेते हैं, ये 
सता में बने रहते हैं जैसे ब्रिटेन का कुलीनवर्गं, कितु जो ऐसा नही करते, वे फ्राँस के कुलीन 
* -बर्ग की तरह सत्ता से गिर जाते हैं। अत: शासक वर्ग को विशिष्ट वर्ग का क्रमिक विस्तार 
“करते हुए उसमे शाधित वर्गों के योग्य और श्रतिभाश्ाली तत्वों को घामिलकर खता 
“चाहिए। शासक वर्ग में घन, जमीदारों, सैनिक धकित, धर्म, थिक्षा, विज्ञान आदि गा्ा- 
-जिक शक्तियों को मिला लेना चाहिए। के 
यद्यवि मास्का लोकतंत्र के विसोधी ये वे जमनी के संबंधातिक राजतत को एक 


लोकतंत्र की धारणा [95 


उपयुक्त राजनीतिक प्रणाली मानते थे जिसमे सत्ता एक फुलीन विशिष्ट वर्ग के हाथ में 
थी कितु प्रौद्योगिक, किसान तथा अन्य वर्यों को शासन पर प्रभाव डालने बग अवसर 
प्राप्त था। वस्तुतः दंयूर, विस्मार्क और होगल के अनुदार विचारों के प्रशंसक थे । उनका 
विचार था कि स्विटजरलेंड, इंग्लेंड तथा संयुक्त राज्य मे जिस प्रकार बाय लोकतंत्र है, 
उसमे वास्तविक सत्ता एक राजनीतिक विधिष्ट यर्ग देः हाथ में ही थी। यह अपने चारि- 
ब्रिक गुणों, कार्य कुशलता आदि केः कारण घासक वर्ग बनाता है। 
चंरेतो भी मास्का की तरह लोकतंत्र को असभव, समाजवाद वो धोजाघडी भौर 
मानवतायाद को भ्रम समभसे थे। उनके अनुसार अधिकांश मनुष्य कमजोर और गिरे 
हुए प्राणी हैं जिनमे न तो स्वशासन की फला होती है और न जो दूसरों पर तियत्रण 
रखने की समझ रखते है । प॑ रेतो के अनुसार मनुष्य सिर्फ भावनाओं और भवेगों का जीव 
है जो तक बाग उपयोग एन आवेगों का औचित्य दूढ़ने के लिए फरता है। मनुष्य का 
आचरण मूल रूप से अवुद्धियादी है। 
प्रत्येक समाज मे दो प्रवागर के व्यवित पाए जाते हैं: लोमड़िया और शेर । लोमडियां 
यीर और साहमसी होती है, वे सावधानी से काम नही लेती, एवं चालाफ़ी और मवकारी 
पर जीवित रहती हैं। भाधिक दोत्र में लोमड़ी स्वभाव वाले व्यक्ति जोखिम उठाते हैं, 
सट्टेवाजी करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की योजनाओं मे लगे रहते हैं । 
इसके विपरीत शेर मजबूत, अनुदार, परपराप्रेमी, रूढिवादी तथा परिवार, धर्म तथा 
राष्ट्र मे निष्ठा रसने वाले लोग होते हैं। थे चालाकी के स्थान में वलप्रयोग को पसंद 
करते हैं। थे लगान, किराए या ब्याज की आमदनी पम॒द करते हैं। जनसाधारण की 
भावनाओं और आवेगो के अनुझूप उन्हे लोगड़ी वर्ग या शेर वे के शासक प्राप्त हो जाते है। 
पैरेतो के अनुसार प्रत्येक समाज मे दो श्रेणिया या बर्ग होते है--विशिष्ट त्तथा भवि- 
पिप्ट। विशिष्ट वर्ग के दो हिस्से हैं: शासक और मत्ताहीन। सत्ताहीन विधिष्ट बर्ग में 
समाज के विभिन्‍न क्षेत्री और व्यवसायों के सफलताप्राप्त व्यक्ति शामिल होते हैं। 
परेतो के अनुसार न केवल वकीलो या इंजीनियरों का एक विशिष्ट बर्ग है बल्कि चोरों 
तथा वेश्याओं का भी एक विधिष्ट बर्ग होता है । इन विशिष्ट वर्गों का लगातार उत्थान, 
पत्तन और परिचर्तेन होता रहत्ता है। प्रत्येक समाज में निम्न वर्गों से कुछ व्यक्ति अपने 
गुणों के कारण ऊपर उठकर विशिष्ट वर्ग मे शामिल होते रहते हैं। इसी लिए विश्विध्ट वर्ग 
भी उठते और गिरते रहते है। इतिहास वस्तुत: कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। 
पूजीवादी लोकतंत्र में निजी व्यवसाय पर आधारित व्यवस्था प्लेटो के अनुमार 
विशिष्ट वर्ग के रूपंतरण में सहायक होती है परंतु इस लोकतंत्र के अतगेत मजदूर संधों 
द्वारा नियंत्रण करने की प्रवृत्ति तथा सरकार द्वारा आथिक जीवन का नियंत्रण समाज 
की प्रगति के लिए हानिकारक है। 
पैरेतो की मुख्य दिलचस्पी शासक विशिष्ट वर्ग मे थी। शासक वर्ग के भी दो हिरसे 
है: अतरंग जिसको शक्षित के प्रयोग का अधिकार है तथा बाह्य जिसे कुछ अधिकार मिले 
होते हैं। निरंकुश राजवंत्र में राजा-रानियो के छृपापात्र मंत्री और आधुनिक लोकतंत्र 
में उच्च कोटि के राजनीतिक नायक वास्तविक शक्ति के मालिक होते हैं ॥ सदी - ..क*, 
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शक्ति और सहमति के मिश्रण के आधार पर हुकूमत करते हैं परंतु इस मिश्रण में शक्ति 
के तत्व की ही प्रधानता है । शासित जनसाधारण की सहमति लेने मे रिश्वत, घोखाधडी 
और चालाकी से काम लेना उचित है। शासक असंतुष्ट अल्पत्नख्यकों को धन देकर 
आज्ञाकारी वना लेते हैं कितु बहुसंस्थक जनता को केवल बलप्रयोग द्वारा बच्ञ मे रखा 
जा सकता है। जो शासक विशिष्ट वर्ग शक्ति के उपयोग से कराता है, हुकूमत करने के 
काबिल नही है। ऐसे कमजोर विशिष्ट वर्ग को हटाकर निश्चय ही एक नया विशिष्ट वर्ग 
सत्ता पर अधिकार कर लेता है और पुराने विशिष्ट वर्ग के सदस्यों को बल प्रयोग द्वारा 
खत्म कर देता है। अधिकांश नए विश्विप्ट वर्ग हिंसा से ही सत्ता में' आते हैं शक्ति के 
प्रयोग द्वारा अपनी हुकूमत कायम रखते है। लोकतंत्र के विशिष्ट वर्ग भी समय पडने पर 
हिंसा और बलप्रयोग से नहीं चूकते । गत 2 
मिचेल्स भी पैरेतो और मास्का के सिद्धात को मानते है। तो भी एक प्रइव पर उनके 
विचार उनमे भिन्‍न है। मिचेल्स का विश्वास है कि सत्ता से गिरने पर भी कोई विशिष्ट 
वर्ग पूर्णत, अपने अधिकारों को नही खोता | नया विशिष्ट वर्ग धीरे धीरे पुराने विशिष्ट 
वर्ग में प्रवेश करमे लगता है और उसका रूपातरण कर दैता है। ब्रिटेन और फ्रांस में भी 
व्यापारी, साहुकार, बुद्धिजीवी और सरकारी अधिकारी धीरे धीरे कुलीन वर्ग में प्रविष्ट 
हो गए और पुराने वर्ग से शक्ति छीनकर शासक बन बैठे । तो भी पुराने वर्ग के अनेक 
सदस्य उनके सहयोगी के रूप में सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग के अंग बनकर कार्य करते रहे। 
तथापि मिचेल्स का महत्व उनके द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक दलों के विश्लेषण कै 
कारण विशेष रूप से है। उन्होंने लोकतंत्रीय दलो के ढांचे और कार्यों की व्यास्या करके 
यह निष्कर्ष निकाला कि उनका संगठन 'कुलीनतंत्र के लौह नियम" को चरितार्थ करता है। 
दलीय संगठन को चलाने के लिए नेताओं और अधिकारियों की एक अंतरंग मंडली की 
आवश्यकता पडती है। जैसे जैसे दल का आकार और कार्य बढते हैं, अंतरंग मंडली फी 
नियंत्रणकारी शक्ति भी बढती जाती है। ये नेता अपनी स्थिति कायम रखने के लिए और 
अपने विश्रेषाधिकारों के निरंतर उपभोग के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं । मजदूए 
दलों के नेता भी शारीरिक श्रम मे कोई रुचि नही रखते। उनका जीवन भी विलासपू्ण 
हो जाता है। जमंनी के सोशल डेमोक्रेटिक तैताओं के वेतन व्यावसायिक अधिकारियों के 
बरावर पहुंच गए ये । * 
नेताओं द्वारा दल पर विभिष्ट वर्गीय नियंत्रण का दूसरा कारण साधारण तोगो के 
मन की अजीब भावनाएं हैं। मिचेत्स के अनुसार अधिकाश लोग उदासीत, आलगी और 
गुलाम त बियत के होते हैं। वे स्वशासन के अयोग्य और नेता के पीछे पीछे चलने में ुरटा 
का अनुभव करने वाले लोग होते हैं। वे अंधविर्वासी, सुशामद पसंद, कायर, ताकत के 
सामने झुकगे वाले और आततायी के तलवे चाटने वाले होते हैं। नेता अपने 
के स्वभाव का लाभ उठाकर, उन्हें लच्छेदार भाषणों से .बहलाकर, उर्हें त्याग और 
बलिदान का उपदेश देकर, उन्हें आदोलनों में जेल भेजकर, अपने को निराधार झ्प मै 
शहीद घोषित करके साधारण जन फे कंधे पर सवार हो जाते हैं और दलीय संगठन 83 
अपनी गद्दी सुरक्षित रयते हैं। मिचेत्स का मत है: अगर नेताओं के अमृत्व को घटाने के 
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लिए कानून बनाए जाएं, तो ये कानून ही स्वयं कमजोर पड़ जाते हैं, लेताओ की झवित 
नहीं घटती ।/* जमेनी के सोशलिस्ट समाज सुधार के कार्यक्रमों की घोषणा अवश्य करते 
हैं परंतु कुछ ही समय में वे भी अन्य राजनीतिक नेताओं की तरह पेशेवर नेता वन जाते 
हैं और उनके सभी दुर्गुण अपना लेते हैं। चुनाव में मोशलिस्टों की जीत हो सकती है 
परंतु 'सोशलिज्म' की कभी नही, वर्योंकि इसी विजय मे 'सोशलिज्म' की मौत हो जाती है। 
लिप्सेट, डाल भौर डाहरेनडोफ का बहुलात्मक स्तिद्धांत ः आजकल पश्चिमी देझ्यों के 
व्यवहारवादियों ने लोकतंत्र के बहुलात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। लिप्सेट ने 
'पोलिटिवल मेन' में, डाहरेनडोफ ने 'क्वासेज इन इडस्ट्रियल सुसायटी” मे एवं डाल ने 
“प्लूरलिस्ट डेमोक्रेत्ती इन दि युनाइटेड स्टेट्स” और “ए प्रिफेस दु डेमोक्रेटिक घियरी' मे 
चहुलात्मक सिद्धांत दी रूपरेखा प्रस्तुत की है। इनका कथन है कि लोकताश्रिक व्यवस्था 
में राजनीतिक दलों के माध्यम से तया हित समूहों के संगठनों के दवाव से विभिन्‍न वर्ग 
और समुदाय के लोग अपनी मांगें पेश करते है। कोई भी वर्ग या समुह इतना शक्तिशाली 
नही होता कि वहू शासन प्रणाली पर एक्छत्र अधिकार कर ले । 
राबर्टे डाल का कथन है: "राजनीतिक निर्णय करने के लिए अनेक स्थान होते है; 
व्यापारी लोग, मजदूर संघ, राजनीतिज्ञ, उपभोकता, किसान, मतदाता तथा बहुत से 
अन्य समुदाय नीतिनिर्माण को प्रभावित करतें है/ इनमें से कोई समुदाय अपने संपूर्ण 
उद्देश्यों की दृष्टि से समरूष नहीं हैं; इनमे से प्रत्येक कुछ क्षेत्रो में अधिक प्रभावशाली 
हैं तो अन्य क्षेत्रों में दुबंन भी हैं; श्रौर अवाछित विकल्पों को अस्वीकार करने की दावित 
सामान्य रूप से अधिक पाई जाती है कितु सीधे नीतियों के निर्धारण की शक्ति सामान्य 
रूप से बहुत कम दृष्टियोचर होती है।? 
लोकतंत्र के बहुलात्मक सिद्धांत के अनुसार यद्यपि समाज में विभिनन क्षेत्रों में गुणों 
के आधार पर विशिष्ट वर्गों का निर्माण होता रहता है, फिर भी यह कहना कठिन है कि 
इन अनेक विशिष्ट वर्गो में कोई एक विशिष्टि धर्ग झ्ासकवर्ग बन जाए। राबर्ट डाल का 
कथन है कि शासक वर्ग का सिद्धांत कल्पना पर अधिक और भानुभविक तथ्यों पर कम 
आधारित है। उन्होंने 'न्यू हैवत' नाम के एक दाहर की राजनीति का भ्रध्ययन किया और 
यह नतीजा निकाला कि शहर के जीवन आधिक, सास्कृतिक और राजनीनिक क्षेत्रों मे 
अलग अलग विशिष्ट वर्ग हैं। राजनीतिक विभिष्ट वर्ग एक समन्वयकारी माध्यम के रूप 
में विभिन्‍न हितसमूहों के हितों में सामंजस्य स्थापित करता है । जो बात सीमित रूप में 
न्यू हैवन/ पर लागू होती है, वही वात अमरीका के लोकतंत्र पर राष्ट्रीय स्तर पर भी 
सचहै। *'-+ , पड हा 
अतः आर पी बूल्फ अमरीका की विधायिका कांग्रेस़ के विषय, में कहते हैं.: “कांग्रेस 
चह केंद्रबिदु है जिस पर सारे राष्ट्र के हितसमुह या दो दो बडे राष्ट्रीय दलों के माध्यम 
से या सीधे अपने प्रभावक गरुटो के जरिए दवाव डालते हैँ। सरकार जिन कानूनों को 
चोषणा करती है, उन्हें विधायिका को प्रभावित करने वाली विभिन्‍न शक्तियां ही बबाती 
हैं। आदर्श के रूप मे कांग्रेस इन शक्तियों को केवल प्रतिविबित करती है मोर उन्हे 
णुकमात्र सामाजिक निर्णय भे रूपातरित था मिश्रित कर देती है।.जैसे ही निजी हितो 
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की झत्तति और दिशा में परिवर्तन होता है, सदनुसार ही बडे हितसमूहों की रचना और 
वियाओ में अंतर हो जाता है--ये चडे हिंच समूह हैं श्रमिक, बड़े उद्योगषति तथा 
क्रैपिकार। धीरे धीरे, सरकार की मौसमसूचक 'घडी की सुई जनमत की हवा के थपेड़े 
खाकर घृम जाती है ।/5 ह 0 के 
सी राइट मिल्‍स और रैटफ मिलीबंड लोकतंत्र के बहुलात्मक सिद्धात को गनत 
समभते है । इसका कथन है कि विधायिका लोकतंत्रीय प्रणाली में मध्यम स्तर की शक्ति 
है। उच्च कोटि की शक्ति तो एक शक्तिशाली विशिष्ट चर्गीय गुट में निहित होती है 
जिसे वे सग्कत विश्विप्ट वर्ग (पावर एलाइट) के नाम से पुंकारते है । सभवत विशिष्ट 
बर्ग में बडे पृजीपति, उच्चकोटि के सेनाध्यक्ष तथा राज्य के बड़े पदाधिकारी शामिल 
होते हैं । बड़े पूंजीपति अर्थव्यवस्था को, सेताध्यक्ष विशाल सैन्य संस्थान को और शज- 
नीतिक और प्रशासनिक नेता सरकादी यंत्र को अपने कब्जे में रखते हैं और अपने 
विशेषाधिकार के प्रयोग से एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। अतः विकसित पूंजीवादी 
लोकतत्रों की प्रणाली सशक्त विशिष्ट वर्ग के हाथों की कठपुतली है। सशक्त विशिष्ट 
वर्ग का सिद्धात और वास्तव में मार्क्स के वर्ग सिद्धात और मास्का तथा पैरेतों के 
विशिष्ट वर्ग के सिद्ात का मिश्रण है। ऐतिहासिक दृष्टि से उपर्युक्त तीनों सिद्धांत 
माक्सवादियों के वर्गसंघर्ष सिद्धात के खंडन करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए थे । 
मास्का, पैरेतो और मिचेल्स के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांतों का फासिस्टो ने लोकतंत्र भौर 
समाजवाद की निंदा करने के लिए प्रयोग किया था। ह - 
लोकतंत्र की मार्सवादी व्यात्या: भाक्संवादियों के अनुसार किसी भी राजनीतिक 
व्यवस्था को समभने के लिए हमे उसके सामाजिक आधिक आधार को समझना अत्यंत 
आवश्यक है। ब्रिटेन, फ्रास या अमरीका में आथिक उत्पीदत के साधन थीडे से पूंजी- 
पतियों की व्यक्तिगत संपत्ति हूँ | अतः वहा राजनीतिक सत्ता भी इन्हीं पूजीपतियों के 
हाथो में निहित है । यह सही है कि कानून की दृष्टि मे वहा राजनीतिक दलो के निर्माण 
की स्व्तत्रता है परंतु ये राजनीतिक दल पूजीपतियों से प्राप्त धनेराशि द्वारा ही अपना 
संगठन चलाते हैं। अतः इनकी नीतिया भी पूजीपतियों के हितों के अनुकूल होती हैं। 
चाहे किसी दल की सरकार क्‍यों न बने, पूजीपतियों के निहित 'स्वार्थों को कभी कोई 
खतरा पैदा नही होता । है: कफ कह ४ के 
पूजीवादी लोकतंत्र की विधि संहिताएं भी मिजी स्वामित्व का संरक्षण करती हैं । 
विधाधिकाएं भी निजी स्वामित्व की सुरक्षा रखते हुए ही नए कानून बताती है। न्यावा- 
लयों के न्यायाघीण भी विचारों की दृष्टि से पूजीवादी व्यवस्था के हिमायती होते हैं । 
पूजीवादी लोकतंत्र मे मजदूरसंधों के अतिरीध को दवाने के लिए' आयातकालीन कठोर 
कानूनी की मदद ली जाती है / पुलिस, फौज और जेल-पूजीवादी लोकतंत्र के वें देमन- 
कारी साधन है, लिनका उपयोग प्राय, दलित वर्गों के आंदोलनों को 'कुचलने के लिए 
किया जाता है । कई आर आल! 
अखबार, रेडियो, टैलिविजन तथा प्रचार के अन्य साधन भी पूजीपत्तियों के नियंत्रण 
में रहते हैं। अनेक शिक्षण संस्थाएं पूंजीपतियों के प्रबंध में चलाई जाती हैं । परिणाम यह 
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होता है कि पूजीवाद के समर्थन में सारे देश मे घुआंधार प्रचार होता रहता है। नागरिक 
स्वतत्र॒ताओं का असली उपयोग पूजीपति और उनके समर्थक ही कर सकते हैं। अतः 
मारक्संवादियों के अनुसार पूजीवादी लोकतंत्र व्यवहार मे धनिकों के वर्गंतंत्र के रूप में ही 
कार्य करता है। 
माक्सवादियों के अनुसार राबर्ट डाल का बहुलात्मक सिद्धात पूजीवादी लोकतंत्र की 
गलत तसवीर प्रस्तुत करता है। यह सही है कि मजदूर संघ अपने संगठन के वल पर 
सरकार की नीति को कुछ सीमा तक श्रभावित कर सकते है परंतु उनकी यह प्रभावक 
शक्ति पूजीपतियो के वर्ग सगठनों की प्रभावक शक्ति की तुलना में बहुत कम है । अतः 
पूजीवादी लोकतंत्र मे वर्ग संतुलन की धारणा तथ्यों पर आधारित नही है | पूजीवादी 
लोकतंत्र मे आथिक यथास्थिति का अभ्थे वर्ग प्रमुत्व है, जो वर्गसघर्प को जन्म देता है। 
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए समाजवादी क्राति की आवश्यकता होती है । 
यह क्रांति मजदूर वर्ग अन्य सभी उत्पीडित वर्गों के सहयोग से करता है। त्राति के 
पश्चात सर्वहारा वर्ग अपना अधितायकतंत्र स्थापित करता है जो अपदस्थ पूजीपति बर्ग के 
लिए अधिनायकतत्र होता है कितु मजदूर वर्ग तथा अन्य उत्पीड़ित बर्गो के लिए यह सच्चे 
अर्थ मे लोकतंत्र होता है । 
सर्वहारा वर्ग के अधिनायकतंत्र में नेतृत्व मजदूर वर्ग के क्रातिकारी दल में निहित 
होता है, जिसकी सहायता से पूजीपतियो के स्वामित्व से उत्पादन के साधन छीनकर 
समाज को सौंप दिए जाते है। इस प्रकार सर्वहारा वर्ग का अधिनातकतंत्र राज्य की शबित 
का उपयोग कर सामाजिक व्यवस्था को बदल देता है । क्रातिकारी समितियों के माध्यम 
से सभी शोपित और उत्पीडित वर्ग राज्य की नीतियो के संबंध में गंभीर निर्णय करत्ते 
है। इस प्रकार उन्हें इतिहास में पहली बार राजनीतिक प्रक्रिया में सहभाजिता का 
अधिकार और अवसर मिलता है।गांवों के खेतिहर मजदूर समिति के अध्यक्ष की 
हैसियत से सामती जायदाद का खेत जोतने वालो में वितरण करते हैं। राष्ट्रीयकृत 
कारखाने की परिषद के सदस्य के रूप में सर्वहारा मजदूर एक नए आत्मगौरव का 
अनुभव करता है। 
यह संभव है कि सवंहारा वर्ग का अधिनायकतंत्र व्यवहार में एक राजनौतिक दल 
या उस दल के एक गुट या उस गुट के एक नेता की व्यक्तिगत तानाशाही में विकृत हो 
जाए। सोवियत रूस में स्तालिन की व्यक्ति पूजा इसका उदाहरण है। राजनीतिक दृष्टि 
से समाजवादी लोकतंत्र अभी कई दृष्टियो से एक अपूर्ण लोकतंत्र है। फिर भी उसके 
आधिक पक्ष की वास्‍्तविकता से इनकार करना हथ्धर्मी होगी। जनवादी चीन और 
वियतनाम में जाथिक समता की भावना इतनी व्यापक है कि वहां सच्चे अ्य मे समता- 
बादी समाज की स्थापना हो चुकी है। 
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उदारवाद तथा लोककल्याण 


विचारधारा के रूप में उदारवाद के सुनिश्चित सिद्धात नहीं है। यह एक ऐतिहासिक 
प्रवृत्ति है जिसमे समय समय पर आकर विविध धारणाएं शामिल हो गई हैं। कुछ लोग 
उदारवाद को किसी विशेष राजनीतिक दल के कायक्रम से जोडते हैं। वास्तव मे स्थिति 
यह है कि कुछ दल केवल नाम से उदारवादी होते है श्रोर व्यवहार मे किसी अन्य विचार- 
धारा को स्वीकार कर लेते हैं । लास्करी का मत है कि उदारवादी सिद्धांत का संबंध किसी 
संप्रदाय से नहीं है, वह्‌ तो मनुष्य की एक मनोभावना है। यह स्वतंत्रता की उत्कट इच्छा 
में जन्म लेता है, सहनशीलता के वातावरण में पालापोसा जाता है और जिज्ञासा के 
उद्देश्य से जीता है । 

उदारवादी सिद्धात की व्याख्या मे एक कठिनाई यह है कि जिन लेखको को हम 
उदारवादी मानते हैं, उनके विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। जिन परिस्थितियों में यह 
विचारधारा विभिन्‍न देशों में उत्पन्न और विकमित हुई, वे एक जैसी न थीं। श्रतः स्थान 
और समय के भेद से उदारवादी विचारधारा की व्याख्या में भी अंतर आ गया है। अंत में 
एक बात यह भी है कि जैसे जैसे आधिक विकास और परिवतंन हुए, तदभुसार उदारवादी 
'विचारघारा भी वदलती चलो गई १ । 

* लास्की के मत के अनुसार उदारवाद यूरोप के उभरते हुए मध्यमवर्ग की विचारधारा 
है। संबाइन का विचार है कि लिवरल विचारधारा के प्रतिपादन में लाक से जे एस मिल 
त्तक अनेक दार्शनिको ने भाग लिया। इन दा्शनिको के विचारो में कई ताकिक असंगतिया 
भी पाई जाती हैं।' फिर भी उन्हें जोड़नेवाला सूभ्र उस श्रेणी का वर्ग हित है," जिसने उन्हें 
जन्म दिया। यह श्रेणी पूंजीपतियो की श्रेणी है। अपने को लिवरल कहनेवाले उपयोगिता- 
चादी भी हैं और आदशंवादी भी । इसी भ्रकार इसके समथेकों में व्यक्तिवादी भी है और 
समाजवादी भी। इन विरोधों के बावजूद लिवरल विचारधारा मे एक मूलमूत 
एकता है। 

इस विचारधारा का उपयोग विशेष रूप से पूजीपति वर्ग ने अन्य वर्मो से संघर्ष करते 
समय किया है। फ्रास की राज्यक्रांति के अवसर पर इसका उपयोग फ्रांसीसी पूजीपतियो 
ने फ्रासीसी जमीदार वर्ग को अपदस्थ करने के लिए किया। जव कुछ समय वाद पूंजी- 
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पतियों ने जमीदार वर्ग के साथ समझौता कर लिया तो उदारवाद का उपयोग ये दोनों 
वर्ग मिलकर मजदूर वर्ग के विरुद्ध करने लगे । ब्रिटेन में पहले उदारवाद लिवरल पार्टो के 
माध्यम से ब्रिटिश पूजीपतियों की विचारधारा थी । आज यह कंजरवेटिव पार्टी के रूप 
में जमीदारों और पूजीपतियो बी मिली-जुली विचारधारा है। अतः उदारवादी विचारों 
की एकता उन सामाजिक उद्देश्यों में देखनी चाहिए जिन्हें पूजीपति वर्ग कार्यान्वित करना 
चाहता है। _ 
उदारवादी परंपरा का विकास : धर्मसुधार आंदोलनों से रूसी समाजवादी त्राति 
तक अनेक प्रकार के विचारों और आंदोलनो ने उदारवादी परंपरा के निर्माण में सहायता 
पहुंचाई है। लास्की का कथन है कि उदारवादी विचारधारा के विकास में ऐसे व्यक्तियों 
का भी हाथ है जो सपूर्ण रूप से उदारवादी नही थे । इनमे मैंक्यावेली, कैल्विन, लूथर, 
कोपरनिकस, थामस भोर, हाब्स, पैस्कल, वेकन इत्यादि के नाम लिए जा सकते हैं। इन 
लोगों के कुछ विचार तो उदारबाद की मूल भावना के विरोधी थे । जब एक नया सामा- 
जिक वर्ग इतिहास के पर्दे पर आता है, तो वह परंपरागत परिफल्पनाओ के तोड़ने का 
कार्य करता है। सभी क्षेत्रों मे वह नई घारणाएं प्रस्तुत करता है। उदारवार्द घर्मशास्त्र, 
नीतिशास्प्र, विधिशास्त्र, कला, विज्ञान और समाजविज्ञान के क्षेत्रों में भी नए मानदंडो 
का सुभाव देता है। 642 की ब्रिटिश क्राति, 789 की फ्रांसीसी क्राति और 848 की 
यूरोपीय क्रांतियां आधुनिक युग की महत्वपूर्ण उदारवादी क्रांतिया हैं जिनके आधार पर 
यूरोप मे नई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना की गई। हि 
उदारवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत लौकिक राज्य “का सिद्धात है। 
सर्वश्रथम मैक्यावैली ने चर्च और राज्य के परथक्करण पर जोर दिया और राज्य को चर्च 
से ऊपर माना । अंत में बोदां तथा हाब्स ने भी लौकिक राज्य के सिद्धांत को मान्यता दे 
दी । इसी प्रकार मैक्यावेली हारा अस्तुत मानवस्वभाव की श्याख्या'भी उदारवाद के 
विकास में सहायक सिद्ध हुई । उदारवादी सिद्धात के अनुसोर प्रत्येक व्यक्ति आत्महित 
से प्रेरित होकर फार्य करता है। “इसी मनोवेज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बाद में उप- 
योगिताबाद की विचारधारा उभरी। बेंबम के अनुसार उसमें ऐक संशोधन यह किया 
गया कि अगर प्रत्येक व्यक्ति को आत्महित से प्रेरित होकर कार्य करने की पूरी छूट हो 
तो उसका परिणाम संपूर्ण समाज के लिए हिंतकर,सिद्ध होगा। ,*"! 7 * ' 
मैक्यावेली तथा हाब्स प्रकट रूप से एकतंत्रीय प्रणाली के समर्थक है, परंतु राजतत्र 
के प्रति उनका कोई व्यक्तिगत मौह नही है। इटली के राष्ट्रीय विभाजन से खिन्‍्त हीकर 
मैक्यावेली ने राजतन्र का समर्थन इस आश्या से किया कि रोष्ट्रीय ऐकीकरण के लिए 
सुदृढ़ नेतृत्व एक शक्तिशाली राजा ही प्रदान कर सकता था ।: हाव्स ने ऐसा गृहयुद्ध की 
अराजकता से असंतुष्ट होकर किया परंतु राजतंत्र के प्रति" उनकी भी कोई प्रतिबद्धता 
नहीं थी जैसा कि उनके द्वारा किए गए कामवेल के समर्थन से स्पष्ट हो जाता है। 7 7 * 
घरमंसुधार आदोलन से भी उदारवाद को वैचारिक समर्थन मिला। मैक्स वेवर का 
विचार है कि प्रोटेस्टेंट सिद्धातों ने उदारवादी आदर्शों के ग्रचारे में महत्वपूर्ण योगदाद 
दिया। पोष की सत्ता के प्रति विद्रोह ने वैचारिक स्वतंत्रता को बल प्रदान किया 3 
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प्रोटेस्टेंट विचारघारा' के परिणामस्वरूप बुद्धिवादी भावना का उदय हुआ। लिबरल 
विचारधारा के विकास में फ्रासीसी विचारक बोदां ने भी योगदान दिया | उनकी संप्रमुता 
के सिद्धांत से उदारवादी राज्य की चर्च पर सर्वोपरिता स्थापित हुई। हाब्स की संप्रभुता 
सिद्धांत का भी ऐसा ही परिणाम निकला | राज्य के पितुसत्तात्मक स्वरूप के कारण अभी 
लौकिकीकरण की धारणा मे लोकतंत्रीयकरण की धारणा शामिल नहीं थी। हाव्स के 
जिन विचारों ने उदारवादी परपरा में योगदान दिया, वे इस प्रकार है: राज्य एक 
उपयोगितावादी संस्था है; राज्य की स्थापना का मुख्य कारण व्यक्ति की सुरक्षा है; 
मनुष्य स्वभाव से आत्महित से प्रेरित होता है; समाज व्यक्तियों का कृत्रिम समूह है; 
एवं राज्य का आधार ईश्वर की इच्छा न होकर मनुष्यों की सहमति है ।? 
लाक को पश्चिमी उदारवाद का पिता समझा जाता है। लाक के परव॑वर्ती विचारक 
अवचेतन रूप से ही कुछ उदारवादी विचारों का समर्थन करते थे। लाक गंभीर दार्शनिक 
होते हुए भी हृदय और मन से उदारवादी थे। वे न केवल साविधानिक शासन के सचेतन 
रूप से समर्थक थे, वे मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में भी निष्ठा रखते थे। 
लाक द्वारा प्रस्तुत व्यक्तिगत स्वतत्रता और निजी संपत्ति के सिद्धातों का समर्थन उदार- 
थादी चितन का भविष्य में अभिन्न अंग बन गया । अठारहवी सदी मे फ्रांस ने उदारबादी 
चितन को आगे बढ़ाया | वाल्तेयर और मातेस्क्यू लाक की तरह व्यक्तिवादी उदारवाद के 
पक्षदार थे। मांतेस्क्यू ने सांविधानिक शासन में शक्तियों के पृथक्करण पर जोर दिया 
और शक्ति पृथक्करण को स्वतंत्रता का आधार माना। वाल्तेयर ने नागरिक स्वतंत्रताओं 
की आवश्यकता पर बल दिया। 
इसके विपरीत रूसो ने उदारवादी विचारधारा की दिशा को समष्टिवाद की ओर 
मोड दिया ।' रूसो फ्रांससी मध्यमवर्म के श्रांतिकारी दल का वैचारिक नेता माना गया । 
रूसो के चितन में अत्याचारी राजतंत्र के अत्याचारों के प्रति असंतोप की भावना थी। 
धस्तुत: रूसो यथास्थिति के जबरदस्त आलोचक थे | उनकी आलोचना के परिणामस्वरूप' 
उम्र लोकतंत्र की मनोमावना का विकास हुआ। कुछ समय के पश्चात रूसो के समष्टि- 
चादी सिद्धात को हीगल और जर्मन आदश्ंवादियों ने रूढिवाद की दिशा में मोड़ दिया | 
उन्मीसवी सदी को हम उदारवादी विचारधारा की विजय की सदी मान सकते हैं । 
ब्रिटेन के उपयोगितावादी चित्को ने, जिममें वेंयम, जेम्स मिल एवं जान स्टुअर्ट मिल 
प्रमुख हैं, व्यक्तिवादी उदारवाद के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया | डेविड हा,म 
से प्रभावित होकर उन्होने उन दिनों प्रचलित प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धात को स्वीकार 
नहीं किया । उपयोगिताबादियों ने उनके स्थान में वैधानिक अधिकारों के सिद्धांत का 
प्रतिपादन किया । वैधानिक अधिकार नागरिकों को राज्य से प्राप्त होते हैं और राज्य की 
संप्रमुता उनकी रक्षा करती है। विचार, भाषण और कार्य की स्वतंत्नताओं को मूल 
उदारवादी आदर्शों के रूप मे ग्रहण कर लिया गया । 
ऐडम स्मिय ने उदारवादी विचारधारा के आथिक पक्ष का प्रतिपादन किया । व्यापार 
और उद्योगीकरण के क्षेत्रों में अग्रणी ब्रिटेन ने उदारवादी अर्थशास्त्र को अपनी राष्ट्रीय 
अर्थनीतियों का आधार मान लिया। संयुक्त राज्य अमरीका ने भी आधिक तया 
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राजनीतिक क्षेत्रों में उदारवादी सिद्धातो को अपनाया। उन्‍नीसवी सदी के अंत तक उदार- 
बाद संसार के सभी विकसित देशो की अधिकृत विचारधारा वन गई। लेकिन कुछ समय 
'पश्चात उदारवाद के अतर्गंत आद्शवाद के रूप में समष्टिवादी विचार प्रवेश करने लगे। 
आदश्वादी विचारधारा लिबरल विचारधारा का ही एक रूप है। रूसो, कांट तथा 
हीगल के समष्टिवादी विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटेन में टी एच ग्रीन, ब्रैंडले तथा 
बोसांके ने आदर्शवादी उदारवाद के सिद्धातो का प्रतिपादन किया। उन्होंने उपयोगिता- 
बाद को सुखापेक्षी अनैतिक दर्शन बताया और वेयक्तिक सुख के स्थान पर सार्वजनिक 
कल्योण को अपने राजनीतिक और नैतिक दर्शन का मूल आधार घोषित किया। कुछ 
विचारक जैसे छाकवीय और हावहाउस आदश्शवादी नही थे । किंतु फिर भी उनके उदार- 
वादी सिद्धांत समष्टिवाद से प्रेरित हैं। हाबहाउस ने तो आदद्धंवादी सिद्धात की तीत्र 
आलोचना की और उसे राज्यपूजा का दोषी ठहराया । ड 
श्रमिक वर्ग की विचारधारा के विकास के कारण बीसवी सदी में उदारवादियों को 
समाजवाद की चुनौती का सामना करना पडा । इस चुनोती के फलस्वरूप उदाखादी 
चितन में नए समष्टिवादी विचार भ्रविष्ट होने लगे। समाजवादी आंदोलन पूंजीवादी 
राज्य के आथिक और राजनीतिक ढाचे को तोडकर सर्वंथा नई व्यवस्था लाना चाहता है। 
अतः उदारवाद, जो पहले परिवर्तनवादी आंदोलन के रूप मे शुरू हुआ, अब यथाध्थिति 
का समर्थक बन जाता है। भूतकाल का उदारवाद वर्तमान युग का अनुदारवाद बन गया 
है। लास्की का निष्कर्प है कि उदारवादी विचारघारा का अतीत, वर्तेमान और भविष्य 
चूजीपति वर्ग के निहित स्वार्थों से बधा हुआ है ! एक अमरीकी लेखक सी राइट मिल्स के 
अनुसार उदारवादी शब्दजाल मे प्राय: अनुदार और प्रतिक्रियावादी उद्देश्य छिपे रहते 
हैं। वियतनाम मे अमरीकी साम्राज्यवादी नीति इसका सबसे ताजा उदाहरण है।? «८ 
उदारबादो राजनीतिफ सिद्धांत : उदारबादी सिद्धातों का स्रोत आशिक रूप से ब्रिटिश, 
फ्रासीसी और अमरीकी राजनीतिक विचयारकों की पुस्तक हैं और आंशिक रूप से उदार- 
बादी विचारधारा इन देशों की राजनीतिक संस्थाओं के अनुभवों और कार्यों का निष्कर्ष 
है। ब्रिटेन से आधुनिक उदारवादी चितन की शुरुआत होती है और अंत मे उसे फ़ास और 
अमरीका भी अपना लेते हैं। ब्रिटिश उदारवाद क्रमिक सुधारो मे विश्वास,करता है कितु 
फक्रासीसी उदारवाद एक जनवादी क्रांति की विचारधारा के रूप में उभरता है। अमरीकी 
उदारवाद भी ब्रिटिश उदारवाद की तुलना मे अधिक उग्र है कितु फ्रास के उदारवाद के 
जनवादी तत्व उसमे नहीं है। ब्रिटेन मे साविधानिक शासन की स्थापता हो चुकी थी; 
इसलिए वहा का बुजुआ वर्ग क्रांति मे रुचि रखने के बजाय उसका विरोधी था। अमरीका 
और फ्रास मे बुर्जुआ वर्ग क्रांति के जरिए सत्ता लेना चाहता था और उसके लिए संधर्ष 
कर रहा था। यूरोप के उदारवादी चितकों की शैली दद्धात्मक सघर्पों और अतिवादी 
युक्तियों से प्रभावित थी। इसके विपरीत ब्रिटिश लोग ,तकंसम्मत समभौतों और 
क्रियात्मक समन्वय के विचारों और तरीकों को पसंद करते ये । पे 
प्रिटेन में भी संसद जमीदार वर्ये के प्रभाव से मुक्त न थी। “इसलिए बेंधम, जेम्स 
मिल झौर जान स्टुअ्ट मिल जैसे उदारबादी लेखकों का लट््य संसद की रचना में सुधार 
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करना था जिससे उसे बुर्जुआ वर्ग के प्रभाव में लाया जा सके | इनका मत था कि तत्कालीन 
राजनीतिक दल कुलीन परिवारो के संकुचित गुट थे। इस दोप को हटाने के लिए मध्यम 
बर्गें को मताधिकार देना जरूरी या। वे चाहते थे कि मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि भी संसद 
में चुने जाएं। उनका अंतिम घ्येय वयस्क मताधिकार की स्थापना करना था। बेंथम और 
जेम्स मिल उत्तम शासन को अधिक महत्व देते थे कितु जान स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता और उत्तम शासन को लगभग समान महत्व दिया | इसके विपरीत ह॒र्वर्ट स्पेंसर 
ने उत्तम शासन के महत्व को अस्थीकार करके वेयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा पर विशेष 
जोर दिया। टी एच प्रीन ने लोककल्याण के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया । इस तरह उदारवादी सिद्धांत में गतिशीलता 
आ गई । उसने बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप मे परिवर्तन किया। 
अमरीका एव फ्रास में उदारबादियों ते राजतंत्र विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। वे 
वस्तुत्त: गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे । ब्रिटिश उदारवादियों ने राजतंत्र पर सीधा 
प्रहार नही किया । उन्होने राजा या रामी को राज्य के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया । 
इस अंतर की वजह साफ थी। ब्रिटिश राजतंच्र प्रातिनिधिक शासन के विकास में बाधक 
न था और मंत्रिमंडल और संसद धीरे धीरे बुर्जुआ वर्ग के नियश्रण मे आ गए। फ्रांस में 
राजतंत्र ने बुर्जुआ वर्ग को लोकतांत्रिक स्वशासन की सुविधाएं नही दी। इसलिए फ्रास के 
बुर्जुआ वर्ग ने किसानों के कुंधे पर चढ़कर एक जनवादी क्रांति की और गणतंत्र की स्था- 
पता द्वारा स्वशासन का अधिकार प्राप्त किया। अमरीकी मध्यवर्ग को भी ज्याजें 
बाशिगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। अतः वहा भी उदार- 
दादी व्यवस्था का रूप गणतंत्रीय हो गया । 
उदारवादी विचारधारा के दो मुख्य पहलू है। सर्वप्रथम उदारबाद राजनीतिक 
प्रणाली का एक सिद्धात है । तदुपरात्त यह व्यक्ति के अधिकारों की एक व्याख्या है। 
उदारवाद के ये दोनों पहलू मध्यवर्ग की आधिक आवश्यकताप्रों के अनुसार विकसित 
हुए। राज्य पर कुलीन वर्ग के प्रभाव को खत्म करने के लिए संप्रभुता के सिद्धांत का जन्म 
हुआ। बेंचम और आह्टिन ने ऐसी संसद में निरंकुश, अविभाज्य और अदेय संप्रभुता को 
निहित किया, जिसमें मध्यवर्य की प्रधानता रहे । ब्रिटेन में उदारवादी सिद्धात्त उत्त रदायी 
संसदीय शासन का समर्थक बना; अमरीका मे राजनीतिक संस्थाएं भिन्‍न थी परंतु प्रति- 
निधिक शासन की वहां भी निर्णयात्मक ढंग से स्थापना हुई। लास्की का विचार है कि 
उदारबाद की विजय अनिवाययं रूप से जनवाद और लोकतंत्र की जीत नही है, वह चस्तुतः . 
बुर्जुआ वर्ग के अल्पतंत्र की जीत है। बुर्जुआ वर्ग के विश्वासपात्र नेता काग्रेस या पालिया- 
मेट में पहुंचकर वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते है। प्रशासकीय अधिकार भी ऐसे 
राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल मे निहित होते हैं, जिनमे पूंजीपति वर्ग को विश्वास हो। इसी 
प्रकार उदारवादी न्याय प्रणाली विधि के शासन के नाम पर पूंजीवादी व्यवस्था को सुर- 
क्षित रखने का एक यंत्र है। 
«अधिकारों का सिद्धांत उदारवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। यह उन्ही वैयक्तिक 
अधिकारों पर विश्येष बल देता है, जिनकी बुर्जुआ वर्ग को अपने हितों की पूति के लिए 
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आवश्यकता होती है । सर्वप्रथम यह निजी संपत्ति के अधिकार की घोषणा करता है। इस 
अधिकार की व्याख्या मध्यवर्गीय मानदंडों के मुताविक होती है । उदारवादी वुर्जुआ संपत्ति 
की सुरक्षा के लिए तो चिंतित होते हैं, कितु भूमि मे सामंती संपत्ति के प्रति उनका विश्येष 
सगाव नही होता। 789 की फ्रासीसी क्रांति के दौरान वहां के जमीदारों की कुछ जमीनें 
बिना मुहावजा दिए किसानों में बाट दी गईं। फ्रांसीसी उदारवादियों ने संपत्ति के इस 
अपहरण को जायज ठहराया । माक्स का कथन है : “वर्तमान संपत्ति संबंधों की समाप्ति 
केवल साम्यवाद की विशेषता नही है । ऐतिहासिक परिस्थितियों के बदलने पर भूतकाल 
में सपत्ति के संबंधों मे निरतर ऐतिहासिक परिवतंन होते रहे हैं। उदाहरण के लिए 
फ्रांसीसी क्राति ने सामंती संपत्ति को नष्ट कर वुर्जुआ संपत्ति की स्थापना की ।* 
इसी तरह स्वतंत्रता की उदारवादी घारणा भी मध्यम वर्गीय जीवनशैली से प्रभावित 
है। उदारवादियों के दृष्टिकोण मे निहित पक्षपात का इसी से पता चल जाता है कि वे 
पूजीपतियो के संगठनों को जायज और मजदूरों के संघों को नाजायज मानते थे । लास्की 
का मत है: 'भूतकाल मे प्रत्येक क्षेत्र मे स्वतंत्रता का रूप, जिस आधिक व्यवस्था के अंतर्गत 
हम रहते हैं, उसके परिणामों से प्रभावित रहा है । हमारी स्वतंत्रता को अनिवार्य रूप से 
सपत्ति के दावों के अधीन रखकर संकीर्ण और सीमित किया गया है ) वह उसी सीमा तक 
उपलब्ध हुई, जहां तक वह आ्थिक सत्ता के स्वामियों के लिए खतरनाक सिद्ध न हो 
ब्रिटेन मे सामान्य कानून के द्वारा अधिकारों और स्वतंत्रता की जो व्याख्या की गई 
है, उसमे समाज के समृद्ध वर्ग के साथ पक्षपात किया गया है और घनहीन श्रेणियों के प्रति 
उपेक्षा की भावना निहित है। अमरीका के उच्चतम न्यायालय ने यही श्रेणीगत पक्षपात 
अपने निर्णयो में दिखाया है। अतः लास्की का विचार है कि अधिकारों तथा स्वतंत्रता की 
नई परिभाषा सामान्‍य रूप से लोककल्याण पर और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग के हितों 
की पूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। माक्स के अनुसार पूंजीवादी समाज के दायरे में 
केवल पूजीपतियों के विशेषाधिकारो की सुरक्षा संभव है। जनता की वास्तविक स्वतंत्रता 
केवल समाजवाद के द्वारा ही सुलभ हो सकती है, उदारवाद के द्वारा नही । / + 
डदारवाद का झाथिक सिद्धांत : उदारवादी 'राज्य का आधार हमे, उस आधिक व्यवस्था 
में दूढ़ना चाहिए, जिसने इसे जन्म दिया | वस्तुतः उदारवादी राजनीतिक विचारधारा के 
मूल तत्व उसके अर्थनीतिक सिद्धांतों में निहित हैं। लेकिन उदारवाद के विकास केः लंबे 
युग में अनेक प्रकार के सिद्धांतो की चर्चा की गई। उदारवादी आधिक विचारों में अतः 
परस्पर विरोध होना स्वाभाविकहै । उनके पीछे केवल एक विश्व वर्ग के हितों की युक्तियां 
दी गई हैं। यह बर्ग पूजीपतियों का वर्ग है। । , ीः * 
वाणिज्यवाद उदारवादी आधिक विचारधारा का पहला रूप है। यह व्यवस्था 
व्यापारिक, औद्योगिक तथा समृद्ध किसान वर्गों के लिए लामदायक थी; वाणिज्यवाद का 
एक मुख्य विचार यह था कि गरीव और येकार मनुष्य समाज की दृष्टि मे गरुतहगार माने 
जाने चाहिए क्योकि वे जानन्यूझकर मेहनत से जी चुराते हैं और आलस्य की जिंदगी बसर 
करते हैं । इस विचारधारा कया मूल उद्देश्य सोलहवी सदी में उद्योगपतियों और व्यापारियों 
की मांगो के अनुसार उचित राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करना था । वाणिज्यवादियों 
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के! अनुसार यह भ्यवस्था निरंकुश शासनप्रणाली ही हो सकती थी। 
प्रकृतिवादियों (फिजियोकट्स) मे आर्थिक व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप को नाजा- 
यज माना। उन्होंने कहा कि राज्य के द्वारा उद्योगों और व्यापार के क्षेत्र मे हस्तक्षेप 
करना आधविक दृष्टि से हानिकारक है। वे फ्रांसीसी उपयोगितावादी विचारक हेल्वेतियस 
के विचारों को आशिक क्षेत्र में लागू करना चाहते थे ओर परिप्क्ृत स्वार्थ को प्रगतिशील 
अर्थव्यवस्था का आघार मानते थे। वे चाहते थे कि प्राकृतिक आधिक नियमों में संसद को 
कानून बनाकर दखल देने की कीशिश नही करना चाहिए। कानूनों का एकमात्र लक्ष्य वैय- 
क्तिक स्वाधीनता पर होने वाले आघातों वी रोकथाम है। इसका यह मतलब नही कि 
ये निरंकुश शासन का अंत करना चाहते थे। अगर निरंकुश शासक आशिक स्वतंत्रता में 
चाघा न डाले, तो उन्हें कोई ऐतराज न था। उनका विचार था कि जिन आथिक नियमों 
का वे समर्थन करते थे, उन्हें प्रकृति ने बनाया है। इसीलिए वे व्यापारियों भौर उद्योग- 
भ्रतियों की आजादी पर प्रतिबंध लगाना अप्राकृतिक समझते थे । प्रकृतिवादियों ने फ्रांस 
के जमींदारी और समृद्ध किसानों के हिंतो का भी समर्थन किया । उनके आध्िक सिद्धातो 
में कषि को अथंव्यवस्था का मूल आधार माना गया था। वे यह समझ नहीं सके कि 
सामंतवाद तेजी से पूजीवादी व्यवस्था में बदल रहा था ।? 
ऐडम स्मिथ को कलासीकल अर्थशास्त्रीय उदारवाद का जन्मदाता माना गया है। 
जबकि प्रकृतिवादी अर्थव्यवस्था मे कृषि को महत्व देते थे, क्लासीकल अर्थ शास्त्रियों ने 
ओऔद्योगिक विकास पर जोर दिया । ऐडम स्मिथ के सिद्धात प्रकृतिवादी सिद्धातों की अपेक्षा 
अधिक वैज्ञानिक हैं भौर उनकी मदद से प्रार॒भिक पूजीवादी व्यवस्था की व्याख्या अधिक 
युव्तिसगत तरीके से की जा सकती है। वलासीकल राजनीतिक अर्थनीति की विवेचना मे 
रिंकार्डो ओर माल्यस का योगदान भी उल्लेखनीय है। लगान और आबादी के बारे मे 
रिकार्डो ओर माल्थस ने मौलिक विचार प्रस्तुत किए। इन आशिक सिद्धांतों का तत्कालीन 
राजनीतिक विचारधारा और संस्थाओं पर भी काफी असर पड़ा । 
क्लासीकल अथंशास्त्रियों ने अर्थनीति और राजनीति को परस्पर अलग रखने का 
प्रस्ताव किया । यह अलगाव वास्तविक जिंदगी में मुमकिन नही था। क्लासीकल अर्थ- 
शास्त्र ब्रिटिश बुर्जुआ वर्ग की विचारधारा थी। राज्य पर कुलीन जमीदारों के नियनण 
की वजह से वुर्जुआ वर्ग के मन में अविश्वास की भावना थी । इसीलिए वह कुलीनवर्गीय 
सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को अनुचित मानता था। अगरेज वुर्जुआ वर्ग 
स्वावलबी बनकर आधिक उन्नति करना चाहता था। ८; 
ऐडम स्मिथ और रिकार्डो के विचार दो मुख्य सिद्धातों पर आधारित थे। इनका 
पहला सिद्धांत है कि समाज एक बाजार है, जहा उपभोक्‍ता और उत्पादक अपने व्यक्तिगत 
लाभ को घ्यान में रखकर चीजों को खरीदते ओर बेचते है। खुले बाजार में वस्तुओं के 
स्वृतन्न विनिमय से विभिन्‍न वर्गों के हितों में प्राकृतिक ढंग से तालमेल हो जाता है। इनका 
दूसरा सिद्धात यह है कि खुले बाजार की व्यवस्था में प्राकृतिक नियमो के अनुसार लगान, 
किराए, मुनाफे और मजदूरी का बंटवारा हो जाता है । अतः धन संबंधी विपमताएं स्वा- 
भाविक हैं और अमीरों और गरीबों का वर्यभेद प्रकृति ने बनाया है। * 
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फलस्वरूप समाज मे पूंजीपतियों और मजदूरों की बीच मे वर्ग संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्त हो जाती है। रिकर्डो का विचार था कि प्रतियोगिता पर आधारित खुले वाजार 
में चीजो की कीमत उनके उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम के मुताबिक निश्चित होती है। 
माग और पूर्ति के उतार-चढ़ाव के अनुसार विनिमय के समय उसे वस्तु की-कीमत कुछ 
घट या वढ सकती है। फिर भी खुले बाजार की व्यवस्था में उत्पादकों को अपने माल की 
वाजिब कीमतें मिलेंगी । उपभोक्ताओं को भी सात्वना रहेगी कि उन्हें अपने पैसे के बदले 
उस कीतत पर अच्छे से अच्छी चीज प्राप्त हुई है। 

रिकार्डो तथा माल्यस के अनुसार उपर्युक्त नियम के कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। 
उदाहरणार्थ समाज और जमीदारों के हितों मे विरोध की संभावना है।'जमीदार का 
लगान उसके श्रम या लगाई हुई पूजी का इनाम नही है । कभी कभी जमीन की कीमर्ते 

उन कारणो से बढ जाती है, जिनमे जमीदार का अपना कोई योगदान नही होता । तो भी , 

जमीदार इस स्थिति का लाभ उठाकर लगान या किराए की मात्रा बढ़ाकर अतिरित 

मुनाफा कमा लेता है। जबकि व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर और किसान अपने श्रेमयां 
पूजीनिवेश द्वारा समाज की दोलत बढाते हैं। जमींदार सिर्फ सामाजिक बोझ बनकर 
दूसरो के श्रम पर ऐश करते हैं। माल्थस के अनुसार भी जमीदार का लगान या किराया 
पूजीपति के मुनाफे से लिया गया अंश होता है क्योकि उनके सिद्धात के अनुसार मजदूर 
की मदूजरी तो स्थिर रहती है क्योकि उसे मजदूर के जिंदा रहने के लिए न्यूनतम जरूरतों 
के आधार पर तय कर दिया जाता है । * | जतकों 

इन युवितयो से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र की बलासीकल परंपरा के लेखकों 
का ध्येय उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करना और जमीदार वर्ग के हिंतों पर घोट 
करना था। इन लेखकों का दूसरा ध्येय पूंजीपतियों के हितों को मजदूर आदोलन के 
प्रहार से बचाना भी था। क्लासीकल अर्थशास्त्र मे एक विसंगति यह थी कि यह आधिकी 
क्षेत्र मे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को मानता था लेकिन राजनीतिक और नैतिक क्षेत्रो 
में प्राकृतिक अधिकारों का विरोध करता था। उनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उप- 
योगितावादौ था कितु अर्थनीति के क्षेत्र में वे सिद्धांततादी और युक्तिवादी थे । * . 

इस संबंध में सेबाइन की आलोचना ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं: 'मूल्य के श्रम' 
सिद्धात को प्रतियोगिता पर आधारित श्रम बाजार के . स्वाभाविक न्याय के समर्थन मे 
उपयोग करना सर्वथा अनुचित था। कहा गया कि वस्तुओं का विनिमय उनमे निहित श्रम 
के परिमाण के आधार पर होता है। परंतु पूजीवादी उत्पादत व्यवस्था में श्रम के अंतर्गत 
मदौवों इत्यादि में लगी पूजी को क्लामिल कर लिया गया।' इसे संचित श्रम के नाम 
से पुकारा गया, पर यह स्पष्ट है कि इसमें पूजीपति का अपना श्रम संचित नही था । भरत: 

. जबकि श्रमिक को केवल अपने श्रम का पुरस्कार मिलता था, पूंजीपति को दूसरे मनुष्यों 
के संचित श्रम का श्रतिफल प्राप्त होता था। मजदूरी और संपत्ति अधिकार दोनों को 
प्राकृतिक मानकर उनका समर्थन किया गया और इस बात पर कोई ध्यान नद्दी दिया गया 
कि कम से कम संपत्ति का अधिकार ऐतिंहांसिक तथा संस्यागत घटनाओं का नतीजा 
था।5 ! $ 
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लास्की ने आधिक उदारवाद के विपय में बताया है: 'आथिक उदारवाद ऐसा 
मिद्धात था जो समाज के एक संकीर्ण अंश की सेवा करना चाहता था। उसके परिचालन 
की कीमत कारसाने के श्रमिक और सेविहर मजदूर को मुगतनी पड़ी जिसे यूनियन बनाने 
की आज्ञा न थी, जिसे अधिकतर वोट का अधिकार नहीं मिला था, जो ऐसी अदालतों के 
अधीन था, जो बुर्जुआ संपत्ति की रक्षा अपने जीवन का मुख्य घ्येय मानती है ।* 
उदारबाद तया लोककल्याण : लोककल्याणकारी राज्य आधुनिक उदारवाद की ही 
अभिव्यक्ति है । पारंपरिक व्यक्तिवादी उदारवाद राज्य को एक पुलिस संस्था के रूप 
मे देखता था | ऐडम स्मिथ और हर॑र्ट स्पेंसर ऐसे ही कठोर व्यक्तिवाद के समर्थक थे। 
उनके अनुमार राज्य को केवल नकारात्मक कार्य करने चाहिए। राज्य के लिए लोक- 
कल्याण के कार्यों में हाथ डालना व्यक्तियों और समाज के लिए समानरूप से हानिकारक 
है। जान स्टुअर्ट मिल ने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि राज्य लोककल्याण के उद्देश्य से 
आधूिक जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है। एक प्रकार से माना जा सकता है कि बेंचम, 
जेम्म मिल और जान स्दुगर्द मिल का उपयोगितावाद अपने ध्यक्तिवादी मनोविज्ञान के 
बावजूद लोककल्याण के लक्ष्य को स्वीकार करता है । तदुपरांत टी एच ग्रीन तथा बार्क॑र 
के आदर्शवादी सिद्धातो मे स्पष्ट रूप से सामान्य कल्याण को राज्य का आधार मान लिया 
जाता है। 
हावहाउस और तोकथील सामाजिक उदारबाद के समर्थंक हे। उनका मत है कि 
राज्य का प्रमुख कर्तव्य समाजकल्याण के कार्य करना है। बेन तथा पीटसें 'सोशल 
प्रिसिपिल्स ऐंड दि डेमोक्रेटिक स्टेट में सामाजिक उदारवाद अथवा सामाजिक उप- 
मोगितावाद के लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। फेवियन सुसायटी, ब्रिटिश मजदूर दल, 
हरोल्ड जे लास्की, जी डो एच कोन आदि उदारवादी समाजवाद के आदशों में विश्वास 
करते हैं और क्रमिक समाजवादी सुधारों के जरिए लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना 
करना चाहते हैं। अत में हम देखते है कि ब्रिटिश अनुदार दल भी अब लोककल्याणकारी 
आदर की स्वीकार करता है और इस प्रकार उदार सामाजिक रूढ़िवाद के रूप में एक 
नई बिचारघारा पनप रही है। 
उपयोगितावादी उदारबाद : उपयोगिताबाद के प्रवर्तकों मे बेंथम, जेम्स मिल और जान 
स्टुअर्ट मिल के नाम लिए जा सकते है। इस सिद्धात का मनोवैज्ञानिक आधार सुखवाद 
है। सुखवादी सिद्धात के अनुमार प्रत्येक मनुष्य सुख की खोज करता है और दुख से बचना 
चाहता है। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत भी है, जो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा सुख की 
खोज को उसका नंतिक कतेव्य भी मानता है॥ इसका लक्ष्य अधिकतम लोगों के लिए 
अधिकतम सुख प्राप्त करना है। शासन, विघायन और न्याय का उद्देश्य भी अधिक से 
अधिक नागरिको को अधिक से अधिक सुझी चनाना है । इस प्रकार उपयोगित्तावाद की 
राजनीति का मूल आधार परोपकारवाद है। वस्तुत: वेंथम के चितन में एक गंभीर 
असंगति छिपी हुई है। वे मानव को स्वभाव से स्वार्थो और अपने सुल्ष के लिए कार्य 
करने वाला प्राणी मानते है ओर फिर उसके इसी स्वाभाविक व्यवहार को मानव का 
नैतिक कर्तव्य भी मान लेते है। तदुपरात उपयोगित्तावादी यह भी दावा करते हैं कि यदि 
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था। मिल का यह समाजवाद सामाजिक न्याय की भावना पर आधारित था, परंतु थे 
उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व के विरोधी नही थे । 
आदर्शवादी उदारयाद : आदर्शवादी उदारवाद के समर्थकों में टी एच ग्रीन और अरेस्ट 
वार्कर के नाम उल्लेसनीय हैं। इनके अनुसार राज्य न तो नैतिक दृष्टि से परमपूर्ण है 
और न स्वंशक्तिमान है। यह आतरिक और वाह्म दोनों ओर से सीमित है। आतरिक 
सीमा का आधार यह है कि राज्य के कानून केवल बाहरी वरयों और अभिप्रायों से सबंध 
रख सकते हैं, मनुष्य की आंतरिक प्रवृत्तियों पर उनका कोई नियत्रण नहीं है । इसलिए 
राज्य प्रत्यक्ष रूप से अच्छे जीवन की स्थापना नहीं कर सकता बल्कि अच्छे जीवन के 
मार्ग की बाधाओं को ही दूर कर सकता है । राज्य इस वात से भी सीमित है कि कुछ 
खास परिस्थितियों में राज्य का प्रतिरोध करना व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है। 
इस नकारात्मक ब्यास्या के बावजूद टी एच ग्रीन तथा बाकर राज्य को एक लोक- 
कल्याणकारी संस्था के रूप मे देखते हैं। जैसा कि प्रनेस्ट वार्कर का मत है : “राज्य प्रत्येक 
समुदाय की क्वांतरिक अधिकारव्यवस्था ओर साय ही प्रत्येद अधिकारव्यवस्था का प्रन्य 
व्यवस्थाग्रों के साथ सामंजस्य करता है! मनुप्य के अधिकारों का आधार सा्वंजनिक 
नैतिक चेतना है। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है आत्मविकास | आत्मविकास का अभिप्राय 
है व्यक्ति के सामाजिक पहलू का विकास | अत. टी एच ग्रीन एवं बार्कर के अनुसार 
सामाजिक कल्याण में ही श्रात्मकल्याण निहित है। टी एच ग्रीन युद्ध की एक नैतिक 
अपराध मानते हैं और समाजकल्याण के मार्ग में एक विकट बाघा समभते हैं। ये अज्ञान, 
नशाखोरी ओौर भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए राज्य का सहयोग चाहते हैं। सैवाइन का 
मत है कि टी एच ग्रीन ने उदारवादी सिद्धांत मे यह जोड़ा कि वैयक्निक स्वतंत्रता और 
उत्तरदापित्व के लिए प्रावश्यक है कि पहले सामूहिक कल्याण के का किए जाएं । 
सामाजिक उदारवाद : हावहाउस सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता के 
सिद्धान्तों के समर्थक हैं। वे कहते हैं कि मनुष्यों में कुछ ऐसे सामान्य ग्रुण हैं जो बर्गे, 
नस्ल और लिग के ऊपरी भेदो से कही भ्रधिक महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन के देनिक 
अनुभव, इतिहास के अध्ययन तथा मानवशास्त्र के ज्ञान से हमें इस तथ्य के बारे में ययेप्ठ 
प्रमाण प्राप्त हो जाते हैं। अत. राज्य को मनुष्यों की स्वतंत्रता पर बिना अनुचित प्रतिबंध 
लगाए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सभी आवश्यक कार्य करने चाहिए 7? 
इसी प्रकार तोकवील भी आशिक क्षेत्र में न्याय करने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को 
अनुचित नही समभते थे। धर्म; संस्कृति, कला इत्यादि के क्षेत्रों मे जहां तोकवील राज्य 
के हस्तक्षेप की आलोचना करते थे, वहा बे निर्धनता, उत्पीड़न इत्यादि के उन्मुलन के 
लिए सरकारी क्रियाओं की आवश्यकता को महसूस करते थे ।१ वार्क र, मेंकीवर लास्की 
तथा लिडसे आपसी मतमेदों के वावजूद लोककल्याणकारी राज्य के आदर्श का समर्थन 
करते हैं। बे ] 
उदारवादी समाजवाद : सामाजिक उदारवाद का ही एक परिवरधित रूप उदारवादी 
समाजवाद है। दीनो के प्रस्थान त्रिदु अलग अलग है परंतु मंजिल एक ही है। सामाजिक 
उदारबाद ब्यक्ितिगत स्वतंत्रता से यात्रा प्रारंभ कर तोककल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को 
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पाना चाहता है। उदारवादी समाजवाद सामाजिक स्वामित्व के विचार से यात्रा शुरू 
करता है कितु लोककल्याणकारी राज्य फी मंजिल पर पहुंचते ही सामाजिक स्वामित्व के 
विचार को त्याग देता है। यूरोप के सभी समाजवादी दलों ने, जिनमें लेबर पार्टी शामित 
है, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के कायश्रम का त्याग कर दिया है। वे राज्य को पूजीवादी 
व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए सावंजनिक कल्याण का साधन बना देना चाहते हैं। भारत 
के समाजवादी दलों ने जनता पार्टी मे विलीन होकर सिद्ध कर दिया कि वे भी समाजवाद 
के मूल मिद्धांत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से विमुस॒ होकर पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत 
ही एक लोककल्याणवगरी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं। नीति और कार्यत्रम की 
दृष्टि से उदारवादी समाजवाद और सामाजिक उदारवाद में अब विशेष अंतर नहीं है। 
अनुदार दलों फा सामाजिक उदारबादः बीसवी सदी में उदारवादी राजनीति की 
विश्येपता है कि दल पद्धति के अंतगंत श्रमिक्न दतो और अनुदार दलों के बीच में धुवीकरण 
बढ रहा है। दोनो के बीच में स्थित उदार दलों का अस्तित्व मिटता जा रहा है। 
राजनीतिक प्रतियोगिता में विजयी होने के लिए अनुदार दल उदार दल्नों एवं समाजवादी 
दलों के लोककल्याण के उद्देश्यो पर आधारित सामाजिक आध्थिक कार्यक्रमों को अपना 
रहे हैं। प्रिटिश अनुदार दल की नेता श्रीमती मार्मरेट चैचर जानती हैं कि ब्िटेत मे 
लोककल्याणकारी राज्य की जो इमारत मजदूर दल ने सड़ी की है, प्रधान मत्री बनने के 
बाद भी वे उसका ध्वंस नहीं कर सकती। ब्रिटेन के मददाताओं मे औद्योगिक मजदूरों 
का ही वहुमत है। अतः श्रीमती थंचर मजदूरों के कंघे पर चढ़कर उनके वोटों की मदद 
से ही प्रधान मत्री बनने का सपना देख सकती हैं। इसीलिए उन्हें भी लोककल्याणकारी 
राज्य के आदर्श को स्वीकार करना आवश्यक हो गया है। 
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के सदस्य बम गए । 848 मे उन्होने अपनी सुप्रसिद्ध छृति 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र (कममु- 
निस्‍्ट मैमिफेस्टी) को प्रकाशित किया । इसमें उन्होंने अपने नए विश्व दृष्टिकोण, 
सामाजिक जीवन की भौतिकवादी व्याख्या, हंद्ववादी वैचारिक पद्धति, इतिदाव्त में व्याप्त 
वर्ग संघर्ष की वास्तविकता एवं सामाजिक क्राति मे सर्वहारा वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका 
आदि पर अपने विचार व्यवत किए। 848 की यूरोपीय कातियों में कासंमाकसे ने 
व्यक्तिगत रूप से भाग लिया और तत्कालीन बुर्युआ क्रातियों में सर्वहवारा वर्ग को 
रणनीति और कार्यनीति की व्याख्या की । 

जन क्रांति की असफलता के वाद प्रतिक्रियावादी जर्मन सरकार ने उन पर मुकदमा 
चलाया और बाद मे उन्हें पुनः देश से निर्वासित कर दिया | तदुपरांत वे एक शरणार्थी 
के रूप में इंग्लेड मे लदन में ही रहे । लंदन में रहकर ही उन्होने अपनी विश्वविष्यात 
पुस्तक 'पूजी' (कंपीटल) लिखी जो तत्कालीन पूजीवादी व्यवस्था का सर्वहाराबर्ग के 
दृष्टिकोण से अत्यंत वैज्ञानिक विश्लेषण अस्तुत करती है। 864 में उन्होंते अब 
“इंटरनेशनल” की स्थापता की जिसका उद्देश्य ऋतिकारी मजदूर आंदोलनों को,एक सूत्र 
में बाधना था। माक्स मजदूर आदोलन को अराजकतावादी, काल्पनिक समाजवादी, 
राज्य समाजवादी, मजदृश्संघवादी प्रभावों से मुकतत कर एक ऋतिकारी समाजवादी 
आंदोलन का रूप देना चाहते थे। 87] मे उन्होने 'पैरिस कम्यून' के,विपय में अपना 
मूल्याकन प्रस्तुत किया जिसमे उन्होने प्रथम सर्वहारा क्राति की सराहना की कितु कम्यूत 
के प्रूधोवादी तथा सुधारवादी नेताओं की गलतियों पर भी प्रकाश डाला, जिनकी वजह 
से यह क्राति असफल हो गई थी ! संक्षेप मे मार्क्स एक महत्वपूर्ण और मेघावी विचारक 
ही नही एक दृढप्रतिन और प्रतिबद्ध क्रेतिकारी भी थे। , पर ल्‍़ 
इंद्वात्मक भौतिकबादी पद्धति : भावस ने हीगेल से ढ्ंद्ववादी पद्धति का विचार ग्रहण किया 
था ! द्वंदबाद का अर्थ है कि दो परस्पर विरोधी तत्वीं के संघ के फलस्वरूप ही प्रगति और 
परिवर्तेन संभव है। हीगेल का मत था कि मानव इतिहास ढंढ्वात्मक मार्ग से अपने 
निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है परंतु हीगेल ,का द्ंद्ववाद विचारों और आदर्शों 
का द्ंदवाद है। इसके विपरीत माक्स के दृद्ववाद का सबंध भौतिक और सामाजिक 
जगत से है। हीगेल ने हंद्वात्मक पद्धति का उपयोग चिंतन, धर्म, संस्कृति और दर्शन के 
विश्लेषण के लिए किया था! मादसे दूद्रात्मक पद्धति का उपयोग उत्पादन के तरीकों 
और उत्पादन में संलग्न श्रेणियों के संबंधों की व्याब्या के लिए करते है। हीरल हैं 
अनुसार मानव संस्थाएं और राज्य विचारों के साकार रूप है जिनका विकास विचारो क 
विकास पर निर्भर है। माकसे पदार्थ और भौतिक शक्तियों की प्राथमिकता पर जोर देते 
है। उनके अनुसार भावना, विचार और चेतना गोण है. क्योकि उनकी उत्पत्ति और 
विकास भौतिक शक्तियों के विकास पर अवलंबित हैं ।? « ४ 

यद्यपि कालमाक्स अपने सामाजिक विद्लेषण में हीगेल की शब्दावली का प्रयोग 
करते है, तो भी यह स्वीकार करना पडेगा कि उतके अपने सामाजिक चिंतन के हीगैल के 
अधिरिक्त अन्य बौद्धिक स्रोत भी थे। हमे यह न गूलना चाहिए कि उनके सामाजिक 
और राजनीतिक सिद्धातो का मूल आधार मजदूर वर्ग के संघर्पों कौर आंदोलनों का 
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व्यायहारिक ज्ञान शौर अध्ययन भी था। मास की अपनी दूंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगेल 
पद्धति से मौलिक रूप से अलग है बल्कि उससे एकदम उल्टी है। उनका कहना था कि 
हीगेल ने दृद्धगाद को सिर के वल उल्टा खड़ा कर दिया है, उसे पैरो पर सीधा खड़ा करने 
की जरूरत है | हीगेल के अनुसार विचार या चितन प्रक्रिया वास्तविक जगत का निर्माण 
करती है और भौतिक अस्तित्व विचार की बाहरी अभिव्यित है। कार्ल माव्स के 
अनुसार वैचारिक जगत मनुष्य के दिमाग मे भौतिक संसार का श्रतिविव या छाया है। 
मार्क्स के अनुसार ईश्वर का विचार आत्मवादी दर्शन तथा धर्म मनुष्य के दिमाग 
की उपज है। उनका कथन है कि मनुष्य ने धर्म का निर्माण किया है, धर्म ने मनुष्य को 
नही बनाया। वस्तुतः धर्म का निर्माण झोपक वर्ग ने शोधित जनता को झूठी सांत्वना 
देने के लिए किया । धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में जनता झोपण और 
उत्पीडन के दर्द को भुला देती है। माक्स का भौतिकवाद यात्रिक भौतिकवाद नही है जो 
संसार की तुलना एक स्वचालित यंत्र से करता है। हाब्स यात्रिक भौतिकवाद मे विश्वास 
करते थे और इसीलिए ईश्वर और धर्म की श्रावश्यकता स्वीकार करते ये क्योकि ससार 
रूपी यंत्र को बनाने घाला भी तो कोई होना चाहिए। मास के ढ्वंद्वात्यक भौतिकवाद मे 
प्रकृति और गमाज को निरंतर गतिशील तत्व माना जाता है । विकास, परिवर्तत और 
प्रगति इस गतिशील जग्रत का स्थाई नियम है। अतः इस सृष्टिकर्ता के रूप में किसी 
ईश्वर की कल्पना की आवश्यकता नही है । 
इतिहास की भौतिक व्याख्या: माक्स का कथन है कि मानव इतिहास के प्रेरक तत्व 
भौतिक और आथिक कारक हैं। उत्पादन के तरीकों के विकास के आधार पर किसी भी 
समाज के आर्थिक ढाचे की रूपरेखा निश्चित होती है और उत्पादन में लगे हुए विभिन्‍न 
वर्गों के आपसी संबंध निर्धारित होते हैं। अर्थव्यवस्था को समाजरूपी इमारत की नीव 
माना जा सकता है। इसी नीव पर राजनीतिक व्यवस्था के भवन का निर्माण होता है। 
कानून और राजनीति वे दपपंण है जिनमे आर्थिक ढाँचा' परिलक्षित होता है। धमं, 
नैतिकता, सस्कृति, साहित्य आदि उस समाज की विचारधाराएं है जिनके द्वारा स्थापित 
भर्ग संबंधों का भौचित्य सिद्ध किया जाता है। 
माकर्स मानव समाज के विकास का वर्णन आदिम साम्यवाद की अवस्था से प्रारंभ 
करते हैं। यह्‌ समाज कबीलाई संगठन और संपत्ति के सामूहिक अधिकार पर आधारित 
था। एगेल्स के अनुसार आदिम साम्यवाद के प्रारंभिक चरणों में समाज का संगठन 
मातृसत्तात्मक कवीलों के आधार पर था। इस समाज में बहुपतित्व और यूथ विवाह की 
प्रथाए प्रचलित थी । कबीले की सपत्ति का नियत्रण स्त्रियां करती थी । वे दूसरे कवीले के 
पुरुषों को पति या नौकर के रूप मे रखकर काम लेती थी। पशुओं और शिल्प दास 
उत्पादित वस्तुओं पर कबीले के सदस्यों का सामूहिक अधिकार था। 
संपत्ति का पहला रूप कबीलाई सार्वजनिक संपत्ति है। यह रूप उत्यादत की जचिक- 
प्वित अवस्था मे दृष्टिगोचर होता है। इनमे मातृसत्तात्मक या वितृगदालन ब्थोच्प 
शिकार, पशुपालन और वाद में फावडे से खेती करके जीवन विवर्दिकरटा हक 7 
व्यवस्था के लिए उपजाऊ और खेती करने योग्य भूमि को उख्ख इन है? 
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वर्ग झत्रुताओ का वर्णन किया। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति 'कंपीटल' में पूजीवादी 
उत्पादन प्रणाली से उत्पन्न श्रेणी संघर्षों का वैज्ञानिक आधार खोजने का प्रयास किया। 
यहू एंक वैज्ञानिक कृति है कितु साय ही यह तत्कालीन पूजीवादी समाज के ढाचे की 
नैतिक आलोचना भी है। 
अतिरिवत सूल्य फा सिद्धांत : मार्क्स के अनुसार किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके 
उत्पादन में निहित सामाजिक रूप से जरूरी श्रम समय द्वारा निश्चित होता है। पूजीवादी 
समाज में मजदूर अपने श्रम से जितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करता है, पूजीपति 
मजदूरी के रूप में उसे उस मूल्य के बरावर वेतन नही देता। मजदूर को केवल निर्वाह 
भर की मजदूरी दे दी जाती है। किसी वस्तु के विनिमय मूल्य और उसका उत्पादन करने 
वाले मजदूर के श्रम के मूल्य का अतर ही भाक्संवादी अर्थशास्त्र के अनुसार अतिरिक्त 
मूल्य कहलाता है। अतिरिक्त मूल्य के संचय से ही पूजी का निर्माण और विस्तार होता 
है। मजदूरों का शोषण ही पूजी का सार है। पूजीपति मजदूरों को केवल निर्वाह के लिए. 
मजदूरी देकर उनसे इतना श्रम कराते हैं कि वे मजदूरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के 
विनिमय मूल्य के रूप मे अधिक से अधिक लाभ कमा सकें । वे मुनाफे, किरामे या ब्याज 
के रूप में अतिरिक्त मूल्य स्वय हँड़प लेते है और उसका उपयोग और अधिक अतिरिक्त 
मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन बढाने के लिए तथा अधिक संख्या में मजदूरों को 
काम में लगाने के लिए करते रहते हैं। 
पूंजीवादी व्यवस्था के प्रंतविरोध : माक्स तथा लेनिन के अनुसार पूजीवाद अपने झदर 
ही अपने पतन और विनाश के बीज छिपाए रहता है। समाजवाद के लट्ष्य की प्राप्ति के 
लिए जिन भौतिक परिस्थितियों की आवश्यकता है, वे पूजीवादी समाज के गर्भ में ही 
छिपी हुई हैं । पूजीवादी भ्रणाली में अव्यवस्था होना उसकी ५४रकृति के अनुकूल है। पूजी- 
वादी समाज में उत्पादन की कोई योजना न होने की वजह से माग से अधिक पूर्ति, 
आवश्यकता से अधिक उत्तादन, वेकारी, व्यापारिक संकट आदि अंतविरोध उत्पन्न हो 
जाते हैं। वेयक्तिक पूजी की जगह संयुक्त पूजी ले लेती है और प्रतियोगिता के स्थान पर 
इजारेदारी स्थापित हो जाती है । धीरे धीरे औद्योगिक पूजी वित्तीय पूजी के अधीन हो 
जाती है। इस प्रकार लेनिन के कथनानुसार पूजीवाद का अंतिम साम्राज्यवादी युग शुरू 
हो जाता है। पूजीवादी अर्थेव्यवस्था के विकास के साथ साथ ये सभी अंतर्विरोध गहरे 
होते चले जाते हैं और पूजीवादी समाज मे आधथिक संकट और असतुलन व्याप्त हो जाता 
है । पूंजीपतियो और मजदूरो के बीच में स्थित अन्य वर्ग अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो बेंठते 
है। फलतः पूजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग के बीच का संघर्ष और अधिक तीब्र हो जाता 
है। इस संघर्ष पं अंत सर्वेहारा चर्ण की क्राति द्वारा ही हो सकता है। 
राज्य का माकसंवादी सिद्धांत : माक्स तथा एंग्रेल्स के अनुसार राज्य की स्थापना वर्ग 
संघर्षों की तीत्रता को रोकने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य, परस्पर शत्रु वर्गों के संघर्पों 
को संतुलित रखना है। राज्य सभी वर्गों से ऊपर रहकर उनके मध्य द्वाति स्थापित रखने 
का भ्रयास करता है। .वास्तव में राज्य विभिन्‍न वर्गों के वीच निष्पक्षता या तटस्थता से 
कार्य नही करता | वह तटस्थ या निष्पक्ष होने का दिखावा मात्र करता है। बस्तुतः जोः 


2४४38 ॥ है 00% ६॥४ 2079५] % (डे 4809४] 4७ ४32४ 2४ ॥ 70% [रै७ | 
है 498329 १४ ॥0॥%50 #]४ % |[४४ ४-६॥०] ४50५ ॥ ७039 ॥ है 90% 90% १९% 
890 20|॥0 /शु0४ 36 ५९०९ २५2५ 2४५ 8 [0४ [४ 0७5% | है 209४ 008 (४ 
429 ५ [७४ $/६ 2४०३४ ४६28 ।%४७ । है ३05 १५७ 0५१ 5 ६५७ ६५ ॥0%9 [४ [0४४७ 
कक ॥83 बृ़ ४३ २858 &% पश:त 7७४ 9४७ : 2४) कह ०७ ॥% करम्> 
॥ है 2%७ ।ह (डे 428 2॥% ॥४ ७४ 3०28४ ४0 % ४9७४ ४३ | है 
30॥8 [8 &॥९ ४४१ >(08 ४४४ % ७४ $ (७ >89४8 >08 ॥४ 2]७(७४ ४2॥४% | है 
8०६ (हे 8२पेरा8 8828३ /0॥8 [08 ४४६ 20२ ६ १8 € ऐड/४ >घ६ एतशणुह+ । है 
0208 [है ॥90० ७22908 >१४ 2%9 ७१2॥॥६ ६ ४४४७ ९॥७॥॥०४ >(६ है 020॥ 0१७ डे 
झडेक %90] 20 0६४ ॥ ४३ $49 ७ ४।%2] क 2030॥2०%08 (29७% । है 00% 8 
जेडि कर (909४७॥७६१७ ४।१]१६ 9% ४१४१७४ >॥४५७१०७ क ४४]  २॥४४ ४७ ॥ है १०७: 
डे ७७४ % ७०४ #छ%) ४४ ७७४ २७ शै(छ । है शरा (8 ४४॥रे ऐड 
26 803३ ६ 90092]& >(06 है ॥272 88 (05 ॥४58 डै08 % 79 २९४8 | है 80 
जड़े ४४४३४ #४]२)४ 2]08 2७| ५४२॥।७१४० (७१४६७ (४४१४२६ ७8॥॥६ है ॥0%४६४)॥९ 
॥9 ५७8 है 008 है 2७४७ ४ डे ४ ॥058 ह[छ& 4७ ४४४१७ 8 ॥॥४७ ॥942 
३५9 । है ४$८॥ ४ ४६४ 988 0० ॥02202॥8 ४ ॥208 १७१७७ है ३8 ७४] 
छह #फ 5 ४॥४४ ७०४७६% 8 हि ॥2%0%282 १७ [70४७३]३॥४ »|२|७६ +४०॥ ?॥ु 
क ४92॥% ७४ १०४४ ५६ ४/2/७७ | है 029 0॥928| (७ € /222| (08 ॥४9५ ॥6॥६ (हे 
220 ६४६ 20७३ >॥828 ५ ४॥१॥8 007 9%9 : ४0९७॥२|४ 8 ॥॥30)७ ३४७४ 
। डै हैंड: 22५ 202] # (00७8 | ४१५ 
३७ [९३॥०४७ 8 0४ ७0३॥॥8४ ॥७0 202 & 2४ ४०॥४२६ है ४४28 % (२५ 90 ४2६ 
3४३॥॥2॥॥६ ५७१४ 2008 2७४७९ (४४७६ 20४४ है है ४४ ॥४४२ ४०१६ 9+%2]2]।६ ४ ४ ५ 
&]0९ ७ ६॥०५ ६॥४५ & । ३४ 9% 4 ७४] 3 ७४३३॥॥३ ६ #जे ५६ ४258 ४४४६] 
8 #9३७ 22|२९ 28 % ऐ-६०७ ६ ५0 है 8॥0% ४४६ 3४४४ ४९ २५४६ ३१0०४ 
0 ६ 2)90॥ ॥8४% ३४ [0505७ 2०४४ । है >॥४ % ॥5+ (ड़ ॥७७४ %& (९४४७ । है 
॥शडे 23222] 200६ 0]90:] 4% 0०% (डे है ४७४ ५६ ४२४ ॥%2)/3)/9 । है ॥082% क> ७ 
390]2॥ >898 ६ ४20॥08४ 27282% व] »2)३ % 38 ५ ॥॥६ ५ ५५॥०७ (३१४ 
-है+% ४०७ १७७४ 2008 ४20 ४20:)४) ५६४२४ १९५९ । है (2॥5 ९ ४ -5058 3५४ २४७ 
३9७] 80% ५ 2९५४ ॥ ॥08 'डि० ४28 20४७ ५६ ४४४ 2४ है& ४ ४3 औ (0५ 
एक "हि 49०४ ४2॥०२९ % [४93४8 ४ ४-१ 8९0 'ै ४४७ है४७ २५0४७ # ॥0७४ 
ए!४क । है ।0डे 2७३]॥8| 7०॥8 ४४७ ४४७ ९308 ।ह *3 ६०४ 23]0) # ॥४४॥४२९ 
48 ३ ॥४४॥॥2) 4% 53७ ॥॥६ ३२५० 27%8 ६ 9%४ : 9]20 ॥% ॥5 ४5+॥४॥५ 
। है ३६ ॥४७६७)॥६ ५७०१ ४ 
4 2 8 808४ गण ॥9॥%२४ 20 बड़े ॥४े 5% है 2] ३०१]88 को है।ए 
+ ७०७ ७४8 ॥9 ०0७४ 288 ७४]॥७)३ ९ ]8७ 9 00६४ //028 है ६०॥॥४ ७४:४४ 
ए७४७क, 8 /92७% 2]६ [४२३४ ॥७७॥६ शड्रेटरे ॥ #व5श ७५४ ॥७ (॥४४६॥४ [७ 


6]2 2॥0४/5॥४४ [2॥2७७४] 89 2॥29:2७ 


मायमंबाद तथा बिक्ासवादी समाजयाद 22[ 


हो ता सबता है। त्रॉति जी मफलता केः सिए मजदूरों को भ्ांतिकारी नेतृत्व की आव- 
. प्यक्ता होती है पर॑तु शोई क्ातिशारी गुट अधिवरगेश सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक चैतना 
और वर्ग भावना केः समुचित विशास के अमाय में ऊपर में क्रांति मही ला सकता । उसी 
प्रशार नीने मे मजदूर वर्ग भी स्वतः प्रेरित होकर सफले समाजवादी न्राति नहीं कर 
सता । भांति को गफर बनाने के लिए क्रातिशारी विभारधारा के पर्याप्त प्रसार और 
प्रातिकारी संगठन को सख्यापर और सुदृढ़ बनाने की जरूरत होनी है। 
ममाजपादी प्रांति का सध्य बुशुआ राज्य के हि करा आमूल विनाश करना है। 
ऐसा हिसानमफ भांति द्वारा ही हो सफपता है। साय तथा एंग्ेल्स ने 'कम्पुनिस्ट धोषणा- 
पतन में लिएश दा : 'वम्युनिस्ट अपने विचारों और उद्देष्यों को छिपाना नही चाहते । ये 
साफ माफ ढंग मे पोषणा करते है कि घेमात सामाजिह व्यवस्था को बलपूर्वक तोड़कर 
ही उनके मसूदें पूरे हों सपते ह। शासकों का यर्ग कम्युनिस्ट प्राति की संभावना से 
बयपता है तो फापा करे। सर्वहारा बर्ग को सोने मेः लिए अपनी हपय्रडियों क्र बेटियों 
ये अलाया और है ही क्या ? उन्हें जीतने के लिए तो सारा संसार है। दुनिया भर के 
मजदूरों ! एफ हो जाओ।' माकम वा कथन है कि हिसा यद नर्स है जो नए समाज रूपी 
शिशु गो पुराने समाज के गर्भ में उत्पस्त कराती है। 
सवहारा वर्ग पा सपिनापशत्य : मार्ग, एगेल्स तथा सेनिन का कथन है कि समाजवादी 
भ्राति वी सफलता मेंः उपरांत क्रांति साने बाला सहारा वर्ग साम्यवादी दल के मेतृत्व 
में अपना अधिनायकरव स्थापित कर सेगा। माक्संवादी मियात के अनुसार प्रत्येक राज्य 
या असली रूप अधिनायफरीय ही होता है। मध्ययुग या सामंती राज्य वस्तुत: जागीरदारो 
और जमीदारों का अधिनायकत्व थां। आधुनिक युग के तपाकथित पूजीवादी राज्य भी 
दिसायटी लोकतंभ्र हैं। वस्तुतः वहां भी पूजी या ही एकछम्र घामन और अधिनायकत्व 
होता है। समाजवादी क्रांति के पश्यात इतिहाम में पहली बार सर्यहारा वर्ग दूसरे शोपित 
थगों से मिलकर अपनी तानाशाही स्थापित कर सकेगा । पूंजीवादी लोकतंत्र में अधिकार 
और स्वतंत्रताएं पूजीपतियों तक सीमित होती हैं। समाजवादी लोकतंत्र भे अधिकार और 
स्वतंत्रताएं बहुसंस्यक स्वंहारा वर्ग तथा अन्य शोपित वर्ग के सदस्यों को पहली वार 
उपसब्ध कराई जाती हैं। 
अत. सर्यहारा बर्ग केवल जमीदारों, पूजीपतियों और अन्य शोपक वर्ग के सदस्मो के 
अधिकार छीनता है और उनके लिए ही समाजवादी राज्य एक तानाशाही का रूप धारण' 
करता है। जनता के लिए समाजवादी राज्य वास्तव में एक जनवादी लोकतंत्र के रूप में 
कार्य करता है। माव्संवादियों के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनाथकत्व की अवस्था 
पूजीवाद और साम्यवाद के बीच की संकमणकालीन अवस्था है। हैलोवेल ने समाजवादी 
त्राति के पश्चात सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के प्रारंभिक कार्य क्रम को इस प्रकार 
व्यक्त किया है? 
]. हर तरह की जमीदारी का उन्मूलन और मूमि से प्राप्त होने वाले सपूर्ण राजस्व 
बाग सावजनिकः उपयोग के कार्यों पर व्यय किया जाना । 
2. आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला मायकर । ड़ 
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वर्ग उत्पादन के साधनों का स्वामी है, वही वर्ग राज्य की संगठित शक्ति का उपयोग अपने 
वर्ग स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। लेनिन के अनुसार राज्य सुसंगठित बलात्कार 
है जिसके द्वारा समाज का शोपक वर्ग शोपित वर्मो के उत्पीड़न को कायम रखता है। 
गूनान के नगरराज्य और रोमन साम्राज्य एव गणतत्र गुलामो के मालिकों के उप- 
करण थे जिनके द्वारा वे गुलामों का शोषण और उत्पीड़न जारी रखते थे। मध्य युग के 
सामंती राज्य भूदासो और किसानों के ज्योपण और उत्पीडन के लिए जागीरदारों और 
जमीदारो के उपकरण थे। आधुनिक पूजीवादी राज्य जिनमे पूंजीवादी लोकतंत्र भी 
शामिल हैं, पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों के शोषण और उत्पीड़न के उपकरण है! पूजीवादी 
राज्य मे पूजीपति स्वयं व्यक्तिगत रूप से सरकार का सचालन नही करते किंतु जो राज- 
नीतिक विशिष्ट वर्ग सत्ता संभालते हैं, वे चाहे किसी वर्ग से क्यो न आएं, उनकी नीतियां 
'पूजीपत्तियों के ब्य स्वार्थों के अनुकूल ही होती हैं । इसी लिए लेनिन का मत है कि सवंहारा 
वर्ग पूजीवादी राज्यतंत्र का विध्वंस करके ही समाजवाद की स्थापना कर सकता है। 
तथाकथित संसदीय लोकतत्र पर आधारित पूजीवादी राज्य भी मूल रूप से पूजीपतियों 
का ही उपकरण होता है। वहां भी सैनिक, राजनीतिक और प्रशासनिक विशिष्ट बर्गं 
'पूजीपति बर्ग के आदेशों का ही पालन करते है । वहा भी संविधान तथा कानून, न्यायालय 
ओर संचार के साधन पूजी के हितों की सुरक्षा मे ही रालग्न रहते हैं । 
ऋंति का मार्सेवादी सिद्धांत ः सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में आामूल परिवर्तन 
को ही क्राति कहते है। माक्स के अनुसार आधुनिक युग मे दो प्रकार की क्रांतिया हुई हैं 
या होने की संभावना है। इंग्लैंड मे 649 की क्राति या फ्रास में 749 की क्राति बुर्जुआ 
क्रातियो के उदाहरण हैं। इंग्लेड की औद्योगिक क्रांति बुजुंआ क्राति का आधथिक रूप है। 
माव्स का मत है सामतवादी व्यवस्था बेः अंत के लिए ही इन बुर्जुआ क्रांतियों की आव- 
श्यकता पड़ी । समाण और अधेंव्यवस्था मे धीरे धीरे होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन 
इकट्ठे होकर एक गुणात्मक परिवतंन कर देते हैं और इसी गुणात्मक परिवर्तन को सामा- 
जिक ऋाति कहते है। यद्यपि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था मे से ही कुछ ऐसे तत्व निकलते 
हैं जी उसे कमजोर करते हुए नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में मदद करते हैं तथापि 
सामाजिक क्रान्ति को लाने वाले वास्तव मे वे मनुष्य होते हैं जो इतिहास की गति की दिशा 
पहचान कर क्रांति के लिए सुस्रगठित होकर सक्तिय प्रयास करते हैं । माव्स के शब्दों में 
मनुष्य ही इतिहास का निर्माता है कितु वह इस इतिहास का निर्माण मनमाने ढंग से नही 
कर सकता क्योकि वह स्वयं उन परिस्थितियों से नियंत्रित है जिन्हे वह इतिहास से ही 
विरामत के रूप मे प्राप्त करता है । हे 
पूजीवाद के आतरिक अंतविरोध, वर्ग संघर्ष और आर्थिक संकट उसे निरंतर कमजार 
करते है कितु पूजीवादी व्यवस्था का पतन स्वतः नहीं हो सकता। अन्य व्यवस्थाओं की 
तरह जब तक इस व्यवस्था को भी मनुष्य क्रांति के द्वारा नप्ट करने का प्रयास नही करेंगे, 
चअह प्रपने दोषों और अंतविरोधों के बावजूद कायम रहेगी । अत्तः मावसे ने वहा था कि 
मजदूर वर्ग को श्रमिक संघो और राजनीतिक दल में सुसंगठित होकर ऋति के लिए सप्रिय 
जअयास करना होगा। यह त्ाति अनुशासनवद्ध और त्राति के लिए कटिवद् साम्पवादी दल 
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पी ला सगता है। चोति टी सफलता रे लिए मजदूरों को श्रातिकारी नेतुत्व की आव- 
दयकता होती है परंतु कोई कातिशारी गुट अधिकांश सहारा वर्ग की राजनीतिक चेतना 
और यबर्ग भावना के गमुलित बिशास कै अमाय में ऊपर से क्राति नही ला सकता । उसी 
प्रशार नीये मे मजदूर वर्ग भी स्थतः प्रेरित क्लोकर सफल समाजवादी प्राति नही कर 
सता | ब्रांति झो सफर यनताने के लिए भातिझारी गिचारपधारा के पर्याप्त प्रभार और 
भातिशारों संगठन गो स्यापक और सुदृढ़ बनाने की जरूरत होनी है। 
ममाजवादी भांति का सध्य बुजुआ राज्य के दाने मा आमूल विनाश करना है। 
ऐसा हिसारमएः क्राति द्वारा ही हो सकता है । साय्स धया एंगेल्स ने 'कम्युनिस्ट घोषणा- 
पत्र में लिया पा : 'कम्पुनिग्ट अपने पियारों और उद्देश्यों को छिपाना नहीं चाहते । ये 
साफ माफ दंग में घोषणा पररते ४ कि बतमान सामाजिक व्ययस्पा को यलपूर्वफ तोड़फ़र 
ही उनके ममगूये पूरे हो गकते ?॥ धासको घग वर्ग कम्युनिस्ट प्राति की संभावना से 
बाएता है सो फापा फरे। सर्दहारा वर्ग फो सोते बे लिए अपनी हथपकडियों और बेटियों 
मे अलावा और है ही क्या ? उन्हें जीतने के लिए तो सारा संसार है। दुनिया भर के 
मजदूरों | एक हो जाओ ।' मायसें मय कपन है कि हिंसा यह नर्ख है जो नए समाज रूपी 
शिशु की पुराने समाज केः गर्भ से उत्पन्न कराती है । 
रावहारा यर्ग फा ग्रपितायइत्व : मायसे, एगेल्स तथा लेसिन बा कथन है कि समाजवादी 
त्राति की सफलता मे उपरांत क्रांति लाते वाला सहारा वर्ग साम्यवादी दल के नेतृत्व 
में अपना अधिसायवरव स्थापित कर लेगा। माक्सवादी सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य 
या असली रूप अधिनायकीय ही होता है। मध्ययुग का सामंती राज्य वस्तुन: जागी रदारो 
और जमीदारों का अधिनायकत्य चा। आधुनिक युग के तथाकषित पूजीवादी सेज्य भी 
दिखायटी लोउतंत्र हैं। वस्तुत्त: यहां भी पूजी या ही एकछन्र शासन और अधिनायकत्व 
होता है। समाजवादी क्रांति के पश्चात इतिहास में पहली बार सहारा वर्ग दूसरे शोपित 
वर्गों से मिलकर अपनी तानाशाही स्थापित कर सकेगा। पूंजीवादी लोकतंत्र मे अधिकार 
और स्वतंत्रताएं पूजीपतियों त्तव सीमित होती हैं। समाजवादी लोकतंत्र में अधिकार और 
स्वतंत्रताएं यहुसंस्पक सर्वेहारा वर्ग तथा अन्य शोपित बर्ग के सदस्यों को पहली बार 
उपलब्ध कराई जाती है। 
अतः सर्वहारा वर्ग केवल जमीदारों, पूजीपतियों और अन्य शोपक वर्ग के सदस्यो के 
अधिकार छीनता है और उनके लिए ही समाजवादी राज्य एक तानाशाददी का रूप धारण 
करता है | जनता के: लिए समाजवादी राज्य वास्तव में एक जनवादी लोकतंत्र के रूप मे 
बाय करता है। माक्संवादियों के अनुसार सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था 
पूजीवाद और साम्यवाद के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था है। हैलोवेल ने समाजवादी 
नाति के पश्चात सर्वहारा बर्गं के अधिनायकत्व के प्रारंभिक कार्यक्रम को इस प्रकार 
ब्यवृत किया है: 
]. हर तरह की जमीदारी का उन्मूलन ओर मूमि से प्राप्त होने वाले संपूर्ण राजस्व 
का सार्वजनिक उपयोग के कार्यों पर व्यय किया जाना । 
2. भाय के साथ तैजी से बढ़ने वाला मायकर । है 
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अनुसार कार्य करेगा और अपने श्रम का उचित प्रतिफल प्राप्त करेगा | प्रत्येक भनुष्य को 
पर्याप्त अवकाश भी मिलेगा जिसका उपयोग वह अपनी कलात्मक, बौद्धिक या सास्कृतिक 
भ्रवृत्तियों के विकास के लिए कर सकेगा । वह समाज के अपने साथियों से अलग होने के 
बजाय उनके प्रति आत्मीयता की भावना रख सकेगा । पूजीवादी समाज में मनुष्य वस्तुओं 
के नियंत्रण में रहता है या वस्तुओं के आकर्षण से प्रेरित होकर कार्य करता है। साम्यवादी 
समाज में मनुष्य वस्तुओं का मालिक होता है और मानवोचित गुणों मे विभूषित होकर 
अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का उपयोग करता है। 

वैयक्तिक संपत्ति और वयक्तिक पितृसत्तात्मक परिवार भी मनुष्य की अलगाव की 
प्थिति के द्योतक है। साम्यवादी समाज मे पितसत्तात्मक परिवार और बेयक्तिक संपत्ति 
का अंत कर दिया जाएगा और इस प्रकार उसके अलगाव के मुख्य कारण को दूर कर 
सकेगा । विवाह और परिवार का आधार पति और पत्नी के अधिकारों की समानता और 
उनका पारस्परिक प्रेम होगा। धर्म भी मनुष्य में अलगाव की प्रवृत्ति उत्पन्न करने में 
सहायक रहता है। साम्यवादी समाज मे अलगाव की विचारधारा के रूप में चर्च या धर्म 
की कोई जरूरत नहीं रहेगी । विज्ञान और उद्योगों की उन्नति से मनुष्य स्वयं अपने भाग्य 
का विधाता बन जाएगा। अतः उसे कल्पित विधाता की आवश्यकता नहीं रहेगी। 
पूंजीवादी समाज मे धर्म संस्थान, राज्यतंत्र, अर्थतंत्र आदि श्रमिकों से छीने हुए अतिरिक्त 
मूल्य के उपभोग पर जीवित रहते है। शोषित सर्वहारा वर्ग इन सभी संस्थानों को अपने 
से अलग और अपने वर्ग का दुश्मन मानता है। इसीलिए साम्यवादी समाज में स्वहारा 
चर्गें अलगाव के इन उपकरणों का अत कर देता है। माक्‍्संवाद के विरोधी निम्नलिखित 
आधारों पर माक्स तथा एंगेल्स के विचारों की आलोचना करते है: 

]. सामाजिक विकास की व्याख्या में माक्संवादी सिद्धात आधिक कारणों पर 
आवश्यकता से अधिक जोर देता है। आ्थिक निर्धारणवाद का यह सिद्धात ऐतिहासिक 
घटनाओ के अत्यधिक सरलीकरण पर आधारित है। यह मनुष्य के जीवत के विविध 
पहलुओ पर समुचित रूप से ध्यान नही देता । यह मनोवैज्ञानिक और सास्कृतिक तथ्यों 
की विशेष रूप से उपेक्षा करता है। यह नेतिक आचरण के क्षेत्र में सा्वेंभोम नियमों को 
स्वीकार नही करता । । 

2. एंगेल्स का विचार था कि आदिम साम्यवाद के पितुसत्तात्मक चरण के पहले 
मानव समाज काफी समय तक मातृसत्तात्मक शासन की अवस्था से गुजरा था। उनका 
यह विचार मार्मन की मानवशास्त्रीय शोघो पर आधारित था। मंकीवर तथा अन्य 
उदारवादी समालोचक ऐसी मातृसत्तात्मक व्यवस्था की संभावना को स्वीकार नही करते 
जिसमे स्त्रियां पुरुषों पर शासन करती थी। 

3. सामाजिक और राजनीतिक परिवतंन का माक्संवादी सिद्धांत यूरोप के सामाजिक 
और राजनीतिक इतिहास के थोड़े से पहलुओं का सही विश्लेषण तो कर सकता है कितु 

उसके विशाल इतिहास के सभी पहलुओं के विश्लेषण करने में असमर्थ है। यह एशिया 
और अफ्रीका के सामाजिक और आशिक परिवेश्ञों पर लागू नहीं होता। इसीलिए यह 
सकीर्ण रूप से संस्कृतिवद्ध है और केवल यूरोपीय परिवेश के कुछ अंझ्ोों पर लागू होता है 
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4. मास ने विकप्तित ओर समुन्तत पूजीवादी देशों के लिए समाजवादी क्रांतियों 
की भविष्यवाणी की थी परंतु इन देशो में आज भी पूंजीवाद जीवित हो नही बल्कि 
मजबूती से कायम है। अमरीका में तो कोई मजबूत समाजवादी दल तक मौजूद,नही है। 

5. माक्संबाद वर्गयुद्ध, हिंसात्मक क्राति और तानाशाही के सिद्धातों को जरूरत से 
ज्यादा महत्व देता है। संघर्ष ह्वरा और विरोधी दलों को बलपूर्वक दवा कर बनाया गया 
वर्गविहीन समाज इस योग्य नही कि उसको स्थापना के लिए जीवन और धन का इतना 
अधिक बलिदान किया जाए। यदि केवल बलप्रयोग से ऐसा समाज स्थापित कर भी 
दिया जाए तो बह अधिक समय त्तक टिक नही सकता। 

6 माय की यह मान्यता कि वैयक्तिक पूजी के राष्ट्रीयकरण के बाद समाजवादी 
व्यवस्था के निर्माण के बाद राज्य धोरे धीरे समाप्त हो जाएगा सही नही मालूम पड़ती । 
सोवियत रूस में उत्पादन, चिज्ञान और तकनीक के पर्याप्त विकास के बावजूद राज्य की 
शक्ति, प्रभाव और अधिकार घटने के बजाय मिरंतर बढ़ते जाते है । 

7, माक्‍स ने राजनीति मे राष्ट्र और राष्ट्रीयता के महत्व पर विशेष ध्यान नही 
दिया । मजदूर वर्भ और साम्यवादी आदीलनों पर भी राष्ट्रवादी विचारों का इतना 
व्यापक प्रभाव पड़ता है कि वे अपनी अतर्राष्ट्रीय एकता को भूलकर राष्ट्रीय लक्ष्य और 
हिंदों की प्राप्ति में व्यस्त हो जाते हैं। सोवियत रूस और जनवादी चीन के साम्यवादी 
दलों की आपसी शत्रुता इसका उदाहरण है ॥१९ 
लेनिन द्वारा मावसंवाद का विकास : लेनिन ने उपमुंक्त आलोचनाओं का उत्तर देते का 
प्रयत्न किया तथा माक्स के अन्य सिद्धातों की बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल पुनः 
व्याख्या को। यद्यपि मास ने भी यह संकेत दिया था कि पूजीवाद का आखिरी रूप 
साम्राज्यवाद है परंतु लेनिन ने ही अपने निवन्ध 'साम्राज्यवाद--पूंजीवाद की चरम 

अवस्था' (इंपीरियलिज्म, दि हाइएस्ट स्टेज आफ कंपीटलिज्म) में उसके विविध पहलुओं 
पर विस्तार से प्रकाश डाला। स्वालिन का मत हैं कि 'लेनिववाद साम्राज्यवाद तथा 
सर्वहारा ऋति के युग का माक्सं वाद है। 

लेनिन के अनुनार 880 के पश्चात पूजीवादी व्यवस्था के अंतर्गेत औद्योगिक पूंजी 
वित्तीय पूजी या बेक पूजी के आधीन होती चली गई। उद्योगो और वेकों पर थोडे से 
पूजीपतियो की इजारेदारियाँ स्थापित हो गईं। इन इजारेदारियों ने सारी दुनिया की 

अपने प्रभाव में लाने की कोशिश घुरू कर दी। अधिकांश एशियाई और झुछ अफ्रीकी 
देश पहले से ही उपनिवेश बना लिए गए थे। अब भफ़ीका को भी क्षेत्रीय उपनिवेशों में 
और चीन को अ्धऔपनिवेशिक प्रमावक्षेत्रो में बाट लिया गया। अफ्रीका, लैटिन अमरीका 
और एशिया में साम्राज्यवादियों ने पूंजी का निर्यात और निवेश बड़ी तीद्गता से किया । 
पूजी के निर्यात द्वारा साम्नाज्यवादी औपनिवेशिक धन और श्रमशवित का तेजी से शोषण 
करने से समर्थ हो गए। पूंजीवाद की साम्राज्यवादी अवस्था में तीन प्रकार के अंतविरोध 
पाए जे हैं! पहला अंतविरोध साम्राज्यवादी देश के पूजीपतियो और मजदूरों के बीच 
में होता है। उपनिवेज्ञों की जनता के शोषण द्वारा इन देझ्नों का पूंजीपति वर्ग इस शोपण 
मा। एक अंश अपने देश के श्रमिकों को देकर वर्ग संघर्ष की तीद्ता को घटाने का प्रयास 
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करता है। दूसरा अंतविरोध साम्राज्यवादी देश के पूजीपतियों और उपनिवेशों के शोपित 
वर्गों और जनता के बीच में होता है जिसके फलस्वरूप उपनिवेश्ञो मे राष्ट्रीय आदोलन 
शुरू होते है और साम्राज्यवादी इन आदोलनो का दमन करने का प्रयत्न करते हैं । तीसरा, 
अंतविरोध पुराने और नए सा ज्राज्यवादी राज्य के बीच उत्पन्न होता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप अब तक दो विश्वयुद्ध लड़े जा चुके है। लेनिन के मत के अनुसार 94-8 का 
विश्वयुद्ध दो साम्राज्यवादी गुटों का औपनिवेशिक वाजारो के नियंत्रण के लिए लड़ा गया 
आपसी संघर्ष था। 

लेनिन ने यह भी बताया कि आधुनिक युग में पूंजीवाद एक विश्वव्यापी व्यवस्था बन 
गया है। इसलिए मावर्स के इस कथन का कोई महत्व नही रह गया है कि समाजवादी 
ऋ्राति केवल विकसित पूजीवादी देश में ही हो सकती है। विश्वव्यापी पूंजीवादी 
साम्राज्यवाद की श्ंखला जिस जगह भी कमजोर दिखाई पड़े, वही समाजवादी क्राति 
की संभावना उत्पन्त हो सकती है। स्वयं माव्स का मत था कि उनके जीवनकाल में भी 
अधिक विकसित ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना मे जमनी मे स्वहारा बर्ग की क्राति होने की 
अधिक संभावना थी। इसी प्रकार लेनित का मत था कि अपेक्षाकृत कम विकसित 
जारशाही के रूस में समाजवादी क्रांति करने की अधिक संभावना थी। इसका प्रमुख 
कारण बोल्शेविक दल के नेतृत्व में रूसी श्रमिक वर्ग की राजनीतिक चैतना का चरम 
विकास था जब कि पश्चिमी देशों के समाजवादी दल मजदूर वर्ग को क्राति के रास्ते से 
गुमराह कर रहे थे।. रूस में स्वहारा वर्ग को अन्य शोपित वर्गों का समर्थन भी प्राप्त 
था। वही बु्जुआ वर्भ और च्रस्त किसान वर्ग भी जारशाही के विरुद्ध क्रांतिकारियों का 
साथ दे रहा था। अतः जहा रूस के शासक वर्गों में फूट थी, वही शोषित वर्गे एक होकर 
अन्याय के विरुद्ध संघर्षशील था । 

पहले लेनिन ने और उसके बाद स्तालिन ने साम्यवाद के सिद्धात को रूस की 
परिस्थितियों के अनुरूप राष्ट्रीय विचारधारा का रूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्राति की 
मुग सरीचिका से ध्यान खीचकर उन्होंने 'एक देश में समाजवाद' के लक्ष्य को अपनाया। 
उनका मत था कि जैसे पूजीबाद अपने उत्थान में संसार के विभिन्‍न भागो में एक सा नही 
रहा, ठीक उसी तरह समाजवाद का रूप भी अलग अलग देशो मे समान नही होगा । 
'एक देश में समाजवाद' के सवाल पर बाद में चात्सकी और स्तालिन में मतभेद उत्पन्न 
हो गया क्योकि श्रात्स्की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर “स्थाई क्रांति' की प्रक्रिया को बढावा देने 
के पक्ष मे थे । इस प्रश्न पर आतरिक संघर्ष मे स्तालिन के पक्ष की विजय हुई और उन्होंने 
रूस को सैनिक और आशथिक दृष्टि से सुदुद समाजवादी राज्य बनाने मे महत्वपूर्ण योगदान 
दिया। फलतः वहां स्तालिन की एकछत्र तानाशाही स्थापित हो गई। 956 में ऋश्चेव 
ने इस प्रणाली को व्यक्ति पूजा का नाम देकर उसकी आलोचना की । ऋदचेव के पतन के 
बाद ब्रेजनेव ने स्तालिन को अपेक्षाकृत कटु आलोचना को रोक दिया कितु उनके 
नकारात्मक कार्यों को निंदा जारी रही परंतु समाजवाद के निर्माण में उनके योगदान को 
पुनः स्वीकार कर लिया गया १ 
जनवादी चोन का भाझोवाद : चीन के माओवाद को मावसंवाद तथा लेनिनवाद का एशियाई 
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अथवा चीनी रूपांतर कह सकते हैं। आज रूस के साम्यवादी माओ-त्से-तृग की विचार- 
धारा को मार्क्सवाद या सेनिनवाद का अंग नही मानते और चीन के माओवांदी रूस के 
साम्यवादियों को पथश्रप्ट संशोधनवादी कहते हैं। वस्तुत: इस वादबिवाद मे दोनों पक्ष 
राष्ट्रीय अंतथिरोधों से प्रभावित है और दोनों अपने विपक्षी के विचारों को विकृृत रूप 
मे प्रस्तुत करते है। वास्तव मे माओवाद लेनिनवाद का ही एक ऐसा स्वरूप है जिसे आधथिक 
रूप से अल्पविकसित देशों की औपनिवेशिक या अर्धऔपनिवेशिक परिस्थितियों के मनुकूल 
ढाला गया है। साम्राज्यवादी एवं सामंतवादी शोषण और उत्पीडन चौन की जनता की 
मुख्य समस्या रहे और माओबाद इन्हीं समस्याओं का एक वैचारिक और व्यावहारिक 
समाधान है। 
साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय अभियान का नेतृत्व सुन यातसेन ने किया था। 
इन्होंने 9] में मंचू राजतंत्र को उखाड़ कर चीनी गणतंत्र की नीव डाली और राष्ट्री- 
यता, लीवातत्र तथा जनता की जीविका के रूप में तीन सिद्धातों का प्रतिपादन किया । 
9] की क्राति असफल रही। चीन साम्राज्यवादियों की साजिश के परिणामस्वरूप 
सैनिक नेताओं द्वारा स्थापित स्वतत्र क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गया | ये सैनिक नेता 
विदेशी साम्राज्यवादियों के प्रभाव मे फंस गए। 92] में पीकिंग, शंघाई और हुनान में 
साम्यवाद्री दल की स्थापना की गई। इस दल ने चीन मे किसान क्राति तथा राष्ट्रीय 
क्राति की तैयारी शुरू की । 924 और 927 के बीच में साम्यवादी दल ने कुओमितांग 
दल के साथ संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा बनाया । 
माओ-त्से-तुग, जो स्वय किसान परिवार मे पैदा हुए थे, क्राति के लिए किसानो का 
सगदत करने लगे। वे किसानों को सामंत विरोधी संघर्प के लिए और चीन की जनता 
को साम्राज्यवादबिरोधी संघर्ष के लिए तैयार करने मे जुट गए। माओ-त्से-तुम ने एक 
स्थान पर कहा है: 'चीन की गरीब जनता की पीठ पर तीन आततामी और शोपक वर्ग 
अर्थात साम्राज्यवादी, पूंजीपति और जमीदार सवार हैं कितु चीन की स्त्रियों के कंधे पर 
एक चौथा शोपक वर्ग यानी चीन के पुरुष सवार हैं। चीन को जनता की स्व॒तंत्रता और 
मुक्ति के लिए इन चारों प्रकार के शोपणो ओर अत्याचारों का अंत करना आवश्यक 
है 077 
पु सुनयातसेन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात कुओमिताग के दक्षिणपंथी नेता च्यांग- 
सकाईशेक ने साम्पवादियों के साथ संयुक्त मोर्चे को तोड़ दिया और साम्यवादियों के दमन 
की नीति अपनाई। 927 के वाद साम्यवादियों के लिए सशस्त्र त्राति के अलाबा 
कोई दूसरा रास्ता नही बचा | साम्यवादियों ने जहां भी सभव हुआ सेनाओं का संगठन 
शुरू कर दिया। उन्होंने सद्स्त्र विद्रोह द्वारा किसानों मे सामंती भूमि का वितरण किया। 
साम्यवादी क्षेत्रों मे स्वतन्र सोवियतों की स्थापना की गई। परिणामस्वरूप देश मर में 
गृहयुद्ध छिड गया । परंतु माओस्स तुम अपनी शक्ति बढाने मे सफल हुए। 93] में वे सई 


अस्थाई कम्युनिस्ट सरवगर के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 
इसी समय जापान ने मंचूरिया पर आत्रमण- किया। वःम्युनिस्ट पार्टी ने तुरत 


संगुक्‍्त मोर्चे को स्धापता की मांग की कितु कुओमितांग दल जापानी हमलावरों के 
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भुकावले में साम्यवादियों फो अपना मुख्य शत्रु मानता था। 936 में सियान घटना में 
च्यांग काईशेंक के अपहरण के पश्चात ही दोनों दलों की एकता स्थापित हो सकी। युद्ध 
के दौरान साम्यवादी सेनाओं ने जापानी हमलावरों के खिलाफ ग्रुरित्ला युद्ध और किसान 
क्रांति की रणनीति अपनाई और इस प्रकार उत्तरी चीन के अधिवगश ग्रामीण इलाके को 
उन्होंने जापानी प्रभाव से मुक्त कर लिया। देशव्यापी गृहयुद्ध में च्याग काईशेक की 
सेनाओ को पराजित कर 949 में माओ-त्से-तुग मे जनवादी चीन के नए क्रांतिकारी 
राज्य की स्थापना की । 
भाओ-त्से-तुग ने मावसंवादी लेनिनवादी विचारधारा का विकास बरते हुए दो मुख्य 
सिद्धातों का प्रतिपादन किया है। उनका पहला सिद्धात 'नए जनवाद' का सिद्धात कहलाता 
है। चीन जैसे अल्पविकसित और अधधजौपनिवेशिक समाज मे न्ञाति की पहली अवस्था 'नए 
जनवाद' की ववस्था है। “नए जनवाद का उद्दध्य साम्राज्यवादियों के प्रभुत्व से राष्ट्र 
को स्वतत्र कराता, सामंतो के शोपण से किसानो को मुक्त कर भूमि का न्‍्यायोचित वितरण 
कराना और एकाधिकारी पूजीपतियों के स्वाभित्व को खत्म कर जनवादी सपाजवादी 
अर्थव्यवस्था की नीव स्थापित करना है। इस जनवादी न्नाति के लिए चीन में चार वर्गों 
का संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जिसमें मजदूरों, किसानो, निम्न पूजीपतियो और राष्ट्रीय 
विघारो के पूजीपतियों को शामिल किया गया | ]949 मे यह्‌ जनवादी त्राति सफल हुई। 
चीन इस प्रकार एक जनवादी गणराज्य बना और उपर्युक्‍त जनवादी कार्यत्रम को तुरंत 
कार्यान्वित किया गया । 
उनका दूसरा प्रमुख सिद्धात “निरंतर त्राति/ का सिद्धात है। जनवादी क्रांति का 
नेतृत्व साम्यवादी दल के हाथ में होने की वजह से इसे बिना दूसरी हिसात्मक क्रांति के 
ही समाजवादी क्रांति मे विकसित किया जा सकता है। 954 तक चीन की अर्थव्यवस्था 
के अधिकाश क्षेत्रों से निजी स्वामित्व को खत्म कर दिया गया ओर 975 में नए संविधान 
की स्वीकृति के अवसर पर चीन को समाजवादी राज्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार 
चीन में निरंतर क्रांति के जरिए जनवादी सामाजिक व्यवस्था को सामाजिक स्वामित्व 
पर आधारित पूर्णतः समाजवादी व्यवस्था मे परिवर्तित कर दिया गया। माओ-स्से-तुग 
ऋति के तीन रूपो की चर्चा करते हैं: राजनीतिक, आधिक और सास्कृतिक । चीन अब 
राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में समाजवादी व्यवस्था को कार्यान्वित कर चुका है। 
परंतु सांस्कृतिक क्षेत्र मे भव भी लोग सामतवादी, पूजीवादी ओर परपरावादी मनो- 
चृत्तियों के शिकार हैं। समाजवादी सास्कृतिक क्रांति को पूरा करने के लिए अब भी निरंतर 
संघर्ष करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार समाजवादी व्यवस्था को वर्गंविहीन और 
संपन्‍न साम्यवादी समाज में परिर्वातित करने के लिए भी विज्ञान, तकनीक और उत्पादन 
का निरंतर विकास करने की आवश्यकता है। इसीलिए भाओ-त्से-तुग की यही शिक्षा है 
कि कांति तो निरंतर जारी रहती है, बस उसके रूप और लट्ष्यों मे परिवर्तन होता 
रहता है। 
विचारों और संस्थाओं के क्षेत्र मे माओ-त्से-तुग भी मास के 'अतविरोधों के 
ईसद्धात! को स्वीकार करते हैं। माकस की भाति उनकी भी यही मान्यता है कि चेतना का 
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विकास भोतिक जगत की शक्तियां हो करती है परंतु भांतिकारी चेतना स्वयं एक भौतिक 
शक्ति बन जाती है। माओ के अनुसार मंसार आज पूजीवादी और समाजवादी व्यवस्थाओं 
में बंदा हुआ है । दोनो के बीच उनके अपने आतरिक अंत्विरोध इन व्यवस्थाओं की गति 
का निर्धारण करते हैं। माओ के मत के अनुसार दोनों व्यवस्थाओं के अंतविरोधों में 
केवल एक विशेष अंतर है। पूजीवादी व्यवस्था के अंतविरोध क्रांति और युद्ध द्वारा ही 
टूर हो सकते है परंतु समाजवादी व्यवस्था के अंतविरोध शांतिपूर्वक दूर हो जाएंगे। 
माजोवाद की नई विचारधारा के अनुसार सोवियत नेता माक्सवाद-लेनिनवाद को 
छोड़कर सशोधनवादी ओर सामाजिक-साम्राज्यवादी बन गए हैं। अतः इस समय विश्व 
राजनीति मे सोवियत संघ और समाजवादी चीन के मध्य मुख्य मंतविरोध उत्पन्त हो 
गया है। सोवियत सामाजिक साम्राज्यवाद से मुकाबला करने के लिए चीन के साम्यवादी 
नेता अमरीका और दूसरी साम्राज्यवादी शक्तियो से मित्रता स्थापित करने का प्रयास 
कर रहे हैं |! माकस की द्द्वात्मक पद्धति को घ्यान में रखते हुए यह विश्लेषण सही नहीं 
है। वास्तव में आज भी विश्व की राजनोति का भुख्य अंतविरोध रूस, चीन तथा अन्य 
समाजवादी देशों और अमरीका, ब्रिटेन, फ़ास, परिचम जमंती, जापान आदि पूंजीवादी 
देशों के मध्य है। रूस श्ौर चीत के साम्यवादी दल अपने राष्ट्रीय स्वार्थों के कारण अपने' 
दंद्रात्मक विश्लेषण में एक भयंकर गलती कर रहे है। 
सांवर्सवाद तथा अ्राजकतावादी साम्पेवाद: माव्स के समकालीन वाकुनिन अराजकतावादी 
साम्यवादी विचारधारा और आदोलन के प्रणेता माने जा सकते हैं। वाकुनिन के पश्चात प्रिंस" 
क्रोपाटकिन ने अराजकतावादी विचारघारा और आंदोलन के विकास मे विशेष योगदान 
दिया। रूसी साहित्यकार ताल्सताय दाशंनिक अराजकतावाद के भ्रतिपादक हैं। भराज- 
कतादियो के अनुसार राज्यतंत्र, चर्च के संगठन और निजी संपत्ति पर आधारित पूजी वादी 
व्यवस्था मे आपसी गठबंधन स्थापित है और वे समान रूप से जनता के दमन और शोषण 
में लगे हुए हैं। अत' अराजकतावदी वाकुनिन और प्रिस क्रोपाटकिन सशस्त्र हिंधात्मक 
ऋति द्वारा राज्य, चर्च और निजी संपत्ति को एक साथ समाप्त कर देना चाहते हैं। वे 
अराजकतावादी संधो की स्थापना द्वारा बुद्धिजीवियों और मजदूरों तथा गभन्य शोषित 
वर्गों को सशस्त्र हिसात्मक त्राति करने के लिए उत्तेजित करते है और आतंकवादी कार्यों 
के द्वारा उनमें ऋतिकारों चेतना का विस्तार करना चाहते हैं। मारक्संवादियों की तरह 
ही वे ह्सात्मक क्रांति के समर्थक है परंतु इनके विपरीत वे केवल सर्वहारा वर्ग को 
उसका साधन नही मानते और व्यक्तिगत हिंसात्मक कार्यवाहियों मे भी विश्वास करते 
हैं। वे क्राति को विशिष्ट वर्गीय पड्यत्न और विप्लव के रूप में देखते हैं जिनमें नि्णायिक 
भूमिका कातिकारी बुद्धिजीवियो की रहेंगी । 
वे लेनिन की तरह श्रमिक संघो और साम्यवादी दल के संगठन को क्रांति के लिए 
आवदयक नहीं समभते और समाजवादी क्रांति के पश्चात राज्य को सर्वहारा वर्ग के 
अधिनायकर्तंत्र के रूप में कायम नहीं रखना चाहते | माक्सवादी पूजीवाद और साम्यवाद 
के बीच के संक्रमणकाल में राज्य को कायम रखना चाहते हैं परंतु भराजकतावादी क्रांति 
के तुरंत बाद राज्य को समाप्त कर वर्गविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना करना 
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चाहते हैं। मा्र्म बाकुनिन ओर प्रोपाटकिन के विचारों को अव्यावहारिक और मजदूर 
आदोलन के लिए हानिकारक मानते हैं। लेनिन का मत है कि साम्यवादी दल के मेतृत्व 
के बिना और मजदूर वर्ष ये व्यापक समर्थन के अभाव में समाजवादी ऋराति को कार्यान्वित 
करना असंभव है और समाजवादी क्राति के पश्चात साम्यवादी दल पर आधारित सर्वहारा 
तर्ग के अधिनायकत्व के बिना म तो पूजीवादी व्यवस्था का समाजवादी व्यवस्था में वदला 
जा सकता है न ही पूजीवादी प्रतिक्राति की सभावनाओं को रोका जा सकता है। अतः 
सैनिनवादियों के अनुसार वर्गविहीन और राज्यविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना 
एक लंबे ऐतिहासिक संक्रमणकाल के बिना नहीं हो सकती जिसमें राज्य का क्षस्तित्व 
समाजवादी अर्थव्यवस्था वे विकास के लिए जरूरी है। भराजकतावा दियो की तरह भाक्से- 
चादी समाजवादी न्रांति के पश्चात घमम संगठनों को भी बलपूर्वक समाप्त करने मे विश्वास 
नही रखते धल्कि घौरे धीरे विज्ञान और भौतिकवादी दढ्वंद्रवाद के प्रचार द्वारा धामिक अघ- 
विश्वासों को मिटाना चाहते हैं। इन मतभेदों के बावजूद मार््मवादियों ओर अराजकता- 
चादियों के अंतिम उद्देश्यों कौर आदक्ों मे समानता है क्योंकि दोनों पूजीवाद, राज्यतंत्र 
और धममसंगठनों फो अपने आदर्ण साम्यवादी समाज में समाप्त कर देना चाहते हैं। 
रणनीति और कार्यनीति में अंतर के बावजूद दोनो सशस्त्र हिसात्मक विप्लच और ऋराति- 
कारी साधनों का समयथेन करते हैं। 

माकर्सवाद तथा सिडीकेटवाद : सिडीकेटवाद मुख्य रूप से फ्रामीसी विचारधारा है। फ्रास 
का श्रमिक आंदोलन इसका जन्मदाता है। जा मोरेल इस आदोलन के महत्वपूर्ण बौद्धिक 
नेता थे । सिडीकेटवादी माक्स के वर्ग संधर्प और हिसात्मक क्राति के सिद्धांत को स्वीकार 
करते हैं कितु अराजकतावादियों की तरह वे साम्यवादी दल को न तो क्राति का साधन 
मानते हैं और न ही सवंहारा वर्ग के अधिनायकत्व की घारणा का समर्थन करते है। इस 
दृष्टि से सिडीकेटबाद माक्सेदाद तथा अराजकतावाद का मेल है] 

मोरेल राज्य को शोपक वर्ग और मध्य वर्ग की संस्था मानते हैं। राज्य का रूप चाहे 
जो कुछ हो, वह पूजीवादी शोपण का ही यत्र है। सभी राज्य वर्गेतंत्रात्मक होते है। इस 
लिए राज्यतंत्र को नष्ट किए बिना मजदूर ऋति कभी सफल नही हो सकती । लोकतंत्रीय 
राज्य भी पूजीपतियों का ही राज्य है। अत: मजदूर आदोलन को चुनाव या राजनीतिक 
कार्येक्रमों से स्वतंत्र रहकर आशिक क्षेत्र मे ऋंति और विद्रोह करने का प्रयास करना 
चाहिए। वे हृड़तालों, घ्वंसात्मवा कार्यवाहियों, मशीनों की तोडफोड, बहिप्कार और अंत 
में राष्ट्रव्यापी आम हडताल को अपनी ऋांति का साधन घोषित करते है। सोरेल के 
अनुसार मजदूर वर्ग की आम हडताल वह शक्तिशाली हथियार है जो पूंजीवादी और 
सरकारी व्यवस्था को एक भटके में खत्म कर देगा। तब मजदूर समाज के मालिक हो 
जाएंगे और अपने श्रमिक संघों के जरिए आ्िक व्यवस्था का संचालन करेंगे। सोरेल के 
अनुसार भी सिडीकेटवाद का लट्ष्य वरगेंविहीन और राज्यविहीन समाज है। 
माक्सवादियों के अनुसार सोरेल के विचार अव्यावहारिक, अवुद्धिवादी और मजदूर 

आंदोलन के लिए हानिकारक है। मजदूर साम्यवादी दल में सयठित हुए बिना केवल 
स्थानीय और डिखरे हुए श्रमिक संघों के माध्यम से क्राति नही कर सकते । ब्रिटेन में 
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926 की आम हडताल और फांस में 968 की आम हड़ताल से सिद्ध हो गया कि राष्ट्र- 
व्यापी आम हड़ताल भी पूजोचादी और सरकारी व्यवस्थाओं को * उप करने में असमर्थ 
रहती है । मजदूर केवल कातिकारी राजनीतिक दल के नेतृत्व में ही समाजवादी त्राति 
कर सकते है, ऋति के वाद सर्वहारा वर्ग के अधिनायकेत्व की सदद से ही उसकी पूणी- 
बादी प्रतिऋंति से रक्षा कर सकते हैं। अतः लेनिन के नेतृत्व मे रूस की समाजवादी क्रांति 
की सफलता के बाद यूरोप के मजदूर आदोलनों पर सिडीकेटवादियों का भ्रभाव समाप्त 
हो गधा तदुपरात मजदूर आदोतन के कातिकारी तत्व साम्यवादी दलों में शामिल हो 
गए और सुधारवादी तत्व समाजवादी या मजदूर दलों में संगठित हो गए। 
विकासवादी समाजवाद : विकासवादी समाजवाद के विभिन्‍न देशों में अनेक रूप हैं। 
जर्मनी में विकासवादी समाजवाद की विचारधारा बन्मेंटाइन के संद्योधनवाद के रूप मे 
शुरू होती है। मावर्स के समकालीन श्रमिक नेता लसाल भी राज्य के माध्यम से क्रिक' « 
विकास द्वारा समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित कराना चाहते थे । विकासवादी समाज- 
बाद पर माक्स के पूर्ववर्ती काल्पनिक समाजवादी विचारकों सेंटसिमोन, घास फूरिये 
और राब्ट ओवन का विशेष प्रभाव है। संशोघनवादी माकस की द्वंद्वात्मक पद्धति, इतिहास 
की भौतिक व्यास्या और वर्ग संघर्ष के सिद्धातो की आलीचना करते हैं। वे समाजवाद 
की स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग की क्राति को अनावश्यक समभते हैं। उनका विचार है 
कि राजनीतिक लोकतत्र और वयस्क मताधिकार की स्थापना के बाद उद्योगप्रधान देशो 
में बहुसंब्यक मजदूर वर्ग शात्तिपूर्ण चुनावों के जरिए समाजवादी सुधारों को कार्यान्वित 
करा सकते हैं। सशोघनवादियों के नेतृत्व मे जमंतर सोशल डेमोक्रेटिक दल ने श्रांति के 
लक्ष्य की छोड दिया और एक सुधारवादी कार्यक्रम अपना लिया। हैलोवेल के अनुसार 
जमेंनी के बिक्ासवादी सोशलिस्टो का कार्येक्रम इस प्रकार था : सबको प्रत्यक्ष और समान 
मताधिकार, जनसर्या के अनुपात से श्रतिनिधित्व, लोकमत सग्रह और उपक्रम द्वारा 
कानून बनाने का अधिकार, केंद्रीय सेना के स्थान में क्षेत्रीय नागरिक सेना, युद्ध को घोषणा 
के पूर्व लोकमत संग्रह, चर्च के लिए सरकारी सहायता की समाप्ति, धर्मेनिरपेक्ष शिक्षा, 
स्यायाधीशों का निर्वाचन और निशुल्क कानूनी सहायता, मृत्युदंड का अंत, ति'शुल्क 
चिकित्सा, आय के साथ वढनेवाला आयकर, आठ घटे काम का नियम, बच्चो से काम लेने 
का निषेध और प्रत्मेक नागरिक के लिए अनिवार्य जीवनदीमा ) इस प्रकार विकासवादी 
समाजवाद और उदारवादी लोककल्याण के कार्यत्रमों मे कोई विशेष अंतर नही रहा ।7 
कार्ल कौत्सकी पहले विश्वयुद्ध के बाद सोझल डेमोक्रेटिक दल की विचारधारा की 
मुख्य प्रतिषादक थे । वे लेनिन की विचारधारा और रूसी क्राति के कट्टर विरोधी थे। 
उनका कहना था कि माक्‍्सेंवाद की शिक्षाओं को लेनिनवादियो ने तोड़-मरोड कर रख 
दिया है। उनका विश्वास था कि समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक 
हिंसा की जरूरत नही है। कौत्स्की श्रमिक संघ आदोलन के विकास, सहकारी समितियों 
के विस्तार और संसदीय और साविधानिदः उपायो की मदद से मजदूर वर्ग की दशा 
सुधारते का समर्यन करते थे। कोत्स्क्री तथा उनके अन्य साथी समाजवाद को क्षमिकर 
विकास द्वारा लाना चाहते थे। यद्यपि कौत्सको अपनी ग्रिनती माक्सवादियों मे करते थे 
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कितु व्यवहार में वे पक्के विकरासवादी ही ये और रोजा लुक्ममवर्ग तया कार्ल लीवनेस्त 
जैसे तातिकारी माक्मवादियों से उनके तीत्र मतभेद थे। वे लोकतंत्र और लोकतंत्रीय 
साधनों के समर्थक थे । और शायद उनकी दृष्टि में लोकतंत्र का समाजवाद से भी अधिक 
महत्व या। वे लेनिनवाद का यह कहकर विरोध करते थे कि यह अल्पमत का शासन है 
और पश्ुवल वा प्रतीक है। 99 में वाइमर गणतंत्र की स्थापना के बाद जर्मन सोशल 
डेमोफ्रेटिक पार्टी ने सत्ता संमाली कितु जमनी के विकासवादी समाजवादी अपने शासन- 
फाल में किसो भी समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित न कर सके। जमंन साम्यवादी 
सोशल डेमोश्रेटों को गद्दार समाजवादी कहकर उनका विरोध करते रहे । वस्तुतः सोशल 
डमोकेटिक पार्टी एक कमजोर पार्टी थी और ऐसी ही कमजोर पार्टियों के क्ंघो पर चढ 
कर हिंदलर और नाजीवाद ने तानाशाही कौ स्थापना की। इटली में इसी तरह की 
कमजोरी मुसोलनी और फासीवाद की सफलता का कारण बनी । 
प्विटेन का फेवियन समाजबाद : फेवियन समाजवाद भी विकासवादी समाजवाद की एक 
शाखा है। यह विशेष रूप से अंगरेज वुद्धिजीवियों के दिमाग की उपज है। मा्सवाद 
तथा फेवियनवाद में प्रमुख मतभेद यह है कि जहां माक्‍्संवाद क्रॉतिकारी साधनों का 
समयेक है, फेवियनवाद की कार्यनीति पूर्ण रूप से विकासवादी है ओर यह प्रचार द्वारा 
और वर्ग महयोग के आधार पर धीरे घीरे लोगों की सहमति से समाजवादी कार्यक्रमों 
को लागू करना चाहता है । 884 मे कुछ अंगरेज बुद्धिजीवियों ने फेवियन सोसाइटी की 
स्थापना की। 99 में इसने फेवियन समाजवाद के उद्देंदय की घोषणा करते हुए कहा : 
“भूमि और ओद्योगिक पूजी को व्यवितगत स्वामित्व से मुक्त करके और उन्हें सावंजनिक 
हिंत के लिए समाज के हाथों में सौपकर समाज का पुनगेंठन करना इसका लद्ष्य है। देश 
की प्राकृतिक और अजित सपत्ति को पूरी जनता मे न्‍्यायोचित ढय से बाटना इसी तरह 
संभव है'**यह उन सब उद्योगों को समाज के नियत्रण में लाने की कोशिश करता है 
जिसका संचालन सामाजिक रीत्ति से किया जा सकता है और उत्पादन, वितरण और 
सेवाओं के नियमन में व्यक्तिगत मुनाफे की जगह सार्वजनिक हित को मुख्य उद्देश्य बनाने 
का प्रयास करता है 7 
लेडलर का मत है कि फेवियनवादी वर्तेमान पूजीवादी व्यवस्था की जगह समाज- 
दाद की स्थापना क्रमिक विकास द्वारा ही करना चाहते हैं। वे समभते है कि शातिपूर्ण 
आर्थिक और राजनीतिक तरीको से भूमि ओर उद्योगों को घोरे घीरे सहकारी नियंत्रण 
और सामाजिक स्वामित्व में लाया जा सकता है। वे मध्यवर्ग को एक ऐसा समुदाय मानते 
हैं जो जनता ओर समाज को समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित कराने मे प्रशाप्तनिक 
ओर राजनीतिक नेतृत्व प्रदान कर सकता है ॥* फेवियनवादी लोकतंत्र और संसदीय 
प्रणाली के अंतर्गत राज्य के कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना 
चाहते है । 
फेवियन समाजवाद के समयंकों मे सिडनी तथा बीद्रिस बेब, ग्राहम वेलस, एच जी 
देल्स, वर्नाड शा और जी डी एच कोल के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। इन्होने 
निबंध और पुस्तकें लिखकर फेवियन समाजवाद के विचारों और कार्येक्रमों का प्रचार 
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किया है। वे फंवियनवाद के कार्यक्रम को बुद्धिजीबियों, मजदूर वर्ग तथा सभी राजनीतिक 
दलो के सहयोग से कार्यान्वित कराना चाहते थे । इन पर रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल और 
हेनरी जाज॑ के विचारों का प्रभाव था। वे लगान और ब्याज को आय का अनुचित और 
अनैतिक साधन मानते थे श्रौर मुनाफे को सीमित करना चाहते थे। अधिकाश पूजीपति 
अब अध्यवसायी उद्यमों में नही लगे हुए थे। वे तो सूद और किराए की आमदनी का 
उपयोग करते थे। 
सिडनी वेव तथा अन्य फेवियनवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को नहीं मानते और 
इसीलिए पूजी और श्रम के श्रेणी संघर्ष की अनिवायंता को नही मानते । वे पूजीपतियों 
की निजी संपत्ति पर श्रमिकों के अधिकार की नही अपितु संपूर्ण समाज के अधिकार का 
दावा करते हैं। राष्ट्रीयक्रत उद्योगों के मालिकों को वे उचित मुआवजा देने के पक्ष में हैं। 
श्रीमती बीट्रिस बेव ने फंवियन समाजवाद के अंतर्गत स्त्रियों की भूमिका के संबंध में कुछ 
मनोरंजक सूकाव दिए । उनके अनुसार समाजवादी समाज में स्त्रियां न तो घरेलू कार्य 
करेंगी, क्योकि खाना पकाने का काम होटलों और रेस्तराओं में पुरुष नौकर और 
रसोइये संभाल लेंगे, और न वे कारखाने में मजदूरी करते जाएंगी क्योकि विज्ञान और 
तकनीक के विकास के फल्लस्वरूप पुरुष मजदूर अकेले ही समाज के लिए कुल जरूरी 
चीजों का उत्पादन कर सकते है। वे राजनीति का क्षेत्र भी पुरुषों के लिए छोड देंगी। 
स्त्रिया केवल शिक्षा, चिकित्सा, ललित कलाओं इत्यादि क्षेत्रो में कार्य करके जीवन को 
सुदर ओर नैतिक बनाने मे सहायता करेंगी। पुरुष राजनीति और उत्पादन कार्यों मे 
भाग लेंगे। स्त्रियां उस उत्पादन का उपयोग करेंगी और नैतिकता, वौद्धिक विकास और 
सौंदर्यंबोध के क्षेत्रों मे पुरुषों के कंधों पर सवार होकर उनका पथप्रदर्शन करेंगी । श्रीमती 
बीद्विस वेब के अनुसार समाजवादी समाज मे युद्धों के अंत के कारण सैनिक वर्ग की 
आवश्यकता नही रहेगी ।?* 
बर्नाे शा ने इंटेलीजेंट विमेंस गाइड दु सोशलिज्म ऐंड फंपीटलिज्म' नामक 
पुस्तक मे महिलाओं के लिए फेवियन समाजवाद की विचारधारा अत्यत दिलचस्प तरीके 
से प्रस्तुत की । उनका विचार था कि पूजीवादी व्यवस्था में मजदूरों की तरह स्त्रियां भी 
शोधित वर्ग की सदस्य हैं । वे अक्सर पूजीपतियो और पुरुषों के दोहरे शीपण की शिकार 
होती हैं। इसलिए समाजवाद मजदूरों की मुक्ति के साथ-साथ स्त्रियों को भी स्वतंत्रता 
दिलाएगा। वर्ना शा का मत था कि अगर मध्यवर्ग की शिक्षित महिलाएं और युवतियाँ 
समाजवाद के आदर्झों को समझ लें और स्वीकार कर लें तो वे शक्तिशाली और सुसगिठ्त 
मजदूरवर्ग के कंधों पर सवार होकर एक घक्तिशाली समाजवादी आंदोलन चला सकती 
हैं, और साविधानिक तथा श्वातिषूर्ण उपाय से ब्रिटेन में समाजवादी ढंय की व्यवस्था कामम 
कर सकती हैं |? 
लेयर पार्टो का विकासवादी समाजवाद : फेंवियन समाजवांद का प्रभाव बुद्धिजीवियों 
तक ही सीमित रहा। बिठेन के श्रमिक संधों की संगठित झक्ति बे! आधार पर लेबरपार्दी 
की स्थापना हुई और अधिकाश फेवियनवादी इसी दल के सदस्य वन गए। जलेबरपार्टी ने 
929 में कोयले की खानो, भूमि, यातायात और जीवन बीमा के समाजीकरण तथा बेंक 
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जाफ इंग्लेड के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम को अपनाया । 945 के आम चुनाव में सफलता 
मिलने पर इस पार्टी ने पहली बार संसद में बहुमत प्राप्त कर' स्थाई सरकार बनाई और 
अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित किया | तव से इस दल ने कई वार सत्ता संभाली है और 
आज भी ब्रिटेन में यह सत्तारूढ हैं । लेबर पार्टी ने अव तक कोयले और इस्पात के उद्योगों, 
चेक आफ इंग्लेंड, रेल और वस परिवहन इत्यादि का राष्ट्रीयकरण करके राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था के 20 प्रतिशत भाग को राज्य के नियंत्रण भे कर लिया है। गृहनिर्माण, बुद्ध 
और बेकारों की सहायता और निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों मे लेबरपार्टी ने महत्वपूर्ण 
कार्य किया है। ब्रिटिश लेबरपार्टी ने भी यूरोप की सोशलिस्ट और सोशल डेपोक्रेटिक 
पारियों की तरह अब आगे उद्योगो के राष्ट्रीयकरण का विचार त्याग दिया है। भूमि के 
समाजीकरण का विचार ]9!8 से ही लेबरपार्टी के कार्यक्रम का अंग रहा है, पर उसे 
कार्यान्वित करने की भी कोई सभावना दिखाई नहीं पड़ती । 
ब्रिटेन का गिल्ड समाजवाद : गिल्ड समाजवाद के मुख्य समर्थकों मे ए जे पेंटी, ए आर 
ओरेज, एस जी होब्सन और जी डी एच कोल के नाम लिए जा सकते हैं। गिल्ड 
समाजवाद भी विकासवादी समाजवाद का ही एक रूप है। इसमे मिडीकेटवादी 
ओर फेवियनवादी विचारों का मेल कर दिया गया है। इसका प्रभाव भी मुख्य रूप से 
युद्धिजीवियों तक सीमित रहा कितु कुछ गिल्ड समाजवादियो ने मजदूर सधो की स्थापना 
भी की । गिल्ड समाजवादी भो हिसात्मक क्रांति के विरोधी है और मजदूर संघो के 
शांतिपूर्ण आदोलन के जरिए गिल्ड समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते है । 
ये राज्य के बहुलवादी विश्लेषण को स्वीकार करते हैं और राज्य में आधिक शक्तियों के 
सकेंदरण का विरोध करते है। वे व्यावसायिक लोकतंत्र के समर्थंक हैं। प्रत्येक उद्योग के 
कमंचारी अपने स्थानीय और राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण द्वारा अपने उद्योग का संचालन 
करेंगे । उनके अनुसार गिल्ड भजदूरों का ऐसा संघ है जिसके द्वारा मजदूर स्वयं अपने 
कारखाने और उद्योग का प्रबंध करेंगे और जब तक उन्हे औद्योगिक स्वशासन का 
अधिकार न मिल जाए, वे गिल्ड के माध्यम से ही पूजीवादी व्यवस्था में सुधार और 
कऋमिक परिवतेन की माग करते रहेगे । 

जी डी एच कोल तथा ग्रिल्ड समाजवादी वर्तमान मजदूरी प्रथा को नैतिक, मनो- 
वैज्ञानिक, आथिक और फलात्मक कारणों से बुरा और अनुचित समभतते हैं। मजदूरी 
प्रथा मजदूरों में दास भावना पैदा करती है ओर उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को दबाती 
है। अतः उद्योगों को मजदूर संघों के नियत्रण में कर देना चाहिए जिससे मजदूर स्वतंत्र 
होकर शोपण की संभावना से मुक्त होकर उत्पादन मे योगदान दे सकें । गिल्ड समाज- 
चादी राज्य समाजवाद के सिद्धांत के भी विरोधी है क्योकि राष्ट्रीयक्ृत उद्योगों का 
संचालन सरकारी अधिकारी करेंगे और वहा भी मजदूरो को व्यावसायिक और आथिक 
स्वतंत्रता प्राप्त नही हो सकेगी । ग्िल्ड समाजवादी राज्य के कार्यों को प्रतिरक्षा, पुलिस, 
'शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि विषयों तक ख्वीमित कर देंगे ओर सभी आर्थिक कार्यों का प्रबंध 
मजदूर संघो को सौंप देंगे। वस्तुतः श्रेणो समाजवाद मध्य युग की गिल्ड व्यवस्था से 
प्रेरणा ग्रहण करता है। व्यवसायवाद पर आधारित उद्योगों का विकेंद्रीकरण अव्याव- 
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हारिक है। समाज में आधिक और राजनीतिक कार्यों का विभाजन करना व्यवहार में 
कार्यान्वित वरना संभव नहीं है। आथिक और राजनीतिक विघायिकाओं को अश्षग 
समानातर अधिकारक्षेत्रों का मुझाव भी व्यावहारिक नहीं है। मागरिकों को उत्पादकों 
और उपभोक्ताओं की पृथक श्रेणियों में बांटना भी कृत्रिम और अस्वाभाविक है। अतः 
अधिकाश गिल्ड समाजवादी कुछ समय बाद लेबर पार्टी में श्वामिल हो गए और राज्य 
समाजवाद की विकासवादी विचारधारा को स्वीकार करने लग्रे। 

लास्फी का लोकतांधिक समाजवाद : यह भी विकामबादी समाजवाद का एक रूप है। 
लास्फी भी प्रारंभ में जान स्टुअर्ट मिल के बिचारों से प्रभावित होकर फेंग्रियनवादी बने 
थे। लास्‍्की की प्रारंभिक विचारधारा फेवियनवाद के राज्य के समाजवादी रूप को 
स्वीकार नही करती थी और वह एक प्रकार से गिल्ड समाजवाद के अधिक निकट थी। 
अत में वे राज्य समाजवाद की दिखा में फेविपयनवादियो से भी आगे बढ गए और 933 
में उन्होंने अपने को माक्स वादी घोषित कर दिया ) कौत्स्की की तरह लास्की भी केवल 
सैद्धांतिक रूप से वर्गसंघर्प, क्ाति इत्यादि मा्संवादी विचारों का समर्थन करते रहे 
कितु व्यवहार में वे लेवरपार्टी के बिछासवादी समाजवाद का ही समर्थन करते रहे। 
उन्होंने हिसात्मक प्रांति और सर्वेहारा वर्ग के अधिनायकत्व के मावसंवादी सिद्धांतों को 
कभी स्वीकार नही किया । 

लास्की का विचार है कि विश्व के प्रमुष औद्योगिक देशों मे राजनीतिक लोकतंत्र 
की स्थापना के कारण पूजीवादी व्यवस्था में शातिपूर्ण ढंग से मौलिक परिवर्तंव किए जा 
सकते हैं। निर्वाचन मे विजय मिलने पर मजदूर दल कौ समाजवादी कार्यक्रम को 
कार्यान्वित करने का झ्वसर मिल जाएगा। राजनीतिक लोकतत्र की स्वाभाविक 
प्रवृत्तियां उसे आथिक और सामाजिक लोकतंत्र की दिशा में ले जाती हैं। फिर भी उन्हें 
डर है कि सेवा, नौकरशाही और न्यायालयों के विरोध के कारण विजयी मजदूर दल 
अपने समाजवादी कार्यक्रम को कार्यान्वित न कर सके । उनका विचार है: न ती फेवियन- 
वादी और न प्रगतिशील उदारवादी यह समझ सके कि संसदीय सरकार की सफलता दो 
शर्तों पर निर्भर थी। सर्वप्रथम इसके लिए सुरक्षा की भावना जरूरी थी। जिसंमें पूजी- 
पति बर्ग फो असीमित मुनाफा कमाने का अवसर और उसके एक अंश को जनता मे 
बाटने की क्षमता मिले, दूसरी झर्ते यह थी कि दोनों दल राजनीति मे समाज के संगठन 
के मूल तत्वों के विपय में एकमत होगे जिससे बिना किसी आंतक की भाववा उत्तल 
किए वे सरकार में एक-दूसरे का स्थान ग्रहण कर सके। इन शर्तों को पूरा किए बर्गर 
संसदीय शासन मतभेदो का युक्तिसंगत हल निकालने मे समर्थ नही था ॥४ 
लास्की के अनुसार पूजीवाद का पहला गंभीर दोष योजनाहीनता है । उसमे उत्पादन 

की कोई पूर्व योजना नही होती । समाज की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन 
करने की बजाय धनी वर्ग की मार्गों की पूत्ति की जाती है। जनता के मकानों, स्कूलों, 
ओजन, वस्त्र आदि जरूरतों को पूरा करने के पहले युद्धपोतों के निर्माण, घनी सुदरियों के 
विलास तथा धनिक वर्ग के आराम के लिए धन खर्च किया जाता है। अधिकांश उत्पादन 
परोपजीवी आलसी धनी वर्ग के शौको को पूरा करने के लिए किया जाता है । 
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पूंजीवादी प्रणाली का दूसरा दोष असीमित मुनाफा कमाने की प्रचृत्ति है। भुनाफे के 
लिए पूजीपति प्राकृतिक संपदा को बरबाद कर सकते है, वरतुओं में मिलावट कर सकते 
हैं और बौगस कंपनिया खोल सकते है। वे विधायकों और अधिकारियों को भ्रध्ठाचारी 
बना सकते है और शिक्षा प्रणाली को दूषित कर सकते है। वे इजारेदारी द्वारा वस्तुओं 
कौ कीमतों को कृत्रिम रूप से वढा सकते है और असहाम पिछडी जातियों के राष्ट्रीय धन 
का निर्दंबता से शोपण कर सकते है। 
लास्की माक्से के इस मत से पूर्णतया सहमत है कि उत्पादन के पूजीवादी तरीकों में 
समय समय पर आथिक संकटों का आना अनिवाय्य है। 929-933 का महान संकट 
विश्व पूजीवाद के इतिहास का सबसे गरभीर झआथिक संकट था जिसके परिणामस्वरूप 
फासिस्ट शक्तियां जर्मनी तथा अन्य देशों में सत्तारूढ हुई और उन्होने मानवता को 
दितीय विश्वयुद्ध की भद्टी मे फींकः दिया । लास्‍्की का विष्वास है कि पूजीवादी सकटों का 
एकमात्र इलाज उत्पादन में समाजवादी पद्धति को स्थापित करना है। उनके द्वारा प्रस्तुत 
समाजवादी व्यवस्था की स्कत्पना मूलत: माक्सवाद की तुलना में फेबियनबाद के अधिक 
निकट है। फेवियनवाद की तरह लास्की भी लोकतंत्र की परिधि के अंतर्गत क्रमिक विकास 
द्वारा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और धन का न्यायोचित वितरण करना चाहते है । लास्की 
के समाजवादी लोकतंत्र मे जन्म, जाति, धर्म, पद, स्तर, श्रेणी, योनि या नस्ल के आधार 
सभी विशेपाधिकारों का अंत कर दिया जाएगा। परंतु फेबियनवादियो की तरह लास्की 
'पहमति से ऋरति' के सिद्धात का ही समर्थत करते है । उनका विश्वास है कि समाजवादी 
आधिक योजनाएं लोकतात्रिक स्वतंत्रता के वातावरण में क्रमिक विकास की नीति द्वारा 
कार्योन्वित की जा सकती है। 
विकासवादी संमाजवांद और माक्संबाद का इन्ही प्रश्तो पर मोलिक मतभेद है) 
इतिहास अभी तक यही सिद्ध करता हैं कि विकासवादी समाजवादी पूजीवादी व्यवस्था 
को बदलकर समागवाद लाने में किसी भी देश में सफल नहीं हो सके | इसके विपरीत 
जहा भी माक्सवादी क्रांति द्वारा सत्तारूढ हुए उन्होने पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ठ कर 
सफलतापूर्वक समाजवादी व्यचस्था कायम कर दी। सोवियत रूस, पूर्वी यूरोप के देश, 
जनवादी चीन, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया तथा वयूवा इसके ज्वलत उदाहरण है । 
जहा लेबर और सोशलिस्ट पार्टियों ने वर्षों तक सरकार में पद संभाले, वहा भी पूंजीवाद 
आज भी मजबूती से कायम है । ब्रिटेन, फ्रास, पश्चिमी जमेनी, नावें, स्वीडन आदि देश 
इसके उदाहरण हैं ॥ अतः मावरुं दादी विका[सबादी समाजवाद को वास्तविक समाजवाद 
न मानकर उसे पूजीवाद का ही एक प्रच्छन्न, नियंत्रित और सुधरा हुआ रूप समभते हैं । 
माक्सवादियों ने बड़े क्षोम के साथ विकासबादी समाजवादियों पर यह आरोप लगाया है. 
कि वे सर्वेहारा वर्ग का साथ छोड़कर पूजीपति वर्ग के साथ गठबंधन करते हैं। 
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फासीवाद तथा नाजीवाद 


आधुनिक युग में फासीवाद तथा नाजीवाद की विचारधाराएं और आदोलन अत्यधिक 
विवाद के विपय वने हुए है। पहले विश्वयुद्ध के पश्चात मुसोलिनी ने इटली में फासिस्ट 
पार्टी की स्थापना की । इटली का फासीवाद आदोलन वहां पर कायम दुरबंल उदारवादी 
शासन प्रणाली के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी जिसके खिलाफ मुसोलिनी ने यह आरोप लगाया 
कि वह इटली को महाशक्ति का दरजा दिलाने में और प्राचीन रोम के गौरव को वापस 
लाने मे पूर्ण रूप से असफल रही ।! 920 में उत्तरी इटली में ऋ्िकारी समाजवादियों 
और सिडीकेटवादियों ने मजदूर क्रांति का भंडा बुलंद किया जिसके फलस्वरूप क्रांतिकारी 
मजदूरों ने मिलान इत्यादि नगरों के कारखानों पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद 
इटली की अनुदारवादी सरकार ने दक्षिण से फौजें भेजकर उत्तरी इटली की सर्वहारा 
ऋराति को कुचल दिया। अतः माक्सेवादी लेखकों के अनुसार मुसोलिनी का फासीवाद 
आदोलन असफल मजदूर क्रांति की प्रतिक्रिया थी जिसके द्वारा इटली के पूजीवादी वर्ग 
तथा अनुदार दलों ने आपसी साजिश के अनुसार इटली मे लोकतत्र को समाप्त कर राज्य 
की सत्ता फासिस्ट तानाशाही को सौप दी । 
जमेनी का नाजीवादी आदोलन, जिसे हिटलर ने शुरू किया, वाइमर गणतंत्र के 
दुर्बल लोकतंत्रीय शासन ओर मित्र राष्ट्रों के द्वारा जमंनी पर लादी गई वार्साई संधि के 
अस्यायो के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना जाता है ।? जमंनी मे भी निरंकुश राजतंत्र के पतन' 
के बाद सर्वहारा वर्ग की क्राति फूट पड़ी थी और वलिन, सैक्सनी तथा बावारिया में, 
भजदूर वर्ग झातिकारी कार्यो में उत्साह से भाग ले रहा था। मजदूर क्ाति के फलस्वरूप" 
ही जमेनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दक्षिणपंथी नेता सत्ता में आए परंतु उन्होंने 
जमंनी के पूजीवादी वा तथा श्रतिक्रियावादी सेनापतियों से समकौता कर लिया और 
सर्वहारा क्रांति को कुचल दिया। वे स्वयं इस समभौते के कारण अर्थव्यवस्था मे कोई 
भौलिक समाजवादी परिवर्तन करने में असफल रहे। 99 और 924 के बीच में तथा 
929 और 933 के मध्य जमेनी घोर आधिक संकटों का शिकार हुआ। हिटलर का 
भाजीवादी आदोलन जर्मनी में असफल स्वंहारा क्रांति की प्रतिक्रिया थी, जिसके माध्यम 


से जमंनी के अनुदार दलों ने पूंजीपति वर्ग से साजिश कर वाइमर लोकतंत्र को नप्ट कर 
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राज्य की सत्ता नाजी तानाशाही के हाथ में सौंप दी । 
सैबाइन तथा लास्‍्की के अनुसार फासीवाद तथा नाजीवाद अविवेकवादी और जिया- 
वादी आदोलन है जिनकी कोई तकंसम्मत या सुनिश्चित विचारधारा ढूढ़ पाना मंभव 
नही है। कुछ लेसक फाप्तीवाद तथा नाजीवाद के वैचारिक स्रोत होगेल, नीत्णे, शोपेन 
हावर, फोस इत्यादि केः रोमासवार्द। तथा आदर्शवादी दर्शन में खोजते हूँ। इनके विचारों 
में और फासिस्ट और नांजी मान्यताओं में कुछ समता जरूर है कितु फामीवाद या नाजी- 
वाद कोई दाशनिक सिद्धात नही हैं। वास्तव मे फासिस्ट तथा नाजी आदोलनों वी घुएआत 
पहले हुई और उसके तथाकथित सिद्धात बाद में गढ़ लिए गए । ये सिद्धात या तो फासिस्ट 
तथा नाजी आंदोलनों की नीतियों भौर कार्यों को उचित टहराने के लिए या विरोधी / 
पार्ट्यों के सिद्धातो औौर नीतियों की निंदा करने के लिए जल्दवाजी में बना लिए गए। 
अतः ये सिद्धात अवसरवादी प्रचार ज्यादा और युक्तिसंगत विचार कप मालूम पढ़ते हैं 
और इनमे अतविरोध भरे पड़े हैं। 
इटली तथा जमंनी मे फासीवादी तथा नाजीवादी आंदोलनों का राष्ट्रीय निराशावाद 
और अपमान के वातावरण में उदय हुआ घा। नाजीवादी और फामीवादी विचारधारा 
का उत्तैजनापूर्ण राष्ट्रवाद राष्ट्रीय मनोविज्ञान के उपर्युक्त पहलू का ही नतीजा था। इन 
देशों में आथिक सकट मध्यवर्ग के लिए विशेष रूप से खतरनाक साबित हो रहा था। 
अतः फासिस्ट तथा नाजी आदोलन में भयभीत मध्यवर्ग ने काफी संख्या में भाग लेकर एक 
ऐसे सर्वाधिकारवादी राज्य की मांग की जिसमे मध्य तथा उच्च वर्ग के लोगो के विशेषा- 
घिकार सुरक्षित रहें, नागरिको को काम दिया जाए और सैस्यीकरण द्वारा राज्य को 
ताकतवर बनाया जाए। नाजीवाद ने नस्ल के आधार पर आयें जर्मन जाति की श्रेष्ठता 
का प्रचार कर अवैज्ञानिक किंतु भावुकतापूर्ण युक्तियों से अपने राजनीतिक आदोलन की 
मजबूत बनाया । 
इसके अलावा नाजी तथा फासिस्ट विचारधारा में कुछ ऐसे विचार शामिल कर 
लिए गए जिनका मुख्य ध्येय उदारवादियो और मारक्सवादियों के सिद्धांतों का खंडन करना - 
था। चूकि माव्सवादी अपने को दुंद्वात्मक भौतिकवादी मानते थे, उसकी प्रतिक्रिया के 
रूप मे फासीवादी और नाजीवादी अपने को आत्मवादी ओर रोमासवादी कहने लगे। 
“माक्सेवादी और उदारवादी अपने को विवेकवादी कहते थे तो फासीवादी और नाजीवादी 
अपने को अविवेकवादी भावनावादी या शक्तिवादी घोषित करने लगे | चूकि समाजवादी 
और साम्यवादी वर्ग सघर्ष और सर्वहारा वर्ग की क्राति के सिद्धातों को मानते थे, उन्होंने 
चर्गं सहयोग और वर्ग बंधुत्व के सिद्धातो का उपदेश देना शुरू कर दिया और अपने सवा * 
घिकारवादी राज्य को सभी वर्गों का समान रूप से हिरतँपी घोषित किया । जहा माक्संवादी 
पूजीवादी व्यवस्था में मौलिक परिवर्तत की माग करते थे वहा वे आशिक क्षेत्र में यधा- 
स्थिति के अनुदार समर्थक बन गए और भूठे समाजवादी नारों वी मदद से माकस वादी 
और सोशल डेमीकेंटिक मजदूरों को बहलाकर अपने भंदे के नीचे लाने की कोशिश करने 
लगे । माक्संवादी मजदूर वर्ग को अंतर्राष्ट्रीय एकता की शिक्षा देते थे तो फासीवाद और 
नाजीवादी उनमें आवेगपूर्ण, विकृद और नस्‍लवादी राष्ट्रवाद की मनोवृत्ति भरने लगे। 
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इसी तरह नाजी ओर फासिस्ट प्रचारक उदारवाद के मुख्य सिद्धांतों का भी खंडन 
करते थे। जहां उदारवादी राज्य की तुलना मे व्यक्त को प्राथमिकता देने के पक्ष में थे, 
चहां फासीवादी और नाजीवादी राज्य और समाज को व्यक्ति से कही अधिक महत्वपूर्ण 
चोषित करते थे । वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विचार और भाषण की आजादी एवं समाचार- 
पत्र, सिनेमा, समुदाय, कला, विज्ञान, साहित्य, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता को उदारवादी 
अतियां मानते थे । फासिस्ट राज्य मे सभी राजनीतिक दलो और अन्य विरोधी संगठनों 
और समुदायो पर भ्रतिबंध लगा दिया जाता है और उनका बलपूर्वक दमन कर दिया 
जाता है । फासिस्ट सरकार के विपक्षियो को फासी दे दी जाती है या यातना शिविरों में 
रखकर दासता की स्थिति मे श्रम कराया जाता है और तड़पाकर मारा जाता है। नाजियों 
ने यहुदियों, सोशलिस्टों, कम्युनिस्टों और विजित जाति के असंख्य लोगो को इन्ही यातना 
शिविरों मे मौत के घाट उत्तारा। ऐसे सर्वाधिकारवादी राज्य मे चुनाव और मताधिकार 
अर्थहीन और व्यर्थ हो जाते है। उदारवादी राज्य की प्रतिनिधि सस्थाओ को तोड़मरोड़ 
कर खत्म कर दिया जाता है । विधायिकाएं और न्‍्यायपालिकाएं एकदलीय कार्य पालिका 
के अधीन कर दी जाती है। सारी सत्ता संकुचित होकर फासिस्ट तानाशाह के इर्दंगि्द 
घूमने वाले छोटे गुट मे निहित कर दी जाती है । इस तानाशाह को, मैक्स वेबर की भाषा 
मे, देवतुल्य चमत्कारिक नेता मान लिया जाता है। 
उदारवादी लेखक प्राय: साम्यवादी और फासीवादी सिद्धांतो मे समानता दिखाने की 
वोशिश करते हैं। लास्की का मत है : 'लैनिन और मुसोलिनी मे कानून के शासन को हटा 
कर मनुष्यों का शासन स्थापित किया है। उन्होने सार्वजनिक नैतिकता को दूषित किया 
है जिसके आधार पर ही सम्य समाज के संबध स्थिर है। विपक्षियों के साथ अपराधियों 
जैसा आचरण कर उन्होंने विचार को ही खतरनाक साहसिक कार्य बना दिया है। उन्होंते 
राजनीति मे ईमानदारी को दडनीय बनाया है। उन्होने आवेगो की लगाम ढीली छोडकर 
जनजीवन की सुरक्षा नप्ट कर दी है ।* परंतु कुछ समय परचात विशेष रूप से जर्मनी में 
नाजीवाद की विजय के वाद लास्की साम्यवाद और फासीवाद के लक्ष्यों और उद्देश्यों मे 
“भौलिक विभिन्‍नताओं को चर्चा करने लगे। 
पूंजीपति वर्ग का ऋंतिविरोधी प्रांदोलन : माक्संवादियों के अनुसार फासीवाद तथा 
नाजीवाद पूंजीपति वर्ग के क्रातिविरोधी आंदोलन हैं। इन आदोलनों का उद्देश्य है कि 
आधिक वर्यतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र के आपसी अंतरविरोधों को खत्म करने के लिए 
लोकतंत्रीय प्रणाली का ही अंत कर दिया जाए। लास्की ने भी बाद मे स्वीकार किया कि 
पूजीवादी विकास के बतंमान चरण मे पूजीपति श्रमिकवर्य की मारे पूरी करने में असमर्य॑ 
है क्योंकि पूजीवाद के विस्तार का युग समाप्त हो चुका है और वह अब संक्चन की 
अवस्था में प्रवेश कर चुका है। अत: लास्की का मत है: “अब स्थिति बिलकुल भिन्‍न है 
क्योकि पूंजीवाद के पतन का चरण प्रारंभ हो चुका है। लोकतत्र जिन सुविधाओं की 
आश्या करता है, उनकी कीमत उसे ज्यादा महसूस होती है। पूजीवाद की मान्यताएं 
लोऊतंत्र की संभावनाओं के प्रतिकूल वैठती हैं। पूजीवाद के पतन के चरण में यह जरूरी 
हो जाता है कि या तो लोकतंत्रीय प्रक्रिया को ही खत्म कर दिया जाए या समाज की « 
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मूलभूत आर्थिक मान्यताओं को बदला जाए ।* 
नाजी तथा फासिस्ट आंदोलन लोकतंत्रीय प्रक्रिय को समाप्त कर सर्वाधिकारवादी 
शासन प्रणाली को कायम करके पूजीवाद को रक्षा करता है। आ्िक संकट की स्थिति मे 
पूजीवादी व्यवस्था में वेतनों की कदौती, जनता के जीवन स्तर में गिरावट और व्यापक 
बेरोजगारी अनिवाय बुराइया बन जाती हैं। पूजीपति अपने भुनाफों पर करों की छूट 
ओर सरकार के लोकहिंतकारी कार्यों की समाप्ति की मांग करते है। इसमें वयस्क मता- 
घिकार पर आधारित लोकतंत्र बाधक है। इसलिए पूंजीपति वर्ग किसी फाप्िस्द दल को 
तानाशाही स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है ओर तानाशाही के माध्यम से अपने 
उद्देश्यों को पूरा कराता है। नाजी तथा फासिस्ट दलों का, चाहे वे विपक्ष में हों या सत्ता 
में, पृजीपतियों से प्रकट या छिपा हुआ गठबंधन होता है। ये दल पूजीपतियो के संकेत 
पर मजदूर सधों तथा उनका प्रतिनिधित्व करने वालो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टियों 
का करता और दृढता से दमन करते हैं। मजदूरों की हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया 
जाता है। 
फासिस्ट प्रांदोलन और सैन्यवाद : फासिस्ट और नाजी दलों को इटली तथा जमंनी के 
कुलीन जमीदारों तथा इस वर्ग से उत्पन्न सैनिक विशिष्ट वर्ग का भी व्यापक सहयोग 
प्राप्त होता है। फौजी कनेल और जनरल इन दलों के संन्‍्यवादी कार्यक्रम और आकामक 
विदेशनीति के प्रशंसक होते हैं। फासिस्ट आदोलन और सत्ता को मजबूत बनाने के लिए 
यथास्थिति के समर्थक कुलीनवर्गाय सेनापति भी पर्याप्त सहायता करते हैं। फासिस्ट 
तथा नाजीदलों ने अपने राजनीतिक विरोधियों को बलपुर्वक दवाने के लिए अपने भनु- 
यागियों की एक निजी सेना भी तैयार की थी। इस निजी सेना के ह्वारा जनता में 
सैन्यवाद की विचारधारा का प्रचार किया जाता है और सुविधाजनक परिस्थितियों मे 
बलपूर्वक सरकार पर कब्जा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फासिस्ट 
और नाजी सरकारों की स्थिरता वहुत कुछ फौजी जनरलों के समर्थन पर निर्भर रहती 
है। अतः फासीवादी और नाजीबादी नेता सशस्त्रीकरण और सैनिकीकरण की नीतियों 
का दृढ़ता से समर्थन करते हैं । 
मुसोलिभी और हिटलर दोनों युद्ध की भावश्यकता का प्रचार करते थे। उनका 
विश्वास था कि युद्ध नागरिकों के पौरुष को निखारता है और उनमें त्याग, साहस और 
बलिदान की भावनाओं का विकास करता है। मुसोलिनी के अनुसार युद्ध राष्ट्रीय 
स्वास्थ्य की बृद्धि के लिए व्यायाम है। हिंटलर भी विजयी तलवार की शक्ति में विश्वास 
करता था। एक नाजी नेता का मत है कि एक सैनिक के दृष्टिकोण से श्ाविवाद 
मैद्धातिक कायरता है। कायरता कोई दर्शन नही है; बल्कि यह चरित्र का दोष है।* 
मर्वाधिकारवादी देश सैनिकवादी होते है और इसीलिए हिटलर का नारा था 'मवसेन 
से पहले बंदूक! । 
नाजीबाद तथा फासीवाद राष्ट्रवाद का अर्थ संकोणे राष्ट्रीयता, अंधी देशभवित, 
आतक्रमणात्मक लड़ाई, साम्राज्यवादी विस्तार आदि लेते हैं। उनके अनुसार राज्य एक 
शक्ति व्यवस्था है। मुसोलिनी का विचार था कि राज्य या तो अपनी शक्ति बढ़ाता द्द 
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और जीवित रहंता है या दुर्वेल होकर अपनी शक्ति खो देता है और मर जाता है। वह 
आधुनिक इटली के लिए रोम के साम्राज्य की सीमाएं चाहता था। मुसोलिनी के अनुसार 
साम्राज्यवाद जीवन का अनंत और अपरिवतेनीय नियम है और इटली का विस्तार 
उसके जीवन और मरण का सवाल है । हिटलर की महत्वाकांक्षा भी सैनिक बल द्वारा 
विशाल जमेंन साम्राज्य स्थापित करने की थी। वह न केवल जन अल्पसंख्यक क्षेत्रों को 
बल्कि फ्रांस, पोलेड और रूस को भी जर्मन साम्राज्य का अंग बनाने का इच्छुक था और 
अपने साम्राज्यवादी लक्ष्यों की चर्चा उसने सत्ताग्रहण करने से पहले ही अपनी पुस्तक 
“मीन कांफ' में कर दी थी। 
सर्वाधिकारवादी निगरमित राज्य : जबकि फासीवाद या नाजीवाद का आथिक आधार 
पूंणीवादी है, वह राजनीतिक क्षेत्र में सर्वाधिकारवादी निगमित्‌ र/ज्य की स्थापना करता 
है। वह वाद्य क्षेत्र में आक्रामक साम्राज्यवाद और आंतरिक क्षेत्र मे समग्रवादी तानाशाही 
का संयोजन है। आंतरिक रूप से नाजी या फासिस्ट दल राज्य के साथ पूर्ण एकरूपता 
स्थापित कर लेता हैं और राज्य की ओर से राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पक्ष का पूर्ण नियन्षण 
करता है। राशस्त्रीकरण और स्ेनिकीकरण की नीतियों से फासिस्ट व नाजी सरकारें 
असंख्य बेरीजगार नागरिकों को फौज या हथियारों का उत्पादन करने वाले कारखानों में 
काम देती हैं और पूंजीवादी संकट का आशिक हल निकाल लेती हैं। उद्योगों और श्रमिकों 
के समग्रवादी नियंत्रण द्वारा फासीवादी राज्य ओद्योगिक प्रणाली की पूरी क्षमता का 
उपयोग करता है और अपने सेन्यीकरण और युद्ध से संबद्ध लक्ष्यों को पूरा कर लेता है। 
लास्की फासिस्ट तानाशाह की तुलना मैक्‍्यावेली के निरंकुश शासक से करते हुए 
कहते हैं: 'सत्ता में रहने के लिए उसे ऐसी साविधानिक प्रक्रिया, जी उसे पद से हटा सके, 
नष्ट करनी पड़ती है भतः उसे असीमित सत्ता और असीमित अवधि पर आधारित 
निरंकुश शासन के रूप में कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार का असीमित निरंकुश शासन 
केवल भय पर टिका रह सकता है, अतः कानून के शासन के स्थान में आतंक का सहारा 
लेना आवश्यक है | 
फासीवादी दावा करते है कि उतकी सबसे अधिक मौलिक और महत्वपूर्ण देन 
निगमित राज्य की विचारधारा है। उनके अनुसार विगमित राज्य न तो पूंजीवादी 
प्रणाली है और न समाजवादी प्रणाली । यह दोनों से उच्चतर नई राजनीतिक पद्धति 
है। मुततोलिनी के निगमित राज्य की घारणा एक प्रकार से मध्य युग की गिल्ड व्यवस्था, 
सोरेल के सिंडीकेटवाद और नेतृत्व के फासीवादी सिद्धांत के मेल पर माधारित है। 
कुमारी विलकिसन का मत है कि निगमित राज्य केवल पूजीवादी प्रतिक्रिया ही नही है, 
उसमें समष्टिवाद के तत्व भी हैं। फासिस्ट राज्य दोनों का समन्वय करता है। वर्तमान 
पूंजीवादी राज्य में मालिक और मजदूर दो विरोधी वर्गों में संगठित होते हैं और दोनों 
उपभोकक्‍ताओं के हितों की अवहेलना करते है। निगमित राज्य एक उद्योग में संलग्न 
मजदूरों और मालिकों के अलावा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को एक ही निगम में 
संगठित कर देता है। मालिकों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों को फासिस्ट 
पार्टी नियुक्त करती है ॥ 
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इटलो में 934 तक किसी निगम कौ स्थापना नहीं की गई और जब उनकी स्थापना 
हो गई तो उन पर फासिस्ट पार्टी और उसकी एकदलीय सरकार का एकछत्र नियंत्रण 
स्थापित कर दिया गया। नियमों का मुख्य कार्य राज्य को सलाह देना था। वे मालिकों 
और मजदूरों में विवादों का हल करते थे और राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें 
प्रेरित करते थे । हर निगम का नियंत्रण एक समिति करती था जिसका प्रधान मत्रिमंडल 
का कोई सदस्य, राज्य का कोई सचिव या फासिस्ट पार्टी का कोई उच्च नेता होता था। 
मिगरमित राज्य का दावा है कि उसकी योजनाओं का आधार व्यकितिवादी न होकर 
समूहवादी है, पर वास्तविकता यह नहीं है। फाप्तिस्ट इटली में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 
को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा गया । व्यक्षिगितत उद्यम और निणी संपत्ति का अंत नही 
किया गया। मुस्रोलिनी के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति मनुष्य के व्यवितत्व की पुर्णता के लिए 
जछूरी है। निगमित राज्य के आलोचक जान स्ट्रेंची का मत है कि फासिस्ट योजनाएं 
पूजीपतियों की सहमति से वनती हैं और उनका उद्देश्य उन्हें विकास के लिए अधिकाधिक 
सुविधाएं देना है। निगमित राज्य स्वतंत्र मजदूर संघों का अंत कर देता है और मजदूरों 
के सारे पारंपरिक अधिकारों को छीनकर उन्हें राज्य का दास बना देता है।? 
नाजी विचारधारा के अनुसार राप्ट्र को सर्वोपरि स्थान दिया गया परंतु नाजी 
तानाशाही की स्थापना के बाद राज्य ही राप्ट्र के गौरव का प्रतीक बन गया। नाजीपार्टी 
राष्ट्र भर राज्य को जोड़ने वाली कड़ी थी। उसने जन जनता को एक सूत्र में बाधकर 
एक नेतृत्व के अधीन काम करने के लिए संगठित कर दिया । फलत. राज्य, राष्ट्र और 
नाजी पार्टी एकरूप हो गए। किसी भी दूसरे दल का अस्तित्व वर्जित कर दिया गया 
क्योंकि अनेक दलों के अस्तित्व से राष्ट्र विभाजित हो जाता है। नाजियों का सर्वाधिकार- 
वादी राज्य मुसोलिनी के निगमित राज्य की तुलना मे केंद्रीकरण को और भी अधिक 
महत्व देता था। नाजी नेताओं की एक श्यंखला राज्य और पार्टी का संचालन करती थी। 
उसकी कार्यपद्धति में ऊपर से आते वाले आदेशों का पालन करता प्रत्येक स्तर के 
अधिकारी और कमंचारी के लिए अनिवायं था। शक्ति से ही नाजी राज्य की स्थापना 
की गई थी और शक्ति ही उसे कायम रख सकती थी। नाजी विचारधारा के कुछ लोग 
जन्मजात गुणों के कारण नेता वनते हैं और बाकी लोग उनका अनुसरण करते हैं। नाजी . 
सिद्धांत के अनुसार मेता ओर उसके अनुयायी मे वही संबंध होना चाहिए जो मध्ययुग क्के 
सामंत और उसके वफादार घोड़े में होता या / जिस प्रकार वफादार घोड़ा अपने मालिक 
को पीठ पर वैठाकर उसके हुक्म के अनुसार लड़ाई के मँदान में कूद पड़ता है, वैसे ही 
जन नागरिकों को नेता का हुक्म मिलने पर युद्ध के मैदान में अपना सर्वेस्व बलिदात 
करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हिटलर राज्य, सरकार, सेना और नाजी पार्टी के 
समान रूप से अध्यक्ष ये। उनके आदेश कानून थे। हिटलर ही सभी प्रमुख मंत्रियों, 
अधिकारियों और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति करता था। वह जमंनी की अर्थव्यवस्था पर 
भी पूरा नियंत्रण रखता था और उसका उपयोग सैन्यीकरण और युद्ध की तैयारी के लिए 
करना चाहता था ॥$ * ५ 
जमेनी को आधिक क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने के लिए नाजियो मे आधिक योजनाएं 
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स्पदत्थाओं में जनता 
दो दिसेदी वर्गों में दंद बातो है। इटली के नियमित राज्य के विररीउ माडी सर्वाधिशरी 
मानिकों और मउदूरों के पूपक्त संपउन नहो पे क्योंकि माडोदायी भाविसों दौर 







मजदूरों के हितों में दिसी तरह का अंतदिरोध नही झानते॥ भाजिदो ने स्वतंत्र भजदूर 
यूनियनों को भंग कर दिया और मजदूरों जौर मातिस्ों सो नाजी पार्टो द्वारा निरंजित 


मजदूर फ्रंट! में जबरदस्ती शामित करा दिया। बड़े पूजोदारो उयोगों को कायम रणा 
गया परंतु उनके उत्पादन पर कठोर नियंत्रप भी रखा ग्या। वित्त मंत्रालय बेकों, 
उद्योगों, व्यापार आदि पर नियंत्रण रसता था परंतु व्यक्तिगत उद्यम और निजी संपत्ति 
के अधिकारों पर कोई रोक नही पी। राजनीतिक ठोचे की भोति समूचा आपिक ढांचा 
भी नेतृत्व के कठोर केंद्रीकरण के सिद्धांत पर तपा सैनिक अनुशासन की पद्धति पर 
आधारित था। फासिस्ट इटली की तुलना में नाजी जमंनी में अधथ॑व्यवस्था के संघापन 
पर राज्य और पार्टी का ज्यादा कठोर नियंत्रण था। 

पितृसत्तात्मक भौर सामंतवादी सामाजिर इश्ञन : फासीयाद प्रायः उन देशों भें फपता* 
फूलता है जहा ऐतिहासिक कारणो से जनवादी त्रांति या तो हो न पाई हो गा अधूरी शत 
गई हो। इटली और जमंनी मे प्रिटेन तथा फांस की तरह बुर्जुआ लोफसंभीय क्ौति एकल 
न हो सकी । इन देशों के अधिकांश में घड़ी जागीरदारियों और जमीदारियाँ काग॥ रहीं, 
पितृसत्तात्मक और सामंतवादी संस्कृति और परंपराएं भी जनता फेः भतिव!एं कौ अशा 
वित करती रही और काफी देर याद सोकतंत्रीय संस्थाओं की रधापगा भी हारे 
पितृसत्तात्मक और सामंतवादी तत्वों को नष्ट फरने में असग्ष रहीं। कागी0/% 47४ 
नाजीवाद की विचारधाराएं इन्ही लोकतंत्र विरोधी पितृस ताक्षाक भर २१४६ उमे८ 
वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 

सामंती परंपरा के अनुसार ही फासीयाद यह गान ऐेता है कि ऊहद/ हर दी दाह 
नीति में रुचि होती है और न उसमे अपना शारान रपा। कटी ढक कोरी है/ 
मुसोलिनी ने जनता की तुलना भेड़ों के भुद् से की थी जिगे मैट! उब्छथ्ूपल लगी भी 
दिशा में हांक कर ले जा सकता है। आम आदमी घोड़े ही 6८2४4 (है? दल बट काव 
लिलाओ, और फिर उसकी पीठ पर जीन बराकर मजे # देखर्श #> ने। जता उत 
कृतिया के समान है, जो मालिक से पिटकर या डंट ड़ ८ क्र दल |? कवते माटी: 
है। फासिस्ट विचारधारा के अनुसार बौगग मंदु#ढ के स्काएक गक्ा/4 ऑटना 
उद्योग के संचालन में अधिकार। बह तो मौक 8 %५72/४ #र ता जिया चटया 
जिसके पीछे वह आंख मूंदकर चल सके । | 
समाज में स्त्रियों की भुमिका के हद हैं कक 47 आ्यों के वि ही 

से पितृसत्तात्मक, सामंतवादी और वर्ट 'र्क्ष7 , >ही व के ऋडूपा 
की दामी है। स्त्री का कर्तव्य राष्ट्रके हि स्कण् /#+ कं अभि कक के 
बच्चों का पालन-योपण, पढि कोजैशद्वा फक>पल आल कटा 
दायित्व तिमाता है। हिटदर ईग्किले शो १०४ ऋ के, छत 
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कार्य करने वाली महिलाओं को सभी महत्वपूर्ण पदों से हा दिया और उनकी जगह 
पुरुषों को नियुक्त किया। ऊंचे पदों पर कार्य करने वाली सुशिक्षित और आजाद जर्मन 
महिलाएं फिर गुलाम बना दी गईं ४ आवश्यकता पड़ने पर जर्मन नारियों को कारखानों 
और अस्पतालों में नीचे स्तर की नौकरियां दी जा सकती थी। हिटलर का कथन है: 
स्त्रियों की शिक्षा मे उनके शारीरिक विकास पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके 
बाद ही उनके आध्यात्मिक विकास पर और आखिर में ही उनके मानसिक विकास की 
बात सोचनी चाहिए ।?* नाजीवादी मातृत्व को स्त्री जीवन का चरम लद्ष्य मानते हैं कितु 
मस्लवादी मनोवृत्ति के शिकार होकर वे निक्लप्ट कोटि की वेश्यावृत्ति का भी समर्थन 
फरते हैं। वितीबाल्ड हैंशेल ने कहा था: 'शुद्ध रक्तवाली एक हजार जर्मन लड़कियों को 
पकड़ लो। उन्हे एक शिविर में अलग रख दो। फिर शुद्ध रकतवाले सौ जर्मन पुरुषों को 
उनके बीच में छोड़ दो । यदि इस प्रकार के एक सौ शिविर भी खोले जा सके तो हमे एक 
साथ एक लाख शुद्ध रकतवाले बच्चे मिल जाएंगे [// 
नाजी राज्य ने अपनी कर नीतियों तथा दूसरी सुविधाओ द्वारा स्त्रियों को अधिक 
बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया। संतति निरोध को राष्ट्र के प्रति पाप घोषित 
किया गया। एक विशेष आयकर रियायत देकर घनी और मध्यवर्गीय परिवारों को घरेलू 
नौकर रखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रकार कारखाने से निकाले हुए मजदूर 
घरेलू नौकर बन गए। नोकरों की तनण्वाह के अनुपात से मालिकों का आयकर पा 
दिया गया। इस प्रकार अमीर घराते की महिलाओं को मुफ्त में घरेलू नौकर मिल गए, 
और बेकार मिल मजदूरों को फिर से रोटी रोजी मिल गई।? उद्योगों से स््रियों को 
निकालकर उनकी जगह वैकार पुरुषों को रखा गया। ये स्थियाँ या तो, बेकार हो गई या 
कुतीम और घनी परिवारों में दासी का कार्य करने लगीं । इस प्रकार परिवार का सामंत्री 
और पितृसत्तात्मक रूप वापस लाया गया । हरि 
अमरीका में नारी मुकित आंदोलन की नेता कुमारी केट मिलेट का कबन हैं कि 
स्त्रियों के संबध मे नाजी नीतियों का मुख्य उद्देश्य न तो आर्थिक था और व जनसंब्या 
स्वंधी | उतका मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक और भावात्मक रूप से स्थ्रियों पर पुरुषों के 
अभुत्व की रक्षा करना था। नाजी नेता गोटफीड फेडर ने नारी मुक्ति के विचार को 
यहूदियों और मारक्सवादियो का पड्‌यंत्र बवाया,था। उनका कथन है: “यहुदियों ने यौन 
लोकतंत्र की पद्धतियों से स्त्री को हमसे छीन लिया है। हम खुवकों को इस अजग्र को 
जान से मार देना चाहिए जिससे हम दुनिया की सबसे पवित्र वस्तु स्त्री को दासी और 
सेविका के रूप में पुनः प्राप्त कर सकें ।7» एक ताजी महिला,नेता गायडा डायल ते दासी 
और सेबिका की सूची में रस्किन का अनुकरण करते हुए 'रानी” भी जोड़ दिया था। 
एडोल्फ हिंटलर ने स्त्रियो के विषय मे विचार करते हुए 'मीन काफ' में लिखा था: 
“उसका संसार उसका पति है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं भौर उसका घर है। 
अगर कोई इस छोटे संसार की देखभाल न करे तो बडा भंसार कहा बचेगा ? हम इसे 
ठीक नही समझते, जब स्त्री पुरुष के संसार मे प्रवेश करना चाहती है। जब दोनो अपने 
अपने संसार में अलग अलग रहते हैं, तो हम इसे स्वाभाविक मानते हैं। पुरुष राष्ट्र का 
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स्तंभ है तो स्त्री कुटुव का आधार है। स्त्रियों के समान अधिकार इसी में निहित हैं कि 
वह अपनी प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन के क्षेत्र में अपने करतेव्य को पूरा कर सम्मान की 
अधिकारिणी बने । स्त्री और पुरुष दो बिलकुल भिन्न प्रकार के प्राणी हैं। पुरुष में विवेक 
की प्रधानता है। वह अनुसंधान और विश्लेषण करता है भर नए अनंत क्षेत्रों को खोज 
निकालता है। परंतु भिन चीजों को वह विवेक द्वारा प्राप्त करता है, वे परिवर्तनशील हैं। 
विवेक की तुलना में भावना अत्यधिक स्थाई है और स्त्री भावना है और इसीलिए वह 
अधिक स्थिर तत्व है इसी प्रकार गोयवेल्स ने कहा था : 'राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन 
स्वाभाविक रूप से पुरुषों का आदोलन है। सार्वजनिक जीवन मे संचालन और सृजन के 
क्षेत्रों का निर्धारण कठिन नही है। इन क्षेत्रों में से एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनीति 
हैं। पह छ्षेत्र बिना किसी अपवाद के पुरुषों का एकमात्र क्षेत्र है। जब हम स्त्रियों को 
सावंजनिक जीवन से निकालना चाहते है तो ऐसा इसलिए नहीं करते वयोकि हम उनसे 
अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं बल्कि हम तो उन्हें उतका पुराना सम्मानित पद लोटाना 
चाहते हैं। स्त्री का श्रेष्ठतम झौर उच्चतम पेशा पत्नी और मां वनकर रहना है और यदि 
हमने इस्त दृष्टिकोण को छोड़ दिया तो यह हमारे लिए इतनी विपदाजनक बात होगी कि 
उसकी कल्पना भी नही की जा सकती ।”!* ग्रोयवेन्स का राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन 
से तात्पयं नाजी आंदोलन से है क्योंकि नाजी पार्टी का पूरा नाम जर्मन मजदूरों की 
राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी ही या। 
फासोवाद तथा नाजीबाद का मूल्याकन : लास्की फासिस्टों ओर नाजियो के इस दावे को 
स्वीकार नही करते कि उनकी सरकार पूजीपतियों और मजदूरो, जमीदारो और किसानों 
एवं अन्य शोपक और शोपित वर्गों के बीच में निष्पक्ष पंच का कार्य करती है। अपनी 
आधिक मान्यताओं के कारण फासिस्ट सरकार के लिए एक पक्षपातहीन मध्यस्थ के रूप 
में कार्य करना असंभव है। लास्की का मत है: अपने शासनकाल के पहले वर्ष में ही 
हिटलर निजी संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न होने पर दक्षिणपंथी नीति अपनाने के लिए 
और अपनी नीतियों के समाजवादी अंश को छोड़ने के लिए विवश हुआ । निजी मुनाफो 
की सुरक्षा के लिए ही इटली में फासिस्ट राज्य ने निरंतर मजदूरी की दर कम करने की 
नीति अपनाई। एक बार इन पूजीवादी आधार तत्वों को स्वीकार कर लिया जाए तो 
यह मानना पड़ेगा कि राज्य के कार्स पूजी के स्वामियों का पक्ष लेते हैं। इन सिद्धातों के 
विपरीत आचरण करना फासीवाद के अंतरंग चरित्र के प्रतिकूल है /!* अत. लास्की का 
कथन है कि पूंजीवादी समाज की अन्य सरकारों की तरह फासिस्ट और नाजी सरकार 
भी उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण रखने वाले शोपकवर्ग की कार्यपालक समिति है। 
इसके विपरीत प्रोफेसर ग्रैगरी का विचार है कि फासीवाद पूजीवाद से भ्रत्यधिक 
भस्‍िन्‍न और साम्यवाद के निकटतर है क्योकि पूंजीवाद का आधार निजी व्यवसाय और 
वैयक्तिक स्वतंत्रता है जब कि फासीवाद का आघार आ्थिक नियंत्रण और निरंकुश शासन 
है। नाजियों के पच्चीस सूत्री कार्यक्रम में अनेक बातें साम्यवादियों के समाजवादी कार्य- 
क्रम से मिलती-जुलती हैं। ह॒वेर्ट ग्रीव का भी यही विचार है कि फासीवाद और नाजीवाद 
के उत्थान के लिए आथिक कारणों की तुलना में राजनीतिक परिस्थितियां अधिक जिम्मेदार 
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थीं। वास्तव में साम्यवादी और नाजी कार्यक्रमों की तथाकथित समानता दिखावटी 
है क्योकि नाजी कार्यक्रम का समाजवादी अंध् कभी कार्यान्वित नही किया यया । यह सच 
है कि फासिस्ट राज्य सत्तावादी है परंतु इस सत्ता का उपयोग भी पूजीवादी व्यवस्था की 
रक्षा के लिए किया गया। जैसा लास्‍्की का मत है : 'इटली और जमंती, इन दोनों देशों 
में ही यह हस्तक्षेप पूजीपतियों द्वारा पूजीवादी व्यवस्था के पुनरद्धार के लिए किया 
गया ।/१५ 
फासोवाद और नाजीवाद के दाशंनिक आधार की पोज भी निरथेक है क्योकि 
यह कुछ अवसरवादी वक्‍्तव्यों का संकलन है। लास्की का विचार है : “फासीवाद के 
विषय में इसके समर्थको ने, जो भी सिद्धांतों का शब्दजाल बुना है, वह परीक्षा के बाद 
कुछ ऐसे प्रचार के नारे मालूम होते हैं जिनका किसी विशेष सरकार की स्थिति मजबूत 
करने के सिवाय कोई अर्थ नही है। जर्मनी मे नाडिक श्रेष्ठता का सिर्द्धात उपयोगी पिद्ध 
हुआ; इंदली में लैटिन प्रतिभा का गीत गाया गया। यहूदी द्वेष प्रत्येक ऐसी सरकार 
का उपकरण रह है जिसे इतिहास में काल्पनिक शत्रु के शोपण और संपत्ति के वितरण 
की जरूरत पड़ी है; और आधिक कठिनाई के समय निरक्षर जनता में यह नारा बहुत 
लोकप्रिय होता है। जमंनी तथा इटली मे राष्ट्र के “उज्ज्वल भविष्य का नारा शोषण 
के लिए नए स्रोतों की खोज मात्र है जिससे जनता सरकार के भ्रति निष्ठावान रहे। 
विजय का अर्थ है नौकरिया, पूजीनिवेश की सुविधाएं भौर. राजनीतिक रूप से नियंशित 
बाजार। लोकतत्रीय सिद्धांत पर प्रहार का भाशय है तानाशाह द्वारा अपनी निरंकुश सत्ता 
का ओचित्य स्रिद्ध करने की आवश्यकता । यदि फासीवाद का कोई आधार तत्व है तो वह 
केवल यह कि शक्ति एकमात्र सद्‌गुण है और उसे सुरक्षित रखने के लिए या उसकी दृद्धि 
करने के लिए जिन बातो की जरूरत हो उन्हे ही नैतिक भूल्य माना जा सकता है।/ 
फासीवाद का विकल्प : फासीवाद के संबंध मे तीन बातों पर विचार करना आवश्यक 
है। फासीवाद किन कारणों से उत्पन्न हुआ और उसे रोकने के लिए क्या साधन अपनाए 
जा सकते हैं? फासीवाद का अंत करने के लिए वलषप्रयोग अनिवाय॑ हैया नही? 
फासीबाद का सही आधिक और राजनीतिक विकल्प क्या है ? सर्वप्रथम हमे समझ लेता 
चाहिए कि उदारवाद, साम्यवाद या समाजवाद की तरह यह कोई सुसंगत दाईनिक 
विचारधारा नही है। प्रत्येक पूंजीवादी समाज मे संकुचन की स्थिति में फासीवाद का 
खतरा डत्पस्त हो जाता है। पूजीवादी दल फासीवाद के प्रति सहानुमूति रखते हैं, उसका 
डटकर विरोध नही करते और समाजवाद से भयभीत होने पर उसकी छिपकर या 
खुले रूप में सहायता भी करते हैं। ; 
फासीबाद के वास्तविक विरोधी थे समाजवादी दल होते हैं जो पूंजीवादी व्यवस्था 
में मौलिक परिवर्तन चाहते हैं। अतः फासीवादी समाजवादी आंदोलन को दुर्वल करने का 
पूरा प्रयास करते है। इसका एक तरीका फासिस्ट या नाजी कार्यत्रमों में दिखावदी 
समाजवादी मायो को शामिल करना और प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए उदारतावूर्वक 
झूठे वायदे करना है। इटली मे फासिस्ट दल से मांग की कि राजतंत्र का प्रंत किया 
जाए, चर्च की संपत्ति और युद्धकालीन मुनाफों को जब्त किया जाए, जमीदारी प्रथा का 
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उन्मूलन हो और भूमि का किसानों में वितरण किया जाए तथा महत्वपूर्ण उद्योगों और 
बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसी प्रकार नाजियों के पचीस सूत्री कार्यक्रम में 
हिटलर ने मांग की--मैहनत से न कमाई हुई संपत्ति का खात्मा, ब्याज की दासता से 
मुवित, थुद्कालीन मुनाफों की जब्ती, बड़ी पूजी का राष्ट्रीयकरण, बिना मुआवजा दिए 
जमीदारी का उन्मूलन तथा पूजीपतियों और मजदूरों की मुनाफों में भागीदारी । नाजी 
और फासिस्ट दलो ने फ्ूंठे नारे मजदूर वर्ग की फासीवाद विरोधी एकता को तोड़कर 
उसके एक अंश को अपने पक्ष में लाने के लिए दिए और उनमे से किसी एक को भी 
सत्ताग्रहण करने के बाद कार्यान्वित नही किया । 
समाजवादी दल दो कारणों से फासिस्टों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध मही कर सके | 
पहला कारण मजदूर वर्ग का दो परस्परविरोधी दलो में विभाजन था जो समाजवादी 
आंदोलन में पृथक साम्यवादी दलों की स्थापना के कारण हुआ था। नाजी प्रत्िक्राति 
की सफलता का दूसरा कारण लोकतांत्रिक समाजवादियों की दुर्बल और संकोचशील 
नीतिया थी | इन नीतियों की वजह से जमेनी की सामाजिक और आधिक व्यवस्था में 
भौलिक समाजवादी परिवर्तन नही किए जा सके। फासीवाद का उदय रोकने के लिए 
एकमात्र सुदृढ़ उपाय उस वर्ग को समाप्त करना है, जो इसे जन्म देता है। पूंजीवादी 
व्यवस्था को समाप्त किए बिना फासीवाद की संभावनाओं को रोकना असंभव है। 
फासीवादी व्यवस्था का अंत या तो आंतरिक क्राति द्वारा हो सकता है या बाहर से 
सशस्त्र हस्तक्षेप द्वारा । अत्त: लास्की का कथन है: 'एक ऐसी प्रणाली, जो शक्ति को 
छोडकर सभी नैतिक मूल्यों का हनन करती हो और बिना किसी पदश्चाताप के युद्ध को 
राष्ट्रीय नीति का स्वाभाविक उपकरण मानती हो या तो मनुष्य जाति को गुलाम बनाकर 
दम लेगी अन्यथा उसका नाश करना पड़ेगा। इन दो विकल्पों में कोई मध्यवर्ती मार्ग 
नही है ।४ लास्की के मतानुसार फासिस्ट सरकार वस्तुतः गुडों और डाकुओं की सरकार 
है जो अपने अस्तित्व के लिए निरंतर गृहयुद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को बढावा देती है । 
इस युद्धलोलुप विचारधारा का एकमात्र भरत्युत्तर इसको इसी के हथियार से मारना है। 
इसे तो युद्ध या क्राति में पराजित करके ही नप्ट किया जा सकता है । 
युद्ध में फासिस्ट शवितयों की पराजय के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्व यह था कि 
फासीवाद के पुनरुत्यात को रोकने के लिए ब्या कदम उठाए जाएं। लास्की का दृढ़ मत 
है कि पूंजीवादी लोकतंत्र फासीवादी प्रणाली का सही और स्थाई विकल्प नहीं है। 
वह फासीवाद का स्थाई उन्मूलन नहीं कर सकता। जब तक मुख्य पूजीवादी देशों में 
उत्पादन की पूंजीवादी प्रणाली कायम है, किसी भी उपयुक्त परिस्थिति मे फासीबाद 
पुत: जन्म ले सकता है। समाजवादी लोकतंत्र और निजी संपत्ति का समाजीकरण ही 
फासीवाद का स्थाई विकल्प सिद्ध हो सकता है। हवंर्ट डीन लास्की द्वारा प्रस्तुत फासीवाद 
के विश्लेषण की तीब्र आलोचना करते हैं। उनका निष्कर्प है कि फासीवाद मुख्यतः एक 
अविवेकवादी जन आंदोलन है जो पश्चिम की उदारवादी सम्यता के आदझों के खंडन 
पर आधारित है । इसे माक्स वादी दृष्टिकोण के आघार पर पूजीपति बर्ग की पतनोन्मुख 
अवस्था की राजनीतिक प्रणाली समझना अनुचित है। फासिस्ट तानाशाही न केवल 
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श्रमिक वर्ग को बल्कि पूंजीपति वर्ग को भी अपनी सात्ता का गुलाम बनाती है। नाजीवादी 
तथा फासीवादी आंदोलन जर्मनी और इठली की विशेष ऐतिहासिक, राजनीतिक, 
आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के जटिल परिणाम हैं। इनमें राष्ट्रीय एकता की 
स्थापना में विलंब, राजनीतिक लोकतंत्र की दुर्बहता भौर सरकारों की अस्थिस्ता, 
आधिक संकट और अव्यवस्था, समाज में जमीदार वर्ग के विशेषाधिकार, कैषोतिक 
तथा लूथरवादी चर्च के घामिक और नैतिक विश्वास, बैयक्तिक स्वतंत्रता और लोक- 
तंत्रीय परंपरा का अभाव, वार्साई संधि का अनौचित्य और राष्ट्रीय अपमान की भावनाएं 


इत्यादि सम्मिलित है । 
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यद्यपि संस्थानवादी पद्धति एकागी है और राजनीतिक जीवन के मूलभूत आधिक 

आधारों से कटी हुई है, तो उपर्युकत लेखको की कृतियों में सूचनाओ का पर्याप्त भंडार 
है। हमारे देश के राजनीतिक विशिष्ट वर्ग भारतीय गणतंत्र की संस्थाओं के निर्माण 
और विकास में इन सस्थानवादी लेखकों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए हैं। डायसी, 
जैनिग्म और लास्की ब्रिटेन में और चाल्स बियर अमरीका में संस्थानवादी पद्धतिसे 
राजनीतिक व्यवस्थाओ के विश्लेषण मे सर्वश्रेष्ठ समझे जा सकते हैं। मनरो तथा आग 
जैसे संस्थानवादी लेखको ने सविधानों के सामाजिक आशिक विवेचन के वजाय उनके 
कानूनी पहलुओ पर ही विशेष ध्यान दिया है। इसके विपरीत लास्की तथा बियर्ड 
राजनीतिक प्रणालियों के मूलभूत आधिक आधारो की चर्चा भी करते हैं । संविधानों के 
विश्लेषण में अधिकाश भारतीय लेखक वियर्ड और लास्की की कृतियों से प्रेरणा लेने के 
यजाय डायमी और मनरो के विधानवादी दृष्टिकोण की नकल करना पसंद करते हैं। 
वे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की परिधि से बाहर निकलकर आविक 
वर्गों, हितसमूहो, राजनीतिक दलो या सैनिक विशिष्ट वर्गों के व्यवहार का विश्लेषण 
करना आवश्यक नही समझते । 

व्यवहारवादी पद्धति : यह राजनीतिक व्यवस्थाओ के अध्ययन के विकास के दूसरे चरण 
की पद्धति है। इस पद्धति का व्यापक उपयोग ]955 और 970 के बीच में हुआ। इस 
चरण मे लेपकों ने सविधानो और शासनप्रणालियो के कानूनी विश्लेषण पर ध्यान देने 
के बजाय राजनीति और राजनीतिक ढाचों के व्यवहार और कार्यों पर विशेष जोर 
दिया। व्यवहारवादी पद्धति के विकास मे अमरीकी राजनीतिवेत्ताओं ने विशेष योगदान 
दिया। इनमे प्रिमटन विश्वविद्यालय के लेयको की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 
संरचनात्मक कार्यवाद के नाम से एफ नई व्यवहारवादी पद्धति का राजनीतिक विश्लेषण 
में उपयोग किया। आमड और कौलमन ने विकासशील देशों की राजनीति पर एक 
पुम्तक संपादित की और आमड तथा पावेल ने तुलनात्मक राजनीति के विकासात्मक 
दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रस्तुत किए । डेविड आप्टर ने घाना और सूसियन पाई ने 
वर्मा की राजनीति का संरचनात्मकः कार्यवादी पद्धति से विश्लेषण किया। कुछ यर्पों मे 
ही अमरीका के अनेक लेखक सरचनात्मक का्यवादी प्रतिमानों का राजनीतिक 
व्यवस्थाओं के अध्ययव और विश्लेषण में व्यापक रूप से प्रयोग करने लगे [? 

इस व्यवहा रवादी चरण में आधुनिकीकरण, राष्ट्रनिमाण, राजनीतिक विकास, 

राजनीतिक, माह्कृतिक और राजनीतिक समाजीकरण को राजनीतिक व्यवस्पाओं के _, 
विश्लेषण के लिए नई उपयोगी अवधारणाओ के रूप मे स्वीकार कर लिया यया | इसी 
चरण में डेविड ईस्टम मे राजनीतिक व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तुत किया, शिगके अंतर्गत 
यहू बताया गया कि सामाजियः पर्यावरण से आनेवाली मांगों को राजनीतिक ब्ययरथा 
रिस प्रकार शासवीय नीठियो में परिवर्तित फरती है तथा इन नीतियो के आधार पर 
फीडबैक प्रक्रिया के अनुसार किस प्रफयर राजनीतिक व्यवस्था मो समयंन प्राप्त होता 

है। यही प्रतिया किसी निर्दिष्ट स्पवम्धा का संतुलन कायम रखती है। काल डटौश मे 
सयार प्रतिमात वा उपयोग करते हुए सूचनाओं के आदान-प्रदाय पर राजनीति 
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व्यवस्थाओं के रूपों की व्याख्या की। डेविड ईस्टन तथा काले डौश का कथन है कि 
उनके ये प्रतिमान सांस्कृतिक और विचारघारात्मक सीमाओ से बधे नही है। इसलिए 
वे विविध राजनीतिक प्रणालियों का सही तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। इसी चरण 
में अनेक लेखको ने बहुत से विषयों में आनुभविक शोध के आधार पर लघु अध्ययन 
(माइक्री स्टडीज) प्रस्तुत किए हे। इनमे मतदाताओं के निर्वाचकीय व्यवहार पर 
विशेष रूप से ध्यान दिया गया। कुछ लेखकों ने अल्पविकसित देशों की राजनीतिक 
प्रक्रिवओं और व्यवहार पर भी शोध प्रवध लिखे । 
व्यवहारवादी आंदोलन ने राजनीतिविज्ञान की सीमाओं का विस्तार किया और 
राजनीतिक व्यस्थाओं के अध्यन को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सास्कृतिक प्रक्रियाओ 
'से जोड़ा। अपेक्षाकृत उनके आशिक प्रक्रियाओ से सबधों पर बहुत कम ध्यान दिया 
गया। व्यवहा रवादियो ने राजनीति और समाजविज्ञान के सामजस्य से राजनीतिक 
समाजविज्ञान के रूप में एक नए विषय को जन्म दिया। मावस-के पश्चात राजनीतिक 
समाजविज्ञान का यह संभवत. पहला व्यापक प्रयोग था परतु उसकी प्रेरणा के स्रोत 
मंक्स वेबर, पैरेतो और टैल्काट पार्सस थे और उसका उद्देश्य मावर्स के समाजवैज्ञानिक 
सिद्धांतों का खंडन करना था। व्यवहारवादियो ने कहा कि सामान्य सिद्धांतों को 
प्रस्तावित करने से पहले आनुभविक तंथ्यो के सकलन की जरूरत है और न केवल कुछ 
पश्चिमी राज्यों बल्कि एशियाई और अफ्रीकी व्यवस्थाओ के रूपो के आनुभविक ज्ञान 
और परिचय की आवश्यकता है। अतः व्यवहारवादियों ने परपरा तथा आधुनिकता 
'के तुलनात्मक पैमाने की मदद से अनेक एशियाई और अफ्रीकी व्यवस्थाओ का विश्लेषण 
किया | एडवर्ड शील्स ने राजनीतिक व्यवहार के मनोवैज्ञानिक और सास्कृतिक आधारो 
की चर्चा करते हुए राजनोतिक सस्कृति का प्रतिमान प्रस्तुत किया। लासवेल तथा 
हाईमन ने राजनीतिक व्यवहार मे राजनीतिक समाजीकरण की अवचेतन और चेतन 
प्रक्रियाओं पर प्रकाश डाला। 
उत्तरव्यवह्ारवादी पद्धति : व्यहार॒वादी पद्धति के तीन दोप थे लक्ष्यहीनता, संकीर्ण 
'तथ्यमूलकता और मुल्यनिरपेक्षता। व्यवहारवादियों की शोध का कोई निश्चित लक्ष्य 
नही था। वे अनावश्यक और महत्वहीन विषय को चुनकर असंवद्ध तथ्यों का ढेर इकट्ठा 
कर लेते थे जिनके आधार पर किसी महत्वपूर्ण या गंभीर समस्या के विषय में कोई 
अथंपूर्ण निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था। ये लेखक भूल्य निरपेक्षता की आड़ में यथा- 
स्थिति का समर्थन करना पसंद करते थे और साहसिक आलोचना करने से था कोई 
परिवत्तेनात्मक सुझाव देते से कतराते थे | अत: 970 के उपरांत डेविड ईस्टन तथा कुछ 
अन्य लेखकों ने उत्तरव्यवहा रवादी आदोलन का नारा दिया ओर राजनीतिक विश्लेषण 
की नई पद्धति की चर्चा की जिसमे आदर्शों और मूल्यों के अध्ययन के महत्व को पुनः 
स्वीकार किया गया । वस्तुतः व्यवहा रवादी और उत्तरब्यवहारवादी पद्धति में कोई 
'मौलिक अंत्तर नहीं है । दोनो राजनीति को मुख्य रूप से आनुभविक ओर तथ्यमूलक 
समाजविज्ञान मानती हैं | उत्तरव्यवहारवादी पद्धति में अपेक्षाकृत राजनीति के तथा- 
कथित नैतिक पक्ष पर थोडी सी प्रासंगिक चर्चा कर ली जाती है। व्यवहारवादी पद॒ति 


252 राजनीति के सिद्धांत 


में नैतिक मूल्यों को ईमानदारी से स्वीकार करने के बजाय चेतना की सतह के नीचे ढक 
दिया जाता है। दोनों ही पद्धतियां संकुचित उदारवाद की परिधि के अंतर्गत रहकर 
राजनीतिक विश्लेषण करती हैं ॥१ 
वियतनाम संधपं ने अमरीको बुद्धिजीवियों के एक अंश पर व्यापक प्रभाव डाला। 
वे व्यवहारवादी मानदंडों की अनेतिकता और दिशाहीनता से क्षुब्ध हो उठे। उनमे से 
कुछ अपने शासकवर्ग की नवउपनिवेशवादी नीतियों के समालोचक वन मए। परिभाम- 
स्वृरूप सरचनात्मक कार्यवादियों के शिविर में खलबली मच गई। प्रिसटन के प्रोफेसरों 
ने 'क्राइसिज ऐड स्वीक्वेसेज इन पोलिटकल डिबेलपमेंट' के शीर्षक से नई पुस्तक 
प्रकाशित की जिसमे उन्होंने अपने सरचनात्मक कायवाद के व्यवहारवादी सिद्धांतो का 
पोस्टमार्टम करते हुए स्वीकार किया कि उनके पूर्ववर्ती विश्लेषण में कई बुटियां थी । 
भारत में रजनी कोठा री ने संरचनात्मक कार्यवाद से प्रभावित होने के वावजूद भारत की 
राजनीतिक व्यवस्था का एक मौलिक विवेचन प्रस्तुत किया जो विकासशील देशों के 
इष्टिकोण के अनुकूल था । 
विकासशील देझ्ञों का दृ्टिकोण : भारतीय लेखकों के लिए आवश्यक है कि वे राजनीतिक 
व्यवस्थाओ का विश्लेषण करते समय विकासशील देशो की समस्याओं को ध्यान में रखें। 
ब्रिटिश, ग्ररोपीय तथा अमरीकी राजनीतिवेत्ता प्रकट रूप से उदारवादी होते है परंतु 
राजनीतिक प्रणालियो के मुल्याकन मे पुजीवादी और नवउपतिवेशवादी धारणाओं का 
उपयोग करते है। इसके विपरीत सोवियत रूस और पूर्वी यूरोप में यूरोपकेंद्रित मावस- 
चादी पूर्व ग्रहो के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या और समीक्षा की जाती है। 
एक भारतीय लेखक मनोरंजन महती के अनुसार राजनीतिक प्रणालियों के विश्लेपण में 
एक तृतीय विश्व के इष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके दो अभिप्राय हैं । चूकि विकास 
शील देशो की जनता साम्राज्यवाद से पीडित रही है, इसलिए वहां ऐसी राजनीतिक 
व्यवस्था होनी चाहिए, जो औपनिवेशिक शोषण और दमन द्वारा उत्पन्न आ्थिके, 
सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक समस्याओं का शी प्र हूल निकाल सके। उतकी 
व्यवस्था का दूसरा लक्ष्य समाज तथा अभेव्यस्था का जनवादी और समावादी पुननिर्माण 
होना चाहिए। अतः इन सभी देशो के जन आंदोलन जमीदारी प्रथा के उन्मूलन, सरकार 
के आर्थिक कार्यों की वृद्धि, लौकिक और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार, आधिक विकास में 
तेजी, विदेशी और देशी पूजीवादी इजारेदारियों के अंत, आदि की हृढतासे मांग 
करते है । 
आमड और ईस्टन के प्रतिमानों की मदद से विकासशील देशो की व्यवस्थाओं का 
विश्लेषण प्रांति उत्पन्न करता है। इन देशों की व्यवस्था विकसित पूजीवादी या विकसित 
साम्यवादी देशों की तरह आत्मनिभर और स्वचालित व्यवस्था नही है। आमंड द्वारा 
चर्णित व्यवस्थाकार्य अर्थात हितनिर्धारण, हितसंयोजन, राजनीतिक समाजीकरण और 
राजनीतिक संप्रेपण हितसमूहो, राजनीतिक दलों ओर संचारसाधनो के विशेष प्रकार 
के विकास पर अवलंबित है, जो उद्योगप्रधान पूजीवादी देशो में ही संभव है। इत पर 
आधारित संतुलन और स्थिरता भी विकासशील देशों की व्यवस्था में नही है। महा- 
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शक्तियों द्वारा विकासशील देशों की व्यवस्था मे हस्तक्षेप भी उसे असंतुलित और अस्थिर 
बनाता है। विकासशील देशों में ऐच्छिक समुदाय, प्रभावसमूह और सुसगठित राज 
नीतिक दल या तो अनुपस्थित होते हैं या निर्जीव और कमजोर होने की वजह से अपनी 
अपेक्षित और उचित भूमिका निभा नही सकते। 
पाल बरान तथा आदर गुंडट फ्रैक ने माक्सवादी दृष्टिकोण से अल्पविकसित देशों 
में आथिक विकास से संबंद्ध राजनीतिक समस्याओ का विश्लेषण किया है, जो अत्यधिक 
उपयोगो है। इस संबंध मे माओ-त्से-तुग और होचीमिन्ह के विचार भी महत्वपूर्ण हैं। 
उन्होंने ओपनिवेशिक और अधेऔपनिवेशिक देशो की शोषित और उत्पीडित जनता के 
लिए सामाणिक क्राति का रास्ता दिखाया और काति के पश्चात जनवादी और समाज- 
वादी पुर्ननर्माण के लिए आवश्यक कार्मनीतियो का निर्धारण किया। गुनार मिल ने 
प्रभतिशील उदारवादी दृष्टिकोण से 'एशियन ड्रामा' मे दक्षिण एशियाई देशों की राज- 
नीतिक व्यवस्थाओं का आध्िक विवास के संदर्भ में मूल्याकन किया। चार्ल्स बीतलहाइम 
ने “इंडिया इंडिपेंट' में मेहरू द्वारा संचालित भारतीय व्यवस्था के आथिक और राज- 
नीतिक पहलुओं की मावसवादी इप्टिकोण से समालोचना प्रस्तुत की ।१ 
राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण सवाल : किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के 
रूप को समझने के लिए हमें उस समाज के ढाचे को समझना चाहिए जिसमें वह व्यवस्था 
कार्य करती है । हमे देघना चाहिए कि उस समाम में शबित, अधिकारों और भौतिक 
संसाधनों का वंटवारा किस प्रकार किया गया है। यह तभी सभव है जब हम उस समाण 
में व्याप्त श्रेणी सवंधों और वर्गविभाजन को समझ ले। इसके लिए जरूरी है कि हम 
उस व्यवस्था की सभी क्रियाओं का अध्ययन करें-चाहे ये क्रियाए सगठित हो या 
असंगठित, सरकारी हों या गैरसरकारी और व्यवस्था को संतुलित करने वाली हो या 
उसे विच्छिन्न करने वाली । हमें यह्‌ भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक 
ओर राजनीतिक व्यवस्था किस दिशा मे जा रही है और उसके सामने क्या कोई दूसरे 
विकल्प भी हो सकते हैं। अगर हम कुछ लक्ष्य चुनें तो कया उन्हे ऐतिहासिक और आनु- 
भविक इप्टियो से व्यवहार में पा लेना संभव है या नही। हमें देखना चाहिए कि व्यवस्था 
के कौन से अंग किन कार्यमनीतियों को अपना रहे हैं। ये नीतियां सरकारी, विशिष्ट वर्गीय 
सुधारात्मक या क्रातिकारी हो सकती हे। हम उनकी प्रासंगिकता, उपयोगिता था 
व्यावहारिकता के आधार पर समीक्षा कर सकते है। एक अन्य प्रश्न व्यवस्था मे चलने 
बाले वर्गंसंघों ओर अंतविरोधों के विषय में हो सकता है। द्रद्वात्मक पद्धति के अनुसार 
हम मुख्य और साधारण अंतविरोधों का अंतर बता सकते हैं मुख्य सघ्प दो विरोधी 
सामाजिक शक्तियों मे होता है और साधारण अंतविरोध किसी एक सामाजिक शक्ति 
की अंदरूनी विसंगति होती है। मुख्य अंतविरोध माओ के शब्दों मे शल्रुतापूर्ण विसंगति 
है जिसका हल हिसात्मक संघर्ष के बिना मुमकिन नही है। साधारण अतविरोध का हल 
शांतिपूर्ण ढग से हो सकता है। व्यवहारवादी लेखक राजनीतिक व्यवस्थाओ के 
विश्लेषण में इन अंतविरोधों और वर्गंसंघर्पों पर ध्यान नहीं देते 
छदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं : राबर्ट डाल ने पश्चिमी उदारवादी प्रजातंत्रों की 
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व्याज्या के लिए बहुलात्मक प्रतिमान को भ्रस्तुत किया है, जिसे काफी मान्यता मिली 
है। संगरुक्त राज्य अमरीका की राजनीतिक व्यवस्था के अनुभव के आधार पर वें 
बहुलात्मक प्रणाली के निम्नलिखित गुण बताते है 
१. एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व; 
2. राजनीतिक दलों द्वारा हितसमूहो को प्रतिनिधित्व; 
3 हितसमूहों के बीच में खुली प्रतियोगिता; और 
4. वैयक्तिक और सामुदायिक स्वतंत्रताएं। 
अपनी पुस्तक 'पोल्यार्की' में आगे चलकर रावर्ट डाल ने स्वीकार किया कि उनके 
पूर्ववर्ती बहुलात्मक प्रतिमान में एक दोष यह था कि उन्होंने हितसमूहों की शक्ति और 
प्रभाव को लगभग समान समझा था जबकि वास्तव में ऐसा नही है ।* इसके विपरीत 
आरंड लिजफार्ट ने विशिष्टवर्गीय राजनीतिक प्रणाली का प्रतिमान प्रस्तुत किया, जो 
पश्चिमी प्रजातद्न को एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग द्वारा शासित व्यवस्था मानता है। 
लिजफार्ट का मत है कि विश्वंखल राजनीतिक संस्क्ृति पर आधारित प्रजातंत्र को यह्‌ 
राजनीतिक विशिष्ट वर्ग अपनी सत्ता के अखंड प्रयोग से स्थाई और सुदृढ़ लोकतंत्त में 
परिवर्तित कर देता है।” सी राहुट मिल्स ने अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था की सशवत 
विशिष्ट वर्ग द्वारा परिचालित व्यवस्था बताया है जिसमें एकाधिकारी पूंजीपति, उच्च- 
स्तरीय सैनिक पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के उच्च नेता एक सुसंगठित और 
शक्तिशाली गुठ के रूप मे राज्यसत्ता का प्रयोग करते हैं । 
समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं : समाजवादी राजनीतिक प्रणालियों के विपय में 
पश्चिमी लेखक तीन प्रकार की व्याख्याएं करते है । दूसरे विश्वगरुद्ध के तुरंत बाद काले 
फ्रेडरिंक और हन्ना आरंट ने सर्वाधिकारवादी प्रतिमान के आधार पर समाजवादी 
राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण किया और फ्रासिस्ट तथा नाजी अणालियों से 
तुलना करते हुए दोनो की समानता और एकस्वरूपता पर जोर दिया। कुछ पश्चिमी 
लेखकों ने उसे फासिस्ट व्यवस्थाओं से कही अधिक निरकुशतावादी और स्वतत्नता- 
विरोधी बताया । यह तत्कालीन शीतयुद्ध की मनोभावना के अनुकूल था। 960 के बाद 
जब सोवियत रूस और अमरीका के बीच मे कूटनीतिक सबंधों मे सुधार हुआ तो 
सोवियत प्रणाली के लिए विकसित औद्योगिक व्यवस्था का प्रतिमान प्रस्तावित किया 
गया। डेनियल बेल ने कहा कि औद्योगिक रूप से विकमित व्यवस्थाएं विचारधारात्मक 
राजनीति से ऊपर उठ जाती है और इस तरह एक दूसरे के निकट और समक्ष आ जाती 
हैं। अतः अमरीकी और सोवियत व्यवस्थाओं की निकटता और बढ़ते हुए साइश्य पर 
जोर दिया जाने लगा। जान काट्सकी ने समाजवादी व्यवस्था की विकासशील राष्ट्र के 
प्रतिमान की मदद से व्याख्या की । उन्होंने कहा कि साम्यवाद उन्ही देशों मे पनपता है, 
जो औद्योगिक रूपसे पिछड़े होते हैं। ये देश सामाजिक क्राति तथा केंद्रियकरण पर 
आधारित आधिक योजनाओ की मदद से अपने समाज का तेजी से उद्योगीकरण करता 
चाहते है। इसे साम्यवादी राष्ट्र का सिद्धांत भी कहा गया है। कुछ लेखक डेंविड ईस्टन' 
के व्यवस्थासिदधात का उपयोग समाजवादी राजनीतिंक व्यवस्थाओं के विश्लेषण मे भी 
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करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग 'साम्यवादी राष्ट्र! तथा 'विचा रघारात्मक निरपेक्षता' 
के प्रतिमानों में समन्वय करने का प्रयत्त करते है। इसके विपरीत कुछ अन्य लेखक पहले 
साम्यवादी व्यवस्थाओं की व्याख्या प्रसंग के अनुसार लेनिनवादी, माओवादी या कास्त्नो- 
वादी प्रतिमानों के आधार पर करते हैं और फिर उन्हे राजनीतिक विकास के संरचनात्मक 
कायंदादी पैमाने पर रफते हैं । 
प्रल्पविकसित देच्चों की राजनीतिक व्यवस्थाएं : अधिकाश पश्चिमी लेखक अत्पविकसित 
देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की ध्याख्या करते समय चीन, वियतनाम, क्यूबा आदि 
को साम्यवादी व्यवस्था मानकर अलग रख देते हैं। तदुपरात राव डाल के बहुलात्मक 
“प्रतिमान या आमड, पावेल, कोलमेन,पाई, आप्टर आदि के राजनी तिक विकास प्रतिमान 
की सहायता से यह देखा जाता है कि पश्चिमी प्रजातत्नों की तुलना में थे अल्पविकसित 
देश किस कदर पिछ्ठड़े हुए है एवं पश्चिमी व्यवस्था के मानदंडों के अनुसार वे कब तक 
और किस प्रकार 'आधुनिकता' की तथाकथित मजिल पर पहुच सकेंगे। ये लेखक प्रायः 
उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, साम्राज्यवादी दमन, महाशक्तियों द्वारा कूटनीतिक और 
सैनिक हस्तक्षेप, उपनिवेशवादी आ्थिक शोषण और ऐतिहासिक तथ्यों को इन अल्प 
विकसित प्रणालियों के तुलनात्मक विवेचन के लिए असगत और निरर्थक समझते है। 
ऐडवर्ड शील्म, कोलमेन, आमड, एस ई फ़ाइनर आदि अल्पविकसित देशों की व्यव« 
स्थाओं को दिखावटी प्रजातंत्र, नियंत्रित प्रजातंत्र, प्रारंभिक कुलीनतत्न, आधुनिकता- 
परक अल्पतंत्न तथा सर्वाधिकारवादी अधिनायकतंत्र में बांटते हैं। ये लेखक राजनीतिक 
संस्कृति के आधार पर भी राजनीतिक व्यवस्थाओ को चार वर्गो मे बांदते हैं : 
4. संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति वाली व्यवस्थाएं ; 
2. पराधीन राजनीतिक संस्कृति वाली व्यवस्थाएं; 
3. सहगामी राजनीतिक संस्कृति वाली व्यवस्थारं; और 
4* नागरिक राजनीतिक संस्कृति वाली व्यवस्थाएं | 
अल्पविकसित देशों की राजनीतिक सस्कृति मुख्य रूप से सकीर्ण और पराधीन 
बताई जाती है, जिसमे कही कही अपवाद रूप से सहगामी संस्कृति का थोडा बहुत अंश 
मिला होता है। इन लेखकों के अनुमार साम्यवादी प्रणालियो की राजनीतिक संस्कृति 
मुख्यतः पराधीन और सीमित रूप से सहभागिता पर आधा रित है । ब्रिटेन और अमरीका 
नागरिक और सहभागी संस्कृतियों पर आधारित सर्वश्रेष्ठ राजनीत्तिक प्रणालियां 
बताई जाती हैं। फ्रांस, जमंती और इटली की राजनीतिक सस्कृति खंडित है, जहां 
पराधीन और श्कीर्ण सस्कृतियों के क्षेत्रों के साथ साथ सहभागी ससस्‍्कृति का भी काफी 
विस्तार हुआ है । नावें, स्वीडन, डेनमार्क और हार्लंड में सहभागी संस्कृति की प्रधानता 
है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था मे संकीर्ण, पराधीन और सहभागी संस्कृतियों का 
असंतुलित मिश्रण है। अत. इन लेखकों के अनुसार भारत की एक खडित राजनीतिक 
संस्कृति पर आधारित व्यवस्था का उदाहरण है। 
विशेषाधिकारों, ग्राएयक संसाधनों झोर शब्ित का चितरण : व्यवहमस्वादी लेखकों ने 
राजनीतिक व्यवस्थाओ में शवित, संसाधघनो और अधिकारों के विभिन्‍न सामाजिक वर्गों 
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में वितरण पर विशेष ध्यान नही दिया है। कुछ लोगों ने अगर इस विषय की चर्चा की 
है तो उसका उद्देश्य केवल कार्ल मार्स की शासक वर्ग संबंधी धारणा का खंडन करना 
है। राबट डाल ने असंचयशील सिद्धांत के प्रतिपादन द्वारा यह साबित करने की कोशिश 
की कि पश्चिमी ढंग के वहुलात्मक श्रजातंत्र मे शक्ति का किसी एक बर्गे या हितसमृह 
द्वारा सचय सकेद्ग नही किया जा सकता । इसी के साथ उन्होंने बिखरी हुई विषमताओ 
के सिद्धात की चर्चा करते हुए कहा कि समाज में विभिन्‍न क्षेत्रों में विभिन्‍न वर्ग के लोग 
उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। जिनके पास धन है, उनके पास राजनीतिक पद नहीं है। जो 
शिक्षा और सस्कृति में उत्कृष्ट हैं, उतके पास धन नही है । अतः विपमताओं के आधार 
पर समाज,को दो शब्रुतापूर्ण वर्गों मे बॉटता, जैसा कि मावसंवादी करते हैं, अनुचित है। 
सी राइटमिल्स रावर्ट डाल के मत से सहमत नही हैं । उन्होंने शासक वर्ग के स्थान में 
सशक्त विशिष्ट वर्ग की संकल्पना प्रस्तुत की जिसके अनुसार अम रीका में शासन--सत्ता 
केवल पूजीपति वर्ग के नियत्षण में न होकर पूजीपतियो, उच्च सैनिक अधिकारियों और 
सर्वोपरि राजनीतिक नेताओ के मिले-जुले विशिष्ट वर्ग में निहित है। राबर्ट की धारणा 
की तुलना में मिलस की संकल्पनता राजनीतिक तथ्यों के निकटतर है। 
उपर्युक्त व्याख्या का एक पहलू तो यह है कि इसके द्वारा आघुनिक राजनीतिक 
व्यवस्याओं में विशिष्ट वर्गों गौर आम जनता के अंतविरोधों का पता चला है। मौस्का, 
पैरेतो, मिचेल्स से आधुनिक समाजो मे विशिष्ट वर्गीय शासन की अनिवार्यता की ओर 
संकेत किया है। निर्वाचकीय व्यवहार के बारे में किए गए आनुमानिक अध्ययनों ने 
विधिष्ट यर्ग सिद्धात की पुष्टि की। इस विश्लेषण का दूसरा पहलू बर्गंविभाजन और 
श्रेणी सपर्प के मा्सवादी सिद्धातो को चुनौती देता है। उदाहरणार्थ रेल्फ डाहरेन 
डाफफ ने बताया कि आधुनिक औधोगिक समाजो में मध्यम वर्ग और विशेष रूप से संपरत 
येतमभोगी वर्ग सास की धारणा के विपरीत सत्या और सामाजिक प्रभाव में निरंतर 
उन्नति कर रहा है। इसी वहुसद्यक सपन्‍न मध्यम वर्ग से राजनीतिक विशिष्ट यर्ग की 
उत्पत्ति होती है, जो आजकल ओऔद्योगिक देशों की ध्यवर्था मे सर्वोच्च सरवगरी पद 
मंभातता है ओर राज्यमत्ता का प्रयोग करता है । 
बेंटले, ट्र,मैंत और का्ट्स्की से पारंपरिक और आधुनिक समूहों की सहायता से 
राजनीतिक प्रक्रियाओ के विश्लेषण का प्रयत्न किया है। अल्पयिकसित राजनीतिक 
व्ययस्थाओं के संदर्भ मे अधिकाश सेयकों मे कबीलों, जातियो तथा अन्य पारपारिक 
समुहों के आचरण और भूमिकाओं पर विशेष जोर दिया है । केवल विकसित देशों की 
दाजतीनिक प्रणासियों के वियेषत में आधुनिक हिंतसमूहों पर ध्याव केंद्रित पिया 
जाता है ।गुद भारतीय विद्ानों जसे श्री निवास, रजनी कोठारी और आईरवतेय 
से पारंपरिक रकतयसोय सम्ृह्ो तथा आधुनिक हितसमुहो के कार्यो का समान रूप से 
सध्ययत डिया है । सडोहफ दंपति से पारपरिक समूददों के आधुनिक राजनीतिक डायों 
की स्थादय की है । बुत मिल्ताकर मे जेवस उदारवादी अवितु साकसेयादी सेयर भी 
विशेधाधिकारों, आपिक संसाधनों तमा शक्ति के वितरण पर सथेप्ट प्रवाग शमते में 
अगमर्म रहे हैं। 
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राजनोतिफ कार्य स्‍्रौर भूमिकाएं : राजनीतिक व्यवस्थाओं के अधिकांश विश्लेषक 
केवल मरकारी कार्यों को विशेष महत्व देते है। पहले उनका ध्यान सरकारी कार्यों में 
भी विधायी, कार्यपालक और न्यायिक कार्यों तक सीमित था।[950 के पश्चास 
दो अन्य कार्यो पर भी ध्यान दिया गया। ये कार्य लोककल्याण और लोकप्रशासन से 
संबद्ध कार्य थे। इस प्रकार सरकार के आधिक, सामादि और सांस्कृतिक कार्यो की 
जोर भी दृष्टि गई। अल्पविकमित देशों की व्यवस्था मे आधथिक योजना स्ंधी कार्यों 
पर भी ध्यान दिया गया। लोक प्रशासन कार्यों के सबध में दो प्रकार के दृष्टिकोण 
अपनाए गए । कुछ लेखको ने मंयस वेबर की नौकरशाही को व्याय्या और नौकरशाही 
तथा ओद्योगीयरण के परस्पर मिद्धात को स्वीकार किया। अन्य लेखकों ने अमरीकी 
पूंजीपतियों की कंपनियों के सचालन से प्रेरणा लेकर नौकरशाही को एक सचालन 
व्यवस्था के रूप में देखा और उसके प्रवधकारी रूप पर विशेष ध्यान दिया। यूरोप 
और तीमरे विश्व के लेखक मैक्स वेबर से प्रभावित होकर नौकरशाही को कानून हारा 
निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करने वाली विवेक तथा तके पर आधारित नीतियो 
को कार्यान्वित करने वाली सस्था मानते हैं । इसके विषरीत अमरीका के समाज वैज्ञा- 
निक लोकप्रशासन को औद्योगिक प्रवध और सचालन की प्रक्रिया के रूप में देखते है। 
दोनो में अतर केवल यह है कि राज्य का लोक प्रशासन राष्ट्र के सार्वजनिक उद्देश्यों 
से समबद्ध है और निजी उद्योगो का प्रशासन व्यक्तिगत उद्यम पर आधारित है।* 
उपर्युक्त राजनीतिक कार्यों के अध्ययत से राजनीतिक व्यवस्थाओं के नए पहलुओं 
पर प्रकाश डाला गया है । इन अध्यपनो का एक दोप यह है कि इनमें व्यवस्था के आधार- 
भूत सैद्धातिक प्रश्नों की ओर ध्यान नही दिया जाता। प्रशासनिक तथा लोककल्याण 
संबंधी कार्यों को सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के चरित्न के परिप्रेक्ष्य में देखते 
की आवश्यकता है। जो लोग केवल सरकारी क्रियाओं का अध्ययन करते है, वे भी 
सरकार की नीतियों को कार्यान्वित करने मे वलप्रयोग के पहलू पर ध्यान नहीं देते । 
राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा करते समय सेना या पुलिस की भूमिकाओं की व्याख्या 
मही की जाती । केवल उन राजनीतिक व्यवस्थाओ में जहां समनिक अधिनायकतंत्न 
स्थापित हो या एक दल का शासन हो, सेना और पुलिस की भूमिका की चर्चा 
करना आवश्यक हो जाता है। वहा भी पुलिस और फौज के कार्यों को श्रेणीगत आधार 
पर परखने के वजाय पुलिस और सेना के अधिकारियों को एक स्वतत्न हितसमूह का दर्जा 
दे दिया जाता है। पूजीवादी प्रजातंत्रों मे उनकी श्रमिक वर्ग विरोधी भूमिका और क्रियाओं 
पर प्रकाश डालना अनावश्यक समझा जाता है । 
अधिकांश उदारवादी विद्वान राजनीतिक दलों की भूमिका और क्रियाओं की 
व्याख्या करते समय ब्रिटिश, अमरीकी तथा पश्चिमी यूरोपीय दलपद्धियो को एकमात्र 
संदर्भविदु मानकर चलते है। इस आधार पर अन्य राजनीकि व्यवस्थाओं के विश्लेषण 
के लिए उन्होने 'सर्वाधिकारवादी दल? या 'एक दल प्रभावित पद्धति' जैसी संकल्पनाओ 
को प्रस्तुत किया है । व्यवहारवादो लेखक भी राजनीतिक दलों के अध्ययन में सामाजिक 
ओर आशिक आयामों के विश्लेषण की आवश्यकता केवल अपवाद के रूप मे ही स्वीकार 
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करते हैं । सेमूर लिप्सेट ने पश्चिमी प्रणालियों के संदर्भ में सामाजिक आधिक व्याख्या 
पर कुछ ध्यान अवश्य दिया है परतु अल्पधिकमित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओी पर 
इस प्रकार के अध्ययन अभी नहीं किए जा सके ।?० 
व्यवहारवादी लेखको ने प्रभाव समूहो की चर्चा काफी को है लेकिन मजदुरसगठनों 
किसानसघो, युवा आदोलनो एवं महिला स्वातंत्य अभियानों से संबद्ध राजनीतिक 
क्रियाओ का निष्पक्ष और सैद्धांतिक विश्लेषण कभी कभी ही इप्टिगोचर होता है। अधिकाश 
लेखक इन सस्थाओं और समूहो के कार्यो फी केवल व्यवस्था अनुकूलन के इप्टिकोण से 
व्याय्या करते है। उपयुक्‍त समुदायों और संघो के विधिविहीन कार्यों के अतिरिक्त 
प्रत्येक व्यवस्था में ऐसे सगठन भी होते हैं, जो कानून विरोधी राजनीतिक कार्योंमे 
सलग्न होते है। इन व्यवस्थाविरोधी सगठनो के गैरकानूनी कार्यो का अंतिम परिणाम 
अमफल या सफल क्राति के रूप में देखा जा सकता है। हिमात्मक राजनीतिक कार्यो और 
ऋतियों पर इधर कुछ कृतियां लिखी गई है परतु इनमें सैद्धांतिक ढाचे और भावात्मक 
रूचि की कमी बहुत खटकती है और अधिकाश पश्चिमी लेखक कऋ्रातिविरोधी और प्रति- 
क्रियावादी भनोवृत्ति का प्रदर्शन करते है । सैमुअल हंटिगटन का यह मत है कि हिंदचीन 
में तथाकथित लोकतंत्र की शक्तियों की जीत के लिए अगर संपूर्ण वियतनामी जनता का 
सहार अनिवार्य हो तो अमरीकी सेनापतियों को इस रणनीति से कतराना नही चाहिए, 
उनकी मानवताविरोधी भावना का उदाहरण है। 
राजनीतिक विकल्पों का प्रश्न : राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन में यह आवश्यक हैं कि 
हम देखें कि किस राजनीतिक व्यवस्था ने अपने विकास के लिए कौन सा राजनीतिक 
विकल्प चुना है। यहा राजनीतिक विकल्प से हमारा तात्पर्य काल मंनहाइम के कत्पित 
आदर्श से ही नही है, न ही हम विचारधारा के अंत वी घोषणा करने वाले लेखको की 
तरह राजनीतिक विकल्प के विचार को सिर्फ मताग्रह मान सकते है। मावर्स ने भी 
विचारधारा को मिथ्या चेतना और शासक वर्ग के निहित स्वार्थों की मिद्धि के लिए 
सोचा गया तक माता था। साव्स की यह परिभाषा विचारधारा के एकपक्ष की ही 
व्याख्या करती है। किसी शासक वर्ग की विचारधारा को अनिवार्य रूप से उस समाज 
के चितन की सर्वमान्य पर्धति नहीं माना जा सकता । दूसरे शब्दों में संभी विचारधारा 
पर आश्रित विचार श्रेणीस्वार्थों पर आधारित हैं। फिर भी जब कोई विचारधारा 
समाज के बहुसदयक वर्ग या वर्मो के हितों को प्रतिविबित करे, तो उनकी सा्वभौमिकता 
का दावा सचाई के निकट्तर समझा जा सकता है ) इसी कारण लेनिन तथा माओजसे-तुंग 
राजनीति में क्तिकारी विचाश्धारा की भूमिका पर जोर दिया है। इस प्रकार उन्होंने 
विचारधारा की धारणा को अधिक व्यापक बनाया है और उसे ऐसी वेचारिक व्यवस्था 
माना है, जो त्रातिकारी आचरण और अभ्यास में पथप्रदर्शन कर सके 
व्यवहारवादी लेखको ने विचारधारा के सबध मे दो भ्रातियों का प्रचार किया घा। 
पहली ध्रानि विचारधारा के अठ की धोपणा करने वाले टेनियल बेल और रेमंड आरोत 
जैसे लेखको ने प्रचारित की। उनका मत था कि अमरीका, पश्चिमी यूरोप, रूस, 
पूरी मूरोप और जापान आदि देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएँ पूर्णतः प्रबंधात्मक और 
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झौद्योगिकी (टेक्सालाजी ) पर आधारित व्यवस्थाएं वन गई हैं जिनमे विचारधारा का 
कोई पियात्मकः महत्व या भूमियग नही है । इस विचारधाराहीन व्यवस्था की धारणा के 
पीछे बर्तुतः यथास्थितिवादी विचारधारा छिपी हुई थी । दूसरी प्राति, जिसका पश्चिमी 
सेयकों ने काफी प्रचार किया, विचारधारा की तथाकथित एकमात्न सर्चाधिकारवादी 
भूमिका और क्रियाओं के विपय में थो। इनका मत था कि मर्वाधिकारवादी तानाशाही 
गिरोह की जनता को अपने वश में रखने के लिए विचारधारा का उपयोग अपने असली 
चेहरे को छिपाने वाली नकाव के झूप मे करते है 7 
अल्पविकमित देशों की व्यवस्थाओ में विचारधारात्मक विकल्प के विषय मे काफी 
वादविवाद हुआ है। जनवादी चीन मे विचारधारा केवल राजनीतिक प्रेरणा और 
प्रचार का माध्यम नही है । चीन की राजनीति की सपूर्ण प्रणाली, जिममे विचारधारा 
भी एक अंग के रूप में शामिल है। अपने राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने का सचेतन 
प्रयास है। पश्चिम के पूजीवादी देशों में ह॒ब॑र्ट मारक्यूज तथा 'नूतन वामपक्ष' आदोलन 
के अन्य विचारक राजनीतिक विकल्प के नए मानदड प्रस्तुत कर रहे है ॥ अब विचार- 
धाराको मताग्रह घोषित करने का हठ कम हो रहा है और उसके स्थान मे उसे उद्देश्यों, 
उपायो और दृप्टिकोणों के ववतव्य के रूप में देखने की परिपाटी चल पड़ी है। मनो- 
रंजन महंती का मत है कि कुछ लेखक नवक्रियावाद की दप्टि से प्रभावित होकर कहते 
हैं : 'भाओवाद संभवततः चीन के लिए उसी तरह उपयुक्त है, जैसे अमरीका के लिए 
अहुलात्मक विचारधारा, या जैसे भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता और पाकिस्तान के लिए 
इस्लामी समाजवाद, या जैसे भारत के लिए बहुदलीय पद्धति और वगला देश के लिए 
अधिनायकतंत्र १४: पारंपरिक क्रियावाद की तरह यह नवक्रियावाद भी वर्तमान राज- 
नीतिक व्यवस्था को युवितसगत ओर विवेकपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार कर लेने की 
विचारधारा है, जो अधिक व्यापक और सा्वंभौम सदर्भों मे साथंक प्रश्न उठाकर नए 
राजनीतिक विकल्प को आवश्यकता पर विचार करने की स्थिति मे वचना चाहती है। 
इस तरह का इप्टिकोण राजनीतिक विकास के गतिशील विकास मे वाधा पहुंचाता है। 
सामाजिक एवं राजनीतिक परिवतंम : विकास, आधुनिकीकरण, राज्यरचना, राष्ट्र 
निर्माण और सामाजिकीकरण पर लिखा हुआ साहित्य प्रायः निराशाजनक है। प्रारंभ 
में उपर्युक्त घारणाओं की परिभाषा प्रगति के पश्चिमी दृष्टिकोण के आधार पर की गई 
थी, जिममे प्रगति को उद्योगीकरण की मात्रा से नापा जाता था। इन लेखको की 
कृतियों का मुख्य दोप यह था कि वे नस्ल और सस्कूति पर आधारित प्रतिमानों का 
प्रयोग करते थे और कुछ संस्कृति तथा नस्ल संवधी गुणो को आथिक और राजनीतिक 
विकास की अनिवाय शर्ते समझते थे । इसके अतिरिक्त व्यवहारवादी लेखको के प्रति- 
मानो में दध अंतर और विरोध पर वेहद जोर दिया गया था जैसे राजनीति और अर्थ 
नीति का अंतर, विचारधारा और आधुनिकीकरण का भेद, नगर और ग्राम का पृथवकरण 
तथा विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्यो की संस्कृतियो का अलगाव । उन्होने परिमाणात्मक 
यूद्धि में अधिक रुचि दिखाई और फलस्वरूप आधुनिकीकरण के मरुणात्मक परिणामों 
यर ध्यान नहीं दिया । 
के 
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पिछले कुछ वर्यों में अल्नविकसित देशों की चुनौती के कारण विकामनीति के 
निर्धारण मे गुणात्मक मानदंठों का महत्व वढ रहा है। विचारधारा के अनुसार व्यक्तियों 
और सामाजिक व्यवस्थाओं की घारणाओं में गुणात्मक अतर होता है। कुछ पश्चिचमी 
लेखक आधिक वृद्धि की गति की तुलना में राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण पर ज्यादा 
जोर देते हैं। इसके विपरीत जनवादी चीन या वियतनाम मे जनसहयोग की रणनीति के 
द्वारा समाज के सर्वतीमुखी विकास द्वारा तेजी से उत्पादन-बुद्धि और सामाजिक आधिक 
न्याय की स्थापना पर जोर दिया जाता है। भारत मे भी कांग्रेस और जनता पार्टी ने 
समान रूप से न्याय पर आधारित विकास और क्रमिक परिवर्तनों द्वारा ऋंति को अपने 
दल की कार्यतीति घोषित किया है। यह दृष्टिकोण भी पश्चिम के व्यवहारबादी इष्दि- 
कोणों से भिन्‍न है । अल्पविकसित देशों के इष्टिकोणों में प्रगति के राजनीतिक सास्तत्व 
पर विशेय ध्यान दिया जा रहा है। यदि सामाजिक व्यवस्था के सही विश्लेषण के 
आधार पर परिवर्तन की रणनीति निर्धारित की जाए, तो हम ऐसे राजनीतिक विकल्प 
की विचारधारा निश्चित कर सकते है, जिसकी सहायता से हम एक गतिशील अर्थे- 
व्यवस्था का निर्माण कर सकें । ऋतिकारी राजनीतिक विचारधारा ही क्रांतिकारी 
राजनीतिक अर्थतीति के सचालन भे सहायक हो सकती है। 

इस प्रकार विकास संबंध्री प्रश्मो पर चितन की दिशा में परिवर्तन हुआ हैं। आर्थिक 
बृद्धि की विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक कार्यनीतियों के स्थान में राजनीतिक परिप्रेदयो 
पर आधारित सामाजिक क्राति की ओर अब लोगो का ध्यान आकर्षित हो रहा है। 
राजनोतिविज्ञान अब इस बात को स्वीकार करता है कि सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक 
प्रक्रिया है जिसमे आधिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञातिक और राजनी तिक परिवतेत शामिल हैं। 
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शासकों का वर्गीकरण और संगठन 


राजनीति विज्ञान मे इस सबध मे तीन शब्दावलियो का प्रयोग किया जाता है : राज्यो 
का वर्गीकरण और संगठन, शासनो का वर्गीकरण और संगठन एवं राजनीतिक व्यव- 
स्थाओं का वर्गफरण और सगठन। अरस्तू, मैक्यावेली, मातेस्वयू आदि पारपरिक 
राजनीतिक चितक राज्यो के वर्गीकरण की चर्चा करते थे। बीसवी सदी के सस्थान- 
वादी लेखक ब्राइस, मनरो, फाइनर आदि शासनो के वर्मीकरण और सगठन की बात 
करते हैं। व्यवहारवादी लेखक मैक्रिडीज, रावर्ट डाल, आमड, ईस्टन, शील्स, ब्लॉडिल 
आदि राजनीतिक व्यवस्थाओ के वर्गीकरण और सगठन की शब्दावली का प्रयोग करना 
अधिक उचित समझते हैं । 

राज्यों का पारंपरिक वर्गोकरण झोर संगठन : यूनानी दाशंनिक प्लेटो ने रिपब्लिक में 
राज्यो को पाच वर्गो मे वाटा था । इनमे सर्वश्रेष्ठ राज्य वह है जहां सत्ता दार्शनिक बर्ग के 
हाथ में निहित होती है । योद्धा वर्ग तथा उत्पादक वे दार्शनिक वर्ग की अधीनता मे कार्य 
करते हैं। यह पूर्ण ज्ञान का राज्य है। इसको प्लेटो विचारतत्न कहते हैं। श्रेप्ठता की 
इष्टि से दूमरे स्तर का राज्य सैनिकतत्न है, जिसमे सत्ता योद्धावर्ग मे निहित होती है। 
यह वीरोचित सम्मान पर आधारित राज्य है। श्रेष्ठता की दृष्टि से तीमरे स्तर का 
राज्य घनिकतंत्र है, जिसमें सत्ता समाज के अत्पसब्यक धनिकवर्ग में निहित होती है। 
यह ऐश्वर्य की महिमा पर आधारित राज्य है। चौथे स्तर का राज्य और प्लेटो कौ दृप्टि 
में एक निकृष्ट राज्य प्रजातंत्न है, जिसमे सत्ता जनता के बहुसख्यक दर्रिद्र वर्ग के हाथ 
में निहित होती है। इसमे जनता के नाम पर भीड को उकमाने वाले सिद्धानहीन और 
स्वार्थी नेता शासन करते हैं। इस राज्य का आधार भनुप्य की ताममी प्रवृत्तियां और 
इंद्रियसुख की लालसा है। पांचवे स्तर का और निदृष्टतम राज्य निरंकुश आततायी 
एकतत्न है, जिसमे सर्वोपरि सत्ता एक अत्याचारी और स्वेच्छाचारी अधिनायक में निहित 
होती है। यह आततायी शासक पहले जनता की खुशामद कर लोगो का विश्वाम प्राप्त 
करता है ओर मत्ता हाथ में सेने पर निरकुझ और स्वेच्छाचारी प्रशामक के रूप मे 
उनपर मनमाने अत्याचार करता है। इस राज्य में मनुप्य की तामसी भ्रवृत्तिया 

सीमा पर पहुँच जाती हैं ।! 5 
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प्लेटो ने अपनी दूसरी कृतियों 'लाज' तथा 'स्टेट्समेन' मे राज्यों को दो मुख्य बर्गो 
में विभाजित किया और फिर प्रत्येक वर्ग को तीन उपवर्गो में बांटा । प्रथम वर्ग में वे 
राज्य है, जहा शासक और शासित दोनो कानून के अनुसार आचरण करते है। ये 
राज्य क्रमश. राजतत्न, कुलीमतत्न तथा विनम्र प्रजातत्न है । द्वितीय वर्ग मे वे राज्य है, 
जिनमे कानून का पालन होने के वजाय उसका नियमित रूप से उल्लघन किया जाता 
है । ये राज्य क्रमश. स्वेच्छाचारी एकतत, स्वार्थी वर्गतंत और उग्र लोततंत्त हैं। 
अरस्तू द्वाय प्रस्तुत राज्यो का वर्गीकरण इतिहास में प्रसिद्ध हो गया है। वस्ठुतः 
उसमे मौलिकता का पूर्ण अभाव है। वह प्लेटो द्वारा 'लाज' तथा 'स्टेट्समेन' में प्रस्तुत 
वर्गीकरण पर ही आधारित है। अरस्तू के अनुसार भी राज्यो के दो मुख्य वर्ग हैं: 
सामान्य राज्य तथा भ्रष्ट राज्य । सामान्य और श्रप्ट राज्यों के भी तीन उपवर्ग हैं । 
राजतत्, कुलीनतत्न और उदार लोकतत् सामान्य राज्य की श्रेणी में आते है। इनमें 
शासक सार्वजनिक कल्याण को राज्य का आधार मानते हैं और शासक तथा प्रजा समान 
रूप से कानून का पालन करते है। असामान्य या भ्रष्ट राज्यो की कोटि मे अरस्तू ने 
निरकुश एकतत्, स्वार्थी अल्पतत्न और उग्र लोकतत्न को शामिल किया। इनमें शासक 
कानून का पालन नही करते और स्वार्थेसिद्धि तथा वर्गहित से प्रेरित होकर कार्य करते 
हैं। कुछ समय पूर्व तक अरस्तू द्वारा प्रस्तुत राज्यो का वर्गकिरण सर्वश्रेष्ठ समझा जाता 
था । संस्थानवादी लेखक गिल्क्राइस्ट का कथन है: आधुनिक सरकारो के स्वरूपो के 
लिए यह वर्गीकरण पर्याप्त नही है, परठु आज तक जितने भी वर्गीकरण किए गए है, उत 
सभी के लिए यह ऐतिहासिक आधार रहा है ।** 
अरस्तू के बाद पोलिवियस, सिसरो, मैक्यावेली, बोदा, हाब्स, लाक इत्यादि राज- 
नीतिक चिंतकों ने राज्यो और सरकारो के वर्गीकरण मे कोई मौलिक संशोधन प्रस्तुत 
नही किया । सैक्यावेली, हाब्स इत्यादि यथारथंवादी लेखको ने अरस्तू द्वारा प्रतिपादित 
भ्रप्ट से या कानून रहित राज्यो को श्रेषी को पृथक रूप से मान्यता नहीं दी। हाब्म 
तथा मैक्याबेली के अनुसार राज्यो के केवल तीन भेद हैं : राजतंत्न जहां एक व्यक्ति 
सर्वोपरि सत्ता का प्रयोग करता हो; कुलीनतत्र जहा सर्वोच्च सत्ता अल्पसख्यक गिरोह 
के हाथ मे हो; और अत मे प्रजातत्न जहा शासक जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति हो । 
मातेस्क्यू का विचार है कि सभी सरकारों के पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है । एकत्र 
की प्रेरक शक्ति भय का संचार है! राजतत्न का आधार आदर की मनोभावना है। 
कुलीनतब का धेरक सिद्धात अनुशासन है । प्रजातत्न का मूल तत्व सोकसेवा की प्रवृत्ति 
] 
० धौर मैरियट के संस्यानवादी वर्गोकरण: आधुनिक संस्थानवादी लेखकों में 
मैरियट तथा सीकाक द्वारा प्रतिपादित शासनों के वर्गीकरण उल्लेखनीय हैं। उनके 
अनुमार आधुनिक शासनप्रणाली या तो निरकुश होती है या सोकतंत्ीय। निरंदुग 
शासन सभी एक प्रकार के होते है। लोकतत्बीय शासन दो. प्रवार के होते हैं: सीमित 
राजतंत्र और गणतंत्र। सीमित राजतंत्र ब्रिटेन तथा हालड में स्थापित है। कंस 
और अमरीका यणतत्न है । सीमित राजतत्न में राज्य का ब्रधान राजा होता है या रानी 
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कितु वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित ससद और मंत्विमडल मे निहित होती है। 
गणतंत्र में राज्य का प्रधान राष्ट्रपति होता है जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से चुना जाता है | प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति सत्ता का स्वय प्रयोग करता है । 
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति राजा या रानी की तरह नाम मात्र का शासक होता 
है और वास्तविक सत्ता मत्रिमदल और विधानमडल मे निहित होती है। 
इसी प्रकार केंद्रीय शासन और क्षेत्रीय प्रशासन के बीच शक्तियों के विभाजन के 
अस्तित्व या अभाव के आधार पर भी शासनप्रणालियो को दो वर्गों मे बाटा जाता है । 
जिन राज्यों के संविधान केद्रीय सरकार और क्षेत्नीय सरकारों के बीच अधिकारपूर्ण 
विभाजन कर देते है, उन राज्यो की शासनप्रणाली संघात्मक कहलाती है । सयुकत राज्य 
अमरीका और स्विटजरलैड सघात्मक प्रणालियों के उदाहरण है। जिन राज्यो में 
सविधान सभी शवितयों को केंद्रीय सरकार मे संकेद्रित कर देते है, उन्हें एकात्मक 
शामनप्रणालियों मे गिना जाता है। फ्रास, ब्रिदेन, जापान और चीन एकात्मक शासन- 
प्रणालियों के उदाहरण हैं। भारत और सोवियतरूस एकात्मक प्रवृत्ति वाली संघात्मक 
शासनप्रणालिया है। 
लीकाक तथा मेरियट कार्यपालिका के स्वरूप के आघार पर सरकारो को ससदीय 
ओर असंसदीय पद्धत्तियों मे भी विभाजित करते हैं। ससदीय मरकार ब्रिटेन, हाल॑ड, 
इटली, जर्मनी, जापान, भारत आदि देशो में स्थापित है। इन देशों मे कार्यपालक सत्ता 
मंत्षिमडल मे निहित होती है जो अपनी नीतियों के लिए विधानमडल के प्रति उत्तरदायी 
होते है । अससदीय प्रणालियों के उदाहरण सयुकत राज्य अमरीका, लैटिन अमरीका के 
राज्य, फ्रास का पाचवां गणतत्न, फिलीपीन आदि राज्य हैं। इन देशों में कार्यपालका 
का स्वरूप अध्यक्षात्मक है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति ही वास्तविक कार्यपालिक शक्तियों 
का प्रयोग करता है। असंसदीय शासनप्रणाली का एक अन्य उदाहरण स्विटजरलैड है 
जहा बहुलात्मक कार्यपालिका एक समिति के रूप में शासन करती है। यह समिति 
सभी राजनीतिक दलों, भाषाओं और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है ।* 
मेरियट सविधान की संशोधनपद्धति के आधार पर सरकारों को लचीली और 
कठोर शासनप्रणालियों मे भी विभाजित करते हैं। ब्रिटेन का सविधान अत्यधिक लचीला 
है, क्योंकि वहां समद साधारण बहुमत से ही संविधान के किसी नियम को बदल सकती 
है। इसके विपरीत अमरीका का संविधान अत्यधिक कठोर है क्योकि वहा संविधान में 
संशोधन के लिए काग्रेस के दोनों सदनो के दो तिहाई बहुमत की तथा राज्यों के तीन 
चौथाई विधान मंडलो के सामान्य वहुमत की आवश्यकता होती है । मैरियट और 
लीकाक के मत के अभुमार ब्रिटिश शासन प्रणाली लोकतंत्नौय, समिति राजतंत्नीय, 
संसदीय, एकात्मक और लचीलो है और अमरीकी शासनप्रणाली लोकतंद्रीय, गणतंत्रीय, 
अध्यक्षात्मक, मंघात्मक और कठोर है। 
यद्यपि मेरियट और लीक्गक निर्रकुश शासनप्रणालियों के वर्गेकरण की आवश्यकता 
नही समझते परंतु आधुनिक अधिनायकतंत्रीय सरकारों को कुछ संस्थानवादी लेखक 
साम्यवादी तथा फासिस्ट प्रणालियों में विभाजित करते हैं। फासिस्ट शासनप्रणाली में 
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उत्पादन के साधनों पर निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी जाती है और पूजी- 
वादी व्यवस्था को सुरक्षित रखा जाता है। साम्यवादी शासनप्रणाली में उत्पादन के 
साधनों पर समाज का अधिकार होता है और उन पर निजी संपत्ति के अधिकार को 
समाप्त कर दिया जाता है। लीकाक और मैरियट द्वारा वणित लोकतंत्रीय शासन- 
प्रणालियां भी फासिस्ट शासनप्रणालियों की तरह पूंजीवादी व्यवस्था और निजी 
संपत्ति के अधिकार को मान्यता देती है। फासिस्ट और साम्यवादी प्रणालियों में मुख्य 
समानता यही है कि दोनो मे एक राजनीतिक दल का ही शासन होता है परंतु उनके 
उद्देश्यों और कार्यक्रमों मे मौलिक भेद होता है। अर्थव्यवस्था के इष्टिकोण से फासिस्ट 
और पूजीवादी लोकतंत्न एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं। मेरियट और लीकाक फासिस्ट 
और लोकतंत्रीय प्रणालियो की उपर्युक्त समानत्ता पर ध्यान नहीं देते। अत: उनका 
वर्गीकरण अत्यंधिक औपचारिक है) 
श्वार्जनवर्गर ने राज्यों को एकजातीय और बहुजातीय राज्यो में विभाजित किया 

है। उदाहरणार्थ फ्रास एकजातीय राज्य हैं और सोवियत संघ बहुजातीय राज्य है। 
इसका कारण यह है कि मोवियतसंघ के अंतर्गत विभिन्‍न जांतियो के लोग निवास करते 

हैं। श्वाज नवर्गर के अनुमार इतिहास में वहुजात्नीय राज्यों के निम्नलिखित उदाहरण 
हैं: आस्ट्रिया हंगरी राजवंशीय साम्राज्य; फ्रांस और ब्रिटेन के औपनिवेशिक साम्राज्य 
तुर्की को ओटोहन धर्मतंत्रीय राज्य; ब्रिटिश राष्ट्रमंडल; बहुजातीय संघात्मक राज्य 

और कृत्रिम संघात्मक राज्य ।' आजकल राजवंशीय औपनिवेशिक और धर्मतत्रीय 

साम्राज्य समाप्त हो गए है। राष्ट्रमंडल को वतेमान रूप मे राज्य मानना उचित नहीं 

है। संघात्मक या कृत्रिम संघात्मक राज्यों की जातिया घीरे धीरे अपना पृथक अस्तित्व 

खो रही हैं । मोवियत संघ को छोडकर आजकल किसी राज्य को सही अर्थ में वहुजातीय 

राज्य कहना अतिशयोकिति होगी ) 


संघात्मक और एकात्मऊ प्रणा लियां 


शक्तियों के क्षेत्नीय वितरण या संकेद्रण के आधार पर तथा केंद्रीय और प्रादेशिक 
सरकारों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर भी हम शासन प्रणालियों का बर्गकरण 
करते हैं, जिन्हे क्रमशः संघात्मक और एकात्मक प्रणाली कहा जाता है । 

संघात्मक भ्रणाली : इस प्रणाली में विधायन और प्रशासन संबंधी शवितयों को एक केंद्रीय 
सरकार और भनेक क्षेत्रीय सरकारों के बीच में संविधान के प्रावधानों द्वारा वाट दिया 
जाता है । डायसी की परिभाषा के अनुसार सघात्मक शासनप्रणाली राष्ट्रीय एकता 
और राज्यों के अधिकारों में समन्वय करने की एक राजनीतिक पद्धति है। संधात्मक 
अ्रणाली में एक लिखित संविधान का होना जरूरी माना जाता है। इसी संविधान कौ 
राज्य का सर्वोच्च आधारमुत कानून समझा जाता है। सभी शासनागी की सुलना मे 
स्पायपालिका की स्थिति और प्रतिष्ठा उच्चतम होती है। उच्चतम न्यायालय बंद्रीय 
मंसद तथा क्षेत्रीय विधानमडलों द्वारा स्वीछुत कानूनों को भी संविधान विष्द हीने पर 
अवैध घोषित कर सकता है । न्‍्यायालयो के इस विशेष अधिकार को न्यॉमिक पुनरीक्षण 
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का अधिकार कहते हैं। राज्य के उच्चतम न्यायालय को संधात्मक प्रणाली के अतर्गत 
संविधान का संरक्षक माना जाता है। स्विटजरलैंड ही एकमात्च ऐसी पारंपरिक सधीय 
अणाली है जहां संघीय स्थायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त नही है । 
तिहाई संघीय संविधान प्रायः बहुत कठोर होते है, जिनमे सशोधन करने के लिए ससद 
के दो बहुमत की और प्रादेशिक इकाइयों के माधारण या असाधारण बहुमत से समर्थन 
की आवश्यकता पड़ती है। स्विट्जरलैंड मे जनता लोकमतसग्रह के द्वारा सशोधन को 
स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। 

सघात्मक प्रणाली में केंद्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर दो समानातर विधानमडल 
कानून बनाते हैँ और दो समानांतर कार्यपालिकाए प्रशासन चलाती है। सयुक्त राज्य 
अमरीका में दो समानातर न्यायपालिकाएं न्याय भी करती है और न्याय का आधार दो 
समानांतर कानून सहिताओ को माना जाता है। इन म्तानातर सरकारों के अधिकारों 
और शक्तियों का औपचारिक विभाजन लिखित सविधान के प्रावधान कर देते है। 
इसलिए क्षेत्रीय सरकारों को अपनी शक्तियों और अधिकारो के प्रयोग के लिए केंद्रीय 
सरकार की अनुमति पर अवलबित नही रहना पडता | 

आशिर्वादम के अनुमार संधात्मक प्रणाली की सफलता और सुदृढता के लिए निम्न- 
लिखित बातें आवश्यक हैं : 

]. संधात्मक राज्य में सम्मिलित होने वाले क्षेत्रों मे सामान्य हित्तों की सिद्धि 
के लिए परस्पर मिलकर एक केंद्रीय शासन स्थापित करने की अभिलापा होनी चाहिए । 

2. क्षेत्रों के निवासियों में सहयोग की अभिलापा तो हो पर एक रूप तथा एकाकार 
होने की इच्छा नही होनी चाहिए। राष्ट्रीय समस्याओं के अतिरिजृत अन्य क्षेत्रीय प्रश्नों 
पर प्रादेशिक स्वायत्त ता कायम रखने के लिए भी नागरिको में उत्कट इच्छा का होना 
आवश्यक माना जाता है । 

3. राजनोतिक इकाइयों की भौगोलिक असंवद्धता और दूरी उनमे अलगाव और 
विखराबव की भावना पैदा करती है । इसलिए ऐसे ही क्षेत्र मंघ वना सकते है जो भौगो- 
लिंक रूप से एक दूसरे के समीप हैं। 

4. क्षेत्रों में जनसख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक उन्नति की दृष्टि से बहुत असमानता 

न हो। कोई भी प्रदेश इतना शक्तिशाली न हो कि वह दूसरे क्षेत्रों का स्वामी बन वंठे। 

99 से पूर्व जम संघ में प्रशा अपनी विशाल जनसंख्या और क्षेत्रफल के कारण 
अन्य क्षेत्रों पर प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हो गया था। 

5. संघात्मक शासन को सफलता के लिए यह आवश्यक है। नागरिक केंद्रीय एवं 
स्षेद्रीय सरकारों के प्रति अपनी निष्ठा में युक्तिसंगत संतुलन रखें और इन दोनों 
निष्ठाओ में परस्पर विरोध न होने दें । नागरिकों को चाहिए कि वे केंद्रीय और क्षेत्रीय 
सरकार द्वारा घोषित कानूनो और आदेशो का समान रूप से सम्मान करते है।* 
संघात्मक प्रणाली के दोष : दो समानांतर कार्यपालिकाओं और विधानमंडलों के कारण 
भ्रशासनिक ओर विधायी नीतियो में अतर उत्पन्न हो जाता है। कद्र और प्रदेशों में" 
नौकरशाही के अस्तित्व की वजह से प्रशासन मे संघर्ष पंदा हो जाता है। 
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होगीय सरकारों के ग्ौस में भधिवारों और शरियों के वियरण हे प्रस्त पर मतभेद 
विलासित होने सगते हैं। समावांयर प्रशाशनत और विधायन होने के वरिषामस्यरप 
गंपात्मर शासनसप्रधासी अर्यधिक धर्भीसी साबित होगी है। मद और रापदों ने बीच 
में लगाये बने पर बुए शेद्ध संघ से पृषता होने जो मांग करने सदा है, दिगसे देश री 
एसी सगरे में पढ़ जाती है) अगरीरा में अशतिम सिशस को दासता के प्राल पर दकषिय 
राग्यों द्वारा विष्छेर को चुनौगीं का सामना वरना पढ़ा घा। गृटयुद् में संधीय सेना 
यी शिजय के बारध हो अमरीका बी शप्ट्रीपत एपा सुरक्षित रब गरी थी। 
संपारमक प्रणाली के स्ाभ : उपर्दगा दोषों हे यावजुद इस प्रदासी से बई युघ है । संप 
दुर्वेस और पोटे राज्यों शो संयुपत होरर शवितशासी और विशास राज्य बन लाते की 
सुचिधा देता है। संप पी स्थापना के परगात भी इस राग्यों की क्षेय्रौय स्थायशा। ओर 
पृथक रियति कायम रहसी है। यह उन यहे राझयों के लिए साभदायर है, जिनमें विभिन्‍न 
धर्मों, मंस्झातियों, जातियों भौर भाषाओं कै सोग निवास करते है । यह ध्षद्वीय विमिन्‍न- 
ताओ के मध्य राष्ट्रीय एरला सपादित बरतनी है । इस स्थयस्था में जदां राष्ट्रनों नौतियों, 
प्रभागन और कानूनों के लिए एय्हूपसा घराहिए, यहां बेशैय सरफार उस्ें एर्स्बता 
प्रदान गर गकती है। धसी प्रयार जहां नीतियों, प्रशासन और विधायन हे क्षेत्र में 
विभिसनता सामदायक है, यही स्वायत्त क्षेयोय सरवारे विभिन्‍नता की रणा कर सर ती हैं । 
यह प्रणासी शेसीय स्तर पर जया को स्यशासन में भाग सेने का अपर देती है और इस 
प्रसार पेंद्रीय सरकार झ प्रशासन संबंधी दाित्वों गो हस्ता कर देती है। शेंडीय 
शासन और राज्यों की सरकारों में शवियों के विभाजन में कारण इस प्रधाली के 
अंतर्गत एफ तिरफुश शामफ द्वारा पूर्महप मे स्वेष्याघारी शागन था अधिनायररतंत 
पी स्थापना करना असंभव नहीं तो कठिन अवन्प है । 
एशात्मश शासन प्रणाली : इस प्रणासी के अंतर्गत सभी कायंपासक शक्तियां मेंद्रीय 
काय पालिका से और सभी विधायी शबितया मेंद्ीय संसद में संगेद्ित कर दी जाती हैं। 
मेंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों में अधिफारों और शक्तियों झा वितरघडढेंद्रीय संसद करती 
है। यह शवितमों का स्थाई विभाजन ने होझर बेंड द्वारा क्षेत्रों की सीमित शरितियों गा 
अस्थाई हस्तातरण है, जिन्हें केंद्र इच्छानुसार क्षेत्रों से यापस से सपता है। स्थानीय 
सरकारें अपने सभी अधिकार ऊेंड्र से प्राप्त करतोहैँ। पृथक क्षेत्र फे रूप में उतरा 
अस्तित्व भी केंद्रीय सरकार की अनुमति पर अवसंबित है। 
एकात्मझ प्रणासी में शासन, बिधायन और म्याय की संपूर्ण शवितयों पर पंदीय 
सरकार, संसद और न्यायपालिका का एकाधिकार होता है। इस व्ययस्था मे संविधान 
के प्रावधानों द्वारा फेंद्र और भ्रदेशों में लिथित और औपचारिक रुप से शक्ितिमों का 
वितरण नही किया जाता। केंद्रीय मरकार को ही शमित का एकमात्र सोत माना जाता 
है। प्रशासनिक सुविधा के लिए एकात्मक राज्य भी प्रातों और जिलो में बाद दिए जावे 
है। केंद्रीय सरकार प्रांतो और जिलो को थोडे से अधिकार हस्तातरित कर देठी है परंतु 
हस्तातरित अधिकारों के क्षेत्र में भी उसे निरीक्षण और नियंत्रण कय अधिकार बना 
-9। है। प्रातो और जिलों की सीमाएं और उनका अस्तित्व भी केंद्रीय सरकार की 
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नीति द्वारा निर्धारित होते है। उनके निर्माण, विनाश या पुनर्गठन में संविधान की कोई 
भूमिका नही होती ) एकात्मक राज्य के क्षेत्रीय प्रशासक केंद्रीय व्यवस्था के ही अभिन्‍न 
अंग होते है। वे केंद्रीय सरकार के आधीन रहकर और उसके प्रतिनिधि के रूप मे क्षेत्रीय 
प्रशासन चलाते हैं। इसी तथ्य को दूसरे शब्दो मे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि 
क्षेत्रीय सरकारों की शक्तिया और अधिका र मौलिक नही होते। इन अधिकारों को केंद्रीय 
शासक इच्छानुसार घटा-बढा सकते है। 
एकात्मक शासन प्रल्ाली से हानियां : इस प्रणाली का मुख्य दोष यह है कि इसमे सुदढ 
क्षेत्रीय संस्थाओ का विकास नही हो सकता । यह बात फ्रास की प्रणाली पर स्पप्ट रूप 
से लागू होती है परंतु ब्रिटेन मे एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत भी सुदढ और स्वायत्तशासी 
क्षेत्रीय संस्थाएं विकसित हो सकी है। इस प्रणाली का दूसरा दोप यह है कि क्षेत्रीय 
नीतियों का संचालन और उनकी प्रशासनिक समस्यओ का समाधान दूर राजधानी मे 
विराजने वाले केंद्रीय प्रशामक करते है। उन्हे प्राय” इन क्षेत्रो की स्थिति और समस्याओं 
का सही और पर्याप्त ज्ञान भी नही होता । दूसरों पर निर्भर रहने के कारण एकात्मक 
राज्य के नागरिको को क्षेत्रीय स्तर पर ही अपनो समस्याओ के स्वयं हल करने मे कोई 
अभिरुचि नही होती । इसीलिए उनमें स्वशासन की क्षमता ओर कला अविकसित रह 
जाती है क्षेत्रीय स्वतंत्रता के समर्थक स्वाभाविक रूप से एकात्मक राज्य को पसंद नही 
करते। केंद्रीय अधिकारी सामान्य रूप से क्षेत्रीय समस्याओं और आवश्यकताओ से 
परिचित नही होते | परिणामस्वरूप क्षेत्रीय हितो की पूर्ति मे बाधा पडती है। स्थानीय 
और प्रांतीय प्रशासन के उत्तरदायित्वों से केंद्रीय सरकार के कार्यों में बहुत वृद्धि हो 
जाती है। फलस्वरूप प्रशासन में लालफीताशाही, शिथिलता और अकुशलता उत्पन्न 
हो जाती है। 
एकात्मक शासन प्रणाली के गुण : उपरयुक्‍त हानियो के बावजूद यह सीमित जनसंख्या 
और क्षेत्रफल वाले देशों के लिए एक उपयुक्त ओर गुणकारी व्यवस्था है। एकात्मक 
राज्य संपूर्ण राष्ट्र में नीतियों, प्रशासन और विघायन के क्षेत्रों में एकरूपता और सामं- 
जस्य लाता है। इस एकता से सुव्यवस्थित प्रशासन तंत्र की स्थापना संभव हो जाती है । 
एकात्मक प्रणाली के अंतर्गत आ्थिक नीति, सुरक्षा नीति, विदेश नीति इत्यादि गंभीर 
प्रश्नों पर शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं और उन्हें रहता से कार्यान्वित किया 
जा सकता है। केंद्रीय सरकार तथा क्षेत्रीय सरकारों में अधिका रों के वितरण के विषय 
में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना नही होती । एकात्मक शासनप्रणाली संघात्मक 
शासनप्रणाली की अपेक्षा कम खर्चीली ओर सरल होती है । विश्व के अधिकांश राज्यो 
में आजकल एकात्मक प्रणाली ही प्रचलित है । अनेक संघात्मक प्रणालियों मे भी 
कंद्रीयकरण एवं एकीकरण की प्रवृत्तियां बढ रही हैं। सोवियत रस और भारत जैसे 
संधात्मक राज्य व्यवहार में एकात्मक राज्य के रूप में आचरण करते हैं। जनवादो 
चौन ने एकात्मक प्रणाली को ही स्वीकार किया है] ब्रिटेन और फ्राम एकात्मकः 
शासनप्रणाली के प्रसिद्ध पारंपरिक उदाहरण है । 
शक्षितयों के पुथयकरण का सिद्धांत : यद्यपि सर्वप्रथम अरस्तू मे विवेचनात्मक, 
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अधिशासकीय और न्यायपालक शक्तियों में अंतर बताया था और उनके पृथवर्रण की 
बात कही थी, तो भी सही अर्थ में इस मिद्धात का प्रतिपादन आधुनिक युग के फ्रांसीसी 
लेखक मात्तेस्क्यू ने किया | मातेस्क्यू ने तत्कालीन ब्रिटिश शासनप्रणाली से प्रेरणा लेकर 
इस सिद्धात का प्रतिपादन क्रिया था। यह कहा जाता हैं कि अगरेजी शामनप्रणाली के 
वास्तविक रूप को मातेस्व्यू समझ नहीं सके। यथपि उस समय ब्रिटेन में शमितयो के 
पृथवकरण को समाप्त करने वाली मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास नही हुआ था, परंतु 
वहा तो भी शवितियो का स्पप्ट रूप से पृथवकरण भी अस्तित्व में नही था । ब्रिटिश राज- 
नीतिक व्यवस्था के समझने मे विदेशी होने के कारण मातेसक्‍्यू को बुटि को क्षम्य माना 
जा सकता है। परंतु ब्लैक्स्टन द्वारा, जो स्वयं अंगरेज, ब्रिटिश प्रणाली को विधायिका, 
कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों के पृथवक रण पर आधारित बताना सचमुच 
आश्चर्यजनक है । 

स्वतंत्नता की सुरक्षा के लिए मातेस्वयू ने शक्तियों के परथयकरण वेः नियम को अनि+ 
बाय॑ शर्त माना । उनका मत है : “जब विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियां एक 
ही व्यक्तिया संस्था मे केद्वित कर दी जाती है, तो स्वतंत्नता असंभव हो जाती है'** 
अगर न्यायिक और विधायो शक्तिया मिला दी जाए तो जनता के जीवन और स्वर्तत्नता 
पर असीमित नियंत्रण स्थापित हो जाएगा ***और यदि न्यायपालिका और कार्यपा लिका 
की शक्तिया इकट्ढी कर दी जाए ती न्यायाधीश अत्याचारी वन सकता है ।९५, * 

]789 की क्रांति के पश्चात फ्रास के क्रातिकारी संविधानों में कुछ समय के लिए 
शक्तियों के पृथक्करण के नियम को मान्यता दी गई परंतु बाद में संसदीय पद्धति के 
मंत्रिमंडल के निर्माण के पश्चात इस नियम की अवहेलना कर दी गई । केवल अमरीकी 
राजनीतिक व्यवस्था मे इस स़िद्धात को स्थाई और पूर्णरूप से मान्यता प्रदान की गई। 
यहां राष्ट्रपति विशेष रूप से कार्यंपालक शक्तियों का, कांग्रेस के दोनों सदन विशेष रूप 
से विधायी शक्तियों का एव सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र रूप से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग 
करते हैं। फिर भी व्यवहार मे अमरीकी प्रणाली में भ्री इन संस्थाओं का एक दूसरे पर 
नियंत्रण और प्रभाव है। इस प्रकार अमरीकी राजनीतिक व्यवस्था में अवरोध तथा 
संतुलन के सिद्धाते और पद्धति का विकास हुआ है। 

उदारवादी शासनप्रणालियों में शक्तियों के प्रथश्करण का एक लाभ यह है कि 
इसके द्वारा इन प्रणालियों के अंतर्गत न्यायपालिका को कार्यपालिका के नियंत्रण और 
हस्तक्षेप से स्वतंत्न रखने का प्रयास किया जाता है। परंतु न्यायपालिका की स्वतंद्नता 

की रक्षा अन्य उपायो से भी हो सकती है। ये उपाय है न्यायधीशों की राजनीतिक दल- 
“बंदी से मुक्ति । उनके कार्यकाल की सुरक्षा और यथेष्ट वेतन जिसे कार्यपालिका के अधि- 
कारी कम न कर सकें । ब्रिटेन जैसे देशो मे कायंपालिका और विधायिका की शक्तियों मे 
'पृथक्करण नही है और न्यायपालिका भी कानूनी दृष्दि से संसद के आधीने है। फिर भी 
सदारबादी प्रणालियो मे ब्रिटिश न्यायपालिका को एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका 
के रूप मे देखा जाता है। वह अमरीकी न्‍्ययापालिका से कम निष्पक्ष और स्वतंत्र नही 
7 जाती । शक्तियों के पृथकक्‍करण से दूसरा लाभ यह है कि यह नौकरशाही और 
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कार्यपालिका को सचेत और सावधान करता है किवे विधायी और न्यायिक कार्यों मे 
अनुचित हस्तक्षेप करने का साहस ने करें। हमने फाइनर का कथन है कि यह नियम 
शासन के प्रत्येक अंग को अपने कार्यो और अधिकार क्षेत्र की सीमा का ज्ञान कराता है 
और उसे अपनी निर्धारित परिधि मे आचरण करने का आदेश देता है। 
शवित पृथफ्करण के सिद्धांत को श्रालोचना : राजनीतिक दलो के विकास के कारण 
शक्तियों के पृथवकरण का सिद्धात न केवल संसदीय संवेधानिक व्यवस्था मे अपितु 
असंसदीय अध्यक्षात्मक प्रणाली मे भी व्यावहारिक रूप से निरथथंक हो गया है। इस 
संबंध में आशीर्वादम का मत है कि लोकतांत्िक देशों मे हमे राजनीतिक दलो के प्रभुत्व 
और प्रशासन अधिकारियों की निरंकुशता के विरुद्ध रक्षा की आवश्यकता हो सकती है 
पर इनमे से किसी प्रकार के भी प्रभुत्व के विरुद्ध शक्तियों के प्रथतकरण की व्यवस्था 
सफल नही हो सकती । यह स्वभावत्त: बहुत यात्रिक है। लोकतंत्नात्मक देश में जानकार 
और जागरूक निर्वाचकमंडल वैयक्तिक स्वतंवता का सर्वोत्तम रक्षक है ।? 
शक्तियों के पृथवकरण का सिद्धांत जहा एक ओर कार्यकुशलता का विस्तार करता 
है। वहा दूसरी ओर ईर्ष्या, अविश्वास और संघर्ष भी उत्पन्न करता है। हर्मन फाइनर 
के अनुसार यह सिद्धांत सरकार को कभी उन्माद तो कभी अचेतनता की स्थिति मे ले 
जाता है। अमरोका की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत यह सिद्धात कांग्रेस और राष्ट्र- 
पति के मध्य तथा इन दोनो और सर्वोच्च न्यायालय के बीच अनेक बार गतिरोध उत्पन्न 
कर चुका है। ब्रिटिश संसदीय पद्धति के अंतर्गत शक्तियों तथा दायित्वों के संकेद्रण के 
कारण इस तरह के गतिरोध पैदा नही होते और यदि उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उनका 
समाधान सरलता से हो जाता है। 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि मातेस्क्यू की आशा के विपरीत शक्तियों के पृथक्करण 
का सिद्धात अपने सहयोगी अवरोध और संतुलन के सिद्धांत के साथ भी उदारवादी 
राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंद्वता का बहुत बडा रक्षेक सिद्ध नही हुआ अमरीका 
में शीतयुद्ध के समय मंकार्थीवाद के उदय और कुछ वर्ष पूर्व निक्‍्सन के वाटरगेट काड 
के उदाहरणो से यही निष्कर्ष निकलता है। मैकार्थी ने सीनेट जांचसमिति के द्वारा 
अमरीका की न्यायिक व्यवस्था में अनधिकार हस्तक्षेप करके लाखों निरपराध व्यक्तियों 
को सताया ओर दंड दिया । इस समिति ने बिना किसी प्रमाण के लोगो को वदनाम कर 
उनके चरित्न का हनन किया और अंत मे स्वयं अंतर्धान हो गई। निक्‍्सन के वाटरगेट 
कांड से साबित हो गया कि शक्ति पृथक्करण के बावजूद अमरीकी राष्ट्रपति नागरिक 
स्वत॑ंत्वताओं को तिलाजलि देकर एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक बनने की दिशा 
में किस प्रकार अग्रसर हो सकता है। मंकार्थी तर्थां निव्सन को उनके अपराधों की कोई 
सजा नही मिली । 
सैबाइन का मत है कि मांतेस्क्यू ने शवितयो के पृथककरण के नियम को स्वतंत्नता 
के संवैधानिक सिद्धांत से जोडकर एक सारहीन विश्लेषण प्रस्तुत कर दिया। मातेस्व्यू 
का यह सिद्धात राजनीतिक तथ्यों के अत्यधिक सरलीकरण पर आधारित है । फाइनर 
का भी यही विचार है कि आधुनिक काल में शक्ति पृथवकरण के नियम को कठोरता- 
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पूर्वक कार्या न्वित करना अनुचित, निरर्थक और शायद असंभव भी है। वर्तमान परि- 
स्थितियों में आवश्यकता इस वात की है कि सरवागर के विभिन्‍न अगो की शक्षितियों मे 
युक्तिसंगत सामजस्य स्थापित किया जाए। इस सवध में हेरोल्ड लास्की का मत है: 
'विधायिका अपना कार्य तय तक पूरा नही कर सकती जब तक बह कानून को लागू करने 
की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वे लिए समर्थ न हो और जरूरत पड़ने पर उसे अधिकार 
होता चाहिए कि वह कानून बना कर न्यायाधीशों के ऐसे निर्णय रद कर मके। जिनके 
परिणाम अत्यधिक असंतोपजनक हो । कार्यपालिका कानून को लागू करते समय साधारण 
नियम को व्याख्या द्वारा विस्तुत करते हुए बदल देती है। आजबल इस कार्य की परिधि 
इतनी व्यापक है कि प्रायः इसमे और विधायिका के कार्य मे भेद करना मुश्किल हो जाता 
है। अँत में न्यायपालिका भी कार्यपरालिका की शक्ति को निर्धारित करने में यादों 
नागरिकों के विवाद का निर्णय करने मे ऐसे कार्य करती है, जो स्वाभाविक रूप से कभी 
कभी विधायी कार्य बन जाते है ।* क्षतः वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में शक्तियों के 
पृथक्करण के सिद्धात का केवल औपचारिक महंत्व शेप रह गया है। 
संसदीय शासन प्रणालो : ससदीय प्रणाली मे कार्यपालिका की शक्षितया मंत्रिमंडल में 
निहित होती है, मत्विमडल का नेता प्रधानमत्री होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल 
प्रत्यक्ष रूप से ससद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद के माध्यम से निर्वाचक्मडल 
के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासनप्रणाली में राज्य की अध्यक्षता बंशानुगत 
रानी या राजा गणतत मे राज्य की अध्यक्षता संसदीय प्रणाली के अंतर्गत अप्रत्यक्ष रुप 
से निर्वाचित राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष के पास, चाहे वह्‌ वशानुगत हो या निर्वाचित, 
केवल औपचारिक शक्तिया होती है, जिनका प्रयोग वह प्रधानमद्वी या मंत्रिमडल के 
परामण्शण से करता है । 
जनता द्वारा निर्वाचित संसद में जिस राजनीतिक दल को या राजनीतिक दलों के 
गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है, राज्य का अध्यक्ष उस दल या गठबंधन के नेता को 
प्रधानमत्ती नियुक्त कर देता है। फिर प्रधानमत्नी की राय के अनुसार सपूर्ण मत्निमंडल 
की नियुक्तित कर दी जाती है । मंत्रिमडल सभी सरकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। 
प्रशासन का समस्त कार्य मंत्रिमंडल के आदेशो के अनुसार नौकरशाही के अधिकारी 
चलाते है । मत्रिमडल मे, जब सभी मंत्री एक दल के सदस्य हो, राजनीतिक एकरूपता 
रहती है और नीतियो और कार्यक्रमो के विषय मे उनमे पारस्परिक मतभेद नही होता। 
अनेक दलों के गठबंधन पर आधारित सयुकत मत्निमडल में नीति और कार्येक्रम संबंधी 
एकता का अभाव होता है। 
संसद के बहुमत दल और मंत्रिमंडल के नेता के रुप मे प्रधानमंत्री सरकार और 
ससद के कार्यों का नियत्षण करता है। प्रधानमंत्री ही मन्रिमडल के जन्म, जीवन और 
मरण के लिए उत्तरदायी होता है। एकदलीय मद्विमंडल का प्रधानमंदी प्रायः सभी 
मंत्रिमडलीय और संसदीय शक्तियों को अपने व्यवितत्व मे केंद्रित कर लेता है और एक 
अत्यधिक बलवान शासक बन जाता है। अनेक दलो के गठबंधन पर आधारित मन्विमड्ल 
का प्रधानमंत्री एक दलीय संत्रिमडल के प्रधानमंत्री की तुलना में इुबेंल शासक होता है। 
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वंधानिक इप्टि से मंत्रिमंडल सामूहिक रूपसे ससद के निर्वाचित सदन के प्रति 
उत्तरदायी होता है । नीतियो के सबंध मे सभी निर्णय सामूहिक रुप से प्रधानमंत्री की 
अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ही मामूहिद रूप से करने का अधिकारी है। कहावत प्रसिद्ध है 
कि भंतिमेंडल के सभी सदस्य या तो एक साथ नदी में डूबते है या किनारे जा लगते है । 
यदि गृहमंत्री अपनी तुटियों के कारण संसद का विश्वास यो दे, तो युद्धमंत्री और वित्त- 
मंत्री अपने पद पर प्रतिप्ठित नहीं रह सकते। बहुदलीय मंत्रिमंडल प्रायः सामूहिक 
उत्तरदापित्व फी भावना से कार्य नहीं करते। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के किसी न 
किसी सदन के सदस्य अवश्य होते हैं। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर आमीन रह 
सकता है, जब तक संसद केः लोकप्रिय सदन का उसमे विश्वास हो । 
व्यावहारिक इप्टि से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल दलीय पद्धति के कठोर अनुशासन 
की सहायता से संशद पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। संसदीय प्रणाली विधायिका और 
कार्यपालिका के सहयोग पर आधारित हैं। जब संसद किसी मंत्रिमंडल में अविश्वास 
प्रवाद करे, तो प्रधानमंत्री या तो अपने मंत्रिमंडल का त्यागपत्र दे देता है या लोकप्रिय 
सदन को भंग कर नया निर्वाचन कराता है । संसद और मंत्रिमंडल के मतभेदो का अंतिम 
निर्णायक निर्वाचकर्मंडल ही है । यदि नए निर्वाचन द्वारा सिद्ध हो जाए कि लोकमत 
मंत्रिमंडल के पक्ष में नही है, तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्न देना अनिवायय हो जाता है। 
संसदीय प्रणाली की झालोचना : इस प्रणाली का लाभ यह है कि इसमे संसद और 
सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित हो जाता है और फलत. दोनो के बीच मे गतिरोध 
उत्पन्न होने की कम संभ(वना रहती है । वेजहाट के अनुसार संसदीय व्यवस्था अत्यधिक 
'लचीली होती है क्योकि आवश्यकता पडने पर, जैसे मुद्ध अथवा आपात स्थिति मे संसद 
ही नई सरकार का निर्वाचन कर सकती है। उदाहरणार्थ 940 मे ब्रिटिश संसद ने 
चंबरलेन के नेतृत्व में टोरी मंत्रिमंडल का इस्तीफा मंजूर कर चचिल के नेतृत्व में संगुबत 
अंत्िमंडल निर्वाचित कर लिया था ओर स्वयं अपनी अवधि को बढा लिया था । संसदीय 
प्रणाली जनता की सर्वोपरिता के नियम पर आधारित है। संसद तथा उसके बाहर 
परिलक्षित लोकमत के अनुसार हो मंत्रिमंडल शासन करने के लिए विवश होता है। 
अनेक दलो की खुली प्रतिस्पर्धा, समयानुमार निर्वाचनों की श्रृंखला एवं स्वतंत्र समाचार 
पन्नों द्वारा लगातार राजनीतिक प्रचार इस व्यवस्था को और अधिक उपयोगी बना 
देते हैं ॥ 
संसदीय प्रणाली के आलोचक कहते है कि इस प्रणाली मे शक्तियों के पृथवकरण 
के नियम का उल्लंघन किया जाता है। मंत्रियों को संसदीय कार्यो के लिए अपना अमूल्य 
समय देना पड़ता है। जिसकी वजह से वे प्रशासन संबंधी अपने दायित्वों की ओर उचित 
ध्यान नही दे पाते । संसदीय सरकार अस्थिर होती है क्योकि मंत्रिमंडल का कार्यकाल 
संसद के समर्थन पर निर्भर रहता है | बहुदलीय पद्धति में तो संसदीय समर्थन किसी 
भी समय वापस लिया जा सकता है । इस व्यवस्था मे विरोधी दल की सत्ता की लालसा 
में हर समय सरकारी दल की नीतियो और कार्यो की सिद्धांतहीन आलोचना और निदा 
करते रहते है। संसदीय प्रणाली मे अधिकाश मंत्री प्रशासन के कार्यो मे कुशल और दक्ष 
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नही होते क्योकि उनका जीवन राजनीति के दलदल में फंसकर ही व्यतीत होता है| 
दलीय पद्धति की कठो रता के कारण संसदीय सरकार दलगत यक्षपात से प्रभावित होकर 
शासन करती है । संसदीय व्यवस्था के अंतर्गंत आपातकालीन परिस्थितियों का सामना 
करने के लिए शी ध्र निर्णय लेना और फिर इन निर्णयों को शीघ्नता से कार्या न्वित केरता 
कठिन होता है, क्योंकि लोकमत आपातकालीन कठोर नीतियों को सहन नही करता। 
अ्रध्यक्षात्मक शासनंप्रणाली : अध्यक्षात्मक प्रणाली की सरकार संवैधानिक रूप से 
अपनी कार्यपालक शक्तियों के प्रयोग मे संसद से स्वतंत्र होती है। इस व्यवस्था में राष्ट्र 
पति ही राज्य और सरकार का समान रुप से अध्यक्ष होता है। जनता प्रत्यक्ष या तथा- 
कथित अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति को चुनती है। उसका कार्यकाल संविधान 
द्वारा निश्चित होता है। संसद उसको असाधारण परिस्थिति में असाधारण बहुमत के 
द्वारा केवल महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार उसे दोषी ठहराकर अपने पद से हटा 
सकती है। बह न तो संसद पर आश्वित रहता है और न उसके प्रति उत्तरदायी होता है। 
इस व्यवस्था में शवित्र॒यों के पृथवकरण को भी औपचारिक मान्यता दी जाती है। 
फिर भी कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधायिका की नीतियों को प्रभावित कर मकता 
है। राष्ट्रपति तथा उसके सहायक सचिव संसद के मदस्य नही हो सकते । फिर भी दलीय 
अनुशासन की मदद से, अगर संसद मे राष्ट्रपति के दल का बहुमत हो, तो अध्यक्ष संसद 
पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है । प्रतिकूल परिस्थिति मे राष्ट्रपांत तथा संसद के दीच 
में नीतिविषयक गतिरोध उत्पन्न हो जाते है। अध्यक्षात्मक प्रणाली मे राष्ट्रपत्ति विधा- 
थिका को भंग करने का अधिकार नही रखता । फिर भी धीरे धीरे राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक 
प्रणाली के अंतर्गत एक सुदृढ़ और शवितशाली शासक वन गया है। अमरीकी राष्ट्रपति 
की संसार की सभी कार्यपालिकाओ में सबसे अधिक बलवान शासकों में गणना 
होती है। 
अध्यक्षात्मक प्रणाली में सरकार संसद के प्रति उत्तरदाथी नहीं होती। फिर भी 
बह एक लोकप्रिय और प्रतिनिधिमूलक शासनप्रणाली है। राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित 
होने से और उसके दूसरी वार चुने जाने की संभावना से सरकारी नोतियो मे स्थायित्व 
आ जाता है। सभी शक्तिया एक शासक मे निहित होने की वजह से इस व्यवस्थाम 
शीघत्षता से निर्णय लिए जा सकते है और उन्हें तत्परता से कार्याम्वित किया जा 
सकता है । हों 
अ्रध्यक्षात्मक प्रणाली का मूल्यंकन : आशीर्वादम का विचार है कि विभिन्‍न हिंती 
और संस्कृतियों वाले बड़े राज्यों के लिए अध्यक्षात्मक प्रणोली ही लाभदायक है। यह 
सरकार दलगत पक्षपात और अनुशासन से संसदीय प्रणाली की अपेक्षा केम प्रभावित 
होती है । मंत्रियों को विधायी कार्यो से मुक्त रहने के कारण प्रशासनिक कार्यो के करते 
के लिए अधिक समय प्राप्त होता है। इससे प्रशासन की कार्यकुशलता मे वृद्धि होती है। 
इसके विपरीत एस्मीन का मत है कि अध्यक्षात्मक शासनप्रणाली स्वेच्छाचारी- 
उत्तरदायित्वहीन और खतरनाक होती है। अपने अधिकारक्षेत्र के अंतगंत रहकर वा 
उसका और अधिक विस्तार करके राष्ट्रपति एक निरंकुश अधिनायक बनने की क्षमता 
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रखता है। परंतु कुछ अन्य लोगो का विचार है कि राष्ट्रपति कभी अधिनायक नहीं बन 
सकता क्योकि वह विधायी और वित्तीय क्षेत्रो मे कांग्रेस अर्थात विधानमंडल पर अत्यधिक 
निर्भर है। कार्यपालिका को अध्यक्षात्मक प्रणाली के अंतर्गत कानून बनाने में पहल करने 
का मौका नही मिलता । इस प्रकार वह अपनी नीतियो को कार्यान्वित करने के लिए 
आवश्यक कानूनों के निर्माण के लिए विधानमंडल के सदस्यों पर निर्भर रहती है। 
ब्राइस के अनुसार इस प्रणाली में संसदीय समितियों की विविधता और उनके 
अनुत्तरदा गित्व के कारण काम होने मे देरी होती है, अव्यवस्था उत्पन्न होती है और 
परस्परविरोधी उद्देश्यों से प्रेरित होकर कार्य किए जाते हैं। उनका मत है कि शविति 
के पृथककरण का वास्तविक परिणाम यह हुआ है कि स्वाभाविक रूप से जुडी हुई 
बस्तुएं एक दूसरे से अलग हो गई है। चूकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में शासन के विविध 
अंग संधिधान द्वारा निर्धा रित दायरे के अंदर काम करने के लिए विवश है, इसलिए इस 
व्यवस्था मे लचीलापन नही होता । अध्यक्षात्मक प्रणाली में विविध शासनांगों के आपसी 
गतिरोध के कारण प्रगतिशील नीतियो और कार्यक्रमो को कार्या न्वित करने में बाधाओं 
का सामना करना पडता है। 
पारंपरिक वर्गीकरण फी झालोचना : राजनीतिक प्रणालियो के पारंपरिक वर्गीकरण में 
केवल सरकार के ढांचे की ओर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है। लीकाक और मेरियट 
भी केबल लोकतंत्नीय शासनप्रणालियो के वर्गीकरण मे अभिरुचि रखते है। तथाकथित 
निरंकुश शासनप्रणालियों के वर्गीकरण को वे अनावश्यक समझते है। वस्तुतः उनका 
वर्गीकरण केवल यूरोपीय संस्कृति से प्रभावित कुछ शासनप्रणालियों का वर्गीकरण है 
और वस्तुतः उनका सारा ध्यान विशेष रूप से ब्रिटेन और अमरीका की राजनीतिक 
प्रणालियों पर केंद्रित रहता है। लीकाक, मैरियट इत्यादि संस्थानवादी लेखको द्वारा 
प्रस्तुत वर्गीकरण के मुख्य दोप निम्नलिखित है: 

4. वे राजनीतिक प्रणाली को निर्जीव ओर स्थिर मान लेते हैं। वे वर्गीकरण को 
केबल संवैधानिक आकृति पर आधारित करते है और राजनीतिक व्यवस्था के गतिशील 
तत्वो पर ध्यान नही देते । प्रत्येक राजनी तिक प्रणाली आंतरिक संरचनात्मक परिवर्तनों 
और राजनीतिक प्रक्रियाओं के द्वारा विकसित होती रहती है और फलस्वरूप उसका 
रूप बदलता रहता है। सस्थानवादी लेखक इस तथ्य पर ध्यान नही देते । 

2. वे वर्गीकरण करते समय केवल का्येपा लिका, विधायका, न्यायपालिका, आदि 
शासनागो के संगठन पर ध्यान देते हैं । वे इन शासनागों की व्यवस्था में भूमिकाओं पर 
विशेष घ्यान नही देते । किसी प्रणाली में राजनीतिक समाजीकरण या राजनीतिक 
संस्कृति या सामाजिक-आश्िक व्यवस्था का इन शासनागों की क्रियाओं या भूमिवग पर 
क्या प्रभाव पडता है। इससे इन संस्थानवादी लेखकों को कोई सरोकार नही है। 

3. ये लेखक वर्गीकरण करते समय इस वात पर घ्यान नही देते कि शासन पद्धति 
के संवंधानिक आधार में समानता या अंतर होने पर भी प्रत्येक व्यवस्था का अपने 
आधिक, सास्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक अनुभवों ओर परिवेश के कारण 
अपना विशेष व्यक्षितत्व होता है, जो उसे प्रत्येक अन्य व्यवस्था से पृथक करता है । 
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संशोधनों के साथ राबर्ट डाल आधुनिक प्रणालियों का एक मौलिक वर्गीकरण प्रस्तुत 
करते हैं। उनके वर्गीकरण के चार आधार हैं : 

]. सरकार के निर्णयो पर अंतिम नियंत्रण कौन करता है ? एक व्यक्ति, थोड़े से 
लोग, बहुत से लोग या मिश्रित रूप से । इस आधार पर व्यवरथाएं एकतंत्न, अल्पतंत्न, 
लोकतंत्र अथवा मिश्रित हो सकती हैं। 

2. सत्ता अर्थात सरकार की बंधता सुद्ढ है अथवा दुर्वल। सुरढ वेधता पर 
आधारित व्यवस्था वैध प्रणाली और दुर्बल वेंधता पर आधारित व्यवस्था निरंकुश 
अ्रणाली कहलाती है । 

3. प्रणाली के अंतर्गत समुदायों और समूहो को कार्य करने के लिए उपप्रणाली 
स्वायत्तता कम प्राप्त है अथवा अधिक । इस आधार पर व्यवस्था को एकात्मक या बहु 
लात्मक प्रणाली माना जा सकता है। 

4. व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक संसाधनो और प्रभाव का वितरण किस 
प्रकार किया जाता है। इस आधार पर वह व्यवस्था विशिष्टवर्गीय या लोकतंत्रीय मानी 
जा सकती है ।!7 

इस स्थल पर वर्गीकरण करते समय राबर्ट डाल ने व्यवस्थाओं के आथिक आधार 
की अवहेलना कर दी है । आज व्यवस्थाओ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्गीकरण उन्हे 
आशिक आधार पर समाजवादी और पूजीवादी प्रणालियों मे विभवत करना है। एक 
दूसरा महत्वपूर्ण वर्गीकरण व्यवस्थाओं को आर्थिक इप्टि से विकसित, अर्धविकसित और 

अल्पधिकसित प्रणालियों में विभाजित करना है । एक वियतनामी लेखक के अनुमार 
आजकल विश्व कौ राजनीतिक व्यवस्थाओ को निम्नलिखित छः वर्गों में बाठा जा 
सकता है . 

]. विकसित समाजवादी प्रणालिया : सोवियत रूस, पोर्लड, पूर्वी जरमेनी, चेको- 
सस्‍्लोवाकिया आदि इनके उदाहरण हैं । 

2. अर्धविकसित समाजवादी प्रणालिया : जनवादी चीन, यूगोस्लाविया,रूमानिया 
आदि इनके उदाहरण हे । 

3. अल्पविकसित समाजवादी प्रणालिया : मंगोलिया, अल्बानिया, वियतनाम, 
लाओस ओर कंबोडिया इनके उदाहरण हैं। 

4. विकसित पूंजीवादी प्रणालियां : अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी,जापान 
आदि इनके उदाहरण है। 

5. अधंविकसित पूजीवादी प्रणालिया : भारत, मिश्र, ब्रार्जेल, अर्जेटिना, 
मेविसको, स्पेन आदि इनके उदाहरण हैं । 

अल्पविकसित पूजीवादी प्रणालियां: एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के 

अधिकाश पिछड़े हुए देश, जो आज भी नव उपनिवेशवाद के शिकार हैं ओर पूजीवादी 
जगत के अभिन्‍न अंग हैं, इस वर्ग में आते है । इन देशों मे आथिक विकास की कोई 
संभावना नही है ॥? 

उपर्युक्त आधिक आधारों की पूर्ण अवहेलना करते हुए रावर्ट डाल राजनीतिक 
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व्यवस्था का अत्यंत सीमित और संकुचित अर्थ निकालते हैं । वे अपने मानदंडो के 
आधार पर, जो संकीर्ण रूप से राजनीतिक मानदद॑ड है, व्यवस्थाओं को सोलह वर्मो में 
बाटते है कितु यह भी एक वैचारिक और सेद्धातिक वर्गीकरण ही है | व्यवहार मे हम 
आनुभाविक परीक्षण से ही किसी का चरित्न निर्धारित कर सकते है। राबर्ट डाल की 
मौलिकता उपप्रणाली की स्वायत्तता के आधार में झलकती है। प्रत्येक प्रणाली के अंतर्गत 
उपप्रणालिया होती है जैसे . समाज के अंतर्गत समुदाय होते है या राजनीतिक व्यवस्था 
के अंतर्गत दल प्रणाली या विधायन प्रणाली है। दलप्रणाली राजनीतिक व्यवस्था की 
उपप्रणाली का एक महत्वर्ण उदाहरण है। राबर्टे डाल का मत है कि उदारवादी लोक- 
तंत्र इन उपप्रणालियो की स्वायत्तता को काफी हृद तक स्वीकार करते हैं परंतु माम्यवादी 
अधिनायकतंत्र इन प्रणालियो की स्वायत्तता को या तो अस्वीकार कर देते है या अत्यंत 
संकुचित क्षेत्र मे ही स्वीकार करते है। अतः वे पूजीवादी लोकतंत्नो को बहुलात्मक 
प्रणालियों और साम्यवादी राजनीतिक प्रणालियो को एकात्मक कहते है। इसी प्रकार 
उनका विश्वास है कि पूजीवादी लोकतंत्र मे सरकार की वैधता स्वंमान्य और सुद्दृद 
होती है किंतु साम्यवादी अधिनायकतंत्रो में सरकार की वेधता दुबंल होती है और नाग- 
'रिंक भयभीत होकर सरकार की आज्ञा मानते है। 
एलेन बाल आधुनिक राजनीतिक प्रणालियो को लोकतंत्रीय, सर्वाधिकारवादी और 
स्वेच्छाचारी प्रणालियों में बाठते है। लोकतंत्नीय प्रणालियो का वर्गीकरण वे पारस्परिक 
ढंग मे ही करते हैं। ये प्रणालिया एकात्मक और संघात्मक अथवा संसदीय और असंस- 
दींय हो सकती है। सर्वाधिकारवादी राज्यों को वे फासिस्ट तथा साम्यवादी उपवर्गो मे 
विभाजित करते है। नाजी जर्मनी, मुसोलिनी द्वारा शासित इटली और जनरल फ्रैकों 
द्वारा शासित स्पेन फा सिस्ट सर्वाधिकारवादी प्रणाली के उदाहरण है। वर्तमान स्वेच्छा- 
चारी प्रणालिया भी दो उपवर्यों मे वंटी हुई हैं। स्वेच्छाचारी प्रणालियों में सत्ता बेनिक 
या असैनिक विशिष्ट वर्ग के हाथ भे होती है। असेनिक विशिष्ट वर्ग से उनका तात्पर्य 
एकदलीय पद्धति भे राजनीतिक नेताओं तथा नौकरशाही के उच्चत्तम अधिकारियो के 
विशिष्ट वर्ग से है। सैनिक विशिष्ट वर्ग से उनका अभिप्राय सेना के उच्च अधिकारियों 
से है जो वलप्रयोग द्वारा राज्य की सत्ता पर कब्ज़ा कर लेते है। एलेन बाल इन प्रणा- 
लियों के विश्लेषण में राजनीतिक समाजीकरण, राजनीति संस्कृति एवं हित समूहो के 
कार्य आदि आधुनिक मानदंडों का उपयोग करते है ।४ 
आमंड ने राजनीतिक व्यवस्थाओं के चार आगत और तीन निर्गंत कार्य बताएं है 
ये चार आगत कार्य निम्नलिखित है: 
]. राजनीतिक समाजीकरण शौर भरती: प्रत्येक व्यवस्था मे परिवार, स्कूल, क्षेत्रीय 
संस्थाएं, व्यावमा्िक संस्थाएं और राजनीतिक दल प्रत्येक नागरिक को उसके जन्म से 
प्रारंभ कर जीवनपर्यत कुछ ऐसे विचारो और आचारो मे दीक्षित करते है जिनमे उस 
का राजनीतिक व्यवहार उस राजनीतिक व्यवस्था की मांगों के अनुकूल हो जाए। 
लासबेल के अनुसार समाजीकरण प्रक्षिया मुख्य रूप से अवचेतन प्रक्रिया है, जो मनुष्य 
बंधे अवचेतन प्रेरणाओं और प्रवृत्तियो पर आधारित है| हाइमेंन के अमुस्तार यह स्तन 
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प्रक्रिया है और मनुष्य द्वारा निरंतर ताकिक ज्ञान के विस्तार पर निर्भर है । समाजीकरण 
कौ प्रक्रिया के द्वारा ही समाज के अधिक सक्रिय सदस्य राजनीतिक दलो और सरकार के 
उत्तरदायी और महत्वपूर्ण पदो को संभालते है। ऐसे व्यक्ति ओर वर्ग, जो व्यवस्था के 
अंतर्गेत अधिका रहीन होने की वजह से या व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण समाजी- 
करण के प्रभाव से वंचित रहते हैं, उस व्यवस्था मे असंतुलन फंताते है। अतः राजनीतिक 
समाजीकरण व्यवस्था के संतुलन और स्थायित्व के लिए एक आवश्यक आगत कार्य 
माना जाता है।7 
2. हितनिर्घारंण : प्रत्येक व्यवस्था मे नागरिक अपने हितों के आधार पर ममूहों 
का निर्माण करते हैं । उदाहरणार्थ उद्योगपति उद्योग संघो और मजदूर श्रमिक संघो का 
निर्माण करते हैं। इसी प्रकार डावटर, शिक्षक, वकील और अन्य पेशों के लोग अपने 
हितसमूह बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि सभी लोग और वर्ग अपने हितममूहों का 
निर्माण कर लें । उदाहरणाथ हमारे देश मे खेतिहर मजदूर अपने हितसमूह में संगठित 
नही है। भारतीय महिलाएं भी उचित रूप से अपने हितसमूह में संगठित नही हैं। श्रमिक 
संघो मे राजनीतिक दलो ने फूट पृदा कर दी है । प्रत्येक व्यवस्था में सुमंगठित हिंतममूहो 
द्वारा अपने समूह का हितनिर्धारण एक महत्वपूर्ण आगत कार्य माना जाता है ।6 
3. हित संयोजन : प्रत्येक व्यवस्था मे राजनीतिक दल हित संयोजन का कार्य करते 
हैं। प्रत्येक हित्तमभूहू एक या अनेक राजनीतिक दलो को प्रभावित कर इस बात के लिए 
राजी करने की कोशिश करता है कि उस हितसमूह की मायो को राजनीतिक दल की 
नीतियो और कार्यक्रमों मे महत्वपूर्ण एवं उचित स्थान दिया जाएं। राजनीतिक दल 
विभिन्‍न हितसमूहों के परस्पर विरोधी एवं असंबद्ध हितो और मागों मे व्यावहारिक 
सामंजस्थ और संयोजन करते है। राजनीतिक दल हितसमूहो दी अस्पप्ट, अत्यधिक 
व्यापक, अतिवादी और अव्यावहारिक मांगो को स्वीकार नहीं करता ओर विभिन्‍न 
हितसमूहो की स्पष्ट, सामान्य और व्यावहारिक मागो की परीक्षा कर समझौते के 
आधार पर युक्तिसंगत मांगो को अपने दल के कार्यक्रमों मे शामिल कर लेता है। अतः 
राजनीतिक दलों द्वारा हित्संयोजन भी एक महत्वपूर्ण आगत कार्य है? 
4. राजनीतिक संप्रेषण: प्रत्येक व्यवस्था का एके महत्वपूर्ण पहलू सूचनाओं का 
आदान प्रदान है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था मे संप्रषण और प्रचार के साधनो का 
अत्यधिक विकास हुआ है। राजनीतिक संप्रेषण के मुख्य साधन समाचारपत्र, सावंजनिक 
सभाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि हैं । इनके द्वारा हितसमूह और राजनीतिक दल अपने 
उद्देश्यों और कार्यक्रमो का प्रचार करते हैं। राजनीतिक संप्रेषण ही व्यवस्था में छुदढ 
लोकमत तैयार कर सकता है और सरकार को हितसमूहों और सामाजिक वर्गों की 
समस्याओं से सरकार को अवगत और परिचित कराता है। अतः राजनीतिक 
संप्रेषण भी आधुनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आगत कार्य है। आमंड के अनुसार 
यह साथ ही व्यवस्था का एक निर्मत कार्य भी है। निर्मत कार्य मुख्यतः सरकार के 
नीति संबंधी कार्य होते है। चूकि सरकार भी अपनी नीतियों के प्रचार के लिए 
सूचना के समस्त साधनों का उपयोग करती है। इसलिए राजनीतिक संप्रेपण सरकार 
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का एक महत्वपूर्ण निर्गंत कार्य भी बन जाता है ।8 
आमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्थाओ के तीन निम्नलिखित निर्गत' 
कार्य हैं 
]. नियमनिर्माण . यह एक महत्वपूर्ण निर्गेत का है, जिसे विशेष रूपसे विधायिका 
और संसद करती है। यह मुख्य रूप से विधायन कार्य है। ह॒स्तांतरित विधायन के रूप 
में अब कार्यपा लिका और प्रशासन के अधिकारी भी नियमनिर्माण का कार्य कर सकते 
हैं। कायूनो की व्याख्या करते समय न्यायाधीश भी नियम बना सकते है । वस्तुतः 
समाज की गैर सरकारी संस्थाएं जँसे राजनीतिक दल, हितसमूह, चर्च और धार्मिक संगठन 
भी व्यवस्था के लिए नियमो का निर्माण करते रहते है। अत: नियमनिर्माण सरकारी 
कार्य ही नही गैर सरकारी निर्मंत कार्य भी है। 
2. नियमकार्यान्वयन : यह दूसरा महत्वपूर्ण निर्मेत कार्य है, जिसे विशेष रूप से 
कार्यपालिका और नौकरशाही के अधिकारी करते है। यह कार्य व्यवस्था को संचालित 
करता है । यह मुख्य रूप से सरकार का कार्यपालक और प्रशासनिक काये है। इसके 
द्वारा सरकार अपनी नीतियो को कार्यान्वित करती है। वस्तुतः समाज की गैरसरकारी 
संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, हितसमूह, चर्च और धामिक संगठन भी नियमकार्यान्वयन 
का कार्य करते हैं और कुछ परिस्थितियों मे वे सरकारी कार्यो पर अपने निषेध के अधिकार 
का भी प्रयोग करते हैं और इस प्रकार सरकार द्वारा स्वीकृत नियमों के कार्यास्वयन 
में वाधाएं डालते हैं ! अतः नियम कार्यास्वयन एक महत्वपूर्ण सरकारी और गेरसरकारी 
निर्गत कार्य है। 
3. नियमानुसार न्याय : यह राजतीतिक व्यवस्था का तीसरा महत्वपूर्ण निर्गत 
कार्य है, जिसे विशेष रूप से न्‍्यायालयो के न्‍्यायाधीशो के न्यायाधीश करते हैं । यह कार्य 
नियमों के कार्यान्वयन और उल्लंधन से उत्पन्न विवादों के निर्णय से संबंध रपता है | 
यह मुख्य रूप से सरकार का ही न्यायिक कार है। इसके द्वारा सरकार व्यवस्था द्वारा 
स्वीकृत नियमों का पालन कराती है और नियमो के उल्लंघन करने वालो को दंड देती 
है। प्रशासनिक न्याय के विस्तार के कारण अब सरकारी विभाग भी नियमानुसार 
प्रशासनिक न्याय करने लगे हैं। वास्तव मे समाज को गैरसरकारी संस्थाएं भी सीमित 
रुप से नियमानुसार न्यायिक कार्य में संलग्न रहती हैं। इन संस्थाओ में चर्च और धामिक 
संगठन, हितसमुह और राजनीतिक दल शामिल किए जा सकते हैं।॥ अतः निममानुसार 
न्याय भी प्रत्येक व्यवस्था मे एक महत्वपूर्ण सरकारी और गेरसरकारी निर्गंत कार्य 


है ।४९ 
आमंड और पावेल के अनुमार राजनीतिक प्रणाली के विकास के तीन आधार हैं 

3. सम्रातता : पारंपरिक व्यवस्था अममानता पर आधारित श्ंपलावद्ध और 

सोपानात्मक व्यवस्था होती है। इसमें जन्म, कुलीनता और प्रतिष्ठा को महत्व दिया 

जाता है। आधुनिक व्यवस्था समानता पर आधारित लोकतंत्रीय थ्यवस्था है जिसमे 

भेतत्व का आधार वंयक्तिक योग्यता, प्रतिभा और परिश्रमशीलता है। इसमे जन्म, 

कुलीनता और पारंपरिक प्रतिष्ठा को महत्व नही दिया जाता। 
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2. सामर्य्य : पारंपरिक व्यवस्था मे सरकार की सामथ्यं सीमित होती है। वह 
समाज के विविध क्षेत्रों म॒ कोई रचनात्मक कार्य नहीं करती । आधुनिक व्यवस्था में 
सरवार के कार्यों का निरंतर विस्तार किया जाता है। वह समाज के प्रत्येक क्षेत्रों में, 
चाहे वह आथिक क्षेत्र हो या सास्कृतिक, रचनात्मक वार्य करने का प्रयास करती है 
और इस प्रकार व्यवस्था की सामथथ्यं की वृद्धि हो जाती है । 
3. विशेषीकरण : पारंपरिक व्यवस्था में कार्यों का सामान्यीकरण होता हैं क्योकि 
एक समुदाय अमेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए सामान्य रूप से सक्षम होता है। 
कुदुव या घामिक संघ केवल पारिवारिक या धामिक क्षेत्र तक अपनी अभिरुचि सीमित 
नही रखते बल्कि राजनीतिक क्षेत्र मे भी अपने सदस्यों की गतिविधियों को संचालित 
और नियंत्रित करते हैं। आधुनिक व्यवस्था मे कार्यों का विशेषीकरण कर दिया जाता 
है, इसलिए एक समुदाय साधारणतः अपने कार्यों को एक विशेष क्षेत्र तक ही सीमित 
रखता है। राजनीतिक कार्य विशेष रूप से राजनीतिक दल और सरकारी संस्थान करते 
हैं। अत आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था अपने अंतर्गत कार्यरत ढांचो के कार्यों के विशेषी- 
करण पर आधारित है । 
राजनीतिक प्रणाली की परिभाषाएं : आमंड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली अपने 
अंतर्गत बने हुए ढाचो के कार्यों, प्रतिक्रियाओं और अंतःत्रियाओं की व्यवस्था है। 
राजनीतिक विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी निर्दिष्ट राजनीतिक 
प्रणाली में कौन कोन से आधारभूत कार्य किए जाते है; इन कार्यो को कौन कौन 
राजनीतिक अयवा अन्य अराजनी तिक ढाचे संपादित करते है तथा इन कार्यों को किन 
परिम्यितियों के अंतगंत किया जाता है। यहा कार्य से हमारा अभिप्राय व्यवस्थाजन्य 
क्रियाओं के वास्तविक परिणाम से होता है। इन कार्यों के द्वारा व्यवस्था अनुकूलन और 
समायोजन करती है जिसका अर्थ है नई परिरिथतियो के अनुसार अपना रूपातर करना 
जिममे व्यवस्था संतुलित और स्थिर रह सके | व्यवस्था के अंतर्गत यदि कोई ढांचा ऐसे 
कार्य करे, जिसका उस व्यवस्था के अस्तित्व और स्थिरता पर प्रतिकूल और विध्वंसात्मक 
प्रभाव पढ़े, तो आमंड के अनुमार इन्हे दुष्कार्य मात्रा जाएगा। दृष्कियाएं व्यवस्था 
को अस्तव्यस्त और भंग कर सकती हैं और परिणाम॑स्वरूप राजनीतिक त्रातिहो 
सकती है । 
आमंड के अनुसार राजनीतिक प्रणाली सभी स्वतंत्र समाजो में उपलभ्य अंतः- 
क्रियाओ की ऐसी व्यवस्था है, जो न्यूनाधिक बैघ बलप्रयोग या उसकी धमकी के डर से 
अनुकूलन तथा समायोजन के कार्य करती है।** यह कार्य आतरिक भी है और अन्य 
समाजों से संबद्ध भी हैं। आमंड की परिभाषा में तीन तत्व शामिल है। पहला तत्व 
राज्य के विषय मे मेवस वेबर की परिभाषा है जिसके अनुसार बहू समाज मे वैध वल 
प्रयोग करनेवाला एकमात्र समुदाय हैं। दूसरा तत्व डेविड ईस्टन की व्यवस्था की 
परिभाषा है, जिसके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था मूल्यवान वस्तुओं का व्यक्तियों और 
बर्गों में अधिकारपूर्ण वितरण है। दूसरा तत्व इसमे टेल्काट पार्सस द्वारा प्रतिपादित 
राजनीतिक व्यवस्था की धारणा है, जिसके अनुसार व्यवस्था संस्थागत ज्ियाओं और 
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प्रक्रियाओं का सामूहिक और व्यवस्थित रुप है। राजनीतिक प्रणाली की आामंड तथा 

पावेत के अनुसार चार विशेषताएं है; 

. सर्वब्यापफता : राजनीतिक व्यवस्था समाज के सभी राजनीतिक, आविक, 

सास्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ढाचो के सपूर्ण अगात और निर्गत कार्यों और आंत: 

क्रियाओं को शामिल करती है । 

2. पारस्परिक निर्भरता : व्यवस्था के अतगंत फिसी भी उपपग्रणाली या ढांचे में होने 

बाले प्रत्येक परिवर्तन का दूमरी उपप्रणालियो और ढाचो के स्वरूप पर प्रभाव पड़ता है 

ओर उनमे भी तदनुमार परिवतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 

3. सोसाभ्रों का भ्रस्तित्व: यह निर्णय करना कठिन है कि कहां अन्य व्यवस्थाएं 

समाप्त होती हैं और कहा से राजनीतिक व्यवस्था शुरू होती है। राजनीतिक व्यवस्था 

की सीमा तक विचार है न कि वास्तविकता। अतः हमे राजनीतिक व्यवस्था पर अन्य 
व्यवस्थाओ के प्रभाव को और अन्य व्यवस्थाओं पर राजनीतिक व्यवस्था के प्रभाव को 
ध्यान मे रखना चाहिए। 

4. संतुलन फी स्थापना . आमंड की मान्यता के अनुमार राजनीतिक प्रणालीकी एक 
महत्वपूर्ण चिशेषता सतुलन की स्थिति है। सामान्य रूप से राजनीतिक प्रणाली के सभी 
ढांचे व्यवस्था मे सतुलन, सहयोग, स्थिरता और स्थायित लाने का प्रयास करते हैं। 

आमड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक प्रणाली की चार प्रकार की समताएं हैं: 
. निकास फी क्षमता : प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली राष्ट्र की उपलब्ध संपदा का 
निकास करती है । भूगर्म मे छिदे हुए खनिज पदार्थों, तकनीकी उन्नति द्वारा औद्योगिक 
बस्तुओ, दि द्वारा भूमि की शक्ति के उपयोग आदि से वह संसाधनों का विकास करती 
है। इसे ही निकास की क्षमता कहते हैं। 
2. विनिमयन को क्षरता . भ्रत्येक राजनीतिक प्रणाली उपयुक्त और आवश्यक 
नियमों के द्वारा अपने अतर्गत बने हुए ढाचों के कार्यो के नियंत्रण की क्षमता रखती है। 
इन नियमो के कार्यान्वयन में शिथिलता या तत्परता के आघार पर भी व्यवस्था की क्षमता 
और कार्यकुशलता को नापा जा सकता है । * 
3. वितरण की क्षमता : राजनीतिक प्रणाली उपयुकतत और युक्तिसंगत नियमों के 
अनुसार मूल्यवान वस्तुओ और सेवाओं का समाज के विभिन्‍न वर्गों मे वितरण करने 
की क्षमता रखती है । हे 
4. प्रत्युत्तर की क्षमता : राजनीतिक व्यवस्था मे विशिष्ट वर्गों, सामाजिक समूहों 
और अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की चुनौतियों का प्रत्युत्तर देने की क्षमता भी होती 
है। इस क्षमता के अभाव मे राजनीतिक प्रणाली का अस्तित्व खतरे मे पड़ सकता है। 
राजनीतिक संस्कृतिक के आधार पर ऐडवर्ड शील्स शासनप्रणालियों को चार चर्गों 

में बाटते है : 
]. संक्रीर्ण राजनीतिक संस्कृतिबाली प्रणाली: यह अपने मुल रूप में कबीलाई 
मभाज की राजनीतिक प्रणाली है। अफ्रीका, एशिया और लेदिन अमरीका मे यह उन 
क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है, जहा लोग आज भी कवीलो मे सगरठित हैं । इसके 
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अलावा यह कृपिप्रधान देशो के ग्रामीण क्षेत्रों मे उपलब्ध है । कृपक वर्ग प्राय: स्थानीय 
समस्याओ में ही अभिरुचि रखता है । सामती व्यवस्था मे भी संकीर्ण संस्कृति होती है। 
2. पराधीन राजनीतिक [संस्कृतिवाली प्रणाली : पारपरिक निरकुश सजतत्न, 
आधुनिक वाणिज्यवादी राजतत्न तथा आधुनिक अधिनायकतत्नीय राज्य पराधीन राज- 
नीतिक सस्कृति वाली प्रणालिया माने जाते है। इस व्यवस्था मे लोग निरकुश शासकों 
की शक्ति से डरकर स्वाभाविक रूप से उनकी आज्ञा का पालन करते है। नागरिको को 
राजनीतिक प्रक्रियाओं मे भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। आमड के अनुसार यह 
'फासिस्ट और साम्यवादी विचारधाराओ पर आधारित सर्वाधिकारवादी प्रणालियो की 
राजनीतिक सस्कृति है। 

3. सहभागी राजनीतिक संस्कृतिवाली प्रणालो : सहभागी राजनीतिक सस्कृति 
उदारवादी लोकतत्रीय प्रणालियो की विशेषता है। जिन प्रणालियों मे हितसमूहो और 
राजनीतिक दलो को अपने कार्यो के लिए पूर्ण स्वतवेता और अवमर प्राप्त है, वहा ही 
सहभागिता की राजनीतिक सस्कृति विकसित होती है 

4. नागरिक राजनोत्तिक संस्कृतिवाली प्रणाली : जहा राष्ट्रीय जीवन में मूल्यों 
और आदर्शो की पूर्ण एकता स्थापित हो जाती है और नागरिक अपनी सभी सकीर्ण 
निष्ठाओं को छोडकर राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का पालन करते है एवं राजनीतिक कार्यों में 
स्वतंत्नतापूवंक और उत्साह से भाग लेते है, वहा ही नागरिक राजनीतिक संस्कृति विक- 
सित होती है। ब्रिटिश प्रणाली नागरिक सस्कृति का सर्वोत्तम उदाहरण है। 

राजनीतिक विकास के विभिन्‍न मापदडो के आधार पर तुलना करते हुए आमंड 

और पावेल चार प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की चर्चा करते है ! 

. प्रांगल भ्रमरीकी शासन प्रणालियां : इनमे ब्रिटेन, अमरीका और यूरोपीय नस्ल 
के राष्ट्र मडलीय देशो को शामिल किया गया है। ये नागरिक संस्कृति पर आधारित 
सबसे अधिक प्रगतिशील ओर सतुलित आधुनिकतम व्यवस्थाएं है। 

2. यूरोपीय झासन प्रणालियां . राजनीतिक विकास के पैमाने पर दूसरे स्तर की 
प्रणालिया पश्चिम जर्मनी, इटली, फ्रास आदि यूरोपीय राज्यो की व्यवस्थाएं है। नावें, 
स्वीडन, डेनमार्क, हार्लड आदि की प्रणालियों की तुलना मे पिछड़ी हुई है। 

3. सर्वाधिकारवादी शासन प्रणालियां : राजनीतिक विकास के पभाने पर तौसरे 
स्तर की प्रणालियां सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के राज्यों मे पाई जाती है। ये 
व्यवस्थाए आथिक रूप से समुन्नत होने पर भी राजनीतिक विकास के पैमाने पर पिछड़ी 

हुई हैं । 0 

4. भ्रल्पविकसित देशों को शासन प्रणालियां : अंत मे एशिया अफ्रीका और लौटिन 
अमरीका की प्रणालियां आती है। जो राजनीतिक तथा आथिक विकाम के पैमानों पर 

समान रूप से पिछडी हुई है। आधुनिकता, स्थायित्व, राजनीतिक संस्कृति ओर संरच- 
नात्मक कार्यो के विशेषीकरण के दृष्टिकोण से ये शासनप्रणालियां अत्यधिक अविफमित 
हँ बम 


अंत में निष्कर्ष के रूप में शासनप्रणालियों के वर्गीकरण के संबंध में ज्यां ब्लॉडिल 
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के विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि शासनप्रणातियां राजतंत्रीय अथवा 
लोकतंत्रीय होती हैँ। इसी प्रकार शासनप्रणालिया शृढ़िवादी अथवा परिवर्तनवाद होती 
है। अत मे वे सत्तावादी अथवा उदारवादी होती है। यह भी शासनप्रणालियों का एक 
संद्धांतिक वर्गीकरण है, जिसको व्यवहार में लागू करने पर कठिनाइयां आ सकती हैं। 
इस प्रतिमान के अनुस्तार उदारवादी परिवर्ततवादी-राजतंत्नीय प्रणाली अथवा रढिवादी 
सत्ताबादी-लोकतत्ीय प्रणाली विचार के रूप में संभव है परंतु व्यवहार में कोई भी 
शासनप्रणाली इन तत्वो के मिश्रण से गठित नहीं हुई है 

बस्तुतः राजनीतिक व्यवस्थाओ का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण आर्थिक विकास के स्तर 
और जर्थेव्यवस्था विशेषता से उत्पत्त वर्ग संबंधों के अनुसार ही किया जा सकता है 
इसे आधार वनाककर विश्व की सारो व्यवस्थाओं को निम्नलिखित वर्गों मे बाटा जा 
सकता है: . विकसित पूंजीवादी प्रणालिया; 2. विकसित ममाजवादी प्रणालिया+ 
3. अर्धविकसित पूजीवादी प्रणालिया, 4. अधंविकस्चित समाजवादी प्रणालियां: 
5. अल्पविकसित पूजीवादी प्रणालिया; और 6. अल्पविकसित समाजवादी प्रणालियों 
इनकी चर्चा पीछे की जा चुकी है ( 
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बोब्शेविक दल 225 

बोसाके 42, 02, 07, 33 

माओवाद 225, 259 

माओत्सेतुग 33, 36, 49, 52, 62, 84, 
23, 226, 227, 253 

माइंड एड सोसायटी 93 

माड्न स्टेट 4 

मान्तेस्क्‍्यू 3], 203, 252, 26] 

मार्ससे 2, 4, 9, 65, 6, 9, 2, 23, 
30, 3), 33, 35, 36, 38, 45, 48, 
50, 55, 57, 58, 67, 68, 77, 79, 
83, 87, 93, 94, 96, 99, 00, 03, 
05, 43, 6, 28, 30, 48, 
१64, 67, 79, 83, 86, 98, 
20, 206, 208, 23, 29, 225, 
233, 247 263, 265 

मार्क्सवाद (दी) 45, 6, 7, 2॥, 48, 
50, 52, 55, 56, 78, 98, [[2, 4[4, 


]48, 57, 6), 65, 80, 82, 
23, 227, 229, 23, 237, 240 

मार्गन 55, 57 

मारक्‍्यूज हर्वढे 259 

मारात 42 

माल्यस 43, 44, 207, 208 

मास्का 7, 35, 49, ]02, 86, 9, 
93, ]94, 95, ]96, 398 

मिचेल्स, राबर्ट 9, 86, 9!, 93, 
१96, 98, 256 

मिर्डल, गुन्नार 253 

मिल, जान स्टुअर्ट 2, 4, 30, 40, 42, 
66, 67, 76, 77, 89, 2, 68, 
69, 72, 86, 89, 39), 202, 
203, 209, 20 

मिल, जेम्स 203, 204, 205, 209 

मिल्स, सी राइट 8, 35, 40, 98, 204, 
205, 256 

मिलीबेड, रैल्फ ।, 6, 8, 2॥, 55, 
98 

मीनकौफ शी 

मुनरे 26] 

मुमोलिनी 23, 24, 276 

मूल्य निरपेक्ष 3, ]4 

मूल्यसापेक्ष 4 ० 

मेन, सर हेनरी 34 

मैकफर्सन 4,-54 

समेकाइवर 7$3 

मैंकियावैली 4, 0, 3, 3), 94, 7], 
30, 202, 24,26, 262, 266 

सेकीवर 40, , 42, 96-00, 02- 
04, 07, 08, 5, 329, 
33, 59, 4, 45, 48, 457, 
6-63, 65, 773-475, ॥77, 
23 

मेक्सी 9], 92 


मेजिनी 8 

मैडीसन, जेम्स 8, 9, 33, 703 

मैनहाइम, कार्ल 35, 258 

मैरियद 262 

भोर 33, 202 

यूटोपिया 33 

यूनानी और रोमन विचारको की देन 6 

रस्किन 244 

रसेल, बट्रेंड 92 

रिकार्डो 43, 44, 67, 74, 89, 3, 
207 

रिपब्लिक 8, 33, 94, 09, 29 

रूसी 4, 8-9, 33, 40-42, 65, 74, 
75, 82, 0], 07, , 3, 32- 


34, 36, 38, 42, 48, 
49, 45, 53, 88, 90, 203, 
204, 20 

रोवसपियर 42 


लाक 9, )2, 40, 4, 42, 65, 74, 78, 
]2, 3, 32, 48, 49, 350, 
]52-354, 67, 498, 207, 
262. 

लाज 262 

लार्ड 35, 59, 9] 

लावेल 36, 89 

लासवेल, हे राल्ड 4, 5, 3, 9 

लास्की 8, 5, 29, 40, 43, 44, 53, 
75, 77, 83, 88, 93, 96, 99, 700, 
03, 05, 07, 75, 29, 32, 
33, 435, 37, 39-45, 73, 
]77, 79, 487, 20, 202, 204, 
206, 209-24, 227, 229, 240, 
243, 247 

लिकन, अब्राहम 86, 87 

लिंडसे, अब्राहम 40, 42, 46, 2] 

तिप्सेद 23, 35, 46, 49, 69, 97, 
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258 

लीकाक ॥37, 262 

लीवर 36 

लूयर 202 

लेनिन 4, 6, 24, 33, 38, 49, 55, 67, 
47, 96, 03, 43, 465, 67, 
83, 225, 226, 229, 243 

लेबायथन 3 

लोवी 48, 54, 59 

व्यवस्था, पूजीवादी 20, 2), 4, 45, 
5, 54, 79, 86, 96, 472, 77, 
79, 93, 206, 220, 227, 238, 
245, 247 

--राजनीतिक 258, 262 

--समाजवादी 20, 2, 54, 79, 86, 
258, 262 

-+सामंतवादी 20, 2।, 63 

चर्ग विश्लेषण 3 

चाकुनिन 03, 228, 229 

बालस, ग्राहम 38 

वाल्टेयर 4, 40, 4, 203, 29 

विचारधारा, उदारवादी ॥2, 5, 6, 
38, 39, 40, 46, 63, 74, 79, 
85, 9], 98, 3, 48, 6], 
202, 203 

-नंव सा म्राज्यवादी 79 

--पूंजीवादी 54, 55 

--शक्संवादी 54, 55, 79, 84, 97, 
3, [4ढा 

--्यक्तिवादी 67, 68, 74, 79, 8, 
]3 

--व्यवहारवादी 48 

-+समष्ठिवादी 68 

-+्टोइक 0 

+साम्राज्यवादी 79 

विलकृंसन (कुमारों) 24] 
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विल्सन, वुडरो 75 

विलोवी 32 

चीको 7, [[ 

बीनो ग्रेडोफ 9 8 

बल्फ, आर पी 97 

वेवर, मैक्स 4, 5, 3, 7, 35, 4, 02, 
54, 257 

वेब, वीद्विस 85, 23। 

बेल्डम, टी डी 33 

बैल्थ आफ नेदंस 4 

बेल्स, ग्राहम 23] 

वेल्स, एच जी 23] 

शीहस, ऐडवर्ड 280 

इवार्जेन बगेंर 262 

श्रणी संघर्ष 3, 53, 54, 55 

संप्रभु राज्य 4] 

समाजवाद (दी) 4, 5, 30, 38, 40, 
55, 6], 68, 80, 8, 83, 84, 87, 
88, 90, 92, 94, 03, 05, ३4, 
27, १29, !20, 222, 225, 35, 
38, 40, 447, 53, 62, ॥73, 
8], 87, 92, 93, 24, 27, 
225, 233 

साइको पेथोलजी ऐंड पालिटिक्स 9 

सातोरी 20 

साम्राज्यवाद (दी) 6, 30, 64, 93, 
420, 23, 26 

साम्यवाद (दी) 55, 57, 64, 65, 67, 
68, 73, 76, 77, 80, 82, 86, 88, 
89, 9, 97, 03, 05, 09, [॥4, 
379, 22, 726, 227, 39, 444, 
49, 6, 62, 63, 206, 229, 
23, 238, 245 

सार )! 

घिडीकेटवादी 233 

सिवांदर 274 | 


सिडनी 85 
सिद्धात, उदारवादी 2], 76, 78, 89, 90, 
]2, 67, 72, 86, 204, 205, 
शत, 227 
“नए जनवाद का 227 
+-निरंतर ऋरंति का 227 
--प्रसं बिदा 65, 66 
--बहुलवादी ]43 
--माक्सवादी 78, 90, 67, 79, !90, 
293, 208, 23, 226, 239 
++रूसो का 45] 
--वर्ग व्यवस्था का 6 
-+विकासवादी १$7 
>-शरीर 66 
-+संचार का 48 
--समाजवादी 67, 68, 67 
--साम्यवाद के 225 
सिमोन, सेट 5, 67, 03 
सिसेरो 70, 262 
सीोले 287 , 
सुकरात [[ 
सेविग्नी 42 
सैबाइन 5, 9, 30, 40, 44, !45, 277 
सोल्टर 3, 33 
सोरेल 03, 228, 229 
सोशल, ग्रिसिपल्स ऐंड दि डेमोफ्रेटिक स्टेट 
५ २209 
स्ट्रव्चरल फंकशनलिज्म 47 
स्टेट्समन 262 
स्टेमलर 27 
स्तालिन 99, 89, 99, 225 
स्पेंगलर ] 
स्पेंसर, ह॒व्॑ट 66, 75, 99, 448, 754 
]58, 64, 70-72, 73, 93, 
203, 207, 209, 27, 274 
स्मिय, ऐडम 4, 42, 43, 67, 74, 83, 
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89, 43, 69, 72, ॥73, 203, हाब हाउस 42, 96, 204, 209 


207, 208, 209, 226 हिंदू कोड बिल 47 
स्पिनोजा 7 हीगल 7, 8, 33, 42, 68, 77, 80, 99 
ह्ा,म 42 702, 272, 72, 239, 242, 745 
हडंर ] 46, 64, 95, 203, 204 
हनंशा 87 हेँटिगटन, सैमुअल 258 


हाब्स 4, 7, 3, 4, 65, 74, 75, 78, हेल्वेशियस 4, 43 
02, ॥, 29, 3] 33-36, हेमिल्टन 33 
39, 48-50, 53, 354, 68, हैलोवेल 230 
202, 203 होब्सन, एस जी 233 


भारत सरकार से नियत्नित मूल्य पर प्राप्त कागज पर मुद्ित. 








कृष्णकांत मिश्र दिल्‍ली विश्वविद्यालय के 
हिंदू कालेज में सन 956 से अध्यायत कर 
रहे हैं. 'स्टडीज इन इंटरनेशनल रिलेशंत', 
“आधुनिक शासन प्रणालिया', लास्को का 
राजनीतिक चितन' तथा “भारत की 
राजनीतिक प्रणाली! उनकी महत्वपूर्ण 
प्रकाशित कृतिया हैं, वे राजनीतिशाहत्र के 
ख्यातिलब्ध विद्वान माने जाते है. 


